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अध्यक्षीय कथन 


भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अप्रैल 1980 में हुई। 2005 का वर्ष पार्टी 
का रजत जयंती वर्ष हे। पार्टी के आधिकारिक दस्तावेजों का प्रकाशन इस वर्ष 
की बड़ी परियोजनाओं में से एक है। 

देश की प्रमुख पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है 
कि वह लोगों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और स्वयं इतिहास को पार्टी के विकास-क्रम 
का आधिकारिक विवरण दे। इन दस्तावेजों में पार्टी के विकास-क्रम के पदचिह 
देखे जा सकते हैं। उससे देश को विकासशील राजनीति, अर्थव्यवस्था और 
सामाजिक परिदृश्य की झलक भी मिलेगी। 

पार्टी दस्तावेज परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की गई 
है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री विष्णुकांत 
शास्त्री इस समिति* के अध्यक्ष हैं और पत्रकार व पूर्व सांसद श्री दीनानाथ मिश्र 
इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो दस्तावेजों के संकलन और प्रकाशन व बहुविध 
गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं। 

इन ग्रंथों की प्रस्तुति के समय मुझे श्री राजेंद्र शर्मा की सुखद याद आ रही 
है जो दशकों तक संसदीय दल के सचिव के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने ही 
जनसंघ के दस्तावेजों को प्रकाशित करने की पहली बार परिकल्पना की थी। वह 
दस्तावेजों को बड़ी सावधानी से और व्यवस्थापूर्वक रखते थे। तब दस खंडों में 
जनसंघ-दस्तावेज प्रकाशित हुए थे। 

वैसे तो रजत जयंती प्रकाशनों में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के काल पर 
ही दृष्टि केंद्रित होगी, लेकिन साथ-ही-साथ जनसंघ के दस्तावेजों को अद्यतन 
किया जाएगा और उसमें आपातस्थिति के बाद के जनता पार्टी-चरण को भी 


समाहित किया जाएगा, ताकि एक सातत्य बना रहे। 
भम कपड” 


(लालकृष्ण आडवाणी) 
अध्यक्ष 
भारतीय जनता पार्टी 


28 मार्च, 2005 


+ शोक है कि 17 अप्रैल, 2005 को शास्त्रीजी का निधन हो गया। 
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राजनीतिक प्रस्ताव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (राँची/24 नवंबर, 2004) 14 


राजनीतिक प्रस्ताव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (इंदौर/4-5 अप्रैल, 2003) 17 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में - पाँच वर्ष के 
सफल शासन पर प्रस्ताव - अस्थिरता लाने का खेल विफल हुआ - 
भाजपा भारतीय राजनीति में नए रुझानों को प्रतिष्ठित कर रही है -- 
राजग सरकार की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ और पहल -- सरकार और पार्टी 
के समक्ष कार्य 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (रायपुर/18-20 जुलाई, 2003) 26 
श्रीराम-जन्मभूमि पर प्रस्ताव 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी (पणजी/12-14 अप्रैल, 2002) 28 


गोधरा और उसके बाद की घटनाओं पर प्रस्ताव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (पणजी/12-14 अप्रैल, 2002) 31 


पंचायती राज सशक्तीकरण 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/26 सितंबर, 2002) 34 


अक्षरधाम पर हमला 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/23-24, दिसंबर, 2002) 36 


राजनीतिक प्रस्ताव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/4-5 जनवरी, 2001) 41 


जम्मू-कश्मीर में शांति पहल पर संकल्प 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/24 मार्च, 2001) 44 


वर्तमान राजनीतिक स्थिति 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/4-5 अप्रैल, 2001) 48 
उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति पर प्रस्ताब 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (अमृतसर/2-3 नवंबर, 2001) 52 


आतंकवाद पर प्रस्ताव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/29 दिसंबर, 2001 ) 56 


राजनीतिक प्रस्ताव 


| राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/।5-17 अप्रैल, 2000) 60 | 


राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (नागपुर/27-28 अगस्त, 2000) 66 


राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव 
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राजनीतिक स्थिति और भावी कार्य -- भाजपा के लिए महत्त्वपूर्ण वर्ष 
- सरकार का सराहनीय कार्य-प्रदर्शन -- सुरक्षा को खतरा -- जम्मू 
और कश्मीर में शांति प्रयास -- लोकपाल विधेयक प्रस्तुत -- महिलाओं 
के खिलाफ अपराध : चिंता का विषय -- विधानसभा-चुनावों के 
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परिणाम : केंद्र के प्रति नकारात्मक वोट नहीं -- कांग्रेस का झूठा प्रचार 
-- दुष्प्रचार-अभियान का मुकाबला -- सरकार को अस्थिर करने का 
दुष्वक्र - वन्दे मातरम्‌ - पिछले वर्ष सांप्रदायिक हिंसा की नगण्य 
घटनाएँ - सभी नागरिकों को समान सुरक्षा -- गुजरात सरकार को 
बदनाम करने का षड्यंत्र - जनाकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प -- 
राजनीतिक अवसरवाद की समाप्ति का संकल्प 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (पणजी/2-4 अप्रैल, 1999) 78 


राजनीतिक स्थिति और चुनौतियाँ -- वाजपेयी सरकार के सराहनीय कार्य 
-- विदेश नीति में पहल -- घरेलू मुद्दों का समाधान -- विपक्ष कौ 
संदिग्ध भूमिका -- महिला आरक्षण विधेयक -- केंद्रीय सतर्कता आयोग 
को कानूनी दर्जा -- संसद्‌ की काररवाई ठप करने का चिंतनीय विषय 
- विपक्षी दल संसद्‌ की गरिमा बनाए रखें -- झूठा और मिथ्या प्रचार 
-- संसदीय लोकतंत्र के प्रति गैर-जिम्मेदार प्रयास -- बिहार पर कांग्रेस 
की दुर्नीति - अनुच्छेद 356 पर कांग्रेस बेनकाब -- वामपंथी भी 
बेनकाब - सांप्रदायिक राजनीति -- भाजपा सच्ची सेक्युलरवादी -- 
सामाजिक समरसता : हमारा लक्ष्य -- राष्ट्रीय एजेंडा का कार्यान्वयन 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/1-2 मई, 1999) 85 


राजनीतिक स्थिति और चुनौतियाँ -- वाजपेयी सरकार ने राष्ट्र को सुदृढ़ 
किया -- राष्ट्रीय हित सर्वोपरि - विश्व में भारत परमाणु-शक्ति -- 
पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव -- कश्मीर में सामान्य स्थिति - आम 
सहमति से समस्याओं का समाघान - आर्थिक मोर्चे पर प्रगति -- 
सांप्रदायिक घटनाओं में कमी - शुचिता के प्रति वचनबद्धता -- 
कांग्रेस-षड्यंत्र के कारण सरकार का पतन -- राष्ट्र के साथ वामपंथियों 
का पुनः विश्वासघात -- राष्ट्रवादी ताकतें सतर्क रहें - मतदाताओं के 


पास एक ही स्पष्ट विकल्प 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/3-4 नवंबर, 1999) 91 


राजनीतिक स्थिति -- वाजपेयी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश -- देश के 
बिभिन्न भागों में भाजपा की निरंतर बढ़त - क्षेत्रीय दल : महत्त्वपूर्ण 
सहयोगी - कांग्रेस : एक सिरे से नकारी गई - भाजपा का सकारात्मक 
मंच ~ वामपंथी पूरी तरह बेनकाब - भाजपा को कुछ राज्यों में धक्का 
__ बाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ -- पाकिस्तान के आक्रमण 
का मुंहतोड़ जवाब -- सामाजिक-आर्थिक विकास पर सरकार की 
उपलब्धियों का स्वागत -- चुनावी सुधारों का समर्थन -- राजग एजेंडा 
का कार्यांवयन -- आइए, स्वाभिमानी एवं समृद्ध भारत बनाएँ 


xi 
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राजनीतिक स्थिति - केंद्र मे ऐतिहासिक सत्ता-परिर्वतन -- राष्ट्रीय 
राजनीति में मूलभूत परिवर्तन -- हमारी सुरक्षा - सुशासन : हमारा 
प्रमुख कार्य - एक चुनौती और एक अवसर -- गठबंधन मजबूत करने 
की जिम्मेदारी -- राष्ट्रीय जीवन में चहुँमुखी परिवर्तन -- स्वावलंबी 
भारत बनाने का संकल्प - राष्ट्रीय एजेंडा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाएँ 
- आर्थिक पुनरुत्थान के लिए स्वदेशी और स्वावलंबन : दो मुख्य 
आधार - कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि - क्षेत्रीय 
असंतुलन दूर हो -- हमारा लक्ष्य समता और भाईचारा -- महिलाओं को 
शक्तिसंपन्‍न बनाना -- भाजपा के वास्तविक सेक्युलरबाद की सफलता 
- राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति आवश्यक - सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचारमुक्त 
हो - सार्वजनिक जीवन में शुचिता - नई कार्य-संस्कृति - विकेंद्रीकरण 
के प्रति वचनबद्धता - राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संगत 
उपाय - हमारा नारा : विजय तो सही, विश्राम नहीं 
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राजनीतिक स्थिति और भावी कार्य -- भारतीय राजनीति में उभरता 
ध्रुवीकरण - जनादेश तोड़ने की कोशिश -- विघटनकारी शक्तियों की 
भर्त्सना - कांग्रेस में बेचैनी - कांग्रेस की घोर अवसरवादिता -- 
मार्क्सवादी भी अवसरवादी - भाजपा-नीत सरकार की उपलब्धियाँ -- 
कावेरी जल-विवाद का समाधान -- विकास-योजनाएँ - पाकिस्तान-प्रायोजित 
आतंकवाद रोकने के उपाय -- गोआ में राजनीतिक घटनाचक्र -- बिहार 
की बदतर स्थिति -- नए राज्यों के गठन का मुद्दा -- गठबंधन 
सहयोगियों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता -- अस्थिरता उत्पन्न 
करनेवाली शक्तियों से संघर्ष 
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राजनीतिक स्थिति -- भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा द्वारा सरकार कौ 
निष्क्रियता की निंदा -- प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचारियों के प्रति नरम रुख -- 
भ्रष्टाचार के साथ समझौता -- लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध काररवाई 
करने से इनकार -- परोक्ष शासन तथा लूट -- संबैधानिक औचित्य का 
मजाक -- लालू शासन के खिलाफ लड़ने का भाजपा का संकल्प -- 
जनता दल का सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं -- वामपंथी सिद्धांतहीन 
हैं -- सरकार का हाथ - घोटाले में मार्क्सवादी शामिल -- भ्रष्टाचारियों 
को फूलने-फलने की अनुमति देनेवाली पार्टी कांग्रेस -- दलितों के लिए 
कांग्रेस के घड़ियाली आँसू -- महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस 
है ०. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बेचैन -- महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी 
- संयुक्‍त मोर्चा सरकार की ढुलमुल नीति तथा कुशासन -- दिहाड़ी पर 
सरकार -- संयुक्‍त मोर्चा सरकार हटनी ही चाहिए 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (भुवनेश्वर/19-21 दिसंबर, 1997) 117 


राजनीतिक स्थिति -- केवल भाजपा ही स्थायी सरकार दे सकती है - 
संयुक्‍त मोर्चा तथा कांग्रेस का अनुत्तरदायी व्यवहार -- लोकतंत्र को क्षति 
पहुँचानेवालों को दंड मिले -- भाजपा के विरुद्ध अनैतिक गठबंधन - 
वामपंथियों की आसुरी भूमिका -- कांग्रेस की चालाकी -- अर्थ-व्यवस्था 
लंगड़ाई -- दलितों तथा जनजातियों को सर्वाधिक नुकसान -- राष्ट्रीय 
एकता को खतरा जारी - कांग्रेस तथा संयुक्त मोर्चा का अंत -- भाजपा 
अजेय स्थिति में - लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं -- भाजपा भारी 
जनादेश-प्राप्ति के प्रति आशान्वित -- भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी 
मोड़ 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/22-23 फरवरी, 1996) 123 


राजनीतिक स्थिति - भ्रष्ट राव सरकार का निराशाजनक रिकॉर्ड -- 
राब सरकार के पागलपन के पीछे निहित स्वार्थ - सी.बी.आई. 
प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाए - इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का 
भाजपा द्वारा स्वागत -- बिहार में चारा घोटाला - कलकत्ता बम-कांड 
में मार्क्सवादी सॉठ-गॉठ -- राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था में अनेक खामियाँ 
_ वित्तीय नीतियों की विफलता - भाजपा तुरंत चुनावों की माँग 
करती है 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जयपुर/15-17 नवंबर, 1996) 127 


राजनीतिक स्थिति -- भाजपा को जनादेश प्राप्त - निरंकुशता की 
ओर बढ़ते कदम - कपटपूर्ण राजनीति निकृष्टतम स्तर पर - उ.प्र. 
में सरकार बनाने हेतु भाजपा को आमंत्रित करना चाहिए था -- संविधान 
के साथ छल - अनुच्छेद 356 का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग -- 
सरकारिया आयोग की प्रासंगिक सिफारिशों पर काररवाई हो -- संयुक्त 
मोर्चा सरकार कांग्रेसी भ्रष्टाचार पर परदा डाल रही है - सत्य को 
दबाने का षड्यंत्र - भाजपा वामपंथियों का असली चेहरा सामने 
लाएगी -- सीमापार आतंकवाद को परास्त करना शेष - देवेगौड़ा 
उत्तराखंड बनाने का अपना वादा पूरा करें ¬ मोर्चा सरकार उत्तर-पूर्व 
की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है - भाजपा 21वीं शताब्दी में 


राष्ट्र का नेतृत्व करेगी 


xiii 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/15-16 जुलाई, 1995) 136 


तमिलनाडु में बम-संस्कृति -- दक्षिण में इसलामी कट्टरवाद फैल 
रहा है - प्रदेश तथा केंद्रीय सरकारें निकम्मी साबित हुईं - देश 
की एकता और अखंडता की रक्षा करनी ही होगी -- दूरदर्शन-सी. 
एन.एन.समझौता -- सरकार ने संस्थापित मीडिया-नीति को उलट 
दिया -- विदेशी एजेंसियाँ हमारे हितों को नहीं साधेंगी -- इलेक्ट्रॉनिक 
मीडिया, अर्थात्‌ सांस्कृतिक सामंतवाद एवं सांस्कृतिक आतंकवाद -- 
भाजपा इस समझौते को अवांछनीय मानती है -- समान नागरिक 
संहिता -- भाजपा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती 
है - उच्चतम न्यायालय के निर्णय में छद्म सेक्युलरवादियों की 
निंदा - वैयक्तिक कानून मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल - सभी 
भारतीय नागरिकों के लिए समान अधिकार - समान नागरिक संहिता 
एक अनिवार्य आवश्यकता 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (मुंबई/10-12 नवंबर, 1995) 143 


राजनीतिक स्थिति -- हर मोर्चे पर राव सरकार की विफलता -- 
राजनीतिक अनैतिकता में नया अधोपतन -- व्यापक भ्रष्टाचार -- बढ़ता 
जा रहा राजनीतिक अपराधीकरण - विदेशी हितों के सामने समर्पण -- 
सांस्कृतिक सामंतवाद - राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति - कश्मीर के मामले 
में घपलेबाजी - देश की अखंडता खतरे में - कठमुल्लापन को शह 
= उत्तरांचल के विषय में संस्तुतियों की उपेक्षा - गैर-भाजपा दलों का 
निराशापूर्ण रिकॉर्ड - भाजपा-शासित सरकारों का शानदार प्रदर्शन -- 
भाजपा पर भारी जिम्मेदारी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/23-24 दिसंबर, 1995) 150 
भ्रष्टाचार 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी (हैदराबाद/20-22 मार्च, 1994) 155 


राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा - तोड़फोड़ करनेवाली ताकतों से राष्ट्रीय 
सुरक्षा को खतरा - पाकिस्तानी संस्था आई.एस. आई. को रोकने में 
सरकार विफल - पाकिस्तानियों एवं बाँग्लादेशियों की घुसपैठ -- दक्षिण 
की ओर बढ़ती विघटनकारी गतिविधियाँ - हैदराबाद में विस्फोटक 
स्थिति - केरल में आई.एस.आई. सक्रिय - विदेशी एजेसियाँ भी 
सक्रिय, कांग्रेस सरकार निष्क्रिय -- स्पष्ट दृष्टि एवं दृढ निश्चय आवश्यक 


¬ जनमत जुटाने की आवश्यकता -- कांग्रेस सरकारों द्वारा अपनाई गई 
*७७-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गलत नीतियाँ - भाजपा के प्रयासों से कश्मीर के बारे में सर्वसम्मत 
प्रस्ताव पारित -- जिनेवा में पाकिस्तान की पराजय -- देश को अखंड 
बनाए रखने के लिए भाजपा का दृढ़ निश्चय 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (वडोदरा/10-12 जून, 1994) 161 


डोडा पर प्रतिवेदन 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (वडोदरा/10-12 जून, 1994) 168 


भाजपा की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया -- राव सरकार 
अविश्वसनीय -- अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाए -- उद्देश्य का 
अभाव -- अघोषित युद्ध -- राजनीतिक इच्छा का अभाव - राष्ट्र के 
सामने गंभीर खतरा -- भाजपा सतत संघर्ष में लीन 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (वडोदरा/10-12 जून, 1994) 173 


राजनीतिक स्थिति -- नैतिक पतन -- दलबदल की राजनीति -- 
आर्थिक संप्रभुता का परित्याग -- राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दुलमुल रवैया 
-- अल्पसंख्यकवाद की नादान राजनीति -- जाति-आधारित राजनीति 
का उदय, अपराधीकरण और अराजकता -- भाजपा-विरोधी चुनाव-विधि 
संशोधन -- सभी मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र -- भारतीय राजनीति 
में भाजपा एक विशिष्ट ध्रुव के रूप में 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (पटना/15-17 सितंबर, 1994) 179 


15 अगस्त को घटी हुबली की घटना -- प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
ध्वजोत्तोलन का विरोध - राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक 
तनाव पैदा करना -- भाजपा ध्वज-आंदोलन की भागीदार -- पुलिस 
द्वारा अकारण गोलीबारी -- भाजपा राष्ट्रध्वज के अपमान की निंदा 
करती है -- विदेशी प्रिंट मीडिया का प्रवेश -- विदेशी मीडिया का 
प्रवेश राष्ट्रहित में नहीं -- विदेशी मीडिया हमारे देश की मिथ्या छवि 
बनाता है ~ उत्तरांचल -- सत्ता-बल का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग 
-- लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन - उत्तरांचल क्षेत्रों के आधारभूत 
यथार्थों की पहचान आवश्यक -- आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं -- 
उच्चतम न्यायालय का निर्णय -- मुलायम सिंह की हठधर्मिता -- 
उत्तरांचल की माँग बहुत पुरानी है -- उत्तरांचल के लोग प्रखर 
राष्ट्रभक्त -- मुलायम सरकार को जाना ही होगा -- कांग्रेस का 
दृष्टिकोण दुरभिसंधि का परिचायक 
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188 


राजनीतिक स्थिति - भाजपा की विशाल रैली -- लोकतांत्रिक ढाँचे पर 
प्रहार - भाजपा--लोकतंत्र एवं आजादी की एक बड़ी ताकत -- भाजपा 
के पक्ष में जबरदस्त समर्थन -- डॉ. जोशी पर आक्रमण का अर्थ 
जनविरोधी सरकार की समाप्ति 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (कलकत्ता/12 अप्रैल, 1993) 191 
राजनीतिक स्थिति - राष्ट्रवाद का सुदृढ़ीकरण -- सरकार की मति मारी 

गई है -- आपराधिक तत्त्वों को प्रोत्साहन -- सरकार के गैरकानूनी 
कदमों को न्यायालय ने रद्द किया -- पटवा सरकार की बहाली -- 
सरकार की जनता से संघर्ष की निंदनीय प्रवृत्ति -- बम-विस्फोटों में 
पाकिस्तान का हाथ - केंद्र में एक नई सरकार की आवश्यकता 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (बंगलौर/18-20 जून, 1993) 195 


राजनीतिक स्थिति - राव का निष्क्रिय शासन-काल -- व्यापक दुर्व्यबस्था 
-- राजनेताओं और अपराधियों की भागीदारी -- सर्वोच्च स्तर पर 
भ्रष्टाचार -- अराजकता ही अराजकता - सत्ता का दुरुपयोग -- 
राष्ट्र-विरोधी ताकतें सक्रिय -- पाकिस्तान कट्टरवाद से नापाक गठबंधन 
-- देश दिवालियापन की ओर अग्रसर -- विदेशी मामलों के मोर्चे पर 
सरकार की कमजोरी उजागर हुई -- मतदाता का झुकाव भाजपा की 
ओर -- उपचुनावों में भाजपा का बढ़ता प्रभाव - ज्योति बसु का निम्न 
स्तर -- पुनः चुनावों की आवश्यकता -- रिक्तता भरने के लिए भाजपा 


तैयार रहे 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जयपुर/३। जुलाई-। अगस्त, 1993) 202 


राजनीतिक स्थिति -- सरकार की प्रतिष्ठा की धज्जियॉ उड़ीं -- 
बोफोर्स रिश्वत कांड में चौंकानेवाले तथ्य सामने आए - भ्रष्टाचार 
का चक्रव्यूह -- उपद्रवियों को नई-नई रियायतें -- भाजपा नहीं 
सहन करेगी लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद पर आक्रमण - भ्रष्ट सरकार 
को उखाड़ फेंकना होगा 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/18-19 दिसंबर, 1993) 205 


राजनीतिक स्थिति -- भाजपा नेताओं के विरुद्ध दायर मनगढ़ंत मुकदमे 
-- राजनीतिक. उत्पीड़न 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (वाराणसी/13-15 मार्च, 1992) 207 


जम्मू एवं कश्मीर समस्या -- ऐतिहासिक एकता-यात्रा - 1953 से पूर्व 
की स्थिति कभी नहीं - अनुच्छेद 370 एक विभाजक अनुच्छेद -- 
पाकिस्तान समर्थित भाड़े के सैनिकों का आतंकवाद 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (वाराणसी/13-14 अप्रैल, 1992) 211 


राजनीतिक स्थिति -- एक बोझिल विरासत -- चुनाव-प्रणाली में धाँधली 
-- असम में ढुलमुल रवैया -- धारा 356 का दुरुपयोग -- भाषाई विवाद 
-- बिहार में अशांति -- भाजपा-शासित प्रदेशों में निष्पक्ष चुनाव -- 
कांग्रेस-शासित राज्यों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग -- इसलामी कट्टरपंथ 
से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में -- भाजपा राष्ट्रीय हितों की सतर्क पहरेदार 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (भोपाल/22-24 अगस्त, 1992) 216 


जम्मू और कश्मीर की स्थिति - जम्मू और कश्मीर में उन्मुक्त 
आतंकवाद -- पाकिस्तान एक आतंकवादी देश - विघटनकारी तत्त्वों 
से कोई बातचीत नहीं -- अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान खाली करे 
-- राजनीतिक स्थिति - भ्रष्टाचार एवं सांप्रदायिकता की बढ़ती छाया 
-- सांप्रदायिक तुष्टिकरण एवं छल योजना -- दलबदल कानून : एक 
मजाक - घोटालों में लिप्त कांग्रेस -- भाजपा की सफलताएँ -- 
भाजपा-शासित सरकारों का शानदार प्रदर्शन -- अयोध्या जनादेश -- 
भारत की छवि एक कमजोर देश के रूप में 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (भुवनेश्वर/6-8 नवंबर, 1992) 224 


उच्च पदों पर भ्रष्टाचार -- भ्रष्टाचार एक जीवनपद्धति -- घोटालों में 
लिप्त अनेक मंत्री -- घोटालों पर प्रधानमंत्री की निष्क्रियता -- अपराधियों 
का दबदबा -- घोटालों में प्रधानमंत्री के सगे संबंधी भी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/23-24 दिसंबर, 1992) 227 


राजनीतिक स्थिति -- राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध दमन-चक्र - 
कांग्रेसी-वामपंथी-संप्रदायवादी त्रिगुट का षड्यंत्र - केंद्रीय सरकार 
की विश्वसनीयता पर प्रश्‍्नचिह -- केंद्रीय सरकार की ओछी हरकत 
-- भाजपा सरकारों की बरखास्तगी : राजनीतिक क्षुद्रता -- अटलजी 
की गिरफ्तारी : निंदनीय प्रतिशोध-भावना -- विवेकहीन व्यवहार -- 
मुसलिम हिंदू समाज की भावनाओं को समझें -- भारत मजहबी 

कशा 
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राज्य नहीं बनेगा -- न्यायपालिका अपनी स्वाधीनता की रक्षा पूरी 
शक्ति से करे - भाजपा को विजय का पक्का भरोसा 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (जयपुर/3। जनवरी-3 फरवरी, 1991) 231 
राजनीतिक स्थिति - राष्ट्र बद से बदतर स्थिति की ओर - राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार का निराशाजनक रिकॉर्ड -- भाजपा अनुच्छेद 370 को 
हटाने के लिए संकल्पबद्ध -- पंजाब के आतंकवादियों द्वारा 'आत्मनिर्णय 
अधिकारों' की माँग -- भाजपा सभी हिंदुओं और सिखों का 
अभिवादन करती है -- भाजपा द्वारा असम में राष्ट्रपति-शासन लागू 
करने का समर्थन -- आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु सरकारों की 
निष्क्रियता -- उत्तर प्रदेश के जातीय दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ -- 
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विघटनकारी मनोवृत्ति का निर्माण -- सभी 
नागरिकों को न्याय मिले, तुष्टीकरण किसी का न हो - वैकल्पिक 
राजनीतिक संस्कृति देने के लिए भाजपा कटिबद्ध 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/16-17 मार्च, 1991) 237 


राजनीतिक स्थिति -- नेतृत्व का संकट देश के लिए खतरनाक -- 
व्यापक हिंसा -- एक मजबूत तथा स्थायी सरकार की आवश्यकता 
_ कांग्रेसी हह तरफ विफल -- जनता दल नितांत विफल पार्टी -- 
वामपंथी मात्र राजनीतिक परजीवी -- भाजपा-एक विशाल प्रकाश-स्तंभ 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/25-26 मई, 1991) 240 


राजनीतिक स्थिति - देश में खतरनाक ताकतों से सावधान - दिशाहीन 
कांग्रेस - छिन्न-भिन्न राष्ट्रीय मोर्चा - लोकतांत्रिक मानदंडों का 
तिरस्कार - केवल भाजपा देश की रक्षक 


देश की एकता, अखंडता और स्थिता को खतरा - कश्मीर में 
आतंकवादी गतिविधियों को बाहर से समर्थन - पंजाब में विफलता 
की. भारी कीमत -- असम में विनाशलीला - नक्सलवादी खतरा -- 
लिट्टे : भारत और श्रीलंका के लिए गंभीर समस्या -- केरल में 


राजनीति का सांप्रदायीकीकरण -- निहार तथा पश्चिम बंगाल में 
अराजकता - भाजपा देश की एकता एवं अखंडता के प्रति 
वचनबद्ध 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (कलकत्ता/6-8 अप्रैल, 1990) 248. 


कश्मीर की स्थिति -- अनुच्छेद 370 के बारे में कुटिल चालें -- 
आतंकवाद का प्रतिरोध करने की आवश्यकता -- पाकिस्तान को 
चेतावनी दी जाए -- आतंकवादियों का पीछा उनके घर तक करने पर 
विचार किया जाए 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (कलकत्ता/6-8 अप्रैल, 1990) 251 


दिल्ली को राज्य का दर्जा -- दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए -- 
दिल्ली को राज्य का दर्जा न देने के खिलाफ जनांदोलन 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (मद्रास/21-23 जुलाई, 1990) 253 


कश्मीर -- सैनिकों के शौर्य की सराहना - राज्यपाल जगमोहन को 
हटाने का गलत निर्णय - हिंदू परिवारों की दयनीय दशा -- राजनीतिक 
प्रक्रिया को फिर से चालू किया जाए -- आतंकवाद से मुकाबला -- 
भाजपा को माँग 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (मद्रास/21-23 जुलाई, 1990) 258 


आंध्र प्रदेश में नक्सली खतरा - कांग्रेस (आई) के साथ साँठ-गाँठ तथा 
नक्सलवादियों को ताजा रियायत -- कांग्रेस सरकार की समर्थन की 
नीति तथा नक्सलवाद का उभरना -- नक्सलवाद का उभरना और 
उसकी विनाशकारी विशेषताएँ - लोकतंत्र खतरे में है - आतंक का 
शासन - बंदूक की नोक पर लोगों को बलपूर्वक रोकना -- संकट -- 
क्या काररवाई की जानी चाहिए -- उपबंध -- एल.टी.टी.ई. से हथियार 


और प्रशिक्षण 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी (मद्रास/21 जुलाई, 1990) 265 
कलकत्ता नगर निगम चुनाव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/17 अक्तूबर, 1990) 272 


रामजन्म-भूमि -- रथयात्रा के विरुद्ध निंदात्मक अभियान -- मंडल 
रिपोर्ट का राजनीतीकरण -- हिंदुओं की भावनाओं का आदर किया 
जाए 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/9-10 नवंबर, 1990) 274 


राजनीतिक स्थिति - रथयात्रा के विरुद्ध राज्य का आतंक -- मूलभूत 
अधिकारों का हनन -- दूसरा जलियावाला बाग 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (उदयपुर/3-5 मार्च, 1989) 277 


राजनीतिक स्थिति -- प्रधानमंत्री पूर्णतः अक्षम -- श्री गांधी अपनी पार्टी 
को एकजुट बनाए रखने में विफल -- चुरहट लॉटरी घोटाला -- राजीव 
गांधी भ्रष्टाचार के सौदों में शामिल -- लोकपाल विधेयक वापस ल्लिया 
गया - प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की उपेक्षा - प्रस्तावित चुनाव-सुधार 
निराशाजनक -- सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के आगे पूरी तरह घुटने टेके 
-- कम्युनिस्टों द्वारा कांग्रेस (इ) का समर्थन -- कांग्रेसियों और वामपंथियों 
की मिलीभगत 


| राष्ट्रीय कार्यकारिणी (उदयपुर/3-5 मार्च, 99)... 281 | कार्यकारिणी (उदयपुर/3-5 मार्च, 1989) 281 


भोपाल को बेच दिया जाना - केंद्रीय सरकार द्वारा समर्पण 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (पालमपुर/9-11 जून, 1989) 285 


पंचायती राज -- पंचायती राज का दुरुपयोग -- शहरी निकायों में 
लोकतंत्र : एक पाखंड -- राजीव सरकार गांधीजी के स्वप्न को साकार 
करने में विफल -- भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं को समर्थन -- 
पंचायती राज क्यों विफल हुआ -- पंचायतों के पास. संसाधनों की कमी 
-- राम-जन्मभूमि -- हिंदुओं की भावना का तिरस्कार - भाजपा और 
विहिप को बदनाम करने का षड्यंत्र -- राम-मंदिर का प्रश्न न्यायालय 
की सीमा से बाहर -- हिंदुओं से नफरत अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का 
पर्याय बनी -- न्यायालय को सौंपना उचित नहीं -- मजहबी राज्य हमारी 
परंपराओं के प्रतिकूल -- पंथ-निरपेक्षता का मतलब सर्वधर्मसमभाव -- 
भाजपा द्वारा शियाओं की प्रशंसा -- अयोध्या के संबंध में सकारात्मक 
रबैया अपनाया जाए 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/1-2 दिसंबर, 1989) 292 


कश्मीर को स्थिति -- कानून और व्यवस्था ठप - घाटी में पाक-एजेंटों 
का बोलबाला - भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदार राज्य सरकार -- जम्मू व 


ललद्दाख में बिगड़ती स्थिति -- भाजपा द्वारा जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रपति 
शासन की माँग 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (एरणाकुलम/1-3 जनवरी, 1988) 295 


राजनीतिक स्थिति -- गंभीर राजनीतिक स्थिति -- राजीव सरकार के 
प्रति रोष - अविश्वसनीय घोटाले - सरकार की विश्वसनीयता शून्य 
-- जाँच में व्यवधान -- फिजूलखर्ची -- इंडियन एक्सप्रेस पर हमला -- 
अनिष्टकारी आपातूकाल - समूचे देश में अराजकता -- सरकार पुनः 
जनादेश प्राप्त करे 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (आगरा/8-10 अप्रैल, 1988) 300 


राजनीतिक स्थिति --' राजीव गांधी के नेतृत्व में देश विनाश की ओर 
अग्रसर -- श्रीलंका में गलत नीति के दुष्परिणाम -- राजीव सरकार देश 
की सीमाओं की रक्षा करने में विफल -- देश में विघटनकारी गतिविधियाँ 
तेज - संविधान को खतरा - प्रधानमंत्री ने. संसद, न्यायपालिका और 
प्रेस को कमजोर किया -- देश विनाश के कगार पर - 'श्रीमान्‌ स्वच्छ' 
'श्रीमान्‌ महाविनाश' बने -- प्रतिपक्ष को बाँटने की कम्युनिस्टों की चाल 
-- राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक पार्टियों से एक होने की अपील 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जमशेदपुर/1-3 जुलाई, 1988) 304 


बोफोर्स घोटाला -- कितनी ही जादूगरी करो, सत्य को छिपाया नहीं जा 
सकता -- प्रधानमंत्री शस्त्र-विक्रेताओ के हाथों की कठपुतली बने -- 
अनेकानेक प्रश्न -- जाँच एजेंसियों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएँ 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (अहमदाबाद/7-9 अक्तूबर, 1988) 307 


राजनीतिक स्थिति -- राजीव गांधी की सरकार अधःपतन की ओर -- 
राजीव सरकार हिंसा के आगे नतमस्तक -- देश में हिंसा का बोलबाला 
_ सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का प्रतिवाद नहीं कर पाई -- राजीव 
गांधी ने देश को भिखारी बनाया -- सरकार के गिरने की कोई हद नहीं 
_ राजीव गांधी ने जनादेश खो दिया -- प्रधानमंत्री त्याग-पत्र दें -- 
जनता और समाचार-पत्रों से एकजुट होने की अपील - भ्रष्ट और 
बेकार सरकार को उखाड़ फेंको -- सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के 


लिए भाजपा कृतसंकल्प 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (रोहतक/17-19 अप्रैल, 1987) 312 


पंजाब की स्थिति -- उग्रवादियों का हुक्म चलता है -- देहातों से नए 
सिरे से पलायन -- आतंकवाद तथा कानूनविहीनता -- पंजाब को 
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समस्या राष्ट्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता को चुनौती -- राजीव को सत्ता 
से हटना चाहिए -- राजीव नेतृत्व प्रदान करने में विफल -- छिन्न-भिन्न 
स्थिति - विपक्ष को दोष देने से काम नहीं चलेगा -- रिश्वत के 
अधिकाधिक प्रमाण -- सोद्देश्य स्थानांतरण -- प्रधानमंत्री का सिद्धांतहीन 
आचरण - शासन करने का नैतिक आधार समाप्त 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/24-26 जुलाई, 1987) - - 318 


शीर्षस्थ भ्रष्टाचार -- राजीव सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ निमग्न -- 
बोफोर्स सबसे बड़ा घोटाला - प्रधानमंत्री का लीपापोती का गहन प्रयास 
-- फासीवादी हथकंडे -- राजीव सरकार राष्ट्र के लिए खतरा -- भाजपा 
का भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जोधपुर/9-1। अक्तूबर, 1987) 321 


राजनीतिक स्थिति -- स्तब्धकारी भंडाफोड़ - असम तथा पंजाब में 
स्थिति बिगड़ी -- सीमा के साथ-साथ सुरक्षा-पट्टी -- भ्रष्ट सरकार -- 
राजीव सरकार की संकटपूर्ण स्थिति - कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्तियों के 
विरोधी -- कम्युनिस्टों का राष्ट्र-विरोधी रवैया - सरकार को स्वच्छ 
छवि आवश्यक - भ्रष्ट शासन सहनीय नहीं 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (चंडीगढ़/3-5 जनवरी, 1986) 326 


शाहबानो का मामला - भाजपा द्वारा उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध 
अभियान की निंदा -- एक न्यायसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय -- केंद्रीय 
मंत्री का स्तब्धकारी आचरण -- अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए -- 
प्रधानमंत्री सांप्रदायिक राजनीति के शिकार - प्रस्तावित संशोधन--एक 
प्रतिगामी कदम -- पंजाब समझौते के बाद की काररवाई -- आतंकवाद 
और हिंसा खत्म होनी चाहिए -- सबके साथ न्याय - पानी का बँटवारा 
न्यायसंगत और समान होना चाहिए - केंद्र मौन क्यों - क्षेत्रों के 
हस्तांतरण में कोई प्रगति नहीं -- वर्तमान ढुलमुल नीति खतरनाक 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/9-11 मई, 1986) 331 


राजनीतिक स्थिति -- राजीव गांधी से जनता का मोहभंग -- प्रधानमंत्री 
देश की गंभीर समस्याओं के प्रति उदासीन -- पंजाब समझौता खटाई में 
-- पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य की योजना - देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा 
-- देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक -- देश में लोकतांत्रिक 
संस्थाओं का हास - भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर -- सत्ताधारी पार्टी द्वारा 
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सांप्रदायिक अलगाव को प्रोत्साहन - देश को 21वीं सदी में ले जाने का 
उपहासास्पद दावा - केंद्रीय सरकार में परिपक्वता का अभाव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (ग्वालियर/18-20 जुलाई, 1986) . 335 


मिजोरम समझौता -- विद्रोह के प्रति आत्मसमर्पण -- मिजोरम में जम्मू 
व कश्मीर से भी अधिक स्वायत्तता की माँग - विद्रोह को पुरस्कृत 
करना गलत - अलग उच्च न्यायालय की आवश्यकता नहीं - 
सीमावर्ती व्यापार से गुप्त गतिविधि संचालन की आशंका - अलग होने 
की धमकी - बृहत्तर मिजोरम का सपना - मिजो विद्रोहियों के समक्ष 
पूर्ण आत्मसमर्पण - कश्मीर की स्थिति -- बिगड़ती हुई स्थिति - बड़े 
पैमाने पर पाक-प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ - राष्ट्र-विरोधी 
शक्तियों का उदय - कांग्रेस (इ) धिनौनी राजनीतिक चालें चल रही है 
- सांप्रदायिक तत्त्वों के साथ कांग्रेस (इ) के संबंध -- राज्यपाल के 
शासन से कोई सुधार नहीं हुआ - कांग्रेस (इ) सरकार स्थापित करने 
की चाल - लोकतांत्रिक शक्तियाँ कांग्रेस (इ) की चालों का विरोध करें 
- पंजाब की स्थिति - सतत आतंक और पीड़ा -- गंभीर स्थिति, किंतु 
काररवाई अपर्याप्त - गंभीर राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री का 
बचकाना रवैया - पंजाब में हिंदुओं को खतरे पर प्रभावी काररवाई की 
माँग -- राजनीतिज्ञों की खतरनाक योजना 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जम्मू/17-19 अकतूबर, 1986) 345 


जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय असंतुलन - विकास में असंतुलन - जम्मू 
व लदूदाख के साथ अन्याय - क्षेत्रीय विकास बोर्ड 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/4-6 जनवरी, 1985) 347. 
भोपाल गैस त्रासदी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी ( भोपाल/19-21 जुलाई, 1985) 349 


आंतरिक स्थिति -- पंजाब की स्थिति अब भी असामान्य - आतंकवादी 
अधिक सक्रिय हुए - अवसरवादिता की नीति - कांग्रेसियों और 
आतंकवादियों के बीच संबंध - संपूर्ण जाँच की आवश्यकता -- 
अकाली भी उतने ही दोषी - तत्काल वार्ता की आवश्यकता - 
गुजरात में अराजकता -- राजीव गांधी की अदूरदर्शी नीति - असम 
तथा नगालैंड के बीच सीमा-युद्ध -- केंद्रीय सरकार मात्र मूक दर्शक -- 
राष्ट्रीय एकता : एक नारा मात्र - कांग्रेस में राजनीतिक शुचिता का 
नितांत अभाव - हरियाणा में भ्रष्टाचार 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी (गांधी नगर/8-9 अक्तूबर, 1985) 354 


संविधान को खतरा 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (इंदौर/4-5 जनवरी, 1984) 356 
सत्ता का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग -- दुर्बल वर्गों के लोगों को बैंक-ऋण -- 
शासकीय सत्ता का दुरुपयोग -- संवैधानिक क्षति - राष्ट्रपति हस्तक्षेप 

करें -- असम -- अवैध घुसपैठ -- प्रतिगामी विधेयक -- घुसपैठ जारी 

-- सरकार वार्त्तां के लिए तैयार हो -- पंजाब की स्थिति - पंजाब में 
संकट की स्थिति -- कांग्रेस और उग्रबादियों के बीच सौंठ-गाँठ - 
अकाली दल हिंसा की निंदा करे -- राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ रोकने में 
सरकार की विफलता - पंजाब के लोगों के प्रति भाजपा वचनबद्ध 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (इंदौर/6-8 जनवरी, 1984) 361 


राजनीतिक स्थिति - कांग्रेस का दुष्प्रचार -- चिंताजनक घटनाओं के 
लिए कांग्रेस जिम्मेदार -- भारी घुसपैठ -- श्रीमती गांधी की हास्यास्पद 
विफलता -- लोकतंत्र का तिरस्कार -- पुनः आपातकाल की संभावना 
- विरोधी पक्ष के प्रति अलोकतांत्रिक असहिष्णुता -- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक 
दलों का संयुक्‍त मोर्चा -- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को बदनाम करने 
का प्रयास -- रा.लो.मो. को मजबूत करने की आवश्यकता 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (अहमदाबाद/31 मार्च-2 अप्रैल, 1984) 365 


भ्रष्टाचार 


स्थानीय लोकतंत्र पर आघात -- स्थानीय निकायों के चुनाव न कराने 
की सरकार की निंदनीय प्रवृत्ति - स्थानीय निकायों के चुनाव की माँग 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/22-24 जून, 1984) 372 
पंजाब कौ स्थिति -- पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या पर उन्हें 
श्रद्धांजलि -- हिंदुओं और सिखों को समान संस्कृति -- स्नेह और मैत्री 
का वातावरण आवश्यक - श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हिंसा के 
लिए जिम्मेदार -- पंजाब समस्या बुनियादी तौर पर राजनीतिक -- 
पृथकतावादी राजनीति अनुचित -- पंजाब की जनता की सद्भावना -- 
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असम -- वार्त्ता आरंभ करने में सरकार विफल -- घुसपैठ निर्बाध रूप 
से जारी - राजनीति का अपराधीकरण -- संशोधित मतदाता-सूची 
आवश्यक - पुनः वार्ता आरंभ हो 


राष्ट्रीय परिषद्‌ (पुणे/12-14 अक्तूबर, 1984) 377 


राजनीतिक स्थिति - कांग्रेस (इ) सामाजिक विच्छिन्नता के लिए 
जिम्मेदार न्यायाधिकरणों के निर्णयों की उपेक्षा -- चुनाव आयोग की 
सिफारिशों की भी उपेक्षा -- आंध्र प्रदेश में राज्यपाल का शर्मनाक कृत्य 
-- पूर्वोत्तर में सर्वव्यापी हिंसा -- गुजरात में विस्फोटक स्थिति -- 
सत्तारूढ़ पार्टी का अपराधियों से नापाक गठजोड़ - कांग्रेस अस्थिरता 
लाने की दोषी -- हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की कर्त्तव्यनिष्ठा 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/14-15 नवंबर, 1984) 382 


समय की माँग -- राष्ट्र संकटपूर्ण स्थिति में - नैतिक अधिकार का हास 
| ,-- सरकार द्वारा कोई नई पहल नहीं - नए नेतृत्व की आवश्यकता -- 
परस्पर समझौते के द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति - ग्रामीण विकास के 
लिए कृतसंकल्प - एक नए भारत के निर्माण का प्रयास 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (जयपुर/12-13 फरवरी, 1983) 385 


सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य -- कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे 
फैलाने की दोषी - भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान 
-- अल्पसंख्यकों को डराना-धमकाना -- राष्ट्रवादी भावना 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (नई दिल्ली/15-17 अप्रैल, 1983) 388 


राजनीतिक स्थिति - देश में अराजकता की स्थिति - अर्थ-व्यवस्था 
क्षत-विक्षत ~ सत्तारूढ़ दल में गुटबंदी -- पंजाब और हरियाणा में 
नदी-जल विवाद -- पूर्वोत्तर राज्य में रक्तपात -- जम्मू एवं कश्मीर में 
चिंताजनक स्थिति - राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि - सरकारिया 
आयोग से अपेक्षा - राजनीतिक प्रक्रिया का शुद्धीकरण 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (लखनऊ/21-23 अक्तूबर, 1983) 393 


केंद्र-राज्य संबंध - भाजपा शक्तिशाली और मजबूत भारत के प्रति 
वचनबद्ध ~ विकेंद्रीकरण अत्यावश्यक - केंद्रे ने राज्यों को कमजोर 
किया - भाजपा के सुझाव 


XXV 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (लखनऊ/21-23 अक्तूबर, 1983) 396 


पंजाब की स्थिति -- राज्य के साथ राजनीतिक दौँव-पेंच - सरकार बुरी 
तरह विफल -- अकाली भी दोषी - अपराधियों से सत्ताधारी पार्टी के 
संबंध -- अकाली दल रचनात्मक सहयोग दे - त्रिपक्षीय वार्त्तां का 
आह्वान -- शांति और मैत्री-भाव 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (लखनऊ/21-23 अक्तूबर, 1983) 399 


चर्बी कांड -- सत्ताधारी पार्टी का झूठा प्रचार - न्यायिक जाँच की माँग 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (भुवनेश्वर/12-14 फरवरी, 1982) 401 


अन्य प्रतिपक्षी दलों से संबंध -- भाजपा अपनी अलग पहचान बनाए 
रखेगी 


403 


जम्मू एवं कश्मीर में एक खतरनाक कानून -- एक शरारतपूर्ण कानून 
= घोर सांप्रदायिकता -- असंवैधानिक एवं राष्ट्रविरोधी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (सूरत/2-3 जून, 1982) 405 
पंजाब में अराजकता - निष्क्रिय सरकार -- शासक दल का 
शर्मनाक कृतित्व -- कांग्रेस नेताओं ने उग्रबादियों को उकसाया -- 
राष्ट्रविरोधी तत्त्व और सत्ताधारी राजनीतिज्ञ - राष्ट्र की अखंडता से 


बेखबर इंदिरा गांधी - गृहमंत्री का आरोप -- राष्ट्रपति-शासन की 
मौंग 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी (कोचीन/15-17 अप्रैल, 1981) 410 


राजनीतिक स्थिति -- असम - पृथकतावादी माँग -- शांति और 
व्यवस्था -- न्यायपालिका पर प्रहार - राष्ट्रपति शासन-पद्धति -- 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मुंबई 22-24 जून, 2004 


राजनीतिक प्रस्ताव 


भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में चौदहवें लोकसभा-चुनावों को दो प्रमुख 
बातों के लिए सदैव स्मरण किया जाएगा। एक तो इसमें आज तक का सबसे 
विखंडित और अनिश्चित जनादेश मिला तथा दूसरे, कांग्रेसनीत गठबंधन के रूप 
में पहली सरकार आई, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की विकासरोधी शक्तियों 
की जीत का प्रतीक है तथा इससे देश के अस्थिरता के दौर तथा अनिश्चित 
नकारात्मक दिशा में लौटने का अंदेशा पैदा हो गया है। - 

भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को पूरी विनम्रता से स्वीकार किया है। इसके 
चलते भाजपा तथा राजग को रचनात्मक एवं जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी 
है। हमारी पार्टी और गठबंधन को चुनावों में अनपेक्षित नुकसान हुआ, जिसकी 
आशा किसी को, यहाँ तक कि जो आज सरकार में हैं, उन्हें भी नहीं थी। 
चुनाव-पूर्व सभी चुनावी सर्वेक्षणों, सभी “एक्जिट पोलों' तथा भारतीय राजनीति के 
सुविज्ञ विश्लेषकों ने भविष्यबाणी की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल 
नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पुनः जनादेश प्राप्त होगा। मगर जनता 
ने कुछ दूसरा ही निर्णय किया। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा को संसद्‌ में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने 
के लिए जनता को धन्यवाद देती है। हम विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, 
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश तथा पंजाब की 
जनता के आभारी हैं, जिन्होंने भाजपा-उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में चुना। हम उड़ीसा 
की जनता को धन्यवाद देते हैं, जिसने बीजद-भाजपा के गठबंधन को उड़ीसा 
विधानसभा चुनावों में पुनः सफल बनाया। हम कर्नाटक की जनता को भी धन्यवाद 
देते हैं, जिसने भाजपा को पहली बार विधानसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया । 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी छह वर्षां तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूरदर्शी 
नेतृत्व प्रदान करने के लिए श्री अटलजी की सराहना करती है। भाजपा छह वर्षों 
तक चले शासन को दल की भविष्य-केंद्रित यात्रा में एक गौरवपूर्ण मील का 
पत्थर' मानती है। 
श्री अटलजी ने दिखा दिया कि एक गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकार देश को 
स्थिर एवं सफल तरीके से चला सकती है। इसे इतिहास में 'भारतीय लोकतंत्र के 
परिपक्व होने में महत्त्वपूर्ण योगदान' के रूप में याद किया जाएगा। अटलजी की 
सरकार ने राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों- सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, आधारभूत संरचना 
का विकास, सामाजिक क्षेत्रों में विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनीतिक सुधार, 
शासन तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध के क्षेत्रों में उपलब्धियों की गौरवशाली विरासत 
छोड़ी है। आज हमारा देश पहले की तुलना में मजबूत, ज्यादा समृद्ध और अधिक 
आत्मविश्वास से भरा है। 
श्री अटलजी, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े, का पार्टी को चुनावों में 
हर स्तर पर प्रेरणा और दिशा-निर्देशन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
आभार प्रकट करती है। उन्होंने और श्री आडवाणीजी--दोनों ने चुनावों के दौरान 
आगे आकर भारी जिम्मेदारियाँ बहन कर स्वयं लाखों कार्यकर्ताओं के लिए 
उदाहरण प्रस्तुत किए। 
चुनावों में लगे धक्के को भाजपा पूरी गंभीरता से लेती है। यह अब स्पष्ट 
हो चुका है कि हमारे चुनावपूर्व आकलन तथा उम्मीदें जमीनी हकीकत से कई 
प्रकार से दूर रहीं। हम विभिन्‍न बड़े राज्यों में नकारात्मक 'ट्रेनड' देख पाने में 
विफल रहे, जिसके कारण हम समय पर अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास नहीं 
कर सके। इसी तरह कई राज्यों में हम अपने पक्ष में मौजूद सद्भावना और 
समर्थन को वोटों में नहीं बदल सके। पार्टी ने चुनावों में हमारे प्रदर्शन की हर 
प्रकार से समीक्षा करने के लिए समिति गठित की है, जो भविष्य के लिए 
कार्य-योजना पर सुझाव भी देगी। इस समीक्षा में जहाँ तक संभव हो सकेगा, सभी 
स्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा शुभचिंतकों की सहभागिता सुनिश्चित 
कौ जाएगी। पार्टी के भीतर चुनाव-समीक्षा कार्य के माध्यम से हमारे हजारों 
निष्ठावान तथा मेहनती कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करने, अपनी बात कहने 
तथा पार्टी के कार्य के लिए पुनः समर्पित करने का अवसर मिलेगा। 
कांग्रेसनीत सरकार, जिसे वामदलों तथा अन्य दलों का सहयोग प्राप्त है, 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हमारे गणतंत्र के जीवन में एक पीछे लौटनेवाली घटना 
मानती है। संसदीय लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है कि चुनाव-पूर्व या चुनाव 
पश्चात्‌ जिस गठबंधन के पास पर्याप्त संख्याबल होगा, बह सरकार बनाएगा। फिर 
भी जिस मनमाने ढंग से कांग्रेस जनादेश की व्याख्या कर रही है, बह उचित नहीं 
है। जानबूझकर बिगाड़े गए इस अर्थ के आधार पर ही नई सरकार की इमारत 
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खड़ी की जा रही है। कांग्रेस का यह दावा कि जनता ने कांग्रेस को विशेष रूप 
से श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व के आधार पर वोट दिया है, पूरी तरह 
आधारहीन है। विशुद्ध संख्याबल ही इस दावे की हवा निकाल देता है। सच तो 
यह है कि कई कांग्रेसी राज्यों में कांग्रेस ही हारी है। कुछ राज्यों में तो कांग्रेस का 
सूपड़ा साफ हो गया है। 
न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राष्ट्रपति के अभिभाषण में संयुक्‍त प्रगतिशील 
गठबंधन द्वारा किया गया यह दावा कि यह सेक्युलर ताकतों' के लिए जनादेश 
है, पूरी तरह मिथ्या है। इन तथाकथित “सेक्युलर ताकतों' ने, जो वास्तव में छद॒म 
सेक्युलर या पंथनिरपेक्षता-विरोधी ताकतें है, कभी भी 'सेक्युलरिज्म' के साझा मंच 
पर यह चुनाव नहीं लड़ा था। वास्तव में वे एक-दूसरे के विरुद्ध लड़े थे। छदूम 
सेक्यूलरिज्म की प्रतिस्पर्धा में जुटी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिसने संप्रग 
सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, उत्तर प्रदेश में झगड़ने की राह 
पर हैं। संप्रग सरकार के कई धड़े या उसके समर्थक दल वास्तव में पहले राजग 
के सदस्य थे या राज्य स्तर पर भाजपा के साथ सत्ता में हिस्सेदारी कर चुके हैं। 
कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) हाल के विधानसभा-चुनावों 
में एक-दूसरे के विरुद्ध लड़े। जनता दल (एस) ने पिछली कांग्रेस सरकार के 
मुख्यमंत्री एवं कई मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाने के लिए विशेष 
अदालत के गठन का वादा जनता से किया था। चुनावों में कांग्रेस को जनादेश 
नहीं मिला। फिर भी कांग्रेस एवं जनता दल (एस) ने राज्य में एक नापाक 
गठबंधन सरकार बनाई है, जिसमें वे ही लोग मंत्री हैं जिनके खिलाफ काररवाई 
की बात कही गई थी। यह सब “सेक्युलरिज्म की रक्षा के नाम पर किया गया। 
कांग्रेस पार्टी का विकृत “सेक्युलरिज्म' इसी बात से प्रकट होता है कि उसने 
मुसलिम लीग जैसी सांप्रदायिक पार्टी के सदस्य को केंद्रीय मंत्रिपरिषदू में स्थान दिया 
है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश के बँटवारे के लिए जिम्मेदार दल 
के सदस्य को सेक्युलर भाईचारे के नाम पर सरकार में शामिल किया गया है। 
“सेक्युलर भाईचारे' को बनाए रखने की मजबूरी के नाम पर कई ऐसे व्यक्तियों 
को, जिनके नाम पर जघन्य अपराधों की लंबी फेहरिस्त है, मंत्रिपरिषद में शामिल 
करके कांग्रेस पार्टी ने संघीय सरकार की गरिमा पर आघात किया है। राजनीति के 
अपराधीकरण से लड़ने की बजाय केंद्रीय सत्ता के अपराधीकरण के माध्यम से 
कांग्रेस ने भारतीय गणतंत्र को दागदार बनाया है। इन दागी मंत्रियों को हटाने की माँग 
करते हुए भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ एक अभियान छेड़ा है। इस 
अभियान को और गहन बनाया जाएगा। भाजपा यह माँग करती है कि संसदू एक 
ऐसा कानून बनाए, जिसमें जघन्य अपराधों के लिए आरोपित व्यक्तियों को चुनाव 
लड़ने या सार्वजनिक जीवन में पद लेने से वंचित रखा जाए 
कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के दो शक्ति-केंद्र' बनाकर शासन-व्यवस्था को भी 
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दागदार बनाया है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सुपर प्राइम 
मिनिस्टर' श्रीमती सोनिया गांधी के सहायक की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश 
के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि हमें निर्वाचित प्रधानमंत्री की बजाय 
मनोनीत प्रधानमंत्री मिला है जो वास्तविक अधिकारों से रहित है। कांग्रेस पार्टी 
और उसके सहयोगी दल सुनियोजित ढंग से प्रधानमंत्री-कार्यालय की प्रतिष्ठा और 
सम्मान को घटा रहे हैं। प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद्‌ के सदस्यों को चुनने के 
विशेषाधिकार का उल्लघंन उस समय भी देखने को मिला, जब द्रमुक के अध्यक्ष 
डॉ. एम. करुणानिधि ने कांग्रेस के महासचिव श्री जनार्दन रेड्डी के साथ एक 
तथाकथित 'एम.ओ.यू.' पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 
द्रमुक प्रतिनिधि को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। 

देश के पूरे राजनीतिक वर्ग को भाजपा सावधान करना चाहती है कि 
प्रधानमंत्री जैसे उच्च पदों की गरिमा घटाना, श्रीमती सोनिया गांधी के रूप में एक 
संविधानेतर शक्ति-केंद्र का उभरना तथा कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद के आगे 
दंडवत करना हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। 

नए सत्ता-प्रतिष्ठान में कम्युनिस्टों के-तीसरे शक्ति-केंद्र के रूप में उभरने 
को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता प्रकट करती है। अब यह स्पष्ट हो 
गया है कि यद्यपि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का संख्यात्मक रूप से नेतृत्व 
कांग्रेस कर रही है, परंतु विचारों और कार्यक्रमों की दृष्टि से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी बाहर से नेतृत्व कर रही है, जिसके पास न केवल वीटो पावर है, अपितु 
'फॉसी का फंदा' भी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 
सार्वजनिक रूप से यह कहकर कि “जब हम नई सरकार को खड़ा होने के लिए 
कहेंगे, तब वह खड़ी होगी और जब बैठने के लिए कहेंगे, तब बह बेठेगी”, कोई 
नया राज नहीं खोला। केवल 63 सीटों के बूते पर वामपंथियों को यह मुगालता 
नहीं पालना चाहिए कि बह जनादेश का अपहरण कर सकते हैं। 

नए सत्तारूढ़ गठबंधन में आपसी तालमेल पहले ही दिन से गायब है। 
विदेशमंत्री कथित रूप से प्रधानमंत्री अथवा सुरक्षा-संबंधी कैबिनेट मामलों की 
समिति में बगैर चर्चा के ही महत्त्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर अकसर बगैर सोचे-विचारे 
बयान देते रहते हें, जिससे सरकार और देश की स्थिति दुविधाजनक हो जाती है। 
नागरिक उड्डयन मंत्री ने एक नीतिगत वक्तव्य दिया, जिसके विरुद्ध मार्क्सवादी 
पार्टी कौ पोलित ब्यूरो के सदस्य केंद्रीय मंत्री के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ 
गए। मानव संसाधन मंत्री ने शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित बयान दिया, 
जिसकी आलोचना कम्युनिस्ट पार्टियों ने तुरंत की। सरकार की आर्थिक नीतियों 
पर कम्युनिस्ट नेताओं के बयानों से शेयर बाजार में आई काफी गिरावट से घबराए 
निवेशकों को समझाने के उद्देश्य से इस नुकसान को कम करने के प्रयासों में 
प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को कूदना पड़ा। यह ऐसी सरकार है, जिसमें महासागर 
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विकास मंत्री अयोध्या और तहलका पर बयान देते हें तो रेलमंत्री गोधरा पर 
बयानबाजी करते हें । 

भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जम्मू एवं 
कश्मीर सहित देश के अन्य भागों में सीमापार के आतंकवाद अथवा व्यापक 
बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरे को सम्मिलित न करने पर अपनी चिंता प्रकट करती 
है। बॉग्लादेश में भारत-विरोधी जेहादी शक्तियों का, जो हमारे उत्तर-पूर्व में 
उग्रबादी तत्त्वों को सक्रिय सहायता देती हैं, निरंतर उभार हमारे लिए गंभीर चिंता 
का विषय है। नए केंद्रीय गृहमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर अपने पहले बयान में 
इसे मानवीय समस्या' कहकर खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी असम में 
आई.एम.डी.टी. ऐक्ट को वापस लेने की माँग दोहराती है और संप्रग सरकार द्वारा 
'पोटा' कानून को समाप्त करने के फैसले की निंदा करती है। यह दुःख की बात 
है कि संप्रग सरकार की कुछ छद्म-सेक्युलर पार्टियाँ मानवाधिकार के नाम पर 
आतंकवादियों तथा गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या के विफल प्रयास 
में शामिल राष्ट्र-विरोधियों का बचाव करने में लगी हैं। भाजपा चेतावनी देती है 
कि आतंकवाद के खतरे को कम करके न आँका जाए और न ही इसका 
राजनीतिकरण किया जाए। तदनुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी आतंकवादियों और 
घुसपैठ के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्ववाली सरकार के नरम रूख के प्रति एक देशव्यापी 
जनांदोलन छेड़ने का निर्णय लेती है। भाजपा राष्ट्रीय सुरक्षा के चौकस प्रहरी की 
भूमिका निभाएगी। 

राजग सरकार ने दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था संप्रग 
सरकार को विरासत में सौंपी है। इसकी स्वीकारोकित स्वयं नई सरकार के कुछ 
मंत्रियों ने की है। इस वृद्धि-दर के प्रभावित होने का खतरा प्रतिगामी सोच की 
प्रक्रिया से पैदा हो गया है। भाजपा पेट्रोलियम पदार्थो, विशेषकर रसोई गैस के 
मूल्यों में की गई तदर्थ मूल्य-बृद्धि की निंदा करती है। इसका मूल्य-स्थिति पर 
गंभीर प्रभाव होगा, जिसके परिणामस्वरूप सभी जगह आवश्यक वस्तुओं के दामों 
में बढ़ोतरी होगी। 

भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर कड़ी 
निगरानी रखेगी, विशेषकर बेरोजगार युवाओं और किसानों के साथ किए गए 
बादों पर। हमारे सांसद संसद्‌ के भीतर और बाहर सरकार के कार्यकलापों के 
सभी पहलुओं पर अपनी पार्टी का विचार सशक्त ढंग से रखेंगे। जनादेश के 
अनुरूप, विपक्ष में पाँच वर्ष बैठने का धैर्य भाजपा के पास है, परंतु नई सरकार 
ऐसी जन्मजात बीमारियों के लक्षणों से युक्त है, जिन्हें देखकर कोई भी निष्पक्ष 
विश्लेषक तुरंत सरकार की दीर्घायु के बारे में संदेह करेगा। कमजोर सत्तारूढ़ 
गठबंधन उसके आंतरिक अंतर्विरोध, मजबूरियों और समझौतों को छिपा नहीं 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी आंध्र प्रदेश में हर रोज किसानों द्वारा की जा रही 
आत्महत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। ये आत्महत्याएँ प्रदेश में कांग्रेस 
सरकार द्वारा किए गए वादों कौ पोल खोलती हैं। पश्चिम बंगाल में भुखमरी से 
हुई आदिवासियों की मौत से भी हम उतने ही चिंतित हैं। सत्ताइस वर्षों तक सत्ता 
में रहने के बाद कम्युनिस्ट इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि उनके एक मंत्री ने 
इस त्रासदी को एक किनारे करते हुए कहा, “आदिवासी सौंप, चूहे और मेढक 
खाकर जिंदा रह सकते हैं।” भाजपा ऐसे असंवेदनशील वक्तव्यों की घोर निंदा 
करती है। 
भाजपा माँग करती है कि नई सरकार संसद्‌ और विधानसभाओं में महिलाओं 
को आरक्षण देनेवाला विधेयक तुरंत पास कराए। हम यह भी माँग करते हैं कि 
देश की नदियों को जोड़ने की योजना पर काम यथाशीघ्र शुरू किया जाए। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी को सभी स्तरों पर ऊर्जावान बनाने का संकल्प 
लेती है ताकि वह तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों का सामना करने में 
समर्थ हो सके। लोकसभा चुनावों में लगे धक्के के बावजूद हमारी पार्टी को देश 
को जनता की सद्भावना काफी मात्रा में प्राप्त है। जैसा कि हमने अतीत में 
अकसर कर दिखाया है, हम वर्तमान स्थिति पर भी निश्चित रूप से विजय पाएँगे 
और फिर से सत्ता में वापस लौटेंगे। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की सभी स्तरों की इकाइयों को निर्देश देती है कि 

वे चार प्रमुख बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें 

1. अपनी विचारधारा एवं आदर्शवाद के प्रति कटिबद्धता और बढ़ाना। 

2. विकास से जुड़े मुद्दों (विशेष कर किसानों, गरीब ग्रामीणों तथा असंगठित 
शहरी गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों) के 
प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बढ़ाना। 

3. संगठनात्मक कमियों को दूर करके पार्टी को ऊर्जावान बनाना, विशेषकर 
3 राज्यों में जहाँ विधानसभा-चुनाब होने जा रहे हैं। 

4. नए भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों में पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने का 
सतत प्रयास करना। 

5. केंद्र की कांग्रेसनीत सरकारं के अंतर्विरोधों, समझौतों, बाध्यताओं एवं 
विफलताओं को जोर-शोर से उजागर करना। 

[| 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


नई दिल्ली 27 अक्तूबर, 2004 


राजनीतिक प्रस्ताव 


भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक तब हो रही है,.जब पार्टी ने एक नया 
अध्यक्ष चुना है। श्री एम. वेंकैया नायडू ने 18 अक्तूबर को पार्टी के अध्यक्ष पद 
से त्याग-पत्र दे दिया था। राष्ट्रीय पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के उपलब्ध 
सदस्यों की एक बैठक में उसी दिन श्री नायडू का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया 
गया और श्री लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा के नए. अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 
किया गया। राष्ट्रीय परिषद्‌ ने आज की अपनी बैठक में श्री आडवाणीजी को 
निर्वाचित किए जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की है। 

जुलाई, 2002 में परिषद्‌ की. बैठक में श्री नायडू को भाजपा के अध्यक्ष पद 
के लिए चुना गया था। तब से श्री नायडू ने पार्टी को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया, 
जिसकी राष्ट्रीय परिषद्‌ हार्दिक प्रशंसा करती है। उन्होंने बड़े परिश्रम से और 
निरंतर प्रयास से सभी स्तरों पर पार्टी को कहीं अधिक गतिशील बनाया। उन्होंने 
टीम वर्क पर विशेष ध्यान दिया और कार्यकर्ताओं के साथ सम्पक करने पर बल 
दिया। इस प्रकार इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन-जन तक पहुँचकर पार्टी-संगठन 
को जीवंत बनाया। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ को पूरा विश्वास है कि श्री आडवाणीजी की अध्यक्षता में 
भाजपा आज अपने समक्ष अनेक चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर 
सकेगी। पार्टी-अध्यक्ष के रूप में उनके पिछले दो कार्यकालों में भाजपा ने तेजी 
से विकास किया और वह हाशिए से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रमुख 
्रुवों में से एक पार्टी के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने छद्म सेक्युलरिज्म के 
खिलाफ पूरे जोश के साथ जन-अभियान चलाकर भारतीय राजनीति में एक 
आदर्श परिवर्तन किया था। अपने नए दायित्व-निर्वाह में श्री आडवाणीजी के पास 
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हमारी पार्टी की नई पीढ़ी की अनेक उच्च प्रतिभाएँ और अनुभवी नेता हैं, जो 
उनके काम में मदद करेंगे। उनके पदाधिकारियों की टीम के साथ ही समर्पित 
कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह भी है, जो उनके आदेश पर भाजपा का लक्ष्य 
प्राप्त करने हेतु सब कुछ करने के लिए तैयार है। इससे भी बढ़कर, हमारी पार्टी 
के संस्थापक तथा भारत में अत्यधिक सम्माननीय वरिष्ठ राजनेता श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी का बहुमूल्य मार्गगिर्देशन भी पूरी पार्टी को निरंतर प्राप्त होता 
रहेगा। 
इन सभी शक्तियों के साथ ही साथ भाजपा को पूरे देश के लोगों का गहन 
विश्वास, सद्भावना और समर्थन प्राप्त है, जिससे पार्टी इन सभी चुनौतियों का 
सामना कर लेगी और फिर से सत्ता में वापस आएगी। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को बड़ी गंभीर चिंता का 
विषय मानती है। चौदहवीं लोकसभा के चुनावों में लोगों के खंडित जनादेश के 
कारण कांग्रेसनीत यह सरकार सत्ता में आई है। बेहतर होता कि लोगों की इच्छाओं 
का पालन करते हुए यू.पी.ए. सरकार गठबंधन की राजनीति पर चलकर जिम्मेदारी 
निभाने का रास्ता अपनाती और अपना ध्यान सुशासन पर केंद्रित करती तथा 
विपक्ष का अधिकाधिक सहयोग लेने की कोशिश करती। किंतु सरकार ने ठीक 
इसके विपरीत मार्ग चुना है, जिसमें वह भाजपा और शेष विपक्षियों के खिलाफ 
टकराव और बदले की भावना से कार्य कर रही है। इस प्रक्रिया में वह अपने 
शासन चलाने के दायित्व को दरकिनोर कर रही है, जबकि सुशासन करना उसका 
प्रमुख कर्त्तव्य होना चाहिए था। 
प्रधानमंत्री पद का अवमूल्यन और शक्तिक्षरण-- देश की लोकतांत्रिक 
व्यवस्था की दृष्टि से पिछले पाँच महीनों में प्रधानमंत्री पद का अभूतपूर्व 
अवमूल्यन और शक्तिक्षरण हुआ है, जो बेहद गहरी चिंता का विषय है। एक 
और वैकल्पिक सत्ता-केंद्र बन गया है, जिसे प्रधानमंत्री से भी कहीं अधिक 
शक्तिशाली माना जाने लगा है। यह केंद्र तथाकथित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्‌ 
के अध्यक्ष के रूप में उभरकर सामने आया है। एक तीसरा सत्ता-केंद्र भी बन 
गया है। उसने भौ प्रधानमंत्री के दर्जे और अधिकारों को कमजोर कर दिया है, 
और वह हे सी.पी. आई. (एम) का नेतृत्व। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जब 
कम्युनिस्ट नेता यह बताने कौ कोशिश न करते हों कि यू.पी.ए. सरकार का 
अस्तित्व उन्हीं के कारण है। पिछले पाँच महीनों में जिस प्रकार से कम्युनिस्ट 
पार्टियों ने केंद्रीय सरकार के साथ घोर ब्लैकमेलिंग की है और रुकावटें डाली 
हैं, उससे पहले कभी भी ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
इस प्रकार कौ घटना पहली बार ही हो रही है, जब घृणित अपराधों के मामले 
में आरोपित अपराधी व्यक्तियों को मंत्री पद से सम्मानित किया गया है। 
परिणामस्वरूप सत्ता के इन अनेक केंद्रों और प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सरकार से 
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इन दागी मंत्रियों को हटाने में अपनी असमर्थता के कारण शासन को गहरा 
धक्का लगा हे । 
आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा--स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, आंतरिक 
सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में यू.पी.ए. सरकार के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार 
को स्थिति बेहद खराब है। एक तरफ सरकार को इस बात का जरा भी पता नहीं 
है कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों की वास्तविक समस्याओं और आकांक्षाओं को 
संवेदनशीलता से समझकर वहाँ की बढ़ती उग्रवादी हिंसा से कैसे निपटे और दूसरी 
तरफ, वह पूरी तरह से बोट-बैंक की राजनीति पर चल रही है। उसने बड़े स्तर 
पर हो रही बॉँग्लादेशियों की घुसपैठ से आँखें बंद कर रखी है। यदि इस घुसपैठ 
को रोका नहीं गया तो इन क्षेत्रों की शेष सभी समस्याओं का निदान करना असंभव 
हो जाएगा। हमारे देश की भावी पीढ़ियाँ कांग्रेस और कम्युनिस्टों को कभी माफ 
नहीं कर पाएँगी, जिन्होंने जानबूझकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता 
के इस गंभीर खतरे के प्रति लापरवाही बरती है। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ माँग करती है कि यू.पी.ए. सरकार बाँग्लादेश की वर्तमान 
सरकार को यह दृढ़ संदेश भेजे कि बह अपनी धरती पर भारत-विरोधी उग्रबादी 
संगठनों को पैर न धरने दे और भारत के साथ इस मामले में सहयोग करे, ताकि 
हमारे देश में उनके नागरिकों की घुसपैठ बंद हो। 
इसी प्रकार, कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार को इस बात को 
अनुमति देकर आग से खेल रही है कि पहले तो पी.डब्ल्यू.जी. से प्रतिबंध हटा लिया 
जाए और इसके बाद उन नक्सलवादियों से 'बिना शर्त बातचीत शुरू कर दी जाए, 
जिन्होंने सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही 60,000 से अधिक निर्दोष लोगों तथा राजनीतिक 
विरोधियों की जान ले ली। राज्य विधानसभा में लगभग तीन-चौथाई से अधिक 
बहुमत पाने के बाद भी नक्सलवादियों के ऊपर अपने हथियार वापस करने पर जोर 
न दे पाने से कांग्रेस सरकार की अंतर्निहित कमजोरियों का साफ पता चलता है। 
भाजपा का आग्रह है कि यू.पी.ए. सरकार न तो पड़ोसी देश नेपाल में 
माओवादियों के जानलेवा हमलों को नजर-अंदाज करे और न ही पड़ोसी देश 
नेपाल से आंध्र प्रदेश तक रेड-कॉरीडार' बनाने के सुव्यवस्थित प्रयास उपेक्षा करे। 
यह सचमुच एक अनिष्टकारी बात है, हालाँकि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं 
है कि एक तरफ नक्सलवादी हैदराबाद में पाखंडपूर्ण 'बातचीत' में लगे थे और 
दूसरी तरफ वे झारखंड में सरकारी कार्यालयों तथा रेलवे स्टेशनों को उड़ाने में 
लगे हुए थे। 
इस विषय में राजग सरकार द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों पर चलते हुए 
यू.पी.ए. सरकार को नक्सलवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए केंद्र और 
नक्सल-प्रभावित राज्यों के बीच एक समन्वित रणनीति कार्यान्वित करनी चाहिए। 
साथ ही साथ नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का सहयोग लेकर सभी विकासात्मक 
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योजनाओं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से तथा तेजी से 
कार्यान्वित करना चाहिए । 

हाल में ही प्रमुख रूप से खाड़ी देशों से आयात किए गए स्क्रेप मेटल' में 
छिपे 'जिंदा बमों' के विशाल भंडार का पता चला है। यह सुरक्षा संबंधी गंभीर 
खतरों का स्पष्ट प्रमाण है। राष्ट्रीय परिषद माग करती है कि इस घटना की 
व्यापक जाँच की जाए, जिससे पता लग सके कि कहीं यह किसी राष्ट्र-विरोधी 
षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। 

यू.पी.ए. सरकार द्वारा सीमापार आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा में 
कमी-भाजपा का विचार है कि देश को पाकिस्तान के साथ वर्तमान बातचीत 
जारी रखनी चाहिए। किंतु सरकार को सीमापार से आतंकवाद के खिलाफ अपनी 
सुरक्षा में कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में उसके अड्डे और 
बुनियादी ढाँचे अभी तक ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इस प्रसंग में पार्टी इस बात पर 
अपना विरोध प्रदर्शित करती है कि पिछले दिनों न्यूयार्क में प्रधानमंत्री डॉ. 
मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की बैठक के बाद 
जारी संयुक्त वक्तव्य में 'सीमापार आतंकवाद' का कोई स्पष्ट उल्लेख तक नहीं 
था। 

भाजपा को इस बात पर गहरी चिंता है कि राजग सरकार के कार्यकाल में जम्मू 
और कश्मीर में शांति तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में जो गति आई थी, अब 
वह रुक गई है। पिछले पाँच महीनों में देखने में आया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की 
हत्या करने के चार बार प्रयास किए गए, जिनमें से आखिरी प्रयास उसी दिन हुआ 
जिस दिन न्यूयाक में डॉ. मनमोहन सिंह और जनरल मुशर्रफ बातचीत करनेवाले 
थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला और नेशनल कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष उमर 
अब्दुल्ला आतंकवादियों के जानलेवा हमले में बाल-बाल बचे। इस वर्ष अभी तक 
आतंकवादी 51 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ माँग करती है कि यू.पी.ए. सरकार अपने ही देश में कश्मीरी 
पंडितों के 'शरणार्थीकरण' की घोर उपेक्षा करना बंद करे। साथ ही वह तुरंत जम्मू 
और लदूदाख में स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करे और उन परिषदों 
को पर्याप्त वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। 

नीति-दुर्व्येबस्था और वीटो का अधिकार रखनेवाले कम्युनिस्टो के 
कारण अर्थ-व्यवस्था को क्षति--भाजपा यह देखकर दुःखी है कि यू.पी.ए. 
सरकार द्वारा सत्ता सैंभालने के बाद छह महीने से भी कम समय में अर्थ-व्यवस्था 
के विकास को गति समाप्त हो गई है। राजग-शासन के दौरान मुद्रास्फीति की दर 
लगभग 4 प्रतिशत थी, जो बढ़कर अब प्रमुख नवोदित अर्थ-व्यवस्थाओं में सबसे 
ऊँचे स्तर तक जा पहुँची है। राजग-शासन के दौरान ब्याज-दरें सबसे कम थीं, 
अब वे तेजी से बढ़ने लगी हैं। यदि इनमें सुधार नहीं किया गया तो इन बढ़ी दरों 
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के कारण भवन-निर्माण, मोटर-वाहन उत्पादन और विनिर्माण (जिसमें पिछले 
दिनों फिर से प्राण-संचार होने लगा था) पुनः मंदी के रास्ते पर आ जाएँगे। मध्यम 
वर्ग के लोगों को आक्रोश है कि बैंक में उनकी बचतों की जमाराशि पर जितनी 
ब्याज-दर मिलती है, वह मुद्रास्फीति की दर से भी 2 प्रतिशत नीचे है। अचानक 
ही जिस ढंग से करमुक्त बचत योजनाएँ हटा ली गईं और कर-लाभ में कमी हो 
गई, उससे उनकी आमदनी को और अधिक हानि हुई है। फलस्वरूप अपनी 
मेहनत से अर्जित धनराशि को बैंकों में जमा करना मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 
घाटे का कारण बन गया है। 
यू.पी.ए. सरकार द्वारा किसी स्थिर आर्थिक नीति बनाने और उसे दृढ़तापूर्वक 
कार्यान्वित करने में बुरी तरह विफल होने का कारण यह रहा है कि स्वतंत्रता-प्राप्त 
के बाद कांग्रेस को पहली बार कम्युनिस्टों के पीछे बैठकर केंद्र में सत्ता चलानी 
पड़ रही है। वे पूरी हठधर्मिता से हर महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीति अथवा सरकार के 
निर्णय पर अपने वीटो कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे न केवल सरकार 
की गरिमा को आघात लगा है, बल्कि निवेश-संबंधी वातावरण भी बिगड़ा है। 
भाजपा इस वर्ष होनेवाले कृषि-उत्पादन में गिरावट आने पर गहरी चिंता 
व्यक्त करती है। राष्ट्रीय परिषद्‌ यह माँग करती है कि केंद्र तथा अन्य राज्य 
सरकारें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गरीब किसानों तथा बुनकरों की 
दुर्दशा का अंत करें, क्योंकि वहाँ उनमें से अनेक लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 
यू.पी.ए. सरकार की कार्य-अकुशलता का एक प्रमाण यह भी है कि उसने 
राजग सरकार द्वारा शुरू किए गए बुनियादी ढाँचे के विभिन्न विकास-कार्यों की 
गति को अचानक ही मंद कर दिया है। कई दशकों तक पिछली कांग्रेसी सरकारों 
द्वारा घोर आपराधिक उपेक्षा के बाद वाजपेयी सरकार ने बिजली, रेलवे, बंदरगाहों, 
राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के बुनियादी ढाँचे के विकास में पर्याप्त गति बढ़ाई 
थी। अब इन सभी मामलों में प्रगति रुक गई है। नदियों को जोड़ने की राजग 
सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना को भी समाप्त कर दिया गया है। 
आम आदमी से किए गए कांग्रेसी वादे का खोखलापन-राष्ट्रीय 
परिषद्‌ बेतहाशा बढ़ती मुद्रास्फीति और सभी आवश्यक चीजों के दामों में हो 
रही अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर गंभीर चिंता प्रकट करती है। कीमतों के मोर्चे 
पर आम आदमी को जो राहत राजग सरकार के 6 वर्षों में मिली थी, वह अब 
अचानक रोज की कलह में बदल गई है। कांग्रेस पार्टी का चुनावी नारा -- 
कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' वैसे ही खोखला साबित हुआ, जैसे 
कि पार्टी का पहला नारा “गरीबी हटाओ' खोखला साबित हुआ था। राष्ट्रीय 
परिषद्‌ अपनी पार्टी इकाइयों का आह्वान करती है कि वे दामों में बढ़ोतरी के 
विरोध में लोगों को एकजुट करें और सरकार से इस संबंध में तुरंत राहत 
देनेवाले कदम उठाने की माँग करें। 
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देश के तेल-आयात बिल में भारी वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में भाजपा इस केंद्रीय 
सरकार से आग्रह करती है कि बायोडीजल और इथनॉल के उत्पादन को तेजी से 
प्रोत्साहित किया जाए, जिससे हमारे किसानों को भी सहायता मिलेगी। सरकार 
उन्नत ऊर्जा तकनीक को अपनाने हेतु प्रोत्साहन की योजना अपनाए। भाजपा 
महसूस करती है कि ऊर्जा-सुरक्षा को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लेना चाहिए। 
संसाधन संकट की समस्याओं से मुक्‍त होने के लिए राज्यों को राहत 
देने की जरूरत- भाजपा मानती है कि लगभग सभी प्रदेश सरकारों की तेजी से 
बिगड़ती वित्तीय स्थिति देश के तीव्र विकास में मुख्य बाधा है। प्रदेशों के सामने 
संसाधनों को दिक्कतों के कई कारण हैं। राजग की सरकार ने इन समस्याओं को 
दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए थे। राष्ट्रीय परिषद्‌ गंभीरता से इस पर 
विचार करने का अनुरोध केंद्रीय सरकार से करती है कि सभी प्रदेश सरकारों के 
पुराने कर्जो को एक बार माफ कर दिया जाए। पार्टी यह भी अनुरोध करती हे 
कि केंद्रीय सरकार प्रदेश पर लगे उन विकास परियोजनाओं के लिए गैर-बजटीय 
वित्त जुटाने के प्रतिबंधों को हटाए, जो व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम हैं। 
भाजपा और सभी भाजपाशासित प्रदेशों की सरकारें शीघ्र ही बारहवें वित्त 
आयोग को लिखकर माँग करेंगी कि केंद्रीय पूल के कर-राजस्व में प्रदेशों को 35 
प्रतिशत हिस्सा दिया जाए। भाजपा का यह भी मत है कि वित्त आयोग अलग से 
केंद्र के संसाधनों का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को 
सीधे आवंटित करे। 
पार्टी के विरुद्ध बैचारिक आक्रमण का विरोध-बहुदलीय लोकतंत्र में 
दलों की नीतियों और परिप्रेक्ष्यो में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। एक-दूसरे के 
विचारों का आदर करते हुए, विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ मिलकर राष्ट्र 
के सामूहिक हितों के लिए काम करना लोकतंत्र की विशिष्टता है। वैचारिक 
असहिष्णुता और अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध सत्ता का दुरुपयोग मूल रूप 
से अलोकतांत्रिक है। कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने भारतीय राजनीति में इस 
अनजाने, मगर खतरनाक पथ को चुना है। 
राजग सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों को बर्खास्त करना, एन.सी.ई.आर.टी. 
की पाठ्य पुस्तकों का पुनः मिथ्याकरण करना, बीर सावरकर का अपमान, तिरंगा 
मामले में उमा भारती को जेल भेजना, सी.पी.एम. के महासचिव के दबाव में सेंसर 
बोर्ड के चेयरमैन को कथित आर.एस.एस. समर्थक होने के आरोप में हटाना, 
प्रसार भारती द्वारा जयप्रकाश नारायण पर बनी फिल्म में कॉट-छॉट करने के 
कुत्सित प्रयास, मानव संसाधन मंत्री द्वारा कथित रूप से भाजपा और आर.एस. 
एस. से सहानुभूति रखनेवाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बरखास्त 
करने की खुली मांग; और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजग 
सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को बदनाम करना-ये सभी घटनाएँ एक 
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ऐसी पतित मानसिकता की परिचायक हैं, जो देश की लोकतांत्रिक पद्धति को बुरी 
तरह से हानि पहुँचाएगी। यह खतरा इसलिए और बढ़ जाता है कि ये सभी कदम 
उठाने के पीछे छदम सेक्युलरवादी दलों का उद्देश्य अपना अल्पसंख्यक वोट-बैंक 
मजबूत करने का प्रयास है। यह बात सरकार द्वारा 'पोटा' कानून को समाप्त करने 
के फैसले और गोधरा हत्याकांड के सिलसिले में एक नई जाँच कराने से भी साफ 
होती है। इस जाँच का एकमात्र उद्देश्य यह स्थापित करना है कि कारसेवकों ने 
अंदर से ही रेल डिब्बे को आग लगाई और अपने को जीवित जला दिया, ताकि 
प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा सकें। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ लोगों को सावधान करना चाहती है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट 
दलों के वैचारिक हमले तात्कालिक दृष्टि से तो भाजपा के विरुद्ध हैं, लेकिन इससे 
वास्तव में भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली को 
ही हानि पहुँचेगी। इसलिए हमारी पार्टी की प्रत्येक इकाई -- ऊपर से नीचे तक 
-- पार्टी और इसकी विचारधारा पर हो रहे वैचारिक हमले का सामना करने के 
लिए आंदोलनों के साथ-साथ जन-जागृति अभियान भी चलाए। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ का आह्वान-जब पिछले संसदीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने 
यू.पी.ए. से गठजोड़ किया तो जन्म से ही इसमें अस्थिरता और अवसरवादी 
गठबंधन के सभी गुण विद्यमान थे। नए गठबंधन के पास ऐसा अवसर था कि 
लोकतांत्रिक आचरण और सुशासन की प्रतिबद्धता के प्रति ईमानदारी का रुख 
अपनाकर वह अपनी इन जन्मजात अस्थिरताओं पर विजय पाने का प्रयास कर 
सकती। आखिरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने 
दिखा दिया था कि किस प्रकार सचमुच इसे सफल बनाया जा सकता है। किंतु 
जैसे-जैसे समय गुजरता गया, वैसे-वैसे यू.पी.ए. सरकार इस अवसर को गैंवाती 
गई। उसकी कार्य-अकुशलता का दोष इस बात से और भी बढ़ता चला गया कि 
उसने अपने राजनीतिक और बैचारिक विपक्षियों के खिलाफ बदले की भावना से 
कार्य करने का पाप किया। 
लोगों का मोहभंग बढ़ता जा रहा है। अंततः इस मोहभंग से निराशा और गहन 
अवसाद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस स्थिति में भाजपा की भूमिका स्पष्ट है। राष्ट्रीय 
परिषद्‌ का दृढ़ संकल्प है कि पार्टी संसद्‌ के अंदर और बाहर, स्वयं अकेले तथा 
राजग के सहयोगी दलों के साथ मिलकर, हर उपलब्ध लोकतांत्रिक साधनों का 
उपयोग करेगी, ताकि वह ऐसे किसी भी मामले में सरकार का विरोध करती रहेगी, 
जिससे देश की सुरक्षा कमजोर होती हो; वह उस सरकार का विरोध करेगी, जो 
राष्ट्रवादी विचारधारा और उसकी प्रतिबद्धता को शत्रु मानती हो; जो लोगों की 
समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन हो, जिसने सुशासन को खत्म करने 
की कसम खा ली हो और जो एक के बाद एक हर मोर्चे पर विफल सिद्ध हुई हो। 
DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


राँची 24 नवंबर, 2004 


राजनीतिक प्रस्ताव 


भारतीय जनता पार्टी नौसिखिएपन और हलके ढंग से राष्ट्र की आंतरिक 
सुरक्षा से निपटे जाने पर अपनी गंभीर निराशा प्रकट करती है। राजग सरकार के 
समय कश्मीर में शांति-प्रक्रिया को बल प्रदान करनेवाली आंतरिक संवादः प्रक्रिया 
टूट गई है। संप्रग सरकार उत्तर-पूर्व में आतंकवाद और बॉग्लादेश के शिविरों से 
इन आतंकवादियों को मिल रहे समर्थन पर मौन है नेपाल सीमा से आंध्र प्रदेश 
तक कई प्रदेशों में माओवादी रेड कॉरिडोर के उभरने इत्यादि ने सुरक्षा के लिए 
अत्यधिक चुनौतीपूर्ण आयाम जोड़ दिए हें। घुसपैठ रोकने में सरकार के विफल 
रहने के कारण बाँग्लादेशी घुसपैठ अबाधित रूप से जारी है। देशभर में तोड़-फोड़ 
की गतिविधियों में आई.एस. आई. के विभिन्न 'माँड्यूलों' के संलग्न रहने से चिंता 
बढ़ी है। 
इन चुनौतियों से निपटने के लिए संप्रग सरकार का रुख क्या है ? संप्रग ` 
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को सँभालने में बोट-बैंक की राजनीति की मजबूरियों से 
प्रभावित हो रही है। 
बॉग्लादेश से भारत में अवैध घुसपैठ का मुद्दा देश में जनसांख्यिक आक्रमण 
में बदल गया है। इस मुद्दे का सामना राजनीतिक हितों से प्रभावित सोच से नहीं 
किया जा सकता। घुसपैठियों को सिर्फ संभावित मतदाता के रूप में नहीं देखा जा 
सकता। ऐसी अवैध घुसपैठ के गंभीर सामाजिक और सुरक्षा-संबंधी आयाम हैं। 
इस संबंध में दूढ़ता दिखाने की बजाय संप्रग सरकार ने जनगणना के आँकड़ों पर 
भी क्षमायाचक को मुद्रा अपनाई है। साथ ही घुसपैठियों से मजबूती से निपटने में 
दृढ़ता की कमी प्रर्दिशत की है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि आई.एम.डी.टी. 
कानून को तुरंत समाप्त करने की जरूरत है, जैसा कि राजग ने पहल की थी। 
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आंतरिक और सीमापार के आतंकवाद से भारत जूझ रहा है। हमारे हजारों 
नागरिक और सुरक्षाकर्मी इस आतंक के शिकार हुए हैं। फिर भी केवल बोट-बैंक 
के चलते संप्रग सरकार ने देश के आतंकवाद-विरोधी कानून को समाप्त कर 
दिया। राष्ट्र को इस अल्पदृष्टि और राजनीति से प्रेरित फैसले की कौमत चुकानी 
पड़ेगी। 
संप्रग की कश्मीर-नीति ने राष्ट्र को किंकर्त्तव्यविमूढ़ बना दिया है। भारत 
और पाकिस्तान के बीच समस्या की आधारभूत वैचारिक जड़ों को लेकर सरकार 
में स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ और भारत के 
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संयुक्त वक्तव्य में सीमापार के आतंकवाद का 
उल्लेख न होना इस सरकार की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इसमें 
पाकिस्तानी राष्ट्रपति की घोषणा के साथ-साथ विदेशी मंत्री का वक्तव्य तथा 
कश्मीर-समस्या को सुलझाने के संबंध में प्रधानमंत्री का यह कथन कि सभी 
विकल्प खुले हैं' जुड़ गया है, जिससे स्थिति और भी बुरी हो गई है। 
पीपुल्स वार ग्रुप से प्रतिबंध हटाने के सरकार के ताजा फैसले और आंध्र 
प्रदेश में नक्सलियों को हथियार लेकर घूमने की खुली छूट पूरी तरह से निंदनीय 
हैं। इसकी निंदा की ही जानी चाहिए। माओवादियों द्वारा उत्तर प्रदेश में हाल में हुई 
17 पुलिसकर्मियों की हत्या इस बात का स्मरण दिलाती है कि आज भौ स्थिति 
बेहद गंभीर है। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और उसके कुछ 
सहयोगी दलों तथा उग्रबादियों के बीच स्पष्ट ही संबंध दिखाई पड़ते थे। उत्तर-पूर्व 
में स्थिति बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। वहाँ के विभिन्न राज्यों में एक के बाद एक 
बम-विस्फोट, मणिपुर में अशांत स्थिति और नागालैंड शांति वार्त्ता में प्रगति न 
होना गहरी चिंता के विषय हैं। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर ऐक्ट को समाप्त करने 
या कम करने के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए फैसले ने अलगाववादी शक्तियों 
को उत्साहित किया है। , 
पुलिस-सुधारों में कमी और बढ़ते अपराधों को देखते हुए देश के लोगों के 
मन में भय का भाव छा गया है। नगर-क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों 
में कमी की बजाय बढ़ोतरी ही हो रही है। विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और 
मुंबई में अपराध-जगत्‌ और असामाजिक शक्तियों में कमी न होने के कारण 
असुरक्षा पनप रही है। नगरों में पुलिस बल में घोर भ्रष्टाचार भी गहन चिंता का 
विषय है। 
इसलिए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार से माँग करती छः 
° आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने हेतु सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक 
हथियारों को छीने जाने को रोका जाए। 
« आई.एम.डी.टी. कानून को, जिसके चलते सुरक्षा और नागरिक प्रशासन 
बॉग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने में पूरी तरह असहाय हो गया है, 
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समाप्त किया जाए। घुसपैठियों ने देश पर जनसांख्यिकी आक्रमण करने 
का खुला निमंत्रण दे दिया है। 

° जम्मू और कश्मीर की स्थिति में शांति-वार्त्ता में प्रगति को आगे बढ़ाया 
जाए। 

° सभी नागरिकों को बहूद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र दिए जाएँ, जैसा कि 
राजग सरकार ने निर्णय लिया था। 

* किसी भी व्यक्ति द्वारा गेर-लाइसेंस शस्त्र को लेकर चलने पर प्रतिबंध 
लगे। 

° संपूर्ण उत्तर-पूर्व के लिए तुरंत एक एकीकृत कमान का गठन किया 
जाए। 

* नक्सली आतंकवादियों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक संयुक्‍त 
कमांड और टास्क फोर्स बनाई जाए। 

° ऐसे किसी भी कदम का विरोध मजबूती से किया जाए, जिसके तहत 
कश्मीर को शेष भारत से बातचीत के नाम पर अलग करने की बात 
कही जाए। 

* कारगिल युद्ध के संदर्भ में राजग सरकार द्वारा गठित की गई चार टास्क 
फोर्स कौ सिफारिशों को दूढ़ता से लागू किया जाए। 

° देश की सभी सीमाओं पर मदरसों में हो रही बढ़ोतरी और उनके गलत 
उपयोग के संबंध में गुप्तचर एजेंसियों द्वारा की गई गंभीर चेताबनियों और 
सिफारिशों पर काररवाई की जाए। 

« सरकार के साथ तालमेल बैठाया जाए और देश को पंगु बनानेवाले 
विद्रोहियों से मुकाबला करने के लिए उसे सभी प्रकार की सहायता दी 
जाए। 

* राजग द्वारा म्याँमार सरकार के साथ शुरू की गई उन अनेक पहलों, 
प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, जिनपर राजग सरकार ने पहल 
की थी। 

* अपराध-जगत्‌ और असामाजिक तत्त्वों से लड़ने के लिए दृढ़ और 
निर्णायक रणनीति तैयार की जाए। 

समय का बड़ा महत्त्व है। निर्णायक फैसला लेने का कोई विकल्प नहीं है। 

संप्रग सरकार से हमारा आग्रह है कि वह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे और 
तुरंत काररवाई करे। 


Ol 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


इंदौर | 4-5 अप्रैल, 2003 


प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 
पाँच वर्ष के सफल शासन पर प्रस्ताव 
जब 19 मार्च, 2003 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी 
बाजपेयी ने अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया तो हमारे लोकतंत्र ने एक 
ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। वह ऐसे पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यह 
अद्भुत उपलब्धि अर्जित की है। दरअसल भारत के अभी तक के 13 प्रधानमंत्रियों 
में से केवल पं. जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी ही ऐसे दो प्रधानमंत्री रहे 
हैं जिन्होंने इससे अधिक का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस 
उपलब्धि पर अपने प्रिय नेता श्री अटलजी का हार्दिक अभिनंदन करती है और 
राष्ट्र तथा हमारी पार्टी को कल्पनातीत नेतृत्व प्रदान करने के लिए उनके प्रति 
अपना गहरा आभार प्रगट करती है। 
श्री अटलजी की सफलता इसलिए और भी अभूतपूर्व है, क्योंकि उन्होंने विविध 
पृष्ठभूमियों और विचारधारा चाली पार्टियों के एक बृहद्‌ गठबंधन का नेतृत्व किया 
है। उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के इस 
स्वार्थपूर्ण मिथ्या प्रचार को गलत सिद्ध कर दिया है कि केंद्र में गठबंधन शासन का 
अर्थ अस्थिरता पैदा करना है और केवल वही स्थिर सरकार प्रदान कर सकती है। 
कार्यकारिणी इस सामूहिक उपलब्धि में राजग में सम्मिलित सभी 


राष्ट्रीय क 
घटकों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति भरपूर प्रशंसा अभिव्यक्त करना अपना 
कर्त्तव्य समझती है। हम इस उपलब्धि में तेलुगु देशम पार्टी के योगदान के लिए 


भी उसे धन्यबाद कहना चाहते हैं। राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखने तथा 
अपने सांझा घोषणा-पत्र का निष्ठापूर्वक पालन करने के प्रति दृढ़ संकल्प रखने 
से ही राजग ने पिछले पाँच वर्षो में सभी प्रकार की चुनौतियों, जैसे-आर्थिक 
प्रतिबंध, चक्रवात, कारगिल- युद्ध, गुजरात-भूकंप तथा सूखे का सामना करने में 
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सफलता पाई है। अटलजी का कार्यकाल दूरंदेशी, स्थिता और विकास के युग 
का प्रतीक रहा है। साथ ही देश को आर्थिक, राजनयिक और परमाणुक्षमता से 
संपन्न एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में भी उनका अभी तक का 
कार्यकाल अविस्मरणीय रहा है। 


अस्थिरता लाने का खेल विफल हुआ 
विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अत्यंत संतोष और गौरव 
का अवसर है। राजग सरकार के पाँच वर्ष पूरे होने से यह सिद्ध हो जाता है कि 
हमने देश के लोगों से किए अपने वचन को पूरा कर दिखाया है। भाजपा ने कुशल 
नेतृत्व के साथ स्थिर सरकार देने का वादा किया था और बह हमने पूरा कर दिया 
है। श्री अटलजी और श्री आडवाणीजी के नेतृत्व में भाजपा ने सन्‌ 1998 में 
गठबंधन सरकार की बेबसी को आज और आनेवाले वर्षों के लिए स्थिर एवं 
प्रयोजनशील सरकार के एक मॉडल के रूप में परिवर्तित कर दिखाया है। 
विगत पर दृष्टिपात करने से यह मालूम करना मुश्किल नहीं होगा कि हमारी 
पार्टी कितने दुर्गम मार्ग से गुजरी है। पिछली शताब्दी के नवें दशक के उत्तरार्ध 
में देश को कमजोर करनेवाली अस्थिरता ने शिकंजा कस दिया था और देश के 
लोगों ने पहली बार भाजपा को 11वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 
निर्वाचित किया था। स्पष्ट ही यह जनादेश कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा-नीत 
सरकार के पक्ष में था। किंतु पराजित और बदनाम कांग्रेस ने अस्थिरता का खेल 
खेलना शुरू कर दिया और अपनी कुख्यात चालों में से एक चाल सन्‌ 1996 में 
चली। प्रधानमंत्री के रूप में श्री बाजपेयी का प्रथम कार्यकाल 13 दिन ही चल पाया 
क्योंकि कांग्रेस ने छद्म मार्ग से अपना शासन स्थापित करने के लिए जनादेश को 
छीनकर उसका मखौल बना दिया। 
'पूरे पाँच वर्ष के लिए' बाहर से 'बिना शर्त' अपना समर्थन देने के वचन के 
बाद कांग्रेस पार्टी ने दो वर्ष से भी कम समय में संयुक्त मोर्चा की दो सरकारों 
को गिरा दिया। इसके पीछे दिए गए कारण भी नितांत सारहीन थे। इस दृष्टि के 
पीछे गठबंधन के प्रति कांग्रेस पार्टी की तिरस्कार-भावना और भाजपा की 
सिद्धांतयुक्त प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है। कांग्रेसी नेताओं ने यह गणित 
लगाकर संयुक्त मोर्चा सरकारों को गिरा दिया कि समय से पूर्व 12वीं लोकसभा 
के चुनाव होने पर स्वाभाविक रूप से सत्ता उन्हीं की झोली में आ जाएगी। किंतु 
वास्तव में मतदाताओं ने कांग्रेस को सन्‌ 1996 में उसे दी गई पराजय से भी कहीं 
ज्यादा बुरी तरह हराया और श्री वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार को स्पष्ट जनादेश 
दिया। सत्ता को भूखी कांग्रेस ने इस कटु अनुभव के बाद भी सरकार और देश 
को अस्थिर करने की अपनी आदत नहीं छोड़ी। उसने अप्रैल, 1999 में राजग 
सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा, जिससे देश पर एक और मध्यावधि चुनाव थोप 
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दिया गया। फिर वही परिणाम निकला । कांग्रेस को पहले से कहीं अधिक करारी 
मात खानी पड़ी। भाजपा ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया और श्री अटलजी ने 
पहले से कहीं स्पष्ट और मजबूत जनादेश लेकर प्रधानमंत्री के रूप में अपना 
तीसरा कार्यकाल शुरू किया। 


भाजपा भारतीय राजनीति में नए रुझानों को प्रतिष्ठित कर रही हे 

ये कोई साधारण घटनाएँ नहीं हैं, न ही ये अचानक हुई हें । इनसे समसामयिक 
राजनीति में तीन महत्त्वपूर्ण रुझानों का संकेत मिलता है। एक, कांग्रेस पार्टी अपने 
पतन के अंतिम चरण में पहुँच गई है। दो, सन्‌ 1998 और 2003 के बीच भाजपा 
भारतीय राजनीति में एक प्रमुख ध्रुव के रूप में पूरे विश्वास से उदित हुई है। आज 
भाजपा ही ऐसी एक पार्टी है, जिसने उन छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों का विश्वास 
तथा समर्थन प्राप्त करने की क्षमता दिखा दी है, जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख 
भूमिका का निर्वाह करना है। तीन, इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण यह है कि 
जहाँ कांग्रेस विफल हो गई है, वहाँ भाजपा ने राष्ट्रवाद, सुशासन और नेतृत्व की 
कसौटियों पर खरा उतरकर दिखाया है। 

118 वर्ष के लंबे इतिहास में, और निश्‍चित ही स्वातंत्र्योत्तर इतिहास में, 
कांग्रेस पार्टी कभी भी वैचारिक रूप से न तो पहले कभी इतनी भटकी थी, न ही 
संगठनात्मक रूप से इतनी कमजोर हुई थी और न ही अपने वर्तमान तथा भावी 
नेतृत्व के मामले में इतनी अधिक अनिश्‍चितता में रही थी। अस्थिरीकरण के इन 
चारों प्रकरणों में कांग्रेस ने केबल एक ही नारा लगाया कि सत्ता में सांप्रदायिक 
भाजपा के आने से देश के सेक्युलरिज्म को खतरा पैदा हो गया है और 
अल्पसंख्यकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। स्वर और तर्क-दोनों आधारों 
पर देखा जाए तो यह नारा उस नारे से भिन्न नहीं है, जो विभाजन से पूर्व मुसलिम 
लीग ने अपना हित साधने के लिए कांग्रेस के खिलाफ प्रचारित किया था। 
कम्युनिस्टों द्वारा कांग्रेस को विचारधारा की वाहवाही करने से प्रेरित होकर कांग्रेस 
ने छद्म सेक्युलरिज्म' के नारे को लेकर भारतीय राजनीति में भाजपा को 
अलग-थलग करने की कोशिश की है। परंतु हर बार अस्थिरीकरण में सराबोर 
होकर कांग्रेस ही लोगों से अधिकाधिक अलग-थलग होती गई। 

विचित्र बात यह है कि कांग्रेस नेतृत्व ने बार-बार अपनी पराजय से अब तक 
सही सबक नहीं सीखा है। अनेक बार उसके द्वारा आँखें मुँदकर भाजपावाद का 
विरोध करने और साथ ही वोट-बैंक की राजनीति करने की अपनी आदत पर 
भरोसा करने से कांग्रेस ने ऐसे रवैये अपनाए हैं, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 
हानिकारक सिद्ध हुए हैं। यह बात पोखरण-2 परीक्षण की आलोचना, कारगिल 
युद्ध के दौरान अपनाए गए रुख, पोटा के प्रति उसके मिथ्याचारी विरोध और 

अयोध्या मुद्दे पर निरंतर उसकी अवसरवादिता से स्पष्ट हो जाती है। 
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राजग सरकार की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ और पहल 

इसके विपरीत, पिछले पाँच वर्षो में भाजपा न केबल एक प्रमुख राष्ट्रीय और 
राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में सुस्थापित हुई हे, बल्कि यह प्रभावशाली सुशासन प्रदान 
करनेवाली पार्टी के रूप में भी प्रतिष्ठित हुई है। यदि पिछले पाँच वर्षों का कोई 
भी वास्तविक तुलन-पत्र तैयार किया जाए तो पता चलेगा कि श्री अटलजी की 
सरकार ने स्थिरता प्रदान करके राष्ट्र-निर्माण के चार मुख्य स्तंभों को मजबूत 
किया है। ये स्तंभ हैं-राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और 
लोकतंत्र। इन चार क्षेत्रों में की गई अनेकों पहल और उपलब्धियाँ अभूतपूर्व तथा 
ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं। 

« भारत को परमाणु शक्ति-संपन्न बनाकर हमारी सरकार ने यहाँ के लोगों 
को दीर्घकालीन आकांक्षा को पूरा किया है, जिसके बारे में पहले भारतीय 
जनसंघ ने, और फिर भाजपा ने निर्भीक होकर आवाज उठाई थी, ताकि 
हमारा देश किसी शत्रु देश के परमाणु ब्लैकमेल से निस्तार पा सके। जिस 
निपुणता और साहस से राजग सरकार ने पोखरण-परीक्षण के बाद की 
स्थिति को सँभाला, उससे प्रत्येक देशभक्त भारतीय का सिर गौरव से 
ऊँचा हुआ है। 

° यदि प्रधानमंत्री की लाहौर बस-यात्रा ने पाकिस्तान के साथ शांति के लिए 
वास्तविक खोज की भावना को प्रदर्शित किया है तो कारगिल ने दिखा 
दिया है कि हमारा नेतृत्व हमलावर को कठोर सबक सिखाने में सक्षम 
भी है और उसके लिए तैयार भी। 

° स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद आंतरिक सुरक्षा पर व्यापक रूप से पिछले पाँच 
वर्षो में जितना ध्यान दिया गया है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। 
24 मार्च को नंदीमर्ग में 24 निर्दोष कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या तथा . 
ऐसी ही समय-समय पर हो रही कुछ और घटनाओं के बावजूद 
पाकिस्तान-प्रायोजित सीमापार के आतंकवाद के विरुद्ध रणनीति के 
सफल परिणाम निकल रहे हैं। सरकार के सतत राजनयिक पहल-उपायों 
से आतंकवाद को विश्व के एजेंडा पर एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाने में 
सफलता मिली है। विश्व एजेंडा वह प्रक्रिया है जो अमेरिका, बाली, 
मोंबासा और अन्य देशों में अलकायदा के आतंकवादियों द्वारा हमले 
किए जाने पर तैयार हुआ। हमारे इस प्रयास के फलस्वरूप अंतरराष्ट्रीय 

आतंकवाद के केंद्रीय स्थल पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ना 
आरंभ हो गया है। 

* जब पिछले अक्तूबर में जम्मू और कश्मीर विधानसभा के स्वतंत्र तथा 
निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए तो प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2001 को किए 
गए वादे की पूर्ति हुई, जिससे पाकिस्तान को सबसे गहरा धक्का लगा। 
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आतंकवादियों की गोलियों और धमकियों की परवाह न करते हुए बड़े 
उत्साह और बड़ी संख्या में चुनावों में लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप 
से अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आँखों के सामने कश्मीर पर पाकिस्तान के 
दुष्प्रचार की पोल खुल गई है। 

० हमने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल नाम वाले अलग राज्यों को 
बनाकर अपना चुनावी वादा पूरा किया, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों की 
दीर्घकालीन आकांक्षा पूरी हुईं। जहाँ एक तरफ ये राज्य सुचारु और 
शांतिपूर्ण ढंग से स्थापित किए जा सके, वहीं इसके विपरीत इससे पूर्व 
छोटे राज्यों की लोकप्रिय माँग पर कांग्रेस सरकारों की हिचकिचाहट 
खुलकर सामने आ गई। 

« हाल के दशकों में केंद्र-राज्य संबंधों में जितना सदभाव राजग शासन के 
दौरान रहा है, उतना इससे पूर्व कभी नहीं रहा। विगत में किसी भी 
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में मुख्यमंत्रियों तथा विपक्षी दलों 
के नेताओं के साथ समय-समय पर परामर्श नहीं किया। 

+ पहली बार उत्तर-पूर्वी राज्यों के चहुँमुखी विकास के लिए एक अलग 
मंत्रालय की स्थापना की गई। बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ सफलतापूर्वक 
संपन्न शांति-समझौते और नगालैंड में शांति के लिए चल रही बातचीत 
से जिस आशावादी दिशा का भास होता है, ये दोनों ही इन क्षेत्रों के लिए 
शुभ लक्षण हैं। हाल में नगालैंड विधानसभा-चुनावों में भाजपा के अच्छे 
प्रदर्शन से कई मिथक टूट गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि शांति, 
विकास और राष्ट्रीय अखंडता के हित में इन क्षेत्रों में हमारी पार्टी के 
लिए विभिन्‍न पार्टियों के साथ निकट संपर्क बनाकर कार्य करने की 
पर्याप्त गुंजाइश है। 

„ राजग सरकार ने कई अनूठे नीतिगत परिवर्तन शुरू किए हैं और कुछ 
अत्यंत महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचे तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाएँ 
शुरू की हैं। इनके लाभकारी परिणाम पहले ही दिखाई पड़ने लगे हैं। 
उदाहरणार्थ--54,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, 
60,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 17,000 करोड़ 
रुपए की विशेष रेलवे-सुरक्षा निधि, 15,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय रेल 
विकास योजना, पोर्ट तथा एयरपोर्ट बुनियादी ढाँचों में उल्लेखनीय संवृद्धि 
तथा सुधार, दूरसंचार सेवाओं में तेजी से वृद्धि के साथ-साथ टैरिफ दरों. 

में अभूतपूर्व कमी, सूचना प्रौद्योगिकी में भारत की उल्लेनीय उपलब्धियाँ, 
फार्मास्यूटिकल और बायो-टेक्नोलॉजी में प्रभावकारी छलांग, ऊर्जा में 
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई सफल नए कदम और विनिवेश-नीति 
को क्रियान्वित करने के लिए साहसिक तथा पारदर्शी उपाय। 
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° सामाजिक विकास के क्षेत्रों में जो उदाहरण दिए जा सकते हैं, उनमें 
निम्नलिखित शामिल हैं--अंत्योदय अन्न योजना, जो निर्धनों के लिए 
विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न-सुरक्षा कार्यक्रम है, सर्वशिक्षा अभियान 
तथा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए तत्संबंधी 
संविधान-संशोधन, भवन-निर्माण में वाल्मीकि अंबेडकर विकास योजना 
के माध्यम से अभूतपूर्व बृद्धि तथा पेयजल एवं जल-संरक्षण के लिए 
स्वजलधारा और हरियाली कार्यक्रम। 

* राजग सरकार ने कृषि, ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योगों को लाभ पहुँचाने 
के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित पहल की है-किसान क्रेडिट कॉर्ड 
योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमिक वृद्धि, खादी ग्रामोद्योग आयोग 
के कार्य-कलापों का सतत विस्तार, और लघु उद्योग क्षेत्रों के लिए 
स्पेशल क्रेडिट पैकेज। हमारी सरकार ऐसी पहली सरकार है जिसने 
ग्रामीण उद्योगों के लिए पृथक मंत्रालय बनाया है। 

° भाजपा की आर्थिक नीति का प्रमुख आधार रोजगार-प्रधान विकास है। 
सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। प्रतिवर्ष 
10,000 करोड़ रुपए परिव्ययवाली संपूर्ण ग्रामीण योजना की आधी राशि 
राज्यों को मुफ्त अनाज देने में खर्च की जाती है। 'काम के बदले अनाज' 
कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़ा कल्याण कार्यक्रम हे। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार 
योजना और माइक्रो-क्रेडिट प्रदान करने संबंधी अन्य उपायों के कारण देश 
में स्व-सहायता समूह (एस.एच.जी.) की एक मौन क्रांति आई है। 

° इसका श्रेय राजग सरकार को जाता है कि उसने गत पाँच वर्षों के दौरान 
आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में रखे हैं। यद्यपि इस वर्ष 14 राज्य 
गंभीर सूखे की चपेट में आ गए, तथापि खाद्यान्न का कहीं भी अभाव 
नहीं रहा है। जितनी अधिक सूखा-राहत राजग सरकार ने प्रदान की है, 
उतनी इससे पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दी। 

° कृषि में मानसून की विफलता के कारण अस्थायी रूप से आई गिरावट 
को छोड़कर समग्र रूप से देश की विकास-दर मजबूती से बढ़ रही है। 
घरेलू मोर्चे और विश्व स्तर-दोनों पर ही विपरीत स्थितियाँ होने पर भी 
हमारी मैक्रो-इकोनॉमिक का मूलाधार सुदृढ़ बना रहा है। मुद्रास्फीति पूरी 
तरह से नियंत्रण में है। आज के उच्च प्रतिस्पर्धांवाले अंतरराष्ट्रीय बाजार 
में हमारे निर्यात भी निरंतर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2002-03 में हमारे विदेशी 
मुद्रा भंडार में जितनी राशि जमा की गई है, बह विदेशी मुद्रा भंडार की 
उस कूल राशि से भी अधिक है जो राजग सरकार द्वारा सत्ता सँभालने 
के समय थी। 

° हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने 
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के लिए साहसी कदम उठाए हैं। इसने अपने प्रथम निर्णय में ही 'समाज 
कल्याण मंत्रालय' का नाम बदलकर 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता 
मंत्रालय' कर दिया। हमारी ही सरकार ऐसी पहली सरकार हे जिसने 
आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया । 

सरकार द्वारा बजट सत्र में असंगठित क्षेत्रो में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 
37 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास एक सराहनीय 
कदम है। वर्तमान सुरक्षा-कवच मात्र तीन करोड़ रुपए तक सीमित है, 
जिसमें तीन करोड़ लोग सम्मिलित हैं। 

राजग सरकार ने संयुक्‍त मोर्चा सरकार द्वारा जारी तीन कार्यालय ज्ञापनों 
को निरस्त करके आरक्षण नीति का लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों 
को पूरी तरह मिले ऐसी व्यवस्था दी। 

पिछले पाँच वर्षों में जिस अविश्वसनीय तेजी से डिजिटल टेलीकाम एवं 
अन्य दूरसंचार सेवाओं का विकास हुआ है वह अभूतपूर्व है। 

सकल घरेलू उत्पाद में संतुलित दर-वृद्धि के चलते बाहरी ऋण को 
1998-99 की 23.61 प्रतिशत दर से घटाकर 2001-02 की 20.8 प्रतिशत 
दर पर लाने में सफलता प्राप्त की है। इसी तरह वर्तमान प्राप्ति पर बाहरी 
ऋण-सेवाओं का अनुपात भी 1998-99 के 18.9 प्रतिशत से घटकर 
2001-02 में 14.1 प्रतिशत हो गया है। 

श्री बाजपेयी के नेतृत्ववाली राजग सरकार ने 'भाग्यश्री, 'राजराजेश्वरी', 
'स्वर्ण-सिद्ध', 'स्वाधारः आदि योजनाओं के माध्यम से भारतीय महिलाओं 
में आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया है। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई 
जा रही सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से करीब आठ करोड़ लोग 
लाभान्वित हुए हैं। 


सरकार और पार्टी के समक्ष कार्य 

इस प्रकार राजग सरकार में सत्ता के पाँच वर्षों का पूरा होना भाजपा के लिए 
हर्षोल्लास का अवसर है। साथ ही सरकार और पार्टी-दोनों के सामने आगे किए 
जाने वाले कार्यों पर नजर डालने का अवसर भी है। हमारी पार्टी पिछली सराहनीय 
सफलताओं पर हाथ पर हाथ धरकर बैठनेवाली पार्टी नहीं है। हमने अनेक बार 
दिखा दिया है कि न तो हम हार की घड़ी में निराश होते हैं, और न ही सफलता 
की घड़ी में अति उत्साही और घमंडी बन जाते हैं। जैसाकि हमारे कवि प्रधानमंत्री 
का कहना है, हमें कर्त्तत्य-पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और हमारा कर्त्तव्य-पथ 
हमारे देश के लोगों का कल्याण है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्नलिखित कार्यो पर तुरंत ध्यान देने का आग्रह 
सरकार से करती हैः 

1. जम्मू और कश्मीर में 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या तथा इससे पूर्व 
हाल के वर्षों में जम्मू क्षेत्र में जेहादी आतंकवादियों की इसी प्रकार की 
घटनाएँ गंभीर और असहनीय हैं। इससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी तीन 
निष्कर्षो पर पहुँचती है--(क) सरकार को अब इस ढंग से कार्य करना 
चाहिए, जिससे पता चले कि पाकिस्तान को सीमापार प्रायोजित आतंकवाद 
को जारी रखने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है; (ख) पाकिस्तान 
पर नकेल डालने के मामले में अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता है; (ग) जम्मू और कश्मीर में पी.डी.पी-कांग्रेस गठबंधन 
सरकार को आतंकवादियों तथा राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों के प्रति अपने 
नरम रुख को बंद करना चाहिए। 

2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्तमंत्री 
को बधाई देती है। इसमें अनेक कल्पनाशील विचार और प्रोत्साहन दिए 
गए हैं, जिनको “पाँच प्राथमिकताओं' का नाम सही ही दिया गया है। हम 
सरकार से तुरत-फुरत इन्हें कार्यान्बित करने का आग्रह करते हैं। विशेष 
रूप से बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं पर तत्काल काररवाई शुरू कर 
देनी चाहिए, जिनपर कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश होना 
है। इसमें नदियों को जोड़ने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना भी सम्मिलित है। 

3. जहाँ बजट में अंत्योदय अन्न परियोजना में 50 लाख अतिरिक्त 

अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल कर इसका विस्तार करना एक सही 
कदम हे, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी महसूस करती है कि अब भी इस 
योजना में और भी विस्तार करने की गुंजाइश है और निस्संदेह इसकी 
स्पष्ट आवश्यकता है। विशिष्ट रूप से खाद्यान्न के अतिरिक्त भंडार 
का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार को निम्नलिखित उपाय करने 
चाहिए-- (क) अनाथों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था, (ख) 
स्वैच्छिक तथा धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से चलाए जा रहे गरीबों 
के लिए भोजन कार्यक्रमों के क्षेत्रों को बढ़ाना, (ग) देश में निर्धनतम 
और अल्प विकसित जिलों में तथा बड़े स्तर पर 'काम के बदले 
अनाज! कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, और (घ) सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली के काम-काज को सुधारने के लिए अंत्योदय अन्न योजना पर 
बेहतर ढंग से नजर रखना। 

4. सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार का सूजन करने की योजना 
काफी सराहनीय है। स्व-रोजगार अवसर बढ़ाने के हमारे वादे को पूरा 
करने के लिए और अधिक मजबूत तथा और अधिक व्यापक उपाय 
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किए जाने चाहिए। योजना आयोग द्वारा गठित एस.पी. गुप्ता समिति की 
रिपोर्ट में अच्छी सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों को लागू करने के 
लिए सरकार को समुचित समिति गठित करनी चाहिए। 

5. महिला आरक्षण बिल अविलंब ही पारित किया जाना चाहिए। 

6. प्रधानमंत्री के वादे के अनुरूप, पंचायती राज संस्थाओं को कारगर तथा 
प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए संसद्‌ के वर्तमान सत्र में 
संविधान-संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 

, गृह मंत्रालय बॉग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस 
भेजने के लिए कठोर कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय 
सरकार से माँग करती है कि वह बॉग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर 
निकालने के लिए आई. एम. डी. टी. में संशोधन करे। 


_ 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी तुरंत किए जानेवाले कार्यो की निम्नलिखित रूपरेखा 
पार्टी के समक्ष प्रस्तुत करती है- 

1. इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली-इन चार राज्यों 
में होनेवाले विधानसभा-चुनावों को जीतने को प्राथमिकता दी जाए। पार्टी 
को अगले वर्ष अन्य राज्यों में विधानसभा-चुनावों के लिए भी कमर कस 
लेनी चाहिए, ताकि हम हर जगह जीतने का रिकॉर्ड प्रदर्शन करने का 
संकल्प लें। इन सभी राज्यों में भाजपा के लिए राजनीतिक स्थिति अत्यंत 
अनुकूल है। इस चुनौती का सामना करने और अवसर का लाभ उठाने 
के लिए हमारे संगठन को पूरी तरह से मुस्तैद बनाया जाए। 

' हमारी प्रदेश इकाइयों को कांग्रेस-शासित तथा अन्य विरोधी पार्टियों द्वारा 
शासित राज्यों में अपने जनांदोलन और भी तेज करके उनकी सरकारों 
के कुशासन और नाकारा प्रदर्शन को उजागर करना चाहिए। 

भोपाल में जून, 1996 में बहुत पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपनी बैठक 
में आह्वान किया था कि पार्टी का समर्थन-आधार नए-नए भौगोलिक तथा 
सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर बढ़ाया जाए, साथ ही अपने परंपरागत गढ़ों को 
मजबूत किया जाए। श्री अटलजी की तेरह दिनों की सरकार गिरने के तुरंत 
बाद आयोजित इस भोपाल बैठक में पार्टी से अन्य दलों के साथ गठबंधन 
करने के प्रयासों को भी मजबूत बनाने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद 
से भाजपा ने जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उसके पीछे प्रमुख रूप से इस दिशा 
में किए गए हमारे सफल प्रयास ही कारण हैं। फिर भी हमें समझना चाहिए 
कि अभी भी हम अपने बिविधतापूर्ण समाज के सभी वर्गो और अपने 
विशाल देश के सभी क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाए हैं। अतः हमारी 
पार्टी-इकाइयों को इस दिशा में अपने प्रयास जारी रखने चाहिए [] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


रायपुर 18-20 जुलाई, 2003 


श्रीराम-जन्मभूमि पर प्रस्ताव 


9-11 जून, 1989 को पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 'श्रीराम- 
जन्मभूमि’ के संबंध में पहली बार प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में 
भाजपा ने 'श्रीरमजन्मभूमि' हिंदुओं को सौपने की माँग की थी। 'यदि संभव हो 
तो समाधान बातचीत द्वारा करवाया जाए, या फिर कानून बनाकर'-यह भी 
कहा गया था। उसके बाद लगातार भाजपा के वक्तव्यो, प्रस्तावों तथा घोषणा-पत्रों 
में इस प्रतिबद्धता का उल्लेख होता रहा। 

सन्‌ 1998 के चुनाव के बाद राजग का निर्माण हुआ। उस समय के 
साझा कार्यक्रमों में तथा सन्‌ 1999 के राजग के चुनावी घोषणा-पत्र में इस 
विषय का उल्लेख नहीं था। फिर भी इस विवाद का बातचीत या न्यायालय 
द्वारा समाधान ढूँढने के प्रति राजग में मोटे रूप में सहमति थी। उसके 
अनुसार, राजग सरकार ने गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा बातचीत के प्रामाणिक 
प्रयत्नों का समर्थन किया। 

यद्यपि रामजन्मभूमि का विवाद कानून बनाकर सुलझाया जाए-यह विषय 
राजग की विषय-सूची में नहीं है, फिर भी एक दल के नाते भाजपा का यह 
मत हे कि कानून बनाने के विकल्प की संभावना भी ढूँढी जाए। यही बात 
पालमपुर के प्रस्ताब में भी कही गई है। बर्तमान संसद्‌ में कानून बनाने का 
रास्ता तभी फलदायी होगा, जब राजग के सहयोगी तथा विपक्षी दल, विशेषकर 
कांग्रेस भी इसे समर्थन दें। 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि श्रीरामजन्मस्थान पर प्रभु राम- 
चंद्र का भव्य मंदिर बनना चाहिए। भाजपा का विश्‍वास है कि हिंदू और 
मुसलमान समाज के प्रतिनिधि चर्चा करके सामयिक समझौते पर पहुँचते हैं तो 
राम मंदिर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा, अच्छा और स्थायी विकल्प होगा। 
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इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढेगा तथा राष्ट्रीय एकात्मता को बल मिलेगा। आज 
दोनों समुदायों में इस तरह का जनमत तेजी से बन रहा है कि यह मसला, जो 
विवाद और तनाव का स्रोत बना हुआ है, अब अधिक समय अनिर्णीत नहीं 
रहना चाहिए। इसलिए सदभावना तथा परस्पर समझ-बूझ के आधार पर 
बातचीत से समाधान ढूँढने के प्रयास जारी रखने चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं 


कि समाज के सभी वर्ग इसमें सहयोग देंगे। 
[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 12-14 अप्रैल, 2002 


गोधरा और उसके बाद की घटनाओं पर प्रस्ताव 


गुजरात अपने हाल के इतिहास में सबसे अधिक चुनौतीपूर्व दौर से गुजरा है। 
पिछले वर्ष भयंकर भूकंप के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति छिन्न-भिन्न हुई। 
विशाल स्तर पर पुनर्वास कार्यक्रम हाथ में लिया गया और अभी भी उसका कुछ 
कार्य चल रहा था। राज्य में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में 
राम-सेवकों को अत्यंत क्षोभनीय और भयावह रूप से जिंदा जलाकर सामाजिक 
सद्भाव को छिन्न-भिन्न कर दिया गया। निर्दोष और निहत्थे लोगों को जिंदा जला 
दिया गया, जिनमें से अधिकतर महिलाएँ और बच्चे थे। ऐसा लगता है कि राज्य 
में शांति और सद्भावना को भंग करने के इरादे से यह हमला पहले से ही 
सोच-समझकर किया गया था। 

गोधरा के बाद जो घटनाएँ घटीं, वे भी उतनी ही निंदनीय हैं। अनियंत्रित भीड़ 
ने कानून अपने हाथ में ले लिया। जो लोग जलाकर या चाकू घोंपकर मारे गए, 
बे निर्दोष व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने ठीक ही कहा था कि 
आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। 

इस अवस्था में जो बात आवश्यक थी, बह यह कि राज्य में विभिन्न वर्गों 
के गुस्से को शांत और ठंडा करने के लिए राष्ट्रीय आम सहमति बनाई जाती। 
दुर्भाग्य से जो देखने में आया, वह राज्य सरकार, उसके राजनीतिक नेतृत्व, 
प्रशासन और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश रही। यह खेद का विषय है 
कि किसी ने भी उन वास्तविक (कटु) तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, जो राज्य 
प्रशासन के खिलाफ इस बदनामी के अभियान को विफल सिद्ध करते हैं। 

राज्य पुलिस ने लगभग 27,000 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 
11,000 लोगों को आपराधिक आरोपों के अंतर्गत और 16,000 लोगों को एक 
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निवारक उपाय के रूप में गिरफ्तार किया गया। उपद्रव, लूटमार, आगजनी और 
हत्या में शामिल व्यक्तियों के बारे में पहले ही 3400 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. 
आई. आर.) दर्ज हो चुकी है। भीड़ को हिंसात्मक गतिविधियाँ करने से रोकने के 
लिए पुलिस ने राज्यभर में 7233 राउंड गोलियाँ चलाईं जिसमें अकेले पुलिस 
गोलीबारी में 139 लोगों के प्राण चले गए। देश के इतिहास में ऐसा कौन सा 
सांप्रदायिक दंगा है, जिसमें इतनी अधिक गिरफ्तारियाँ की गई हों और पुलिस ने 
इतनी कठोर काररवाई की हो कि सिर्फ पुलिस की गोलीबारी में 139 व्यक्ति मारे 
गए हों? कया यह पुलिस द्वारा अपना कर्त्त॑व्यनिर्वाह करने का उदाहरण नहीं है? 
गोधरा नरसंहार में और 27 फरवरी से 5 मार्च के बाद के उपद्रव में मारे गए 
कुल लोगों की संख्या 601 थी। उस दिन तक इनमें से पुलिस की गोलीबारी में 
100 लोग मारे गए। इसके बाद तुलना करें तो उपद्रव और छुरेबाजी की घटनाओं 
में 68 लोग और पुलिस की गोलीबारी में 39 लोग मारे गए। पिछले कुछ दिनों से 
राज्य में स्थिति लगभग शांतिपूर्ण है और लोगों के लिए ऐसी स्थितियाँ पैदा की 
गई हैं कि वे राहत-शिविरों से अपने घर भी लौट जाएँ। 
राज्य प्रशासन और पुलिस को यह श्रेय जाता है कि इतने विशाल स्तर पर 
उपद्रव की घटनाओं पर आरंभ के कुछ दिनों में ही काबू पा लिया गया और 
उसके बाद केवल कुछ छिटपुट घटनाएँ घटी हैं। पुलिस-काररवाई का उद्देश्य 
उपद्रवियों के खिलाफ काररवाई करना रहा है, चाहे वे किसी भी धार्मिक समुदाय 
के लोग हों। 
जिस दृढ़ता और तेजी से सरकार ने काररवाई की, उसकी तुलना में इससे 
पहले की सरकारों जैसे-कांग्रेस सरकारों, ने जिस प्रकार की काररवाई की थी, 
उसमें अत्यधिक अंतर दिखाई पड़ता है। श्री नरेंद्र मोदी ने 16 घंटे के अंदर सिविल 
प्रशासन की मदद के लिए सेना बुला ली। इसकी तुलना में इससे पहले की कांग्रेस 
सरकार ने ऐसी ही स्थिति में सेना को बुलाने में पाँच दिन लगा दिए थे। 
पूरे राज्य में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार के उदार 
पुनर्वास के पैकेज पिछली किसी भी सरकार द्वारा दिए गए ऐसे पैकेजों से कहीं 
अधिक बड़े हैं। 
आज राज्य में लोगों के मन पर मरहम लगाने की जरूरत है। उत्पीडित लोगों 
को उनके घरों में वापस भेजना है तथा पुनर्वास पैकेजों को तेजी से लागू करना 
है। प्रशासन और राज्य के लोग फिर से विश्वास बहाल करने के लिए अपनी 
जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस प्रयास में मदद देने की बजाय, लोगों तथा 
प्रशासन--दोनों के विश्वास को कम करने में कांग्रेस और अन्य दल जुटे हैं। 
हिंसा पर काबू पा लिया गया है, सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। 
सन्‌ 2002 में 18 से 28 मार्च तक होनेवाली एस.एस.सी और एच.एस.सी बोर्ड 
परीक्षाएँ सुचारु ढंग से संपन्न हुई हैं। लगभग 1000 केंद्रों में 9 लाख से अधिक 
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विद्यार्थियों ने परीक्षा दी हैं। परीक्षार्थियों की औसत उपस्थिति 98 प्रतिशत रही, जो 
पिछले रिकॉर्ड के बराबर है। 

11 मार्च को 1700 ग्राम-पंचायतों के चुनाव हुए और बिना कोई अप्रिय घटना 
घटे चुनाव-प्रक्रिया पूरी हो गई। इनमें से 37 प्रतिशत पंचायतों का चुनाव 
सर्वसम्मति से हुआ है। औसत मतदान 75 प्रतिशत से अधिक रहा। 

मुहर्रम बड़ी शांतिपूर्वक मनाया गया और लगभग 2000 ताजिये निकाले गए। 

पूरे राज्य में होली पर भी कोई समस्या नहीं आई और यह पूरी तरह शांति 
से मनाई गई। 

लगभग 6000 हज-यात्री हज-यात्रा से राज्य में वापस लोटे और गाँवों में 
उनका स्वागत हुआ। 

मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार और राज्य पुलिस ने चुनौतियों का 
सामना करने के लिए अपना भरसक प्रयास किया है। इसके अलावा उन्होंने एक 
जाँच आयोग बिठाया है, ताकि यदि कोई चूक हुई हो तो वह इन्हें बताए और 
समुचित काररवाई के बारे में सुझाव दे। 

पार्टी की श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप और गुजरात की घटनाओं पर बहुत 
बारीकी से चर्चा करने में पार्टी की सहायता करने के लिए, ताकि बह बिना किसी 
अवरोध के निर्णय ले सके, श्री मोदी ने मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र देने का प्रस्ताव 
किया। 

लोकतंत्र में इस प्रकार के मुद्दे को तय करने और मिथ्यापबाद का 
निराकरण करने का अंतिम निर्णय जनता के पास रहता है, और इसलिए गुजरात 
के लोग ही इसका निर्णय कर सकते हैं और उन्हें ही करना भी चाहिए। 

तदनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री मोदी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के 
प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकार करती है। कार्यकारिणी को भरोसा है कि श्री 
मोदी हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और वह कारगर काररवाई करके हर 

अफवाह का प्रतिवाद कर सकते हैं। 

उनका त्याग-पत्र स्वीकार करने की बजाय राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनको 

विधानसभा भंग करने, जनता के पास जाने और ताजा जनादेश प्राप्त करने का 
परामर्श देती है। 


O 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 12-14 अप्रैल, 2002 


पंचायती राज सशकतीकरण 

देश में पंचायतों का अस्तित्व लगभग उसी समय से है, जब से यह देश 
अस्तित्व में आया है। पंचायतें इस बात का जीता-जागता प्रमाण हैं कि देश में 
लोकतंत्र कहीं बाहर से नहीं आया है, बल्कि यह देश की सभ्यता की विरासत का 
ही भाग है। पं. दीनदयाल उपाध्याय इस बात पर जोर देते थे कि विकेंद्रीकरण 
स्वस्थ लोकतंत्र और संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास की कुंजी है। यह सोच 
भारतीय आचार-व्यबहार की आत्मा है और जो पंच के रूप में चुना जाता है, 
उसका यह नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि वह न्यायसंगत, निष्पक्ष और न्याय का 
पक्ष सदैव ले। इसका अर्थ यह भी है कि समुदाय के लोग पंचायत के विचारों और 
व्यबस्थाओं का आदर करें। यह दोतरफा संबंध है, जिससे आक्रमणों और विदेशी 
शासन से उत्पन्न राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की लंबी अवधि में 
पंचायतों का स्थायित्व सुनिश्चित रहा। 

सन्‌ 1947 में स्वतंत्रता-प्राप्ति और 1950 में गणराज्य का संविधान स्वीकृत 
होने के बाद से ही पंचायतें हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का औपचारिक अंग बनी 
हुई हैं। किंतु पंचायतों के महत्त्व की नितांत उपेक्षा का यह प्रमाण है कि 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन करते हुए उसने 
पंचायतों को जमीनी स्तर तक शासन करने और भागीदारी-विकास का कारगर 
उपकरण नहीं बनाया। उसने गांधीजी की विरासत ओढ़ने का दावा तो किया, परंतु 
गांधीजी के राजनीतिक दर्शन के सार की तरफ ध्यान देने की परवाह जरा भी नहीं 
की, जिसके अंतर्गत ग्राम-स्वराज के आधार पर नवभारत के निर्माण के लिए 
पंचायतों को प्रमुख स्थान दिया गया था। 

जब कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी शासन के अंतिम चरण में पंचायतों की बात 
सोची भी और जब उनकी सरकार ने 73वाँ और 74वाँ संव्रिधान-संशोधन पारित 
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किया, तब भी सही मायनों में पंचायती राज संस्थानों को शक्तियाँ प्रदान नहीं की 
गईं। अधिकांश राज्यों में, कांग्रेस-शासित राज्यों में बढ़त लेकर, पंचायती चुनाव 
या तो वर्षों तक कराए नहीं गए या जब- कराए गए तो सत्तारूढ़ पार्टी के दलगत 
स्वार्थो की पूर्ति के लिए नोकरशाही ने बड़े सामान्य ढंग से उन्हें विस्थापित कर 
दिया। पंचायती राज संस्थानों की उपेक्षा पर यह शोचनीय टिप्पणी है कि एक ग्राम 
पंचायत की अपने संसाधनों से प्राप्त औसत वार्षिक आय केवल 30,000 रुपए है; 
मध्यवर्ती पंचायत की यह आय 60,000 रुपए है; और जिला पंचायत की यह आय 
मात्र 12 लाख रुपए है। इस प्रकार देश की समग्र (2.5 लाख) पंचायतों की संचयी 
आय सांसदों को अपने निर्वांचन-क्षेत्रों के विकास के लिए मिल रही कुल राशि 
की आधी से भी कम है। 

इतने कम आंतरिक संसाधनों से केसे पंचायतों से आशा की जा सकती 
है कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक, लघु सिंचाई से लेकर 
लघु बन-उपज तक, सफाई-व्यवस्था से लेकर सामुदायिक प्रकाश-व्यवस्था 
तक के लगभग 29 विषयों पर कार्य करने की अपनी उन जिम्मेदारियों का 
निर्वाह कर सकती हैं, जो संविधान ने उनपर डाली हैं। यहाँ तक कि केंद्र द्वारा 
प्रायोजित योजनाओं या राज्य सरकार की विकास-योजनाओं को नौकरशाही के 
माध्यम से क्रियान्बित किया जाता है और उनमें पंचायतों की भागीदारी और 
नजरसानी नहीं रहती है। यही मुख्य कारण है कि विकास-नीतियो और 
कार्यक्रमों पर प्रतिवर्ष देश द्वारा करोड़ों-अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी इन 
नीतियों और कार्यक्रमों का समुचित एवं भ्रष्टाचारमुक्त कार्यान्वयन नहीं हो 
पाता है। 

पार्टी ने देखा है कि 73वें और 74वें संशोधन के कुछ सकारात्मक परिणाम 
निकले हैं। विशेष रूप से इनके कारण सामाजिक न्याय और महिलाओं के 
राजनीतिक सशक्तीकरण के आदर्शों को आंशिक रूप से बढ़ाया जा सका है। यह 
बात इस तथ्य से प्रगट होती हे कि हमारे पंचायती राज संस्थानों के 34 लाख 
निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 10 लाख महिलाएँ और 6 लाख अनुसूचित जाति तथा 
अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। किंतु पंचायतों को वित्तीय और प्रशासकीय 
शक्तियों के अभाव में ये सकारात्मक पहलू भी बहुत हद तक नकारात्मक बनकर 
रह गए हैं। 

इस प्रसंग में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की राजग सरकार ने 
पंचायती राज संस्थानों को सही मायनों में शक्तियाँ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू 
की है। सम्मेलन में दलगत आधार से ऊपर उठकर पारित किए गए राष्ट्रीय 
घोषणापत्र से यह संकेत मिलता है कि हमारे स्थानीय स्वायत्तशासी निकायों के 


निर्वाचित प्रतिनिधियों की प्रबल इच्छा है कि उन्हें पर्याप्त और प्रभावी वित्तीय एवं 
प्रशासकीय शक्तियाँ प्रदान की जाएँ। 
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पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि वह पंचायतों के लिए गैर-बजटीय 
संसाधन उपलब्ध कराने के लिए और नवीन तरीके तलाश करे क्‍योंकि यह वात 
तो सभी जानते हैं कि केंद्रीय और राज्य सरकारों-दोनों के सामने बजट-संबंधी 
जबरदस्त व्यवरोध हैं। 

भाजपा केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि पंचायती राज संस्थानों को 
वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियाँ कारगर एवं तेजी से प्रदान करने के लिए वह 
संसद्‌ के इस सत्र में नए संविधान-संशोधन प्रस्तुत करे। 

भाजपा सभी राजनीतिक दलों से और राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि 


बे संविधान में प्रस्तावित नए संशोधन को शीघ्र पारित कराने हेतु समर्थन दें। 
O 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 26 सितंबर, 2002 


अक्षरधाम पर हमला 


श्री एम. वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी के सदस्यों की एक आपात्‌ बैठक आज नई दिल्ली में पार्टी के 
मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किए गए। 

*राष्ट्रीय कार्यकारिणी 24 सितंबर, 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकवादी 
हमले की कड़ी निंदा करती है। यह हमला मानवता पर निर्मम हमला है। यह 
हमला लोकतांत्रिक और लोकप्रिय चुनावों को आतंकवादियों द्वारा बाधित करने 
के उद्देश्य को जम्मू और कश्मीर के लोगों द्वारा विफल कर दिए जाने के कारण 
आतंकवादियों और उनके आकाओं के मन में फैली निराशा का द्योतक है। यह 
संतोष का विषय हे कि पाकिस्तान के द्वारा सीमा-पार से आतंकवाद फैलाए जाने 
तथा भाड़े के सैनिकों द्वारा लगातार हमले जारी रखने के बावजूद जम्मू और 
कश्मीर के लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान करके भारत के संविधान के अधीन 
लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। 

गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर पर यह घातक हमला हमारे देश को 
कमजोर करने, हमारी सामाजिक संरचना को नष्ट करने और सामाजिक तनाव 
पैदा करके हमारी राजनीति पर दबाव बनाने के बड़े षड्यंत्र का एक भाग है। यह 
हमारे राष्ट्र को विकास के मार्ग से अलग हटाने का एक सुनियोजित प्रयास है । 
भारत के शत्रु लंबे समय से यह कार्य करते आ रहे हैं। 

इस बिपदा की घड़ी में भारतीय लोगों की परिपक्वता की परीक्षा की भी घडी 
है। आतंकवाद के इस खतरे के विरुद्ध हमें एक आवाज देने की आवश्यकता है। 
हमें किसी प्रकार का सामाजिक तनाव नहीं फैलने देना चाहिए क्‍योंकि ऐसा करके 
हम उन गड्ढों में गिर पड़ेंगे जो आतंकवादियों द्वारा हमारे लिए खोदे गए हैं। 

भारतीय जनता पार्टी उन सभी परिवारों के दुःख में उनके साथ है, जिन्होंने 
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इस घृणित हमले में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। सुरक्षाकर्मियो ने जिस 
तत्परता के साथ और जिस तरीके से मानव-जीवन को और क्षति होने से बचा 
लिया, तथा मंदिर में और कोई व्यापक क्षति को रोकने एवं आतंकवादियों को मार 
गिराने कौ जो काररवाई की है, उसकी काफी सराहना भारतीय जनता पार्टी करती 
है। देश के, विशेषकर गुजरात के, लोगों ने इस गंभीर उकसावे पर जिस तरीके 
से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और शांति बनाए रखी है, उसके लिए भाजपा उनका 
अभिनंदन करती है। 
विश्व के लिए यह समय पाकिस्तान के शैतानी उद्देश्यों को समझने और 
यह महसूस करने का है कि वह आतंकवाद का एक स्थापित मुख्यालय है। यह 
विडंबनापूर्ण है कि पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय 
गठबंधन होने का दावा करता है। वहीं दूसरी ओर शर्मनाक तरीके से आतंकवाद 
को संरक्षण भी प्रदान करता है। भाजपा देश के लोगों का आह्वान करती है कि 
वे हमारे देश को कमजोर करने के षड्यत्र के समय एकजुट रहें और उसके 
विरुद्ध एक सम्मिलित आवाज बुलंद करें और पाकिस्तान की हरकतों को उजागर 
करें। हमारे देश के देशभक्त नागरिकों को इस प्रकार की काररवाई को चुपचाप 
स्वीकार करना असहनीय होता जा रहा है। जहाँ भारत सरकार ने राजनयिक स्तर 
पर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफलता पाई है, 
वहीं जम्मू और कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवा रही है और आतंकवाद 
को रोकने के लिए बहुत सारे नए कदम उठाए हैं। अब समय आ गया है कि देश 
से आतंकवाद के खतरे को पूरी तरह से समाप्त करने तथा मिटा डालने के लिए 
आगे और कदम उठाए जाएँ। 
संकीर्ण राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर राष्ट्र को 
शत्रु के बुरे अभिप्राय और निराशा की ओर धकेलने से बचने के लिए राष्ट्र को 
और अधिक चौकस रहना होगा। आइए, हम सामाजिक सद्भाव और एकता के 
ताने-बाने को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाएँ, ताकि कोई उसका उल्लंघन 
करने का दुस्साहस न कर सके। एकता को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार में 
परिवर्तन लाना समय की माँग है। 
भारतीय जनता पार्टी 1 अक्तूबर, 2001 को पूरे देश में “आतंकवाद? विरोधी 
दिवस” आयोजित करेगी, जिसमें पार्टी के नेता विभिन्न राज्यों का दौरा करेंगे और 


बैठकों को संबोधित करेंगे। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23-24, दिसंबर, 2002 


राजनीतिक प्रस्ताव 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ऐसे समय में 
आयोजित हो रही है, जो देश की राजनीति के लिए निर्णायक है। 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार ने अपने शासनकाल 
का साढ़े चार वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है और यह सरकार अपने 
कार्यकाल को पूर्ण करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इस सरकार ने देश को 
विकास-पथ पर अग्रसर करने और उसे एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनाने हेतु कई 
युगांतरकारी कदम उठाए हैं। 

नई दिल्ली में शासन चलाने के लिए राजनीतिक दलों के इस राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने एजेंडे के प्रति बचनबद्धता को और इसे सुचारू रूप 
से चलाने की योग्यता को सिद्ध कर दिया है तथा इस मिथक को भी तोड़ दिया 
है कि देश में कोई भी गठबंधन स्थिर सरकार नहीं चला सकता है। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी की यह बैठक गुजरात विधानसभा के चुनावों के तत्काल बाद हो रही 
है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार विजय प्राप्त की है। गुजरात 
के चुनाव कोई साधारण राजनीतिक विजय नहीं है। गुजरात की राजनीति ने न 
केवल राष्ट्र का ध्यान, बल्कि विश्व का भी ध्यान आकर्षित किया है। भाजपा की 
विचारधारा, शासन-प्रणाली तथा नेतृत्व को बदनाम करने के प्रयास में इसकी 
राज्य सरकार के विरुद्ध झूठा, भ्रामक एवं मनगढंत अभियान चलाया गया था। 
गोधरा रेलवे स्टेशन पर 27 फरवरी, 2002 को जो कुछ घटित हुआ, वह बेहद 
निंदनीय और घोर अमानवीय था, जिससे राज्य में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा भड़क उठी, 
जिसमें कई निर्दोष व्यक्तियों की जानें चली गईं। यद्यपि राज्य का शासनतंत्र इस 
गंभीर संकट से जूझने के लिए पूरी तरह तत्पर रहा, तथापि हमारे विरोधियों ने 


36 * पार्टी दस्तावेज खंड 5 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दुरुपयोग एक सुनियोजित अभियान के रूप में भाजपा 
और इसके नेतृत्व के खिलाफ किया। इस प्रकार गुजरात के चुनावों ने राज्य को 
वैचारिक मुद्दों पर विभाजित कर डाला। इस चुनाव को भाजपा की सांस्कृतिक 
राष्ट्रवाद तथा उस आतंकवाद के उन्मूलन के प्रति वचनबद्धता की कसौटी माना 
गया था, जो हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए हर तरह का खतरा पैदा करनेवाला 
है। हमारे विरोधियों ने आतंकवाद को लगभग मुद्दा ही नहीं माना है। गुजरात की 
जनता ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति हमारी वचनबद्धता का समर्थन करते हुए 
लगातार तीसरी बार हमारे सिर पर विजय का सेहरा बाँधा है। गुजरात में सत्तारूढ़ 
सरकार के प्रति समर्थन की अभूतपूर्व लहर देखने को मिली। 
गुजरात के चुनाव-परिणामों ने हमारे विरोधियों को स्तब्ध कर डाला है। अब 
इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि क्या अन्यत्र भी गुजरात की 
पुनरावृत्ति की जाएगी। हमारे आलोचकों को ध्यान -में रखना चाहिए कि भाजपा 
प्रत्येक भारतवासी और उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण की प्रबल पक्षधर है। 
हम आतंक के विरुद्ध वचनबद्ध हैं। जो कुछ गोधरा तथा उसके बाद अन्यत्र हुआ 
हम उसकी निंदा करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि गुजरात का चुनाव भारत के 
इतिहास का एक मोड़ साबित होगा तथा भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 
सैद्धांतिक विचारधारा को देश भर में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाएगा। 
भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा तथा स्थिति का समर्थन करने के लिए 
गुजरात की जनता के प्रति आभार व्यक्त करती है। 
हाल में राजग सरकार की एक और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि आतंकवाद का 
मुकाबला करने के लिए राष्ट्र को तैयार करने में प्राप्त सफलता रही है। हमने 
आतंकवाद को राज्य की नीति के एक साधन के रूप में प्रयोग करने की 
पाकिस्तान की विचारधारा को अलग-थलग कर दिया है। आज संसार में इस नीति 
के प्रति घृणा पैदा हो गई है। पाकिस्तान बचाव की मुद्रा में है। हमारी राष्ट्रीय 
सुरक्षा-प्रणालियों और हमारे खुफिया नेटवर्क ने आतंकवादी गतिविधियों का 
मुकाबला करने के लिए अपनी दक्षता में सुधार किया है। सबसे प्रमुख बात यह 
है कि जम्मू एवं कश्मीर के लोग आतंकवादियों से यहाँ तक अलग हो गए हैं कि 
उन्होंने आतंक और भय को त्याग दिया है तथा जम्मू एवं कश्मीर के चुनावों में 
भारी संख्या में मतदान किया है। जम्मू एवं कश्मीर में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों 
के सफल आयोजन ने देश के जीवंत लोकतंत्र की प्रामाणिकता को पुनः स्थापित 
कर दिया है। जम्मू एवं कश्मीर का चुनाव पाकिस्तानी आतंक पर भारतीय 
लोकतंत्र की विजय था। इन चुनावों से त्रिशंकु नतीजे प्राप्त हुए और पी.डी.पी. 
तथा कांग्रेस पार्टी ने चुनावोत्तर तालमेल करके सरकार बनाने के लिए एक संयुक्त 
गठबंधन तैयार किया। अपने पूर्व आचरण के अनुसार कांग्रेस का पी.डी.पी. के 
कोई अनपेक्षित नहीं है। इसने आतंकवादियों के प्रति नरम रुख 
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अपनाना शुरू कर दिया हे। इस मिली-जुली सरकार ने उस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 
को स्थानीय पुलिस से मिला देने का निर्णय किया है, जो व्यावसायिक रूप से 
प्रशिक्षित पुलिस बल है। किसी भी मामले के गुण-दोषों पर व्यापक समीक्षा किए 
बिना उन्होंने कुछ आतंकवादियों को रिहा करने का निर्णय किया है। ऐसा लगता 
है कि आतंकवादियों की रिहाई को शांति स्थापित करने के लिए एक साधन के 
रूप में अपनाने की बजाय इन लोगों की रिहाई राजनीतिक आदान-प्रदान की 
भावना से अधिक की जा रही है। कांग्रेस-शासित राज्यों में पोटा को लागू न करने 
का निर्णय भारतीय संघ प्रणाली का उपहास है। केंद्र द्वारा अपने संवैधानिक 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रहित में बनाए गए किसी कानून का किसी राज्य 
द्वारा सम्मान न करना एक दुर्भाग्यपूर्ण एवं संविधान की भावनाओं के विपरीत 
उदाहरण है। यदि इस प्रकार के उदाहरण पर अंकुश नहीं लगाया जाता है तो यह 
हमारे लोकतंत्र और संघीय प्रणाली-दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। यदि 
देश में कोई एक ऐसा राज्य है, जहाँ पोटा को पूरी सक्रियता से लागू करने की 
आवश्यकता है तो वह राज्य है -- जम्मू और कश्मीर। कोई राजनीतिक पार्टी 
आतंक के मामले में नरम रुख क्यों अपनाए--यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसपर पूरा 
देश भौंचक्का है। इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना ही चाहिए। 
भाजपा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार-दोनों से आग्रह करती है वे कि 
कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास परिषदें बनाने के प्रस्ताव को कार्यान्वित 
करें। 
रघुनाथ मंदिर पर हुए ताजा आक्रमण, ड्रेस कोड का पालन न करने के लिए 
स्त्रियों का सिर काटना और पी.डी.पी. के विधायक की हत्या ने सिद्ध कर दिया 
है कि आतंकवाद किसी को नहीं बख्शता है-न किसी निर्दोष को, न किसी विरोधी 
को और न उनको जो इसके प्रति उदार होते हैं। 
भाजपा देश के अनेक भागों में बढ़ती जा रही नक्सलवादी गतिविधियों पर 
अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है। जिस प्रकार से सीमापार आतंकवाद में 
आतंककारी चालबाजियों का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 
कुछ भूमिगत समूहों से एक व्यापक समझौता करने की दृष्टि से हाल में बातचीत 
करने के लिए शुरू की गई पहल का पार्टी स्वागत करती है। आज पूर्वोत्तर में 
शांति की आवश्यकता है। हाल के इन उपायों से शांति बहाल करने में बहुत मदद 
मिलेगी। भाजपा केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह आई.एम.डी.टी. 
विधेयक को निरस्त करने पर गंभीरता से विचार करे। 
भारतीय जनता पार्टी देश में मानवाधिकार आंदोलन में आए भटकाव पर 
चिंता व्यक्त करती है, जिसे संसद्‌ भवन पर 13 दिसंबर, 2001 को हुए आक्रमण 
के संदर्भ में देखा जा सकता है। मानवाधिकार लोकतंत्र और स्वतंत्रता हेतु 
अनिवार्य हैं। उनका मर्म मूल अधिकारों तथा विधिसम्मत शासन में निहित है। 
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पारंपरिक रूप से मानवाधिकार आंदोलन का लक्ष्य राज्य की आततायी शक्तियों 
से नागरिकों के अधिकारों को रक्षा करना था। वर्तमान में मानवाधिकारों को 
वास्तविक खतरा राज्य से नहीं, वरन्‌ प्राइवेट आतंकी गुटों से है। इन आतंकी गुटों 
से सभ्य समाज के अधिकारों की सुरक्षा करनी ही होगी। हमें खेदपूर्वक कहना 
पड़ता है कि 'मानवाधिकारों से संबंधित कई गैर-राजनीतिक संगठनों ने उन 
आतंकवादी गुटों का पक्ष लेने का निर्णय किया है, जिनसे वास्तव में आतंक का 
खतरा है। 

राजग सरकार के पिछले साढ़े चार वर्ष का समय सुधारों और विकास का 
एक युग रहा है। आज भारतीय अर्थ-व्यवस्था कमी की स्थिति से उबरकर प्रचुरता 
की स्थिति में पहुँच गई है। राजमागों, ग्रामीण सड़कों, दूरसंचार-प्रणालियों, पत्तनों, 
परिवहन आदि बुनियादी ढाँचों में तेज गति से विकास हो रहा है। अंततः विद्युत्‌ 
क्षेत्रों में सुधार स्पष्ट दिखाई पड़ रहे है। विश्व की अर्थ-व्यवस्था की गति में कमी 
के दौर में भी भारत ने विकास की दरों को सम्मानजनक स्तर पर बनाए रखने 
में सफलता प्राप्त की है। दसवां पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति मिल गई है। भाजपा 
इस योजना में सरकार द्वारा निर्धारित 8 प्रतिशत की जी.डी.पी. विकास-दर के 
लक्ष्य का स्वागत करती है। 

भाजपा का मत है कि राजग सरकार का राजनीतिक एजेंडा देश की 
विकास-दर को बढ़ाने और निर्धनता की मात्रा को कम करने का सर्वोत्तम मार्ग 
है। भाजपा इस एजेंडा के प्रति दूढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है । 

हमने अपने विरोधियों द्वारा राजग में मतभेद पैदा करने के षड्यंत्र को 
बार-बार विफल किया है। राजग चट्टान की तरह अटल है। राजग में फूट 
डालने के लिए विरोधियों के वैचारिक मुद्दे उठाने के प्रयास निष्फल रहे हैं। हमारे 
विरोधियों ने इतिहास की पुस्तकों के जिस तथाकथित भगवाकरण के कपोलकल्पित 
मुद्दे को उठाया था, उसपर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उन्हें करारा जवाब 
मिल गया है और उनकी पोल खुल गई है। राजग के किसी सहयोगी दल को बात 
तो छोड़िए, अन्य दलों ने भी हमारे साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। भाजपा एक 
पृथक्‌ अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का स्वागत करती है। 

इसके विपरीत हमारे प्रतिपक्षियों के बीच भारी अफरा-तफरी फैली हुई है। 
चाहे उत्तर प्रदेश हो अथवा गुजरात हो, हमारे प्रतिपक्षी विपरीत दिशाओं में जा रहे 
हैं। कांग्रेस सरकारों का कार्य-प्रदर्शन बड़ा दयनीय रहा है। जहाँ जम्मू एवं कश्मीर 
सरकार ने आतंक के प्रति नरम रुख अपनाने का निर्णय लिया है, वहाँ राजस्थान 
सरकार प्रचुर खाद्यान्न होने पर भी भूख तथा भुखमरी का मुकाबला करने में 
अक्षम रही है। राज्य की स्थिति को सँभालने में राजस्थान सरकार की अक्षमता 
ने उसके प्रति भारी रोष पैदा कर दिया है, जिसके फलस्वरूप राज्य में हाल में 
हुए सभी तीनों उपचुनावों में उसे पराजय का सामना करना पड़ा है। बिहार तथा 
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मध्य प्रदेश में विकासहीनता ने मूर्त रूप धारण कर लिया है। महाराष्ट्र सरकार 
अंतर्कलह का एक स्पष्ट उदाहरण है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारें भूख से 
होने वाली मौतें रोकने में विफल रही हैं। कर्नाटक सरकार एक डाकू का 
मुकाबला करने में भी विफल रही है और अब वह विश्वास के संकट से बिखर 
रही है। प्रधानमंत्री-निवास के बाहर गिरफ्तारी देने के छत्तीसगढ़ तथा पंजाब के 
मुख्यमंत्रियों के उत्तरदायित्वहीन राजनीतिक आचरण ने उनके पदों की गरिमा को 
गिराया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विकास को अवरुद्ध कर दिया है। 
पश्‍चिम बंगाल सरकार ने अल-कायदा से होनेवाले खतरों से निपटने के लिए 
तैयारी नहीं की है, अल-कायदा ने अब अपने अड्डे बदलकर बाँग्लादेश में बना 
लिये हैं। पूर्वी क्षेत्रों में सभी सीमावर्ती राज्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे 
बाग्लादेश से हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए तैयार रहें। 
इसके विपरीत, राजग सरकार शासन-प्रणाली तथा सुधारों पर अपना ध्यान 
केंद्रित करने के प्रयास में जुटी है। व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक पहल-क्रम 
के समक्ष देश को विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य है। देश में 
नदियों को जोड़ने का हाल का निर्णय पहल करने में ऐतिहासिक निर्णय है। सूचना 
स्वतंत्रता विधेयक के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली में अभूतपूर्व पारदर्शिता 
आएगी, जिससे सार्वजनिक जीवन में शुचिता का स्तर ऊँचा होगा। हाल में संपन्न 
संसदू का अधिवेशन देश में अनेक आर्थिक विधानों को तैयार करने के लिए सदैव 
स्मरणीय रहेगा। सूखे से प्रभावित किसानों को ब्याज में राहत देने संबंधी प्रधानमंत्री 
को घोषणा से बहुत हद तक उनकी कठिनाईयां दूर होंगी। 
आज हम उस चरण में पहुँच गए है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी एक नए 
विश्वास को लेकर नए वर्ष में प्रबेश करेगी। सन्‌ 2003 राज्य विधानसभाओं के 
चुनावों का वर्ष होगा। हम अपने विरोधियों को उन सभी राज्यों में पराजित करेंगे, 
जहाँ वे अभी सत्ता में हैं। 
हमारी राह का भावी मानचित्र स्पष्ट है- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक 
उदारीकरण तथा विकास, सुशासन और उच्चतम स्तर की शुचिता। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 04-05 जनवरी, 2001 


जम्मू-कश्मीर में शांति पहल पर संकल्प 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
(राजग) सरकार की शांति पहल का स्वागत करती है। 19 नवंबर, 2000 को 
रमजान के पाक महीने के अवसर पर सुरक्षा बलों द्वारा काररवाइयों के स्थगन को 
घोषणा की। यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सामान्य स्थिति 
बहाल करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथ ही उन्होंने आतंकवादी ओर 
अलगाववादी ताकतों से अपील की कि वे शांति के मार्ग पर लौट आएँ। उन्होंने 
यह उम्मीद भी जताई कि नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी और 
आतंकवादियों की घुसपैठ भी बंद रहेगी। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसके बाद के हफ्तों के घटनाक्रम को उत्साहवर्द्धक 
नजरिए से देखती है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने इस शांति पहल का तहेदिल से 
स्वागत किया है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सहित विभिन्न गुटों ने सरकार के 
कदम का अनुमोदन किया है और बातचीत की पेशकश कौ है। कश्मीर घाटी में 
आशावाद की फिजाँ है, जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से आतंकवादियों 
द्वारा मचाए जा रहे रक्‍तपात की पीड़ा झेल रहा था, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा हथियार, 
सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है। > 

पाकिस्तान ने इस आधिकारिक घोषणा के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी है कि 
उसकी सेनाएँ नियंत्रण रेखा पर (अधिकतम संयम' बरतेंगी। हाल के सप्ताहो में 
सीमा पार से और नियंत्रण रेखा के पार से, पाकिस्तान को ओर से आतंकवादियों 
की घुसपैठ में कमी आई है। पाकिस्तानी गोलाबारी में कमी आने से नियंत्रण रेखा 
पर अपेक्षाकृत शांति का माहौल बना है। 

इस पृष्ठभूमि में सरकार ने सैनिक काररवाइयों को बंद रखने की समय सीमा 
को एक और महीने के लिए, 26 जनवरी तक, बढ़ा दिया है। सरकार ने यह 
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घोषणा भी की हे कि पूरी तरह शांति बहाल होने पर यह पाकिस्तान के साथ चार्त्ता 
को दुबारा शुरू करने की संभावना को तलाशेगी। 
सरकार को इस निर्भीक पहल के लिए बधाई देते हुए भाजपा की राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी उन वास्तविकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेगी, जिन्हें 
केवल इच्छा मात्र से दूर नहीं किया जा सकता है। यह सच है कि जम्मू-कश्मीर 
में कुल मिलाकर हिंसा में कमी आई है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वहाँ 
जनता आतंकवादजन्य हिंसक दुष्चक्र की बंदी बने-बने तंग आ चुकी है; लेकिन 
इसी दौरान पाकिस्तान में आधारवाले लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और 
हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों ने अपनी हरकतें तेज कर दी 
हैं। जम्मू-कश्मीर में सैनिक शिविरों पर आक्रमण, लालकिले पर दुःसाहसिक 
आक्रमण और लश्कर द्वारा जारी खुली धमकी की कातिलाना हरकतें जारी रहेंगी 
और प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी आक्रमण किया जाएगा, उनकी हरकतों के सबूत 
हैं। ऐसे में सरकार ऐसे संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा व्यवस्था में ढील नहीं 
दे सकती हे, खासकर तब, जब कि इन संगठनों को इस्लामाबाद में वर्तमान सत्ता 
का पूरा संरक्षण प्राप्त हो। 
यह बात दोहराने योग्य है कि पहले हिज्ब-उल-मुजाहिदीन द्वारा की गई 
'युद्धविराम' को घोषणा, जिसे सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी, पाकिस्तान 
में सैनिक शासन के दुराग्रह के कारण विफल हो गई थी। हाल के दिनों में 
इस्लामाबाद से कुछ नरम वक्तव्य आए हैं, लेकिन इस बात के बहुत कम सबूत 
हैं कि पाकिस्तानी सैनिक शासन की ओर से आतंकवादी संगठनों पर कानू करने 
के लिए कोई प्रयास किया जा रहा हो, जिनके इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आई.एस. 
आई.) के साथ खुल्लमखुल्ला ताल्लुकात हैं। 
भाजपा भारत और पाकिस्तान सहित इसके सभी पड़ोसी देशों के बीच अच्छे 
संबंधों और उनके साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करती है; लेकिन ऐसे 
संबंध केवल भारत द्वारा एकतरफा प्रयासों से हासिल नहीं किए जा सकले हैं। 
पाकिस्तान, जो अपने वर्तमान सैनिक शासन के अधीन सीमा पार आतंकवाद की 
नीति अपनाने के कारण दुनिया में अलग-थलग पड़ गया है। पाकिस्तान ने जेहाद 
को आड़ में आतंकवाद चला रखा है और लोकतंत्र को तहस-नहस करने पर 
तुला है। उसे अपनी इन हरकतों की निरर्थकता समझ लेनी चाहिए। 
ऐसे संबंध जम्मू-कश्मीर एवं भारत के अन्य प्रांतों में सीमा पार आतंकवाद 
को पूरी तरह रोकने तथा भारत बिरोधी दुष्प्रचार को बंद करने में झलकने चाहिए। 
पाकिस्तान के लिए यह भी जरूरी है कि बह आई.एस. आई. पर लगाम कसे, जो 
भारतभूमि पर ज्यादातर विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार 
है और उन आतंकवादी संगठनों पर सैनिक काररबाई करे जो पाकिस्तान के 
विभिन्न शहरों व कस्बों में खुलेआम चल रहे हैं। 
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जिस वक्‍त तक ऐसा चलता है, पाकिस्तान को दोमुँही बातें करनेवाले देश 
के रूप में देखा जाएगा और तब तक कोई भी बातचीत की जाए, विफल ही रहेगी । 
किसी भी तरह से बातचीत के सफल होने के लिए पाकिस्तान को शिमला 
समझौते’ और 'लाहौर-घोषणा' की भावना का आदर करना चाहिए, जो तमाम 
असाधारण मसलों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत का रास्ता सुझाते हैं। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सरकार के इस विचार का भी अनुमोदन करती है कि 
जम्मू-कश्मीर में सभी पक्षों और संगठनों के बीच बातचीत की जा सकती है; 
लेकिन इन वार्तां को पाकिस्तान के साथ वार्त्तां से अलग रखा जाना चाहिए। 
त्रिपक्षीय वार्त्ता' का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। 

जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों में अगर ढाई लाख कश्मीरी पंडितों 
की पीड़ा का ध्यान न रखा जाए तो नहुत दुःखद होगा। भाजपा विस्थापित कश्मीरी 
पंडितों की उनकी पुश्तैनी जमीन पर पूरे सम्मान, मर्यादा और सुरक्षा के साथ 
वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे आतंकवादियों और उनके माईबापों ने उन्हें वहाँ 
से निकलने को मजबूर किया था। 

जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति एक वांछित उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए पार्टी सरकार का साथ देगी; लेकिन हरेक कदम पर सरकार को अत्यधिक 
सावधानी बरतनी पड़ेगी और सभी को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहिए कि 
भारतीय लोगों की शांति की इच्छा को उनकी कमजोरी न समझा जाए। लाहौर 
पहल को भी कमजोरी समझा गया; लेकिन भारत ने उसका करारा जवाब दिया। 
यह आज भी कसौटी और कल भी रहेगी। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी शांति की तलाश में सरकार के हाथ मजबूत करने का 
संकल्प करती है। साथ ही सभी राष्ट्रविरोधी, आतंकवादी और अलगाववादी 
ताकतों से लड़ने में सरका! का साथ देने को भी वचनबद्ध है, जो हाल ही में की 
गई शांति की पहल को तहस-नहस करने पर उतारू हैं। हम अपना दृढ़ विश्वास 
भी दोहराते हैं कि भारत की एकता-अखंडता पर कोई वार्त्ता नहीं की जा सकती 
है। इसे जब तक ध्यान में नहीं रखा जाता तब तक कोई शांति चिर स्थायी नहीं 


हो सकती है। 
DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 24 मार्च, 2001 


वर्तमान राजनीतिक स्थिति 


जब दुनिया ने हमें तेजी से उभरती हुई वैश्विक शक्तियों में से एक के रूप ` 
में देखना शुरू किया, जब राष्ट्र पुनर्निर्माण के पथ पर अग्रसर है, जब द्वेषपूर्ण देशों 
ने हमारी बढ़ती शक्ति से चिंतित होना शुरू किया, जब राष्ट्र आर्थिक पुनरोत्थान 
के पथ पर अग्रसर है, जब हम अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं तो देश की 
अर्थव्यवस्था को, प्रतिरक्षा को, देश के नेतृत्व को तथा सामाजिक ताने-बाने को 
अस्थिर करने का सुनियोजित आक्रमण शुरू हो गया है; लेकिन इससे हमारे राष्ट्र 
की प्रगति को और तेज करने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूती मिलेगी। 

आज राष्ट्र सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मसले और इससे जुड़े 
उत्तरदायित्व के प्रश्न एवं सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 
सुधारों की जरूरत का सामना कर रहा है। 

भाजपा सार्वजनिक जीवन में जहाँ कहीं भी गंदगी मिले, उसे दूर करने के 
प्रधानमंत्री के आह्वान को मजबूती प्रदान करने का संकल्प करती है। इसके लिए 
अनेक कदम उठाने की जरूरत है। 

सर्वप्रथम विश्वसनीय जाँच द्वारा पूरी सच्चाई को स्थापित किया जाएगा। 
सरकार ने तहलका टेपों द्वारा किए गए खुलासों के बाद 72 घंटे के भीतर ही जॉच 
करने की त्वरित घोषणा कर दी। 

दूसरे, इसके लिए कठोर उत्तरदायित्व मानक तय किए जाएँगे। इसके लिए 
पार्टी के भीतर आत्ममंथन भी जरूरी होगा। हम ऐसा करने का वचन देते हैं, ताकि 
साबित कर सकें कि हमारी पार्टी औरों से अलग है। 

तीसरे, कानून को अपना रास्ता अपनाने की अनुमति होगी। अपराधी को 


सजा मिलेगी; लेकिन किसी भी ईमानदार आदमी को प्रतिष्ठा पर कोई आँच नहीं 
आने दी जाएगी। 
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चौथे, प्रणाली में सुधार के लिए जिन किन्हीं संस्थागत परिवर्तनों की जरूरत 
होगी, हम उस दिशा में पहलकदमी करेंगे। इसमें मुख्य मुद्दा है राजनीतिक फंडिंग 
(वित्त प्रबंधन) का, जिसपर तुरंत ध्यान देना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र भारतीय 
राजनीतिक प्रणाली की आत्मा है। राजनीतिक दल इस संसदीय लोकतंत्र के शरीर 
और प्राण हैं। राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराना एक कानूनी गतिविधि और 
इसे ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। 

कांग्रेस राजनीति में भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने के लिए जानी जाती है। 
स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज राजनीतिक मामलों की जो दशा हो गई है, वह 
एक के बाद एक कांग्रेसी शासन की देन है और कांग्रेस में राजनीति की फंडिंग 
को कांग्रेस के भीतर व्यक्तिगत सुविधाओं के अनुकूल बना दिया गया है। इसने 
राजनीति को दलदल बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के शासन का इतिहास घोटालों 
का इतिहास है। 

विडंबना है कि वही कांग्रेस पार्टी आज राजनीति में नैतिक मानदंडों पर 
संभाषण कर रही है। इसके दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे 
हैं। उनमें से एक पर आरोप सिद्ध हो चुका है, जबकि दूसरा बोफोर्स आरोप-पत्र 
के दूसरे स्तंभ में दर्ज है। आज भी यह पार्टी तमिलनाडु में ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व 
में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जिसपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके 
हैं और बिहार में कांग्रेस के तेईस विधायक मंत्री बनकर भ्रष्ट सरकार का साथ 
दे रहे हैं। 

पार्टी के रूप में भाजपा शुरू से ही इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति से 
लड़ती रही है। राष्ट्र के राजनीतिक शरीर में पनप आई इन बुराइयों को जड़ से 
उखाड़ फेंकने के लिए हम दृढ़-संकल्प हैं। हमारा संकल्प ऐसे लोगों के दुष्प्रचार 
के कारण कमजोर पड़नेवाला नहीं है, जो ऐसे संदेहास्पद तरीकों से फलते-फूलते 
हैं। 

पार्टी के रूप में हम हमेशा से राजनीति की फंडिंग के बारे में चिंतित रहे 
हैं। हमने आजीवन सहयोग निधि नामक योजना भी तैयार की है। राजनीतिक 
फंडिंग की यह योजना राजनीतिक कोषों के विकेंद्रीकरण की सोच पर आधारित 
है, ताकि मोटी रकम पर निर्भरता कम की जा सके। यह इस सिद्धांत पर आधारित 
है कि समर्थकों और सहानुभूति रखनेवाले लोगों के बड़े-बड़े वर्गों से छोटी-छोटी 
राशि जमा कर एक बड़ा कोष बनाया जाए। 

हमारा संकल्प है कि आजीवन सहयोग का आधार इतना व्यापक बना दिया 
जाए कि किसी पार्टी की धन-संबंधी सभी जरूरतें इससे पूरी हो सकें। 

वाजपेयी सरकार ने अपने कार्यकाल के केवल तीन साल पूरे किए हैं, 
लेकिन इसकी उपलब्धियाँ ऐतिहासिक महत्त्व की हैं। इसी शासन के दौरान राष्ट्रीय 
सुरक्षा परिषद्‌ को संस्थागत ढाँचे का उचित रूप दिया गया। भारी अंतरराष्ट्रीय 
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दबाव के बावजूद भारत नाभिकोय शक्ति बन गया। हमने कठोर आर्थिक प्रतिबंधों 
को पार किया और अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ले आए। ग्रामीण 
अवसंरचना को सुधारने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, ताकि 
हमारे गाँव सुख-समृद्धि के केंद्र बन सकें। गाँव की समृद्धि का अर्थ हे-पूरे देश 
की समृद्धि। इन सबसे बढ़कर इस सरकार ने लोगों के बीच यह विश्वास कायम 
किया है कि राष्ट्र नई-नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। आज राष्ट्र वैश्विक शक्ति बनने 
के मार्ग पर अग्रसर है। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बंगलौर में ए.आई.सी.सी. सत्र के दौरान 
कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के भाषण में गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्यों पर 
कड़ी आपत्ति जताती है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार में उनके सहयोगियों को 
देशद्रोही बताते हुए अपनी पार्टी को सड़कों पर उतर आने के लिए कहा था। 
राष्ट्रीय सुरक्षा मसलों पर हाल के वर्षा में कांग्रेस पार्टी का रुख गंभीर चिंता 
का विषय है। पोखरण और कारगिल के समय पार्टी ने राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध 
रवैया अपनाया। जनता द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी व्यर्थ ही राष्ट्रीय 
सुरक्षा के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता का 'भंडाफोड़' करने की कोशिश कर रही 
है, इसके लिए वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर क्षुद्र राजनीति कर अनजाने ही 
विदेशों में भारत की छवि को खराब कर रही है। 
श्री बंगारू लक्ष्मण ने, जैसे ही उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पार्टी 
के अध्यक्ष पद से तुरंत त्याग-पत्र देकर एक उच्च परंपरा का पालन किया है। 
पार्टी व्यक्ति से बड़ी है और निजी हित पार्टी के हितों के सामने गौण हैं। हमने 
राष्ट्र के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा है और पार्टी के हित राष्ट्र के हितों के 
बाद आते हैं। भाजपा जब कहती है कि राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में' तो उसका ये 
ही मतलब होता है। 
विपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वाजपेयीजी के प्रधानमंत्रित्व 
में एन.डी.ए. सरकार स्थिर हो गई है और पूरे पाँच साल चलेगी; लेकिन फिर भी 
विपक्ष मुक्त व निष्पक्ष चुनावों में लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को दरकिनार कर 
सरकार को त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य कर रहा है। कुछ राजनीतिक दल तो 
लोकप्रिय जनादेश और संसदीय बहुमत से बनी सरकार को पद छोड़ने के लिए 
कहकर देश में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। उनका एक ही एजेंडा है अराजकता 
का, और भाजपा देश को ऐसे किसी रोग से पीड़ित नहीं होने देगी। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों को आश्वासन देती है कि सार्वजनिक जीवन में 
शुचिता को सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 


प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राजग, खासकर भाजपा के इसी 
संकल्प को दोहराया है। 


प्रधानमंत्री ने कहा, “प्रिय देशवासियो, एक शब्द में कहूँ तो हम सब को 
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अपनी दैनिक निमग्नता से ऊपर उठना चाहिए। आइए, आपस में हाथ मिलाएँ और 
इसे हमारे देश को प्रतिरक्षा को ज्यादा मजबूत बनाने, अपने राजनीतिक जीवन को 
साफ करने, अपने प्रशासन को साफ करने के अवसर में बदल दें। 

“इस संदर्भ में में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोडूंगा। आप मेरे शब्द 
को याद रखिए कि इन व्यापक सुधारों को सुनिश्चित करने के लिए मैं सबकुछ 
करूँगा। मैं उन आरोपों की तह तक जाऊँगा जो लगाए गए हैं''"जो भी गंदगी नजर 
में आएगी, मैं उसे साफ करूँगा। 

“मैं सुनिश्चित करूँगा कि यह सब ऐसे तरीके से किया जाए कि देश कौ 
सुरक्षा और मजबूत हो।” 

हमारा भी यही संकल्प है, हमारी भी यही प्रतिज्ञा है। पार्टी कार्यकर्ता और 
लोगों को मिलकर अपना भरसक प्रयास करना चाहिए, ताकि यह संकल्प हासिल 


हो सके और वास्तविक बन जाए। 
[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 4-5 अप्रेल, 2001 


उत्तर-पूर्वी राज्यों की स्थिति पर प्रस्ताव 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 
तथा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा में आई तेजी 
पर गहरी चिंता व्यक्त कर रही है। निरंतर हिंसा और कुछ राज्य सरकारों द्वारा 
अपने प्राधिकार का लगभग त्याग करने के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की 
जानें चली गई हैं। हाल में असम में निर्दोष लोगों के संहार तथा मणिपुर में सिविल 
प्रशासन के लगभग ध्वस्त हो जाने से, जहाँ पर बंदूकधारी उग्रबादी सिविल 
प्राधिकारियों के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वस्तुतः अरुणाचल प्रदेश 
के दो जिलों में एक समानांतर सरकार बना ली गई है, उत्तर-पूर्व के कुछ भागों 
में व्याप्त भयावह स्थिति का पता चलता है। स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि 
कुछ क्षेत्रों में तो पुलिस कार्मिकों सहित सरकारी अधिकारियों को भी उग्रवादियों 
को 'कर' और संरक्षण राशि देनी पड़ती है। 
इस सीमा तक इस तरह को बिगड़ी स्थिति पहुँचने के लिए मुख्य रूप 
से राज्य सरकारों जिम्मेदार हैं । मणिपुर सरकार मुख्य रूप से आतंकवादी और 
अलगाववादी ताकतों से लड़ने में असफल रही है। असम सरकार ने 
अलगावबादी ताकतों को दबाने के लिए उतना आक्रामक रूख नहीं अपनाया 
है, जितना अपनाना चाहिए था। राजग सरकार इस क्षेत्रों में शांति और समृद्धि 
सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। वह विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान 
कर रही है, जिसमें राज्य सरकार्रो द्वारा माँग करने पर केंद्रीय बलों को भी 
भेजा जाता है। राज्य सरकारों को विकास के लिए जो पर्याप्त धनराशि दी 
गई, उसका इस्तेमाल वे कारगर ढंग से नहीं कर पाई हैं। उनके आग्रह पर 
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भेजे गए केंद्रीय बलों का उपयोग भी भली-भॉति करने में वे विफल रही हैं। 
असम में उल्फा हत्याओ और अपराध की गतिविधियों में बेहद निर्मम रही 
है और वह लूट-खसोट और हत्याओं के दौर में जुटी रही है। बोडो संगठन भी 
इन कार्यों में पीछे नहीं हैं। असम में भय और अनिश्चितता की हवा चल रही 
है और लोग असुरक्षा की भावना से त्रस्त हैं। अनेक इसलामी उग्रवादी संगठनों 
_ के उद्भव और उभार से लोगों का तनाव एवं भय और बढ़ गया है। वोट-बैंक 
की राजनीति, प्रशासन का भंग होना और एक तरफ घुसपैठ को रोकने में राज्यों 
की असमर्थता तथा दूसरी तरफ आतंकवादी हिंसा-ये सभी एक-दूसरे से जुड़ी 
ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके पीछे इन क्षेत्रों में कांग्रेस के कुशासन की विरासत चली 
आ रही है। हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के कुशासन के कारण ये 
समस्याएँ कहीं अधिक बढ़ गई हैं। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विश्वास है कि उत्तर-पूर्व में हिंसा करनेवालों को 
स्थानीय राजनीतिज्ञों एवं उग्रबादियों, अलगाववादियों तथा घुसपैठियों के बीच 
सह-संबंधों से कहीं अधिक शह मिली है; ये सभी एक-दूसरे के नेटवर्क पर पल 
रहे हैं। विकास की गतिविधियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए करोड़ों रुपए 
सामान्य ढंग से गायब हो जाते हैं, जिनमें से कुछ राशि भ्रष्ट स्थानीय राजनेताओं 
की जेबों में चली जाती हे और इसका काफी बड़ा भाग आपराधिक गतिविधियाँ 
चलाने के लिए उग्रवादी संगठनों के हाथों में पड़ जाता है। कहीं कोई जवाबदेही 
नहीं है, न ही कोई निगरानी रखी जाती है। वस्तुतः यदि राज्य सरकारों से 
स्पष्टीकरण माँगा जाता है कि केंद्रीय सहायता की राशि कसे खर्च की गई तो वे 
इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करती हैं। 
मानवीय प्रयोजनों के लिए विदेशों से भेजे गए धन को भी प्रायः हथियार खरीदने 
और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के संचालन की दिशा में मोड़ दिया जाता है। 
इस बिगड़ी स्थिति के कारण इन क्षेत्रों में अपनी खतरनाक गतिविधियाँ 
चलाना हमारे देश की शत्रु ताकतों के लिए संभव हो गया है। आई.एस.आई. ने 
उग्रबादियों और अलगाववादी संगठनों से बड़े मजबूत रिश्ते जोड़ लिये हैं और वह 
भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को और अधिक बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल 
कर रही है। बॉग्लादेश से अवैध रूप से हमारे देश में निरंतर और अनियंत्रित 
प्रवेश के कारण आई.एस.आई. को और भी मदद मिल गई है। उत्तर पूर्व के बहुत 
बडे क्षेत्रों में अवैध आप्रवासियों की भरमार है। असम में पहले ही जनसांख्यिकी 
संतुलन बुरी तरह बदल गया है। इसी प्रकार का खतरनाक बदलाव पास के राज्यों 
में भी शुरू हो रहा है। 
वास्तव में भारी मात्रा में और अवैध रूप से हो रही घुसपैठ कांग्रेस की 
बोट-बैंक की राजनीति. को बढ़ावा देने से संभव हो सकी है। हम सभी भारतीयों 
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के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि इन क्षेत्रों के विशाल खंडों में अब 
चुनावी परिणाम घुसपैठियों के निर्णय पर निर्भर करता है। 

ये ही वे सही कारण हैं, जिनसे वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। केंद्र द्वारा उपेक्षा 
करने का जो आरोप लगाया जाता है वह निराधार है, जिसका आशय मात्र मूल 
कारणों से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाना है। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी राजग सरकार को उसके द्वारा उत्तर-पूर्व में कहीं अधिक 
ध्यान देने पर उसका अभिनंदन करती है। चालू वर्ष में केंद्र ने उत्तर-पूर्व क्षेत्रों 
के लिए लगभग 14000 करोड़ रुपए की राशि अलग से रखी है। सरकार सुनिश्चित 
कर रही है कि मंत्रालय अपनी आवंटित राशि का कम से कम 10 प्रतिशत इन 
क्षेत्रों की परियोजनाओं में लगाएँ। प्रधानमंत्री-कार्यालय में मासिक आधार पर 
प्रधानमंत्री के पैकेज में परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक 
विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह मॉनीटरिंग रिपोर्ट प्रतिमाह सार्वजनिक 
की जाती है। हाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इन क्षेत्रों के लिए एक विशेष 
टी.वी. चैनल खोला है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी इन क्षेत्रों के लिए कई रियायतें 
दी गई हैं। उदाहरण के लिए-हाल में प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना की घोषणा 
में, जहाँ अन्य क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या वाले गाँवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ा 
Eh वहाँ इन क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों के लिए यह सीमा घटाकर 250 कर दी 
गई है। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर बल देती है कि इस बारे में मुख्य बात कुल 
व्यय और पारदर्शिता पर प्रभावकारी ढंग से नजर रखना है, और राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी सरकार से आग्रह करती है कि इस प्रयोजन के लिए मीडिया सहित 
समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा किया जाए। 

भूतकाल के बारे में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर-पूर्व के लोगों को केंद्र से इन 
क्षेत्रों में भेजी गई विकास-राशि के प्रवाह के बारे में लोगों को सूचित करने का 
संकल्प करती है तथा इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार और राजनीतिज्ञ-उग्रवादियों 
के बीच उस सहसंबंध का परदाफाश करने का बीड़ा उठाती है, जो इन क्षेत्रों के 
कर विकास और राष्ट्रीय मुख्य धारा से मिलने के रास्ते में प्रमुख 

डा है। 

इस प्रसंग में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह 
कुछ राजनीतिज्ञो और अलगाववादी/प्रतिबंधित संगठनों के बीच संबंधों का भंडाफोड़ 
रे कके र एक विशेष आयोग स्थापित करने पर विचार करे और दोषियों को 

करे। 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से चिंता के निम्नलिखित प्रमुख विषयों 
पर कड़ाई से निपटने का भी आग्रह करती हे-- 
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° उत्तर-पूर्वी राज्यों में आई.एस. आई. की गतिविधियों से निपटने के लिए 
हर संभव उपाय किए जाएँ। यदि आई.एस. आई. पर नियंत्रण नहीं किया 
जाता है तो यह क्षेत्र आतंकवाद और अलगाववाद का अड्डा बन 
जाएगा। आई.एस. आई. गतिविधियों में लगे लोगों को निकाल बाहर करने 
तथा उनके आश्रय स्थलों को तहस-नहस करने के लिए केंद्रीय बलों का 
इस्तेमाल किया जाए। 

* बॉग्लादेश से अवैध आप्रवासियों के निरंतर प्रवाह के कारण उत्तर-पूर्व 
के अनेक खंडों की जनसांख्यिकी स्थिति बुरी तरह से बदल गई है और 
इसके कारण गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े हैं। 
इस प्रसंग में राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से यह सुनिश्चित करने 
का आग्रह करती है कि सभी नागरिकों को, विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों के 
लोगों को बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र दिए जाएँ। दूसरे, अवैध आप्रवासी 
निरोध अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए। 

° मतदाताओं को आतंकित करने और निर्दोष नागरिकों से धन की 
लूट-खसोट करनेवाले सुल्फा (एस.यू.एल.एफ.ए.) की गतिविधियों को 
नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएँ। 

° मिज़ोरम से भगा दिए गए रियांग शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाए। 

° समाज को विभाजित करने तथा इन क्षेत्रों से गैर-स्थानीय लोगों को 
निकाल बाहर करने की आई.एस.आई. और उल्फा की वर्तमान साजिश 
को विफल बना दिया जाए। 

भाजपा उग्रवादी और अलगाववादी हिंसा से लड़ने के लिए अपने कार्यकर्ताओं 

को लामबंद करेगी। हम इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए किसी उपाय में हर 
तरह को सहायता करेंगे। किंतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी फिर से यह बात दोहराना 
चाहती है कि इस स्थिति को अब और पनपने न दिया जाए, क्योंकि भारत फिर 


से आपने निर्माण के प्रयासों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रह सकता है। 
|| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अमृतसर 2-3 नवंबर, 2001 


आतंकवाद पर प्रस्ताव 


दो अपहृत विमानों को न्यूयाकं में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टॉवरों से टकराकर 
हमला करने से विभिन्न 60 देशों के 6000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों 
लोग घायल हो गए, जिससे आतंकवाद का एक नया आयाम उभरकर आया है। 
संभवतः निर्दोष लोगों पर इस कायरतापूर्ण हमले ने मानव के भावी प्रयासों को 
प्रभावित किया है। 
आखिरकार आतंकवाद की वास्तविकता के प्रति विश्व जागरूक हुआ है। 
भारत ने एक दशक से अधिक समय से आतंकवाद को भोगा है। समय-समय 
पर सीमापार से आतंकवाद की सुनियोजित और षड्यंत्रकारी गतिविधियों के चलते 
रहने के कारण जम्मू और कश्मीर में हजारों लोग काल के गाल में चले गए हैं। 
पाकिस्तान या उसकी शह पर काम कर रही एजेंसियों की भागीदारी के पक्के सबूत 
अनेक देशों को दिए गए, परंतु आतंकवाद के खिलाफ संयुक्‍त रूप से काररवाई 
करने के बारे में उनकी तरफ से स्पष्ट ही संकोच दिखाई पड़ा। समझा जाता है 
कि पिछले कई वर्षा से पूरे भारत में बम-विस्फोट की अनेकानेक घटनाओं के 
पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस. आई. का हाथ है। इसी एजेंसी ने उन 
लोगों को भी मदद दी, जिन्होंने सन्‌ 1993 में मुंबई में बम-विस्फोट की घटनाओं 
को आयोजित किया था और इनमें 500 से अधिक लोगों के प्राण चले गए थे। 
इंडियन एयरलांइस के विमान उड़ान-संख्या 814 का अपहरण आतंकवादी घटनाओं 
का एक और उदाहरण है, जिसका संचालन सीमापार से हुआ था। इसलिए भारत 
के लिए आतंकवाद से लड़ना कोई नई बात नहीं है। हम इससे एक दशक से भी 
अधिक समय से लड़ते आ रहे हैं, परंतु न्यूयाक में जिस नृशंसता से यह अपराध 
किया गया, उसने पूरे विश्व को हमारी चिंताओं में शरीक होने के लिए बाध्य कर 
52 ° पार्टी दस्तावेज खंड 5 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिया हे। अब इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि केवल 
ओसामा बिन लादेन और उसके संगठन अल-कायदा को दंड देना ही पर्याप्त नहीं 
होगा, बल्कि यदि आतंकवाद की समस्या को सदा-सदा के लिए पूरी तरह से 
समाप्त करना है तो जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिज्बुल-मुहाजिद्दीन 
आदि आतंकवादी संगठनों को भी खत्म करना होगा। 
भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद से लड़ने के लिए गठबंधन बनाने की इच्छा 
रखनेवाले सभी देशों से सहयोग करने की सरकार की नीति का पूरी तरह से 
समर्थन करती है। हमारा विश्वास है कि यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान 
केवल सामूहिक काररवाई से संभव है। हमें आतंकवाद के खिलाफ काररवाई 
करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के गठबंधन को ऐसी सभी सहायता देने 
के लिए तैयार रहना चाहिए, जो हम दे सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि भारत द्वारा इस संबंध में दी गई कोई भी सहायता स्वयं अपने राष्ट्रीय हित में 
है और हमारी स्थापित नीति के अनुरूप है। भाजपा सभी राजनीतिक पार्टियों से 
अपील करना चाहती है कि वे इसे दलगत मुद्दा न॑ बनाएँ और सरकार को पूरा 
समर्थन दें। हमें याद रखना चाहिए कि अब अन्य देश उस लड़ाई में हमारा समर्थन 
कर रहे हैं, जिसे हम अभी तक अकेले लड़ रहे थे। 
हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्रों में आतंकवाद फैलानेवाला प्रमुख 
शक्ति स्रोत है और यह भी कि उसने तालिबान को जन्म देने में योगदान दिया 
हे। यह सचमुच विडंबना ही है कि पाकिस्तान ने अब आतंकवाद के खिलाफ 
लड़ाई में शामिल होने का प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान के इन प्रस्तावों के प्रति 
हमारे मन में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी 
यह सिद्ध करना है कि वह आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है। हमें बड़ी 
खुशी होगी यदि हमारी बात गलत साबित हो, परंतु फिर भी हम सरकार को 
सुझाव देना चाहेंगे कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपनी पूरी 
तैयारी जोर-शोर से करने में लगी रहे। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर 
1 अक्तूबर को हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री ने अमेरिका को लिखे अपने पत्र 
में कहा है कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत के लोगों के धैर्य 
की भी कोई सीमा है। 
आगरा शिखर-वार्त्ता में राष्ट्रपति मुशर्रफ ने सीमापार आतंकवाद की स्थिति 
को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसकी बजाय, उन्होंने इसे “स्वतंत्रता 
संघर्ष, (जेहाद) कहा था। | अकतूबर को जम्मू और कश्मीर में हमले के बाद 
उन्होंने न केवल इसे आतंकवादी घटना माना है, बल्कि आतंकवाद से लड़ने में 
सहयोग देने का प्रस्ताव भी रखा है। आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की 
भागीदारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह इसे यदि संशय 
की दृष्टि से नहीं देखे तो भी उसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद से लड़ने के प्रस्ताव 
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पर तो बहुत ही सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए | 
प्रधानमंत्री ने इस बारे में लोगों को सावधान कर बिलकुल ठीक किया हे कि 
आतंकवाद को इसलाम के साथ न जोड़ा जाए। हालाँकि बहुत से लोगों और 
संगठनों ने इसलाम के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों के प्रति बचनबद्ध होने की 
बात कही है, फिर भी हम मानते हैं कि इसलाम के वे बहुत थोड़े से तत्त्व हैं और 
वे इसलाम की सही भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कोई भी धर्म 
आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने की शिक्षा नहीं देता है। हमें उम्मीद हे कि भारत 
और विश्व के मुसलिम नेता अपने अनुयायियों से अपील करेंगे कि वे ऐसे कुछ 
थोड़े से कट्टरपंथी लोगों से अपने को अलग कर लें जो मजहब के नाम पर 
आतंकवाद की गतिविधियों का संचालन करते हैं। 
पिछले दशक से हमारा अनुभव यही है कि आतंकवादियों को इस तथ्य से 
शह मिली है कि हमारा कानूनी ढाँचा तथा हमारी न्यायिक एवं कानूनी प्रक्रियाएँ 
इतनी प्रभावकारी नहीं हैं कि आतंकवादियों को समुचित रूप से दंडित किया जा 
सके। काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को या तो मामूली सा दंड दे दिया जाता 
है या बिलकुल दंड नहीं दिया जाता है। अतः तत्काल आवश्यकता है कि 
आतंकवाद से लड़ने के लिए कारगर और व्यापक कानून बनाया जाए। इसलिए 
भारतीय जनता पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि आतंकवाद की समस्या से 
निपटने के लिए समुचित कानून बनाया जाए। इस प्रसंग में हाल में लाया गया 
आतंकवाद-निरोधक अध्यादेश एक सही कदम है, जिसका समर्थन सभी को करना 
चाहिए। 
न्यूयाक में आतंकवादी हमले के कुछ दिनों बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ 
ने सभी तरह के आतंकवाद की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। 
भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और भारत सरकार से 
अनुरोध करती है कि इस बारे में समुचित कदम उठाए तथा भारत और अन्य कई 
देशों ने दो वर्ष पहले आतंकवाद पर जिस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को बुलाने का 
प्रस्ताव किया था, उसे शीघ्र बुलाया जाए। हम मानते हैं कि विश्व में आतंकवादी 
गतिविधियों को समाप्त करने 'के लिए इस प्रकार का सम्मेलन बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होगा। 
पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा दी गई सहायता और शह से सीमापार से 
आतंकवादी समूहों द्वारा फैलाए गए आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए केंद्रीय 
सरकार द्वारा जो निश्चयकारी कदम उठाए गए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनका 
स्वागत करती है। केंद्रीय सरकार ने यह कदम उठाकर प्रो-ऐक्टिव पॉलिसी 
अपनाई है, जिसमें आतंकवादी समूहों के ठिकानों को ध्वस्त करना भी शामिल है। 
यू. के. की मदद से तथा अन्य अनेक राष्ट्रों के समर्थन से अमेरिकी सरकार ने 
अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए देशों और महाद्वीपों की 
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सीमापार करके आतंकवादियों का 'जोर-शोर से घर तक पीछा करने' की जो नीति 
चुनी हे, उससे उनकी काररवाई ठीक ही सिद्ध होती है। भारत ने फिलहाल सीमा 
पारकर हमला न करने का जो रास्ता चुना हे, वह ठीक हे, क्योंकि भारत को 
अपनी वर्तमान प्रो-ऐक्टिव नीति से ही अपने उद्देश्य में सफल होने का भरोसा 
है। परंतु यदि स्थिति की माँग होती है, परिस्थितियाँ विवश करती हैं और राष्ट्रीय 
हित में आवश्यक होता है तो देश के अंदर और बाहर-दोनों ही स्थानों से 
आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ भी मार्ग में बाधक नहीं 
बनने देना चाहिए। भाजपा इस देश के प्रत्येक नागरिक से अपील करती है कि 
केंद्रीय सरकार ने देश में और हमारे क्षेत्रों में शांति लाने के अपने प्रयासों में तथा 
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जो भी कदम उठाए हैं, वह उन सभी 


कदमों को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करें। 
DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 29 दिसंबर, 2001 


राजनीतिक प्रस्ताव 


जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, तभी से राष्ट्रीय सुरक्षा, 
राष्ट्रीय अखंडता, लोकतांत्रिक राज-व्यवस्था, बहुलताबादी समाज आदि कुछ 
मूलभूत विषय सदैव उसके एजेंडा के मुख्य अंग रहे हैं, जिनका अनुसरण वह 
प्रारंभ से करती आ रही है। गठबंधन का नेतृत्व करके सत्ता में आने के बाद पार्टी 
ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि भारत की लंबी और 
समृद्ध परंपरा से उद्भूत इन अत्यंत प्रिय संकल्पनाओं के प्रति किसी भी चुनौती 
का सामना करने के लिए भारत के लोग सदैव तैयार रहें। 

13 दिसंबर को हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के गढ़ (भारत की संसद्‌) पर 
पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकबादी हमला हमारी संप्रभुता, हमारे आधारभूत मूल्यों 
और स्वतंत्र समाज के रूप में भारत की उस धारणा पर हमला था, जिस में 
सर्वव्यापी समान संस्कृति से जुड़े अनेक धर्मी और अनेक भाषाओं के लोग एक 
सूत्र में बंधकर रहते हैं। 

संसद्‌ पर हमला अत्यंत दुस्साहसपूर्ण और अत्यंत गंभीर आतंकवादी हमला 
था, क्योकि इसके पीछे देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व-प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के 
सदस्यों एवं साँसदों को निशाना बनाने का मंतव्य था। सौभाग्य से इससे पहले कि 
आतंकवादी संसद्‌ भवन में प्रबेश कर पाते, हमारे सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उनके 
इरादों को विफल कर दिया। 

जैसा कि 18 दिसंबर को संसद्‌ में गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने 
वक्‍तव्य में कहा - "अब यह स्पष्ट है कि संसद्‌ भवन पर आतंकवादी हमला 
पाक-आधारित एवं समर्थित लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद नाम के 

आतंकवादी संगठनों ने संयुक्त रूप से मिलकर किया था। सर्वविदित है कि इन 
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दोनों संगठनों को पाक की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. से समर्थन और संरक्षण 
प्राप्त है। पुलिस द्वारा अब तक की गई जाँच से पता चलता है कि आत्मघाती दस्ते 
के सभी (पाँचों) आतंकवादी पाकिस्तान की राष्ट्रीयतावाले नागरिक थे। ये सभी 
मौके पर ही मारे गए और उनके भारतीय सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया 
गया है।” 
भारतीय जनता पार्टी बहादुर सुरक्षाकर्मियों की गहन प्रशंसा और उनके प्रति 
आभार प्रगट करती है तथा उन शहीदों के परिवारों को अपनी हार्दिक संवेदना 
प्रेषित करती है, जिन्होंने राष्ट्रसेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है। 
स्वाभाविक है कि संसद्‌ पर आतंकवादी हमले के खिलाफ कारगर काररवाई 
करने की राष्ट्रव्यापी माँग उठी है। जहाँ कुछ लोगों ने पाक-अधिकृत कश्मीर में 
चल रहे प्रशिक्षण-शिविरों पर आक्रमण करके बदला लेने की बात कही है, वहाँ 
दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी जंग छेड़ देने की बात कही 
है। गंभीर उत्तेजना के बावजूद भारत सरकार ने अत्यधिक संयम दिखाया है। किंतु, 
जैसाकि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद्‌ में अपने भाषण में कहा 
था, हमारे संयम को कमजोरी न समझा जाए। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के लोगों 
के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवादी तत्त्वों के खिलाफ है और उन लोगों के 
खिलाफ है, जो भारत के प्रति घृणा-भाव रखते हुए राज्य की नीति के रूप में 
इसका समर्थन करते हैं तथा प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। हम पाकिस्तान सरकार से 
उन सभी आतंकवादियों के खिलाफ तुरंत और कड़ी काररवाई करने की माँग 
करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सीमाओं के पार से आतंकवाद और विनाश का 
अभियान चला रखा है। भारत के लोग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति 
और सद्भावना से रहना चाहते हैं, परंतु यदि पाकिस्तान टकराव के रास्ते पर 
चलना ही चाहता है तो इसके लिए उसे विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 
भाजपा भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को आगाह करने के बारे में उठाए गए 
कदमों का स्वागत करती है। इसलामाबाद से भारत के उच्चायुक्त को वापस 
बुलाने, नई दिल्ली में पाकिस्तान मिशन के कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती 
करने, पाक-मिशन के कर्मचारियों को दिल्ली म्युनिसिपिल क्षेत्रों के अंदर सीमित 
रहने, पाकिस्तान को भारत के वायु-क्षेतरों से विमानों की उड़ान भरने की सुविधाएँ 
रोक देने एबं समझौता एक्सप्रेस तथा दिल्ली-लाहौरः बस-सेवा को बंद करने के 
प्रारंभिक उपाय पाकिस्तान को यह चेतावनी देने के लिए हैं कि भारत के लोग 
अपने धैर्य की अंतिम सीमा पर पहुँच चुके हैं और यदि आतंकवादी गतिविधियाँ 
बंद नहीं हुई तो और भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 
भाजपा हमारी संसदू पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के अपराधी होने 
के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जता देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 
सुविचारित और एकजुट कूटनीतिक प्रहार की सराहना करती है। प्रधानमंत्री ने बड़े 
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सशक्त शब्दों में जोर देकर कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों का आकलन 
करने के लिए दोहरे मानदंड नहीं हो सकते हैं। पार्टी ने महसूस किया है कि 
पश्चिमी देशों में तथा अन्य देशों की सरकारों और लोगों में भारत के प्रति समर्थन 
बढ़ता जा रहा है। साथ ही, हम मानते हैं कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र 
भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने से रोकने के 
लिए उस पर और भी अधिक प्रभावकारी ढंग से दबाव डाल सकते हैं और 
अवश्य डालना भी चाहिए। 

पार्टी सरकार से आग्रह करना चाहती है कि सरकार ऐसे सभी आवश्यक 
कदम उठाए, जिससे हमारे देश के अंदर चल रही आई.एस. आई. इकाइयों को जड़ 
से खत्म कर दिया जाए। यदि ऐसा करना आवश्यक हो ही जाए, और यदि 
पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों तथा उनके समूहों की गतिविधियों को अपनी 
धरती से खत्म नहीं करती हे तो भारत सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने 
चाहिए। विश्वास किया जाता है कि भारत में हजारों-लाखों पाकिस्तानी अपनी 
चीजा-अवधि की समाप्ति के बाद भी ठहरे हुए हैं और उनमें से बहुत से लोग 
आई.एस.आई. के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। समय से अधिक अवधि 
तक रहनेवाले पाकिस्तानियों को तुरंत ही देश छोड़ने के लिए कहना चाहिए और 
इस बारे में समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। हम समझते हैं कि सीमापार 
कमर को जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाना नितांत आवश्यक 

। 

पाकिस्तान पिछले अनेक वर्षों से भारत के खिलाफ प्रच्छन्न युद्ध लड़ रहा 
है। इस छद्म युद्ध में बढ़-चढ़कर लगे संगठनों ने मजहबी कट्टरवादियों को भर्ती 
किया है, जिसे वे 'भारत के खिलाफ जेहाद' का नाम देते हैं। हमने बार-बार 
पाकिस्तान के साथ अपनी सभी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक करना चाहा 
है। प्रधानमंत्री की लाहोर बस-यात्रा और कारगिल-युद्ध के बावजूद शिखर-वार्त्ता 
के लिए मुशर्रफ को आमंत्रित करना हमारी इसी इच्छा का प्रमाण है। इसके बदले 
में हमें दुश्मनी और आतंकवादी हमलों के अलावा और क्या मिला है 2 प्रधानमंत्री 
ने च को कहा था--”हम युद्ध नहीं चाहते हैं, परंतु युद्ध हम पर थोपा जा 
रहा हे।” 

भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहती है। और यदि 
पाकिस्तान हम पर युद्ध थोपना ही चाहता है तो हमें भी उसका समुचित उत्तर देने 
के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि श्री आडवाणी ने 25 दिसंबर को कहा था- 
“न तो सरकार और न ही लोग युद्ध चाहते हैं.......... परंतु हम निश्‍चित रूप 
से अपने देश में पाक-प्रायोजित आतंकवाद समाप्त कर देना चाहते हें।” 

जब कभी भी देश के सामने कोई गंभीर चुनौती आई हे, इस देश के लोग 
देश को रक्षा के लिए सदैव एक होकर खड़े हो गए हैं। आज राष्ट्र में एकता और 
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दृढ़ संकल्प की लहर व्याप्त है। फिर एक बार पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों 
और आतंकवादी समूहों ने, जिनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सहायता और 
शह दे रही है। अपनी गतिविधियाँ वहाँ से चलाते हुए हमारे सामने एक बहुत गंभीर 
चुनौती खड़ी कर दी है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के सरकार के दृढ़ 
निश्चय और संकल्प के साथ लोग स्वेच्छा से तुरंत एक साथ उठ खड़े हुए हैं। 
राष्ट्र कभी इस बात को भुला नहीं सकता है कि स्वतंत्रता के लिए सदैव सतर्क 
रहना नितांत आवश्यक है। 

नई स्थिति ने व्यावहारिक रूप में राष्ट्रीय एजेंडा को एकसूत्री एजेंडा बना दिया 
है। अब देश के सामने मात्र एक लक्ष्य है कि आतंकवाद को पराजित किया जाए 
और हमारी धरती से आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। आइए, हम 
इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करें। 

भाजपा देश में एक-एक नागरिक से अपील करती है कि वे आतंकवाद के 
खिलाफ इस लड़ाई में हमारी सरकार के प्रयासों के पीछे एकजुट होकर खड़े हो 
जाएँ और तब तक चैन की सॉस न लें, जब तक इस देश से आखिरी आतंकवादी 
का सफाया नहीं कर दिया जाता है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 15-17 अप्रैल, 2000 


राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव 


भारतीय जनता पार्टी ने अपने जीवन के 20 वर्ष पूरे कर लिये हैं। यह पार्टी 
के जीवन में विश्वासपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते रहने का एक महत्त्वपूर्ण मील का 
पत्थर है, जिससे यह भारत में शासन करनेवाली एक स्वाभाविक पार्टी बनी है। 
भाजपा ने वैचारिक विरासत भारतीय जनसंघ से प्राप्त की। हालाँकि यह विरासत 
50 वर्ष पुरानी है, परंतु फिर भी यह नई शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बदलती 
सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के साथ पूरी तरह संगत है। 

पार्टी को यात्रा अत्यंत श्रमसाध्य रही है, परंतु पुरस्कार भी मिला है; इस 
पुरस्कार ने सदैव मातृभूमि की सेवा और भी कारगर ढंग से करने का अवसर दिया 
है। ऊपर को ओर बढ़ते हमारे ग्राफ में कई उतार आए, परंतु उससे कहीं अधिक 
उभार भी आए। हमारे सामने जितनी बार कठिनाई आई, हमारा संकल्प और उन 
आदशो के प्रति हमारी समर्पणशील भावना उतनी ही दूढ़ होती चली गई, जिसके 
कारण हमारी पार्टी का जन्म आवश्यक हो गया था। प्रत्येक सफलता ने हमारे 
अंदर के विश्वास को मजबूत किया और हमें पहले से भी कहीं बड़े साहसी लक्ष्य 
और ध्येय सामने रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 

सन्‌ 1984 में पार्टी के जीवन काल में लोकसभा में सबसे कम (मात्र दो) 
सीटों पर रहने के बाद आज हम न केवल लगातार पिछले तीन संसदीय चुनावों 
में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, बल्कि लगातार दूसरी बार सत्ताधारी साझा 
सरकार का नेतृत्व भी कर रहे हैं। हमारे विरोधियों ने हमें हर बार जितना नीचे 
गिराने का प्रयास किया, भाजपा उतनी हो मजबूत बनती चली गई। जिन्होंने हमें 
भारतीय राजनीति में अलग-थलग करने की कोशिश कौ, वे स्वयं ही अकेले पड़ 
गए। दूसरी तरफ, भाजपा ने देश के लगभग सभी क्षेत्रो से नए सहयोगी दलों को 
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जीतकर अलगाव को बेड़ियाँ तोड़ डाली और हमारे विविधतापूर्ण समाज का 
प्रत्येक वर्ग हमारे साथ हुआ। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजनीतिक और 
सामाजिक-दोनों तरह से भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है। आज 
राजग भाजपा के कभी न रुकनेवाले क्रमिक विकास का गौरवपूर्ण चिह्न है। 
भाजपा का विकास प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा श्री लालकृष्ण 
आडवाणी के दूरगामी नेतृत्व से संभव हो पाया है। उनके मार्ग-निर्देशन में हमारी 
पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अभूतपूर्व उत्साह और समर्पणशील भावना से कार्य कर 
रहे हैं, सद्भावना प्राप्त कर रहे हैं, और पार्टी के लिए निरंतर असीम समर्थन मिल 
रहा है। अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरा करने के अवसर पर भाजपा को राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी अपने चुने हुए मार्ग पर अपने संस्थापित आदशों के प्रति पहले से 
भी अधिक निष्ठा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाने की प्रतिज्ञा करती है। 
आज की राजनीति में निरंतर बदलाव आ रहा है, जहाँ अल्पकालीन और 
दलगत लाभों की वेदी पर सहज ही सिद्धांतों तथा नैतिकताओं की बलि चढ़ा दी 
जाती हे। फिर भी पिछले दो दशकों की हमारी यात्रा में आदशों, आदर्शवाद और 
विचारधारा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अडिग रही है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना 
है कि इसी प्रतिबद्धता पर अटल रहते हुए ही हम अपने लाभ और सुदृढ़ कर 
सकते हैं तथा भविष्य में अपने समर्थन के आधार का भी विस्तार कर सकते हैं। 
सिद्धांत-आधारित राजनीति के विपरीत राजनीतिक अवसरवाद कभी भी 
सफलता का मार्ग नहीं बन सकता है। हमारी मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस की दुर्दशा 
इसका उदाहरण है। आज कांग्रेस भटकी हुई है, क्योंकि उसने अपने ही सिद्धांतों 
तथा विरासत की धज्जियाँ उड़ाकर स्वयं को बेसहारा और दिशाहीन बना लिया। 
आज वह कड़े शिकंजे में जकड़ी पड़ी है। बह सोचती है कि वह एक 'खानदान' 
के संरक्षण में, उसके दबाव में, आकर ही अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। 
परंतु बह खानदान कांग्रेस को जितना ही अधिक अपनी जागीर बनाता जा रहा है, 
उतनी ही तेजी से पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ती जा रही है। हमें गर्व है कि हमारे 
नेतृत्व ने सदैव एक उच्चस्तरीय टीम-भावना, अनुशासन, सामूहिक उत्तरदायित्व 
ओर आंतरिक लोकतंत्र से कार्य किया। आज कांग्रेस और भाजपा के बीच यह 
अंतर नेतृत्व की इसी गुणवत्ता में एकदम साफ-साफ दिखाई पड़ता है। 
पिछले दो दशकों में हमारे मुख्य वैचारिक विरोधी कम्युनिस्ट निरंतर असंगत 
होते चले गए हैं। इसकी तुलना में हमारी वैचारिक अपील समाज के सभी वर्गों 
में तेजी से फैलती जा रही है, जिनमें वे वर्ग भी शामिल हैं जो पहले कम्युनिस्ट 
विचारधारा से अभिभूत थे। कम्युनिस्टों के इस तरह से निरंतर हाशिये पर पड़ते 
रहने से अब उन्होंने अपने कार्यक्रम की अन्य सभी बातों को छोड़कर केवल 
भाजपावाद-विरोधी एकसूत्री एजेंडा पकड़ लिया है। दरअसल, आँखें मुँदकर 
भाजपा-विरोध का सहारा लेना, कांग्रेस और कम्युनिस्टों-दोनों के लिए अपने 
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अस्तित्व को बनाए रखने की खातिर उनका साझा नारा बन गया है। दोनों ने ही 
देश के दो अधिक दागदार राजनेताओं-जयललिता और लालू प्रसाद यादव को 
अपना पथप्रदर्शक बनाकर अपने राजनीतिक और नैतिक आधार के साथ गंभीर 
रूप से समझौता किया है। हालाँकि हम अभी तक ऐसे प्रत्येक षड्यंत्र को विफल 
करते आए हैं, परंतु राष्ट्रीय कार्यकारिणी महसूस करती है कि हमारी पार्टी को 
उनके द्वारा नए षड्यंत्र रचने की क्षमता को कम करके नहीं ऑकना चाहिए। 
चार विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। उड़ीसा में 
हमारी सीटों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है। हमने मणिपुर विधानसभा में 
महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रवेश किया है। किंतु हरियाणा में हमारी सीटें 11 से घटकर 6 
रह गई हैं। बिहार विधानसभा में हमारी सीटें 4। से बढ़कर 67 हो गई हैं। सीटों 
में इस वृद्धि के बावजूद, बिहार में चुनाव-परिणाम हमारे लिए संतोषप्रद नहीं रहे। 
राजग के सहयोगी दलों के बीच समुचित तालमेल के अभाव में बिहार में हमने 
अपने पक्ष में बने हुए राजनीतिक लाभ को गँवा दिया। बिहार का अनुभव हमें 
बताता है कि राजग के सहयोगी दलों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध रहना नितांत 
महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य है। पार्टी को प्रसन्नता है कि इसने मध्य प्रदेश, गुजरात, 
राजस्थान और आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनावों में बड़ी सफलता प्राप्त 
की है। 
हमारे गणतंत्र ने इस वर्ष 26 जनवरी को अपने गौरवपूर्ण 50 वर्ष पूरे कर 
लिये हैं। भाजपा देश की लोकतंत्रप्रेमी सभी शक्तियों के साथ मिलकर संसदीय 
लोकतांत्रिक प्रणाली की उपलब्धियों का स्वागत करती है। राजग के साझा 
घोषणा-पत्र के अनुसार, सरकार ने पिछले पाँच दशकों के अनुभवों के प्रकाश में 
Ft के व्यापक अध्ययन के लिए संविधान-समीक्षा आयोग का गठन किया 
। 
भाजपा को पूर्ण विश्वास है कि इस समीक्षा के परिणामों से भारतीय संविधान 
के ढाँचे के अंदर लोकतांत्रिक संस्थान और भी मजबूत होंगे। हम महसूस करते 
हैं कि अन्य तत्त्वों के साथ-साथ संसदीय लोकतंत्र, संघीय ढाँचा, मूल अधिकार 
और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के मूलभूत ढाँचे के अंग हैं, 
जिन्होंने राष्ट्र को भली-भौंति सुव्यबस्थित रखा है। 
प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने गणतंत्र-दिवस की स्वर्ण-जयंती पर 
संसद्‌ के केंद्रीय सभागार में अपने भाषण में समीक्षा आयोग की स्थापना के 
प्रयोजन को बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया था-“हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि 
किसी भी शासन-प्रणाली के लिए संविधान एक बड़ी कसौटी होता है। इससे हमारी 
आकांक्षाओं को पूर्ति होनी चाहिए और यह टिकाऊ होना चाहिए। परंतु मजबूत 
से मजबूत किले की मुंडेर को भी समय-समय पर मरम्मत करने की आवश्यकता 
होती है, खाई-खंदक की सफाई करनी होती है और जंगलों की जाँच करनी होती 
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है। यही बात संविधान-स्वीकृति के पाँच दशकों के बाद संविधान पर भी सही 
बैठती है। केंद्र और राज्यों-दोनों में ही स्थिरता की अत्यधिक आवश्यकता 
महसूस की गई है। लोग तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधीर हैं। 
देश के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी है कि सर्वाधिक निर्धन और दुर्बल लोगों 
को लाभ पहुँचाने के लिए विकास-प्रक्रिया में नए सिरे से सुधार करके क्षेत्रीय एवं 
सामाजिक असंतुलनों को तेजी से दूर किया जाए। इसी प्रयोजन से संविधान की 
समीक्षा के लिए आयोग की स्थापना की गई है। किंतु हमारे संविधान का बुनियादी 
ढाँचा और मूल आदर्श ज्यों के त्यों रहेंगे।” 

किंतु भाजपा को यह देखकर गहरी निराशा और चिंता होती है कि कांग्रेस 
और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने संविधान-समीक्षा आयोग के खिलाफ दूषित 
और सोद्देश्य अभियान चला रखा है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के 
लोकतंत्रप्रिय लोग कांग्रेस के इस खेल के पीछे की चाल को समझ लेंगे। कांग्रेस 
का 'संव्रिधान बचाओ' अभियान वस्तुतः उसका सोनिया बचाओ' अभियान प्रतीत 
होता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के प्रत्येक सदस्य से आग्रह करती है कि वे 
इस झूठ के अभियान का परदाफाश करने में पूरी तरह से जुट जाएँ। विशेष रूप 
से वे इस झूठी अफवाह का परदाफाश करें कि समीक्षा-आयोग स्थापित करने का 
सरकार का निर्णय डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करना है। इस प्रयास 
में हाल में पार्टी ने अंग्रेजी में एक पुस्तिका 'कॉन्स्टीच्यूश्नल स्टडी ऐंड रिव्यू : लेट 
फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स' अंबेडकर जयंती पर जारी को है, जो उपयोगी गाइड 
होगी। इस विषय पर लोगों को समझाने के लिए हमें विशेष रूप से उनके सामने 
यह बात रखनी होगी कि किस प्रकार से कांग्रेस ने आपात्काल में उस लोकतंत्र 
का गला घोंटने की कोशिश की थी, जिसकी 50वीं जयंती देश इस वर्ष जून में 
मनाएगा। 
भाजपा विपक्षी पार्टियों से अपील करती है कि वे इस बात को समझें कि 
देश नकारात्मकता की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। 
लोकतंत्र में विपक्ष के लिए सरकार की आलोचना करने के लिए पर्याप्त अवसर 
होते हैं। परंतु एक सुदृढ और विकसित भारत से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर आम 
सहमति की राजनीति के लिए भी कुछ जगह रहने दी जाए। 

भाजपा को इस बात पर संतोष है कि राजग सरकार के छह महीने के 
कार्यकाल में देश स्थिरता, प्रगति और विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। 
अस्थिरता का युग समाप्त हो गया है। चालीस महीनों में तीन आम चुनाव देखने 
के बाद आज देश आश्वस्त है कि अगले पाँच वर्षां तक स्थिर सरकार रहेगी। 
अतः सरकार ने अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जाने के लिए साहसिक पहल 
की है। विकास की चुनौती का मुकाबला करने के लिए कठोर कदम उठाना 
आवश्यक है। भाजपा देश में विकास और समृद्धि लाने के लिए वातावरण तैयार 
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करने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्‍त करते हुए इसे इस शताब्दी का एजेंडा स्वीकार 
करती है। सरकार ने देश को दंगामुक्‍त, तनावमुक्त और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के 
लिए अनेक उपाय किए हैं। पूरा देश हमारी इन उपलब्धियों को जानता है, जिनसे 
पिछले दो वर्षों में पर्याप्त रूप में सांप्रदायिक और जातीय तनावों में कमी आई 
है। 
भाजपा देश में सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस 
दिशा में हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है। भाजपा के राष्ट्रीय नेता व्यक्तिगत 
सदाचार के आदर्श उदाहरण हैं। यहाँ तक कि उनके आलोचक भी इसे स्वीकार 
करते हैं। हमारे नेताओं ने एक ऐसी सरकार दी है, जो घोटालामुक्‍त है। किंतु 
राजनीति की गुणवत्ता में लोगों को विश्वास नहीं रह गया है। भारत में स्वच्छ 
सार्वजनिक जीवन के लिए पर्याप्त उपाय करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित 
केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, लोकपाल विधेयक और चुनाव-सुधार विधेयक 
सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। समय आ गया है कि भारतीय समाज 
चुनाव-प्रणाली में सुधारों पर गंभीरता से विचार करे, ताकि धन-बल और 
बाहु-बल को समाप्त किया जा सके। 
भारतीय जनता पार्टी देश की आंतरिक और वाहय सुरक्षा के खतरों के बारे 
में सचेत है। लगभग पूरे विश्व ने हमारे पड़ोसी के नापाक इरादों को समझ लिया 
है और जान लिया है। सीमापार से आतंकवाद को प्रोत्साहन देने और नियंत्रण-रेखा 
का बार-बार उल्लंघन करने के प्रयासों ने पाकिस्तान को पूरे विश्व-समुदाय से 
पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है, जो विकास 
और शासन की अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझने में विफल हो रहा है। फिर 
भी वह बेकार ही, परंतु खतरनाक भारत-विरोधी नीति पर चलता जा रहा है। यह 
वह देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय नीति के रूप में जेहाद का ऐलान किया है। पार्टी 
इस बात के लिए सरकार का अभिनंदन करती है कि उसने भारत को सुरक्षित 
और महफूज बनाने के लिए दृढ़ कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा 
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सफल कूटनीति भी शामिल है। हमारे सशस्त्र बलों 
ने राष्ट्र की सुरक्षा के पहरेदार बनकर जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया है, 
उसके लिए भाजपा उनका अभिनंदन करती है। 
पाकिस्तान को साफ-साफ शब्दों में बता दिया गया है कि दोनों देशों के बीच 
उस समय तक कोई बातचीत करना कठिन है, जब तक पाकिस्तान बातचीत के 
लिए उचित माहौल नहीं बनाता है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में पाकिस्तान के अलग-थलग 
पड़ जाने के कारण निर्गुट देशों के आंदोलन (नाम) के विदेशमंत्रियों ने सैनिक 
'तानाशाहीवाले देशों को अपनी सदस्यता से बाहर करने की सिफारिश की है। यह 
हमारी विदेश-नीति की ऐतिहासिक सफलता है। 
पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए किया गया 
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प्रयास विफल हो गया है। उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि तो यह उभरकर आई है कि 
पाकिस्तान सरकार आतंकवाद की प्रायोजक है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस 
उपमहाद्वीप की हाल को यात्रा में यह बात पूरी तरह सिद्ध हो गई है। इस यात्रा 
से भारत-अमेरिका संबंधों के बीच आपसी सहमति और सहयोग के आधार पर 
नए युग की शुरुआत हुई है। भारत की विदेश नीति की यह एक बहुत बड़ी विजय 
है, क्योंकि स्वतंत्रता पाने के बाद पहली बार अमेरिका ने भारत की सही क्षमताओं 
को मान्यता और सम्मान प्रदान किया है। 

देश प्रगति के मार्ग पर जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भाजपा देश में 
समृद्धि, विकास, सामाजिक न्याय और सुरक्षा का युग लाने के प्रति अपना दृढ़ 
संकल्प व्यक्त करती है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बारे में हमें जो जनादेश 


मिला है, उसका निर्वाह और पालन हम अवश्य करेंगे। 
[] 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


नागपुर 27-28 अगस्त, 2000 


राजनीतिक स्थिति पर प्रस्ताव 


राष्ट्रीय परिषद्‌ को संतोष और गर्व है कि पिछले ढाई वर्षों में राजग सरकार 
ने गठबंधन सरकार चलाने का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री श्री 
अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को विश्व की महत्त्वपूर्ण शक्ति बनाने की दिशा 
में अगुआई की है। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ की बैठक एक बड़े कठिन समय में हो रही है। पिछले 
कुछ महीनों में आतंकवादी और विघटनकारी घटनाओं में अमरनाथ तीर्थयात्रियों 
को नृशंस हत्या और जम्मू एवं कश्मीर में अनेकानेक निर्दोष लोगों की 
हत्या, अनेक पूजास्थलो पर बम विस्फोट तथा बड़ी मात्रा में विस्फोटक 
पदार्थों एवं छोटे हथियारों की बरामदगी से देश की सुरक्षा को उन तत्त्वों 
से गंभीर चुनौती का खतरा पैदा हो गया है, जो खुल्लम-खुल्ला हमारे राष्ट्र 
की एकता और अखंडता की दुश्मन बने हुए हैं और जिन्हें हम चार बार 
खुले युद्ध में हरा चुके हैं। 

हालाँकि पाकिस्तान ने पिछले वर्ष कारगिल में बुरी तरह सैन्य और राजनयिक 
मोर्चे पर अपमानजनक पराजय का मुँह देखा है, परंतु उसका वर्तमान सैन्य-शासन 
जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमापार आतंकवाद को जारी 
रखे हुए है। दरअसल इसलामाबाद की सैन्य सरकार अपनी युद्धप्रिय काररवाइयों 
को बढ़ाती गई है और वस्तुत: उसने इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं 
की है कि पाकिस्तान ने सीमापार से आतंकवाद को अपनी सरकार की नीति 
बनाया हुआ है। हाल में अनेक अवसरों पर इसलामाबाद के सैन्य-शासन ने 
पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों (जिहादियों) को प्रशिक्षण, हथियार और धन देकर 
सहायता देने की घोषणा की है और भारत में हत्या करने के उनके अपराधों को 
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उचित ठहराने की कोशिश की है। 
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में और हमारे पड़ोस में बढ़ते जा रहे धार्मिक उन्माद से 
उत्पन्न पाकिस्तान के सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद की हर तरफ निंदा हुई है। 
सीमापार से पाकिस्तान के इस आतंकवाद के कारण भी इन क्षेत्रों और इनके पार 
भी शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। इसलिए संयुक्‍त अंतरराष्ट्रीय 
काररवाई की आवश्यकता है। इस बारे में हम आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन 
शीघ्र बुलाने का आग्रह करते हैं तथा सरकार से अनुरोध करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र 
महासभा के आगामी सत्र में इस बारे में जोरदार प्रयास किए जाएँ। 
आतंकवाद के खिलाफ सरकार द्वारा अपनाए गए स्पष्ट दृष्टिकोण और 
उसके द्वारा जारी संघर्ष का हम समर्थन करते हैं। लोगों से हम आग्रह करते हैं 
कि वे आपसी मतभेद भुलाकर इस मोर्चे पर सरकार की पहल का समर्थन करें। 
इस बारे में हम सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करते हैं कि बे प्रस्तावित 
आतंकवाद-विरोधी कानून बनाए जाने पर उसे निराधार आशंकाओं और दलगत 
राजनीति पर चलते हुए अस्वीकार करने की बजाय एक संतुलित और सुविचारित 
दृष्टिकोण से देखें। भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है, जो आतंकवाद से पीड़ित 
है, परंतु जिसके पास मानवता के प्रति इस अपराध से निपटने के लिए कानूनी 
उपाय नहीं है। विडंबना है कि सीमापार से आतंकवाद के जनक पाकिस्तान में भी 
आतंकवाद-विरोधी कानून है। अमेरिका और ब्रिटेन के आतंकवाद-विरोधी कानून 
राजग सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून से कहीं अधिक कठोर हैं। 
लोगों से हम आग्रह करते हैं कि वे समझें कि आर्थिक तथा सामाजिक 
प्रगति के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वह है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा। हमें 
पक्का विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 
सरकार इस चुनौती में सफल होगी। राजग सरकार और देश के लोगों ने निश्चय 
कर रखा है कि हमारे देश की एकता और अखंडता के प्रति शत्रु-भाव 
रखनेवाली ताकतों को हटाकर ही दम लेंगे। इस बारे में किसी को भी संदेह 
नहीं होना चाहिए। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह देश के प्रत्येक 
नागरिक, विशेष रूप से उन नागरिकों को जान-माल को सुरक्षा सुनिश्चित करे, 
जो जम्मू ओर कश्मीर तथा कुछ अन्य राज्यों में बहादुरी से आतंकवाद का 
मुकाबला करते रहे हैं। आतंकवादियों और सीमापार से उनके आकाओं के पास 
यह स्पष्ट संदेश पहुँचना ही चाहिए कि प्रत्येक भारतीय का जीवन मूल्यवान है 
और उसकी रक्षा की जाएगी तथा बे सीमापार से चला रहे आतंकवाद को बिना 
महँगी कीमत चुकाए जारी नहीं रख पाएँगे। जम्मू और कश्मीर विधानसभा द्वारा 
पारित स्वायत्तता के प्रस्ताव को अस्वीकार करना सही दिशा में उठाया गया कदम 


है। 
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साथ ही सरकार को उन भारतीयों से बातचीत करने में संकोच नहीं होना 
चाहिए जो हिंसा त्यागने और मेज पर आमने-सामने बैठकर समस्या का समाधान 
करने के इच्छुक हैं। निस्संदेह यह इस बात को देखते हुए अत्यंत कठिन कार्य है 
कि पाकिस्तान ऐसी सभी शांति-वार्त्ताओं के प्रयासों को विफल करने में कोई कोर 
कसर नहीं उठा रखेगा। जिस प्रकार अभी हाल में हिजबुल मुजाहिदीन से होने वाली 
वार्त्तां को तोड़ा गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। हम आतंकवाद के 
खिलाफ सरकार की लड़ाई और उसके शांति-प्रयासों के लिए पहल-दोनों में ही 
दूढ़ता से सरकार के साथ हैं। विश्व में पाकिस्तान का अलग-थलग पड़ जाना, 
कश्मीरी लोगों द्वारा उग्रबादियों को अलग कर देना-यह दोनों ही इस दिशा में सही 
संकेत देते हैं। जम्मू और कश्मीर को अपने देश का अभिन्न अंग बनाए रखने 
और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए भाजपा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 
घुसपैठ और अवैध रूप से भारत में प्रवेश की समस्या को रोकने के लिए 
सरकार को गंभीरता से अनेक विकल्पों पर काररवाई करने के लिए विचार करना 
चाहिए। पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। यह सही दिशा में उठाया 
गया कदम है। हम भारत सरकार से सभी नागरिकों को बहु-उद्देश्यीय फोटो 
पहचान-पत्र जारी करने और केंद्रीकृत 'डाटाबेस' तैयार करने का आग्रह करते हैं, 
जिससे अंततः यह नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बन सके। 
पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा दीनदार अंजुमन जैसी राष्ट्रविरोधी 
एजेंसियों के माध्यम से हर तरह से प्रयास करने के बावजूद (जिसने हाल में 
दक्षिणी राज्यों में गिरजाघरों में विस्फोट करने की घटनाओं की योजना बनाई), 
मोटे तौर पर देश में सांप्रदायिक शांति बनी रही। दरअसल दीनदार अंजुमन की 
गतिविधियों का पर्दाफाश हो जाने से उन छदम सेक्युलरवादियों की पोल भी खुल 
गई, जो इस बारे में हिंदू कट्टरवादियों द्वारा ईसाइयों पर हमला करने के बारे में 
उन्हें बदनाम करने का अभियान चला रहे थे। जहाँ राष्ट्रीय परिषद्‌ सभी वर्गो के 
लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं परिषद्‌ लोगों से भी उन विभाजनकारी 
शक्तियों से साबधान रहने का आग्रह करती है, जो भाजपा और राजग सरकार 
को बदनाम करने के लिए सांप्रदायिक शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 
कांग्रेस संसदू के अंदर और बाहर नकारात्मक भूमिका निभा रही है। पार्टी 
बिना पतवार की नाव की तरह दिशाहीन है। इसके नेता ऐसे मुद्दों का सहारा 
लेकर चल रहे हैं, जो कोई मुद्दा ही नहीं हैं, जिससे केवल राष्ट्रीय हितों को ही 
क्षति पहुँच सकती है। 
हम जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के बारे में 
कांग्रेस की न्यायिक माँग की भर्त्सना करते हैं। जिन हत्यारों की पहचान पूरे विश्व 
को है, उनके बारे में प्रश्‍न-चिह खड़ा करके जहाँ वह हत्यारों के हाथ मजबूत कर 
रही है वहीं वह देश के सुरक्षा-बलों का मनोबल भी गिरा रही हे। कांग्रेस की इस 
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मांग के साथ साथ कारगिल-संघर्ष के दौरान उसके तत्कालीन खेदजनक वक्तव्य 
भी अत्यंत निंदनीय हैं, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता युद्ध में अपने देश की विजय 
को कूड़ेदान में डाल रहे थे, उस समय हमारे सैनिक एक के बाद एक चोटियाँ 
जीतते चले जा रहे थे। 
आर्थिक मुद्दों पर भी कांग्रेस ने अपनी विचारधारा उलट दी जो खेदजनक 
है। जब वह सत्ता में थी तो आर्थिक सुधारों और बाजार में अर्थशास्त्र का राग 
निरंतर अलापती रही और अब कांग्रेस फिर से लाइसेस-परमिट-कोटा राज के 
दिनों में जाना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में विनिवेश को नीति 
अपनाने और इस मुद्दे पर संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करने के बाद अब 
पार्टी सुधार-प्रक्रिया को उलट देना चाहती है। भाजपा देश के लोगों की ऊर्जाओं 
को बंधनमुक्त करने एवं भारत राष्ट्र के अधिक से अधिक लाभ के लिए उनकी 
संभावनाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 
इस संदेहास्पद कार्य में वामपंथी दल अपनी बढ़ती जा रही अप्रासंगिकता और 
अलग-थलग पड़ जाने की स्थिति की परवाह किए बिना पूँछ हिलाते हुए कांग्रेस 
का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद्‌ इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना 
चाहती है कि कांग्रेस अब भी निहार में राजद की सहयोगी है, जबकि लालू-राबड़ी 
युगल अपना पूर्ण कुशासन जारी रखे हुए हैं और सरकारी धन का दुर्विनियोजन 
किया जा रहा है। निहार में बह रहे खून से जितने हाथ राजद के रंगे हैं, उतने 
ही हाथ कांग्रेस के भी रंगे हैं। 
हम सामाजिक विकास में तेजी लाने और साथ ही राजनीतिक स्थिरता 
सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों की सराहना 
करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति, 2000 की स्वीकृति और राष्ट्रीय जनसंख्या 
आयोग की स्थापना के साथ साथ राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोश ऐसे उपाय 
हैं, जो हमारी बेतहाशा बढ़ती जा रही जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए 
सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। हम समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों 
से इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होने की अपील करते हैं, ताकि सामाजिक विकास 
के लक्ष्यों को और अधिक समतावादी ढंग से प्राप्त किया जा सके। 
हम सरकार को तीन नए राज्यों - झारखंड, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ -- 
के गठन का अपना वादा पूरा करने पर भी उसे बधाई देते हैं। इन राज्यों के 
निर्माण से संबंधित जिलों का समर्थन कर इन्हें सुचारू रूप से स्वीकृत कराए जाने 
में सहयोग देने के लिए राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद देते हैं और सरकार से 
आग्रह करते हैं कि वह अनुवर्ती काररवाई शीघ्र करे, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों 
की आशाओं को पूरा किया जा सके तथा तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास 


सुनिश्चित किया जा सके। 


विगत में अनेक राजनीतिक दलों ने सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाया 
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था। परंतु उनके लिए यह नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल 
सका, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा निर्धारित 
करने के बाद बैकलॉग की रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकों। आरक्षण के लाभ इसलिए 
भी नहीं मिल सके, क्योंकि नौकरी के पदों की योग्यताओं के बारे में कुछ कड़ी 
शर्तें थीं। अब इन प्रतिबंधों को हटाने तथा पदोन्नतियों में आरक्षण रखने के लिए 
संविधान में संशोधन कर दिया गया है। 
कई राजनीतिक दलों ने इन अवरोधों को हटाने का वादा किया, परंतु राजग 
सरकार ने ही उपयुक्त संविधान-संशोधन पेश करके अपना वादा पूरा किया। संघ 
और राज्य सरकारों से समयबद्ध कदम उठाकर संविधान संशोधन के अनुरूप 
बैकलॉग की रिक्तियों को भरने के उद्देश्यों को राष्ट्रीय परिषद्‌ पूरा करने का 
अनुरोध करती है। 
सरकार ने लोगों को सूचना-अधिकार दिलाने के लिए आवश्यक कानून 
विधेयक प्रस्तुत्‌ करने का साहसी निर्णय लिया है। इससे पता चलता है कि राजग 
सरकार अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और लोगों को विश्वास 
में लेने के लिए प्रतिबद्ध हे। 
हम बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा तथा 
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में नक्सलवादियों के बढ़ते हुए आतंक पर गहन 
चिंता व्यक्त करते हैं। जिस ढंग से पश्‍चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने विपक्ष 
की वैध गतिविधियों को कुचलने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए 
अपनी गुंडा ब्रिगेड के बाहुबल और राज्य के प्रशासनिक यंत्र का दुरुपयोग किया 
है, उससे पता चलता है कि वह कितनी हताश है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के 
प्रति उसके मन में जरा भी सम्मान नहीं है। वामपंथियों और उनके सरकारी तंत्र 
द्वारा हमले केवल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रह 
गए हें। अब तो ये हमले मीडिया पर भी होते हैं। 
हम माँग करते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बनाए रखने को सुनिश्चित 
करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएँ। हम राज्य के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं 
से आग्रह करते हें कि वे वामपंथियों के हमले का मुकाबला डटकर करें और 
आगामी राज्य विधानसभा-चुनाबों में भाजपा-तूणमूल कांग्रेस गठबंधन की विजय 
के लिए काम करें। 
राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार को उसके द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार के लिए 
जारी प्रयासों और राज्य सरकारों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियाँ 
प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखने के लिए बधाई देती है। भारतीय संघ 
को मजबूत करने की कुंजी यही है कि केंद्र को कमजोर किए बिना राज्यों को 
और मजबूत बनाया जाए। 
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कुछ समय से अनिर्णीत पड़े दो महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर अविलंब 
काररवाई की जानी चाहिए। हम सरकार से लोकपाल विधेयक पर शीघ्र 
काररवाई करने तथा सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण बिल पर आम 
सहमति बनाने का आग्रह करते हैं। दोनों विधेयक आनेवाले दशकों में देश 
को राज-व्यवस्था और समाज-व्यबस्था को नया रूप देने के लिए अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही, व्यापक चुनाव सुधार और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन 
पर भी शीघ्र आवश्यक काररवाई करने की आवश्यकता है। 
हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह प्रत्येक राज्य में कम विकसित 
क्षेत्रों की पहचान करने और उनके विकास के लिए व्यापक उपायों की 
सिफारिशें करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों का आयोग स्थापित करने हेतु राज्य 
सरकारों से सहयोग की संभावनाओं का पता लगाए। पूर्वोत्तर विकास परिषद्‌ 
के पुनर्गठन और विस्तार का मामला बहुत समय से लटका पड़ा है। राज्यों 
के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह परिषद्‌ अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
है। मिजोरम में सामान्य स्थिति की पुनः बहाली तथा बोडो उग्रवादियों की 
सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा एक उत्साहवर्धक बात है। असम 
में बड़ी संख्या में उल्फा के सक्रिय कार्यकर्ताओं का आत्मसमर्पण भी सकारात्मक 
घटना है। पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों के लिए यह दिशा अनुकरणीय है। 
असम में आई.एम.डी.टी. अधिनियम को रदूद करने की तत्काल आवश्यकता 
है। इन घटनाओं के होते हुए भी उग्रबाद के संबंध में सावधानी में बिलकुल 
कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। 
गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के समयबद्ध कार्यक्रम पर विचार 
करने का भी आग्रह हम सरकार से करते हैं। सेतु समुद्रम नहर परियोजना पर 
भी शीघ्र काररवाई करने पर विचार करना आवश्यक है। भाजपा इन परियोजनाओं 
की हिमायत करती रही है और हमारी इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करना लोगों 
के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद्‌ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 
जन्म-शाताब्दी के अवसर पर उनके नेतृत्व और बलिदान का पुण्य स्मरण 
करती है। हम प्रण करते हैं कि उनके सपनों और निर्धारित मूल्यों को लेकर 
आगे बढ़ते रहेंगे। भाजपा यह वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म-शताब्दी वर्ष 
के रूप में मनाएगी और अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। 
अगले वर्ष के प्रारंभ में अनेक राज्यों की विधान-सभाओं के चुनाब 
के लिए मतदान होगा। राष्ट्रीय परिषद अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और 
शुभचिंतकों से इन चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर देने का आग्रह 
करती है। आइए, हम भाजपा को एक प्रमुख दल बनाए रखने हेतु कार्य 


करने का संकल्प लें। 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ की इस बैठक के अवसर पर, जो हमारी पार्टी के इतिहास 
में एक और मील का पत्थर है, हम संकल्प करते हैं कि हम अपने संगठन को 
मजबूत बनाएँगे, समाज के सभी वर्गों तक पहुँचेंगे;ः अपने चुनावी आधार का 
विस्तार करेंगे; राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सुदृढ़ करेंगे और अपनी पार्टी तथा 
अपनी सेनाओं को देश के लोगों के प्रति समर्पित करेंगे। 


0 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


बंगलोर 2-3 जनवरी, 1999 


राजनीतिक स्थिति और भावी कार्य 


भाजपा के लिए महत्त्वपूर्ण वर्ष 

भारतीय जनता पार्टी के लिए सन्‌ 1998 एक घटनापूर्ण वर्ष रहा। भाजपा 
ने एक विपक्षी दल के रूप में “स्थिर सरकार, योग्य नेतृत्व” का युग्म-नारा 
देकर वर्ष का आरंभ अपने चुनाव-अभियान से किया और वह अपने सहयोगी 
दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई। दस महीनों के शासनकाल 
में भाजपा-नीत सरकार ने अनेक विधायी और प्रशासनिक-दोनों ही कदम 


उठाए। 


सरकार का सराहनीय कार्य-प्रदर्शान 

भारतीय जनता पार्टी भाजपा-नीत सरकार को मई, 1998 में किए गए 
परमाणु-परीक्षणों, कावेरी-विवाद के समाधान, प्रतिबंधों के समक्ष अटल रहने, 
कृषि-क्षेत्रों में 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान करने एवं जम्मू और कश्मीर में पुनः 
शांति स्थापित करने के लिए बधाई देती है। 

हम एक उपद्रवमुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देने के लिए भी भाजपा-नीत 
सरकार की सराहना करते हैं। 

हम हाल में अलग उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों के निर्माण 
संबंधी विधेयक पेश किए जाने पर भी खुशी प्रगट करते हैं। सरकार ने इन तीन 
क्षेत्रो के लोगों के साथ किया गया अपना वादा निभाया है। हम आग्रह करते हैं 
कि दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देने के तौर-तरीकों को पूरी ईमानदारी से तैयार 


किया जाए। 
राजनीतिक प्रस्ताव ° 73 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सुरक्षा को खतरा 

जहाँ एक ओर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर 
सरकार द्वारा पहल करके उठाए गए कदमों की प्रशंसा करती हे, वहीं दूसरी ओर 
पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस. आई. एवं विरोधी स्वार्थी तत्त्वों की मदद 
से कुछ विद्रोही गुटों को निरंतर चल रही भारत-विरोधी गतिविधियों को चिंता की 
दृष्टि से देखती है। असम में विद्रोही गतिविधियों के कारण जान-माल की भयंकर 
हानि होने लगी है। असम के राज्यपाल ने हाल में राष्ट्रपति को भेजी अपनी रिपोर्ट 
में अवैध आत्रजन की समस्या का उल्लेख प्रमुख रूप से किया है, जिसपर 
तत्काल ध्यान देने और उसें सुलझाने की आवश्यकता है। आई.एम.डी.टी. 
अधिनियम को रद्द करने की आवश्यकता है। इसके स्थान पर अविलंब विदेशियों 
का पता लगाकर उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। 


जम्मू और कश्मीर में शांति प्रयास 


भाजपा-नीत सरकार के प्रयास से जम्मू और कश्मीर में अभी फिलहाल जो 
शांति दिखाई पड़ती है, उसे इस युद्धरत राज्य के लोगों के लिए स्थायी शांति एवं 
समृद्धि के रूप में परिवर्तित करना है। जहाँ इस कठिन उद्देश्य की प्राप्ति में 
कांग्रेस और अन्य सरकारें दोनों ही सर्वधा विफल रही हैं, वहाँ हमें पूरा भरोसा है 
कि यह सरकार सफल होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से यह सुनिश्चित 
करने का अनुरोध करती है कि विस्थापित पंडित अपने पूर्वजों के घरों में पूरी 
गरिमा और सुरक्षा के साथ वापस लौट सकें। 


लोकपाल विधेयक प्रस्तुत 


भाजपा-नीत सरकार ने शुचिता के मामले में नए मानक स्थापित किए हैं 
और संसद्‌ में बहु-प्रतीक्षित लोकपाल विधेयक पेश किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के 
पद को भी शामिल किया गया है। अनेक दशकों के बाद देश में एक भ्रष्टाचारमुक्त 
सरकार आई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से आग्रह करती है कि 
भ्रष्टाचार के लंबित मामलों, जैसे-बोफोर्स रिश्वत का मामला, पर पूरी ताकत से 
काररवाई करे और दोषियों को दंडित करे। हम सरकार से आग्रह करते है कि 


छठवें खाते के उन स्विस दस्तावेजों को शीघ्र स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रयास 
करे, जिनमें बोफोर्स रिश्वत की धनराशि जमा की गई है। 


महिलाओं के खिलाफ अपराध : चिंता का विषय 

महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे अपराधों की घटनाएँ गंभीर चिंता का 
विषय हैं। हम मानते है कि महिलाओं के प्रति अपराधों का राजनीतिकरण नहीं 
किया जाना चाहिए। गृहमंत्री के इस सुझाव का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं कि 
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कानून में सुधारकर बलात्कारियों को मृत्युदंड देने की व्यवस्था की जाए और 
सरकार का आह्वान करते हैं कि वह इस बारे में काररवाई करे। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने का स्वागत करती है। 
पिछली सरकार तो इस विधेयक को पेश करने का राजनीतिक साहस भी नहीं कर 
सकी, जबकि हमारी सरकार ने दिखा दिया कि उसमें राजनीतिक साहस की कमी 
नहीं है। 


विधानसभा-चुनावों के परिणाम : केंद्र के प्रति नकारात्मक वोट नहीं 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिज़ोरम के 
चुनाव-परिणामों पर भी ध्यान दिया है। हमारा विचार है कि कांग्रेस को नकारात्मक 
बोट कुछ आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों, विशेष रूप से प्याज की कीमतों में 
भारी वृद्धि, हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों तक पर्याप्त जानकारी 
न पहुँचने और हमारी कुछेक संगठनात्मक कमियों के लाभ के रूप में मिला है। 
वे चुनाव-परिणाम भाजपा-नीत सरकार के कार्यप्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं। 


कांग्रेस का झूठा प्रचार 

कांग्रेस पर हमारा आरोप है कि उसने मूल्यवृद्धि के मुद्दे पर मिथ्या एवं 
अर्धसत्यों का आधार लेकर नकारात्मक अभियान चलाया। मूल्यों में तेजी से वृद्धि 
का आंशिक कारण खराब मौसम की वजह से उत्पादन में कमी रहा। पिछली 
सरकारों की नीतियों के कारण तिलहन के उत्पादन में भी कमी आई। ऐसा मानने 
के कारण हैं कि भय का वातावरण फैलाने और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन देने 
में हमारे विरोधियों का हाथ था जिससे संकट बढ़ा। तथाकथित नमक की कमी 
के षड़यंत्र का भंडाफोड़ होने से यह बात साफ हो जाती है। 


दुष्प्रचार- अभियान का मुकाबला 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी-कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि वे हाल के 


चुनावों में हुई पराजय से सबक लें और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लें। 
हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ऐसे सभी उपाय अपनाए, जिनसे लोगों तक 
उसकी उपलब्धियों की जानकारी पहुँच सके। सत्ता में आने के एक वर्ष से भी कम 
समय में प्राप्त उसकी ये उपलब्धियाँ पिछली किसी भी सरकार की उपलब्धियों से 
कहीं अधिक हैं। पार्टी गठबंधन-राजनीति की प्रारंभिक कठिनाइयों में फॅस जाने 
के कारण सरकार के कार्य-प्रदर्शन की सही अवधारणा तैयार करने में पूरी तरह 
सफल नहीं हो सकी। हम संकल्प करते हैं कि हम सक्रिय होकर सरकार की 
सकारात्मक उपलब्धियों को उजागर करते हुए लोगों को जानकारी देंगे तथा अपने 
विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार-अभियान का जोरदार ढंग से प्रतिवाद करेंगे, 
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जो हमारी सरकार के प्रदर्शन को विकृत रूप में चित्रित करने का प्रयास कर रहे 


हैं। 


सरकार को अस्थिर करने का दुष्चक्र 


दृश्यपटल पर कांग्रेस के पुनः उभरने के साथ ही फिर एक बार लोकतंत्र पर 
खानदान के हावी होने का खतरा सामने आ गया है। वामपंथी प्रथम अवसर मिलते 
ही केंद्रीय सरकारे को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की ताक 
में बैठे हैं। अभी तक दोनों अपने प्रयासों में विफल रहे हैं, परंतु आशा की जा 


सकती है कि वे केद्र में 'वैकल्पिक' सरकार बनाने की अपनी अवसरवादी तलाश 
जारी रखेंगे। 


बन्दे मातरम्‌ 


जिस प्रकार से मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने “वन्दे मातरम्‌' गान के खिलाफ 
फतवा जारी किया और इस मुद्दे पर छद्म-सेक्युलरवादी पार्टियों ने चुप्पी साधे 
रखी, उससे स्पष्ट है कि उनका दृष्टिकोण वोट-बैंक की राजनीति करनेवाले उन 
लोगों से मिलता हे, जो राष्ट्रीय एकता के इन पावन प्रतीकों को अपमानित करते 


हैं। यह जोर-जबरदस्ती का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसमें तो मातृभूमि के प्रति श्रद्धा 
रखने की बात है। 


पिछले वर्ष सांप्रदायिक हिंसा की नगण्य घटनाएँ 

भाजपा और उसकी सरकारें समाज के सभी वर्गों में सद्भावना एवं उनकी 
सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले 10 वर्षों की 
तुलना में इस वर्ष सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ नगण्य रहीं, हमारी प्रतिबद्धता ही 
प्रमाणित होती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदायों के शुभचिंतक बनकर और 
'पंथनिरपेक्षता' का चोला पहनकर अल्पसंख्यक समुदायों के मन में असुरक्षा की 


वो भरते हैं, बे राष्ट्रीय हित को सबसे अधिक क्षति और नुकसान पहुँचाते 
। 


सभी नागरिकों को समान सुरक्षा 


हम अपने विरोधियों द्वारा अपना वोट-बैंक मजबूत करने की खातिर 
सांप्रदायिक राजनीति करने के प्रयास की निंदा करते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों को विश्वास दिलाती है कि 
हमारी सरकारें साथी नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों की रक्षा करेंगी। हम 


ज्याय सभी के लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं' के अपने सिद्धांत के प्रति 
वचनबद्ध हैं। 
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गुजरात सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र 

भाजपा दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में घटी हाल की घटनाओं को 
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। किसी भी उपासना-स्थल पर, चाहे वह गिरजाघर हो 
या मंदिर हो, हमला करना निंदनीय और अक्षम्य है। हम राज्य सरकार की प्रशंसा 
करते हैं कि उसने अपराधियों के खिलाफ तुरंत काररवाई की। किंतु हम सभी 
लोगों को कतिपय ऐसे स्वार्थी तत्त्वो से सावधान करना चाहते हैं, जो सुनियोजित 
ढंग से कहीं इक्का-दुक्का घटनाओं को अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की 
कोशिश करते हैं। जिस ढंग से इन घटनाओं को “अल्पसंख्यकों के खिलाफ 
साजिश' के रूप में पेश करने का एक निरंतर अभियान छेड़ा गया है, उसमें स्वयं 
षड्यंत्र की दुर्गंध आती है। 


जनाकांक्षाओं की पूर्ति का संकल्प 

सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वह जनसंख्या-नियंत्रण, कानूनी सुधार, 
न्यायिक सुधार और चुनाव-संबंधी कानूनों में व्यापक परिवर्तनों पर तत्काल 
काररवाई करे। लोगों को इस सरकार से बड़ी आशाएँ हें और जैसा कि हमने 
शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में वादा किया है, लोगों की आशाओं एवं अपनी सरकार 
के कार्य-प्रदर्शन के बीच विद्यमान खाई को पाटने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लोगों 
की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह मिलन-स्थल तैयार करना हमारा पावन 
कर्तव्य है। लोगों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि सरकार बड़ी सक्रियता से 
जनहितकारी एवं गरीबों के उद्धार के कार्यक्रमों को लागू करने हेतु तत्पर है। यह 
सरकार जो कुछ भी करती है, उसमें प्राथमिकता लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं 
को पूरा करने और उनकी सर्वोपरि समस्याओं को हल करने की होनी चाहिए। 


राजनीतिक अवसरवाद की समाप्ति का संकल्प 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों से भाजपा-नीत सरकार के हाथ मजबूत करने का 
आह्वान करती है, ताकि हमारी राष्ट्रीय समस्या बिना किसी विघ्न केहलकीजा 
सकें और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा की जा सके। देश में एक स्थिर 
केंद्रीय सरकार की आवश्यकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों 
का आह्वान करते हैं कि वे इन राजनीतिक अवसरवादी ताकतों को पराजित कर 
दें, जो किसी भी कीमत पर सत्ता में आना चाहती हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं 
का आह्वान करते हैं कि वे हमारे विरोधियों के नकारात्मक अभियान का जवाब 


सक्रिय होकर दें। 
[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पणजी 2-4 अप्रैल, 1999 


राजनीतिक स्थिति और चुनौतियाँ 


वाजपेयी सरकार के सराहनीय कार्य 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी और उनके नेतृत्ववाली सरकार को अपने कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा 
करने पर बधाई देती है। वास्तव में इसे एक 'अलग चेहरे वाली सरकार' के नाम 
से विभूषित किया जा सकता है। विपक्ष का रवैया विघ्न और विघटन पैदा करने 
का रहा। वह इस बात पर तुला रहा कि संसद्‌ जैसी लोकतांत्रिक संस्था को चाहे 
कितनी ही गंभीर क्षति क्यों न पहुँचे, परंतु सरकार अपना कामकाज न कर सके। 
परंतु इसके बावजूद भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में 
चहुँदिशाओं में उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की हैं। हम अपने सहयोगी दलों को 
शासन का प्रथम वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हैं। 

भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का वादा 
किया था। मई, 1998 में परमाणु परीक्षण करके उसने भारत को अब तक पी-5 नाम 
से ज्ञात परमाणु-शक्तियों के विशिष्ट क्लब के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। 
अनेक दशकों से आंतरिक और वाह्म-दोनों क्षेत्रों में देश की सुरक्षा की उपेक्षा होती 
रही। इस सरकार ने निश्चित ही इस ओर ध्यान दिया है। सरकार ने न केवल उस 
भयानक 'एशियन लू से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की रक्षा की है, जिससे बड़ी बड़ी 
अर्थ-व्यवस्थाएँ भी ढह गईं, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि पिछले वर्षों के 
ठहराव को तुलना में हमारी अर्थ-व्यवस्था स्वस्थ बनकर विकसित हो। इस प्रकार 
उसने देश-विदेश के आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। ग्राम्य क्षेत्रों और 
सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्रा का स्थिरीकरण 
करना-- इस सरकार को उपलब्धियों में से एक शानदार उपलब्धि है। 
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विदेश नीति में पहल 
दरअसल एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में देश के पुनः उभरने से ही विदेश-नीति 
के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण और नवीन पहल करना संभव हो सका। विश्व भर में मैत्री 
की अद्भुत सद्भावना का प्रदर्शन करने और क्षेत्रीय शांति स्थापित करने में 
महत्त्वपूर्ण योगदान देनेवाले श्री बाजपेयी की लाहौर-यात्रा का स्वागत हुआ है। 
वास्तव में, पोखरन-2 से जो यात्रा शुरू हुई थी, उसकी तार्किक परिणति श्री 
वाजपेयी की लाहौर-यात्रा में हुई। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री बाजपेयी की पाकिस्तान-यात्रा के दौरान जारी किए 
गए ऐतिहासिक लाहौर घोषणा-पत्र और विश्वास निर्माणकारी अन्य कदमों का 
स्वागत करती है। इस यात्रा के बाद अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे-कैदियों की 
रिहाई और वीसा-प्रतिबंधों में ढील। इन कदमों का स्वागत दोनों देशों के लोगों 
ने किया है। 
हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान भी भारत की इस सद्भावना का प्रत्युत्तर 
उतनी ही सद्भावना से देगा और भारत की एकता तथा अखंडता के खिलाफ चल 
रही आई.एस.आई. की शत्रुतापूर्ण आतंकवादी गतिविधियों को रोककर सकारात्मक 
कदम उठाने के अपने इरादों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगा। हम प्रधानमंत्री को 
त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्राओं का भी स्वागत करते हैं। इन देशों में भारतीय 
मूल का एक विशाल समुदाय रहता है। इन यात्राओं से इन देशों और हमारे देश 
के बीच सांस्कृतिक तथा सामाजिक संबंध पुनः स्थापित हुए हैं। पी.आई.ओ. कार्ड 
शुरू किए जाने से विदेशों में बस गए भारतीय मूल के लोग अपने को भारत माँ 
के और निकट महसूस करेंगे। 


घरेलू मुद्दों का समाधान 
सरकार ने घरेलू मोर्चे पर भी अनेक कदम उठाने की पहल की है। भाजपा 


के नेतृत्वबाली सरकार ने कावेरी-विवाद के समाधान की शुरुआत करते हुए सभी 
मुद्दों पर आम सहमति से सुशासन की अपनी घोषित नीति पर चलने का प्रयास 
किया है। केंद्रीय सरकार बहुत हद तक लोगों और राज्य सरकार के सहयोग से 
जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में सफल रही है। किंतु अभी बहुत 
कछ किया जाना बाकी है, विशेष रूप से उन विस्थापित पंडितों और अन्य हिंदुओं 
के लिए कार्य करना है, जिन्हें नरसंहारों के बाद अपना घर-बार छोड़ने के लिए 


मजबूर होना पड़ा। 


विपक्ष की संदिग्ध भूमिका FP 
दुर्भाग्य से विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस ने, भाजपा के नेतृत्ववाली 


सरकार के साथ सहयोग न कर रोडे अटकाने का रवैया अपना रखा है ओर इस 
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प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर कामकाज न होने देने की बात ठान रखी 
है। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने संसद्‌ के अंदर तथा बाहर संदिग्ध और छलपूर्ण 


भूमिका निभाते हुए यही दिखाया है कि उन्हें सुशासन की रत्ती भर भी परवाह नहीं 
है। 


महिला आरक्षण विधेयक 


कांग्रेसियों और वामपंथियों ने अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में सभी निर्वाचित 
निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था। परंतु 
जब भाजपा के नेतृत्वबाली सरकार ने इससे संबंधित विधेयक पेश किया तो वे 
अपने वादे से पीछे हट गए। तब से कांग्रेसियों और वामपंथियों ने निर्लज्जतापूर्वक 
लगभग प्रत्येक बिल को रोकने की साजिश रच रखी है। इन बिलों में केंद्रीय 
सतक॑ता आयोग को कानूनी दर्जा देने संबंधी विधेयक और लोकपाल विधेयक 
आदि महत्त्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं, जिन्हें सरकार ने पेश किया। 


केंद्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा 


केंद्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा देने का सुझाव उच्चतम न्यायालय 
ने दिया, ताकि जाँच करनेवाली एजेंसियों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित 
को जा सके। भाजपा -- नीत सरकार सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित 
करना चाहती है इसलिए उसने ऐसा विधेयक पेश किया। दूसरी तरफ, कांग्रेस 
अपने घपले-घोटालों के इतिहास के कारण कलंकित है। अतः स्वाभाविक 
रूप से ही उसे इस विधेयक के पेश किए जाने पर परेशानी हुई। इससे स्पष्ट 
हो जाता है कि उसने विधेयक को . क्यों रोका। 


संसद्‌ की काररवाई ठप करने का चिंतनीय विषय 

वास्तव में चार 'ब'-बम, बस, बजट और निहार के कारण प्रधानमंत्री 
और सरकार की बढ़ रही लोकप्रियता से चिंतित होकर उन्होंने प्रतिक्रिया में 
बजट सत्र के पूर्वार्ध में संसद्‌ की काररवाई ठप कर दी। वे तुले रहे कि संसद्‌ 
का कामकाज न हो सके। संसद्‌ के अंदर कांग्रेस, वामपंथी दल, समाजवादी 
पार्टी और राजद के व्यबहार से उस सर्वदलीय प्रस्ताव को भाषा तथा भावना 
का पूर्णतः उल्लंघन हुआ है, जो स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित संसद्‌ 
के सत्र के दौरान स्वीकार किया गया था। प्रस्ताव में निर्णय लिया गया है कि 


कोई भी सदस्य सदन में पीठासीन अधिकारी के समक्ष (वेल में) नहीं आएगा 
या प्रश्‍न-काल में विघ्न नहीं डालेगा। 


80 * पार्टी दस्तावेज खंड 5 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विपक्षी दल संसद्‌ की गरिमा बनाए रखें 

उक्त प्रस्ताव में संसद्‌ के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए जिस 
आचार-संहिता को स्वीकार किया गया था, उसके प्रति राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा 
की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। संसदीय लोकतंत्र को बढ़ावा देने और 
बनाए रखने के लिए स्वर्ण-जयंती प्रस्ताव की भाषा और भावना के अनुरूप सदन 
में गरिमा बनाए रखने का आग्रह हम विपक्षी दलों से करते हैं। 

हम कांग्रेस और वामपंथी दलों पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने शासन के 
कार्यों में विघ्न डाला है और संसदीय लोकतंत्र की नींव को ध्वस्त किया है। अपने 
इस दोहरे रवैये को अपनाकर वे किसी न किसी तरह भाजपा -- नीत सरकार को 
अस्थिर करना चाहते हैं। 


झूठा और मिथ्या प्रचार 

जिन क्षुद्र आधारों पर संसद्‌ की काररवाई में बाधा डाली गई है, उनकी 
जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे खिलाफ अंधाधुंध जितने भी आरोप लगाए 
गए, वे सभी तथ्यों और आँकड़ों से झूठे साबित हो गए। परंतु सचाई को पचा न 
पाने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों ने अपना झूठा और मिथ्या प्रचार जारी 
रखा, जिससे उनका असली चेहरा खुलकर सामने आ गया। 

परंतु अंत में उनके प्रयास विफल रहेंगे, क्योंकि भाजपा--नीत गठबंधन 
चट्टान की तरह स्थिर खड़ा है। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पिछली 
जैर-कांग्रेसी सरकारों के विपरीत इस सरकार का अस्तित्व कांग्रेस-समर्थन पर 
निर्भर नहीं है। लोकसभा में बिहार पर राष्ट्रपति कौ उद्घोषणा पर मतदान के 
दौरान हमने दिखा दिया है कि हमारे पास आज उस समय से भी अधिक समर्थन 
है, जितना एक वर्ष पहले हमें विश्वास मत पर प्राप्त हुआ आा। 


संसदीय लोकतंत्र के प्रति गैर-जिम्मेदार प्रयास 

फिर भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रहने की स्थिति से समझौता नहीं कर पाई है। 
सन्‌ 1998 के आम चुनावों में लोगों द्वारा निश्चित रूप से नकार दिए जाने के बाद 
लोकसभा में वह अपने 140 सदस्यों के लिए अस्थिरता की छल-योजना का खेल 
खेलती रहती है। कांग्रेस और अस्थिरता की छल योजना बनानेवाले उसके प्रबंधक 
अच्छी तरह यह समझ लें कि असंबद्ध अंकों के जोड़-तोड़ से कभी जनादेश नहीं 
बनता है। 
जिस तरह से कांग्रेस ने नौसेना-प्रमुख कौ बरखास्तगी का राजनीतिकरण 
करके संसदू की काररवाई को ठप करने का प्रयास किया है, उससे एकदम स्पष्ट 
हे कि वह नितांत जैर-जिम्मेदार है। लोकतंत्र में नागरिक शासनादेश की सर्वोच्चता 
निर्विवाद है। कोई भी देश रक्षा-बलों के किसी भी अधिकारी की अनुशासनहीनता 
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को बरदाश्त नहीं कर सकता है। सुरक्षा बलों में अनुशासन और गरिमा बनाए 
रखने के लिए रक्षा कार्मिकों से संबंधित मुद्दों को राजनीतिक आयाम देने से 
बचना आवश्यक है। बोफोर्स मामले में कलंकित कांग्रेस तथा अन्य दलों द्वारा 
लगाए गए आरोप भाजपा - नीत सरकार पर टिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सीधी 
सी बात है कि पिछले अनेक दशकों में देश में जितनी भी सरकारें रहीं, उन सभी 
से अलग यह सरकार एकदम स्वच्छ छविवाली सरकार है। | 


बिहार पर कांग्रेस को दुर्नीति 


बिहार के मामले पर कांग्रेस की फड़फड़ाहट राजनीतिक नैतिकता और 
तक-दोनों ही मानदंडों पर सही नहीं उतरती है। आज बिहार में अराजकता और 
लूट के दृश्य दिखाई पड़ते हैं; वहाँ दलितों पर अत्याचार की घटनाएँ दिखाई पड़ती 
हैं। कांग्रेस इस अराजकता के कारण पीड़ितों की दुर्दशा पर सहानुभूति का दिखावा 
मात्र करती है, क्योंकि जब काररवाई करने की बात आती है तो वह बिहार में 
जातिवादी, आपराधिक और भ्रष्ट लालू-राबड़ी शासन के अधीन चल रहे जंगल 
राज को बचाने में लग जाती है। एक ईसाई मिशनरी और उसके दो पुत्रों की 
दुर्भाग्यपूर्ण हत्या पर अपनी ही पार्टी के उड़ीसा के मुख्यमंत्री को बरखास्त कर देने 
के बाद एक महीने के अंदर ही कांग्रेस अध्यक्षा ने बिहार में एक ऐसी सरकार 


को बहाल को सुनिश्चित किया, जो दलितों के नरसंहार और अकथनीय अत्याचारों 
के लिए जिम्मेदार है। 


अनुच्छेद 356 पर कांग्रेस बेनकाब 


विगत में कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके गैर-कांग्रेसी पार्टियों 
द्वारा शासित राज्यों में 97 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था। इनमें से प्रत्येक 
अवसर पर कांग्रेस लोगों के हित से नहीं, बल्कि पार्टी-हित से प्रेरित हुई थी। 
संयुक्त मोर्चा सरकार के दो वर्षों के शासनविहीन काल में कांग्रेस ने अत्यंत क्षुद्र 
और बेतुके आधारों पर उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने 
का समर्थन किया था। 

आज उसी कांग्रेस ने बड़ी इनसाफपसंदगी का दिखावा करते हुए बिहार में 
राष्ट्रपति शासन लगाने का विरोध किया हे, हालाँकि विगत में किए गए अनुच्छेद 
356 के उपयोग के ठीक विपरीत भाजपा - नीत सरकार ने इस बार इसका सहारा 
लोगों, विशेष रूप से दलितों, के हित में लिया था। अपनी काररवाई से कांग्रेस ने 
दिखा दिया है कि इसके नेतृत्व को इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि 
लालू-राबड़ी सरकार को सत्ता में बनाए रखने का मतलब है बिहार के लोगों के 
सामने भेड़ियों को खुला छोड़ देना। इसके फलस्वरूप कांग्रेस का जन-विरोधी तथा 
दलित-विरोधी चेहरा सामने आ गया है। 
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वामपंथी भी बेनकाब 

इसी प्रकार अपने को गरीबों का हमदर्द बतानेवाले वामपंथियों के चेहरों के 
नकाब भी पूरी तरह उतर गए हैं। वामपंथी दल सन्‌ 1942 में भारत-छोड़ो 
आंदोलन के समय से ही अपना राजनीतिक रंग बदलने के लिए मशहूर हैं। वे 
निरंतर भारत के लोगों के हितों के खिलाफ काम करते रहे हैं। चाहे सन्‌ 1962 
में चीन का आक्रमण हो या सन्‌ 1975 में लगाया गया आपातकाल हो, उनका यही 
रूप दिखाई पड़ा है। उन्हें अब बोफोर्स-कलंकित, खानदानी तंत्र के प्रति वचनबद्ध 
कांग्रेसी नेतृत्व में खूबियाँ नजर आने लगी हैं। 

अतः इसमें कोई हैरानी नहीं है कि बिहार के विवश लोगों के साथ खड़े होने की 
बजाय वामपंथी दलों ने बदनाम लालू-राबड़ी की जन-विरोधी, लोकतंत्र-विरोधी 
सरकार का साथ देना बेहतर समझा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों से उठ खड़े होने और 
लालू-राबड़ी सरकार के खिलाफ हमारे संघर्ष में साथ देने का आह्वान करती है। 


सांप्रदायिक राजनीति 

लोगों से हम यह आग्रह भी करते हैं कि अल्पसंख्यकों के वोट-बैंकों पर 
लगी कांग्रेस और उसके मार्क्सवादी दोस्तों की निगाहोंवाली सांप्रदायिक राजनीति 
से वे अपने को बचाएँ। कांग्रेस और उसके दोस्तों ने ईसाइयों पर हमले के मुद्दे 
को मिथ्या रूप से चित्रित किया और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश को, 
जबकि अब यह बात सामने आ रही है कि इस तरह का प्रचार बाहरी सहायता 
से किया गया। इससे पता चलता है कि लोग चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक 
भावनाएँ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस बात का झूठा दावा कर 
रहे हैं कि ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, वे इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं 
कि ऐसा करके वे विदेशों में भारत की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। 


भाजपा सच्ची सेक्युलरवादी 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी उड़ीसा में एक मिशनरी और उसके दो पुत्रों की हत्या 


की निंदा करती है और इस अपराध की तह तक पहुँचने के लिए न्यायिक जाँच 
आयोग गठित करने का स्वागत करती है। हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि 
सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने धर्म का प्रचार करने का हक है। किंतु 
उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है कि धर्मांतरण 
को मूल अधिकार नहीं माना जा सकता है। हम ध्मांतरण मुद्दे पर बातचीत करने 
के प्रधानमंत्री के आह्वान का स्वागत करते र लोकतांत्रिक समाज में विवादास्पद 
मुद्दों सुलझाने का यही सर्वोत्तम उपाय है। 
क पंथनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ राज्य Ml सभी मतों और धर्मो के 
अनुयायियों को समान सुरक्षा-गारंटी दी है। हम सच्चे पंथनिरपेक्षबाद की धारणा-सर्व- 
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पंथ समभाव को स्वीकार करते हैं। इस सच्ची पंथनिरपेक्षता के प्रति हमारी सरकार 
कौ वचनबद्धता के कारण ही सन्‌ 1998 दंगामुक्त वर्ष रहा; पिछले दशक के 
दौरान इस वर्ष में सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या सबसे कम रही। हमने 


दंगा-मुकत समाज बंनाने का वादा किया था और हमें गर्व है कि हमने अपना वादा 
निभाया है। 


सामाजिक समरसता : हमारा लक्ष्य 

अनेक दशकों की सामाजिक अशांति के बाद राष्ट्र को सामाजिक समरसता 
के स्नेह-स्पर्श की आवश्यकता है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य दलों की 
जातिवादी तथा सांप्रदायिक राजनीति ने राष्ट्र के सामाजिक ढाँचे पर कुठाराघात 
किया है। भाजपा यह वर्ष सामाजिक समरसता के रूप में समर्पित करती है। 14 
अप्रैल से शुरू होनेवाली अंबेडकर जयंती से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और 
हितैषियों को सामाजिक समरसता स्थापित करने और समाज के कमजोर वर्गो को 
शक्ति-संपन्न बनाने के कार्यक्रमों में जुटाएगी। 


राष्ट्रीय एजेंडा का कार्यान्वयन 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा-विरोधियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों को 
स्वीकार करने और उन्हें अवसरों में परिवर्तित करने का संकल्प लेती है। हम यह 
सुनिश्चित करने का प्रण लेते हैं कि भाजपा-नीत सरकार कांग्रेस, वामपंथी दलों 
और जातिवादी पार्टियों की ध्वंसकारी राजनीति से विचलित हुए बिना शासन के 
राष्ट्रीय एजेंडा को क्रियान्वित करने का कार्य जारी रखेगी। 

हमें पूरा विश्‍वास है कि हम अपने सहयोगी दलों की मदद से इस कार्य को 
पूरा करेंगे। सरकार में शामिल हम सभी लोगों को गठबंधन सरकार के धर्म के 
नियमों पर चलना आवश्यक है, क्योंकि तभी हम सरकार को शक्ति प्रदान कर 
सकेंगे और अपने महान प्रयास में सफल हो सकेंगे। सरकार को लोगों का विश्वास 
और जनादेश प्राप्त है-हम सभी सहयोगी दलों में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं 
करना चाहिए, जिससे इस विश्वास या जनादेश को धक्का पहुँचे या हमारे विरोधियों 
को आलोचना करने का मौका मिले। 

आइए, हम यह सुनिश्चित करने का प्रण लें कि भाजपा और भाजपा-नीत 
सरकार लोगों की इच्छा का प्रतिरूप बनी रहेगी और लोगों की सेबा हम करते 
रहेंगे। 


[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 1-2 मई, 1999 


राजनीतिक स्थिति और चुनौतियाँ 


वाजपेयी सरकार ने राष्ट्र को सुदृढ़ किया 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 
नेतृत्वबाली सरकार को हार्दिक बधाई देती है कि पिछले 14 महीनों में उसके 
शासन का एक नवीन, अनुकरणीय प्रदर्शन रहा। भाजपा-नीत सरकार ने देश को 
एक दंगामुक्‍त वर्ष, घोटालामुक्त शासन और आतंकवादमुकत सीमावर्ती राज्य 
प्रदान किए। इससे हमारा देश सुरक्षित बना रहा है। इसने हमारे लोगों को संगठित 
कर दिया है। इसने ऐसे प्रमुख उपाय किए हैं, जिनसे हमारा देश भविष्य में सभी 
कठिनाइयों का मुकाबला करने के योग्य बन गया है। 

परमाणु और प्रक्षेपास्त्रो से संबंधित पहल से यह सुनिश्चित हो गया है कि 
भारत एक वर्ष पूर्व जितना शक्तिशाली था, अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली 
है। कूटनीति के क्षेत्रों में विभिन्न कदम उठाए गए, जिनकी परिणति प्रधानमंत्री की 
ऐतिहासिक लाहौर बस-यात्रा में हुई, जिससे पाकिस्तान सहित हमारे सभी पड़ोसी 
देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा तय हो गई है। आर्थिक मोर्चे पर पहल 
के कारण हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पुनः सुदृढ़ होने के मार्ग पर चल पड़ी है। 
यह स्थिति हमपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने और पूर्व-एशिया के देशों में 
आर्थिक संकट बने रहने के बाबजूद बनी है। हमने विज्ञान और तकनॉलॉजी-परमाणु 
ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, सूचना तकनॉलॉजी, बायो-तकनॉलॉजी--में जबरदस्त 
पहल की है, जिससे देश के लिए ऐसी स्थिति बन गई है कि वह इन क्षेत्रों में विश्व 
के शीर्ष देशों में से एक देश बन जाएगा। 14 महीने की अल्पावधि में वाजपेयी 
सरकार ने देश को एक सुदृढ़, समृद्ध तथा कहीं अधिक सुरक्षित भारत बनाने के 


लिए अथक परिश्रम किया है। 
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राष्ट्रीय हित सर्वोपरि 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सभी सहयोगी दलों और मित्र दलों को 
धन्यबाद देती हे कि वे सभी अपनी साझा सरकार के साथ अटल खड़े रहे। 
कार्यकारिणी हम सभी से हाथ मिलाने के लिए डी.एम.के. को भी धन्यवाद 
देती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने के लिए इन सभी 
की सराहना करती है। निस्संदेह लोकतंत्र, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति 
हमारी प्रतिबद्धता के कारण और भी मित्र बनेंगे-हम सभी मिलकर आगामी 
चुनावी लड़ाई जीतेंगे और वर्तमान सरकार के अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। 

कांग्रेस का मानना है कि प्रादेशिक पार्टियों के दृष्टिकोण में राष्ट्रीय सोच' का 
अभाव रहता है और वे 'भारत के हितों को हानि पहुँचाने के लिए' काम कर रही 
हैं। हम मानते हैं कि शासन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय पार्टियों को भागीदार बनाकर 
देश के हितों को पूरा. किया जा सकता है। श्री बाजपेयी की सांझा सरकार ने राष्ट्र 


के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करके अपने आप को कारगर सरकार 
सिद्ध कर दिया है। 


विश्व में भारत परमाणु-शकित 


पिछले 14 महीनों में जो अनेक पहलें की गईं, उनमें से दो पहल विशेष रूप 
से मील का पत्थर बन गई हैं। प्रथम पहल का संबंध पोखरन-2 परीक्षण और 
इसके बाद अग्नि-2 का परीक्षण है, जिनसे देश ने विश्व की परमाणु शक्तियों के 
समकक्ष अपना स्थान बना लिया हे। यह ऐसा तथ्य है, जिससे हमारे जवानों का 
मनोबल बढ़ा है और भारत माँ के प्रत्येक पुत्र और पुत्री को भारतीय होने में गौरव 
महसूस होता हे। दूसरी ऐतिहासिक पहल श्री वाजपेयी की लाहौर बस-यात्रा है। 


इससे हमारे उपमहाद्वीप के इतिहास में शांति और सहयोग का एक नया अध्याय 
खुल गया है। 


पड़ोसी देशों के साथ सद्भाव 


कांग्रेस और अन्य दलों ने पोखरन-2 परीक्षण के बाद सरकार की आलोचना 
को। उन्होंने कहा-सरकार ने राजनयिक रूप से अपने आप को अलग-थलग कर 
दिया है। देश ने इस कथन को गलत साबित कर दिया। विश्व भर के देशों ने 
महसूस किया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाकर रहेगा। 
सभी देश हमारे साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने में लगे हैं। हमारे सभी 
पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में बहुत सुधार हुआ है। श्रीलंका के साथ 
व्यापार-समझौता, ,अनिश्‍्चित काल के लिए नेपाल के साथ पारगमन संधि का 
विस्तार, कलकत्ता-ढाका बस सेवा का उद्घाटन-ये कुछ उदाहरण हैं, जिनसे पता 


चलता. है कि सरकार ने मित्रता का एक नया वाताबरण बनाने के लिए कितना 
कुछ किया है। 
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कश्मीर में सामान्य स्थिति 

साथ ही साथ, कश्मीर सामान्य स्थिति के मार्ग पर बढ़ रहा है। एक दशक 
के बाद पहली बार फिर से मंदिरों में घंटियों और खड़तालों की आवाज सुनने को 
मिल रही है, पर्यटक लाखों की संख्या में घाटी में फिर आने लगे हैं, फिल्मों की 
शूटिंग फिर से शुरू हो गई है, 12 वर्षों के बाद पूरी घाटी में तहसील और जिला 
मुख्यालयों में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। इसी प्रकार उत्तर-पूर्व में भी जहाँ 
सरकार ने हिंसा ओर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कड़े से कड़े कदम 
उठाए हैं, वहाँ इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के समूहों से बातचीत भी शुरू की है। 


आम सहमति से समस्याओं का समाघान 

, शासन के राष्ट्रीय एजेंडा में वादा किया गया था कि सरकार भारत की 
समस्याओं का समाधान आम सहमति से करेगी। एक सौ वर्ष पुराने कावेरी-विवाद 
का समाधान हमारे वादे की इसी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। महिलाओं और 
बाल कन्या के हितों को पूरा करने ओर भारतीयों की स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा 
आदि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष उपाय किए गए। 


आर्थिक मोर्चे पर प्रगति 

आर्थिक मोर्चे पर हमें तीन चुनौतियों का सामना करना पड़ा-(क) 
औद्योगिक मोर्चे पर मंदी का जारी रहना; (ख) विश्व में बदतर आर्थिक 
संकट; और (ग) परमाणु-परीक्षणों के कारण लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध। 
भारतीय अर्थ-व्यवस्था के बारे में बुरी से बुरी भविष्यवाणियाँ की गईं। ये सभी 
एकदम गलत साबित हुई। 1998-99 मॅ सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 
प्रतिशत को वृद्धि हुई, जबकि 1997-98 में वह वृद्धि 5 प्रतिशत ही थी। उन 
तत्त्वों से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की रक्षा की गई जिनके कारण पिछले साल 
हमारी अर्थव्यवस्था से भी मजबूत अर्थ-व्यवस्थाएँ अस्थिर बन गई थीं। इस 
वर्ष के बजट और बुनियादी ढाँचे के मोर्चे पर किए गए अनेक उपायों के 
कारण उद्योग और अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में नई आशा की किरण दिखी 
है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और कुछ अन्य दलों की अनैतिक चालबाजियों की 


वजह से यह आशा-किरण लुप्त हो गई थी। 


सांप्रदायिक घटनाओं में कमी 
कांग्रेस का अनेक वर्षों का शासनकाल सामाजिक उथल-पुथल और 


अंतर्सामुदायिक शत्रुता में बरबाद हो गया, परंतु इसके ठीक विपरीत 14 महीने 
का हमारा शासन दंगामुक्त और तनावमुक्त रहा। सन्‌ 1991 में प्रतिदिन 
औसतन पाँच सांप्रदायिक घटनाओं की तुलना में 1998 में प्रतिदिन ऐसी घटना 
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का औसत केवल एक ही आता है। इनमें से अधिकांश घटनाएँ कांग्रेस-शासित 
राज्यों में हुईं। इसी प्रकार दलितों के प्रति अत्याचार की घटनाएँ बिहार में घटीं। 


यह वह राज्य है, जहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्र राष्ट्रीय जनता दल 
का शासन है। 


शुचिता के प्रति वचनबद्धता 


इन सबसे बढ़कर 14 महीनों में देश को कांग्रेसी किस्म के उन राजनीतिज्ञों 
से राहत मिली, जो 'पैसा दो, काम कराओ' के सिद्धांत को मान्यता देते रहे। कांग्रेस 
शासन के दौरान एक के बाद एक अनेक घोटाले देखने के बाद देश ने एक स्वच्छ 
सरकार देखी, जो शुचिता और ईमानदारी के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध रही। दबावों 
और ऐसी धमकियों के बावजूद कि इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे, सरकार ने 
कानून की प्रक्रिया और न्यायालय के काम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। 
सरकार ने जाँच को धीमा करने या इसे मोड़ने से भी इनकार कर दिया। 

अतः हमारे सामने एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें भारतीय समाज और 
अर्थ-व्यवस्था स्थिर हो रही थी; राष्ट्र सुदृढ़ और शक्तिशाली हो रहा था; शासन 
में नैतिकता बहाल हो गई थी और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में प्राथमिकता लोगों 
को दी गई थी। ऐसी अनुकूल स्थिति में सरकार को गिरा दिया गया। सरकार की 
आलोचना करने का कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं था। राज-व्यवस्था को 


अस्थिर करने और लोगों पर महँगा मध्यावधि आम चुनाव लादने का कोई कारण 
नहीं था। 


कांग्रेस-षड्यंत्र के कारण सरकार का पतन 


स्पष्ट हे कि तीन तत्त्वों ने मिलकर सरकार को पराजित किया। इनमें देश 
और विदेश के चे स्वार्थी तत्त्व शामिल थे, जो भारत को शक्ति और समृद्धि 
की राह पर आगे बहने से रोकने के इच्छुक थे। ऐसे स्वार्थी तत्त्व भी शामिल 
थे, जो जनादेश प्राप्त किए बिना उनपर शासन करने के लिए उताबले हो रहे 
थे, और वे नेता तथा समूह थे। जिनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचारों के मामलों 
की जाँच में प्रगति होने के कारण उनके मान-सम्मान पर आँच आ रही थी। 
उन्होंने इन मामलों को रोकने और समाप्त करने के लिए दबाव डाला, परंतु 
हमारी सरकार ने इसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस उनमें से एक हे, जिसने 
सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्रों और चालबाजियों का निर्देशन किया। 
वामपंथियों ने सरकार को अस्थिर करने की कांग्रेसी छल-योजना को वैचारिक 
आवरण प्रदान किया। जातिवादी और आपराधिक शक्तियों, जिनका प्रतीक 
लालू प्रसाद यादब और मुलायम सिंह यादव हैं, ने उसे संख्या-बल प्रदान 
किया। सरकार के साथ विश्‍वासघात कर ए.आई. ए.डी.एम.के., जो निरंतर 
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सरकार का हिस्सा रही थी, ने तमिलनाडु के लोगों के साथ भी विश्‍वासघात 
किया। वास्तव में सरकार को गिराने से लेकर वैकल्पिक सरकार देने में 
असमर्थ होने तक का प्रयास ही जनादेश के साथ लज्जास्पद विश्‍वासघात है। 


राष्ट्र के साथ वामपंथियों का पुनः विश्वासघात 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी देशवासियों का ध्यान कांग्रेस द्वारा राज-व्यवस्था को 
अस्थिर करने की ओर दिलाना चाहती है। जब-जब लोगों ने कांग्रेस को नकार 
दिया, तब तब कांग्रेस के नेतृत्व को सत्ता की सुख-सुविधाओं एवं भत्तों से 
वंचित होना पड़ा और उसने लोगों के जनादेश को तोड़ने की व्यूह-रचना की। 
पिछले महीने इसने फिर एक बार सत्ता के प्रति अपना लालच एवं जनादेश 
प्राप्त किए बिना सत्ता हथियाने की ललक-दोनों का ही प्रदर्शन किया। प्रलोभन 
का पहला अवसर आते ही पचमढ़ी का भारी-भरकम आदर्शवाद त्याग दिया 
गया। इसी प्रकार वामपंथियों ने देश के हितों के साथ विश्वासघात किया। यह 
बात 1942, 1962, 1975 और अब 1999 में देखी जा सकती है। राष्ट्रीय 
राजनीति में हाशिए पर पड़े रहने के कारण वामपंथियों ने बिना जवानदेही के, 
सत्ता पाने की महत्त्वाकांक्षा पाल रखी है। बड़ी गैर जिम्मेदारी से उन्होंने राजनीति 
को प्रभावित किया है। अब वे भारतीय राजनीति में अत्यंत भ्रष्ट, जातिवादी 
और आपराधिक प्रवृत्ति के विक्षुन्ध लोगों के पालकीवाहक बनकर रह गए हैं 
और उनसे हाथ मिला रहे हैं। 


राष्ट्रवादी ताकतें सतर्क रहें 

हाल की घटनाओं ने “पंथनिरपेक्ष' ओर “पंथनिरपेक्ष-विरोधी' आधार पर देश 
की राजनीति को विभाजित करने के खोखलेपन और आडंबर की पोल खोल दी 
है। उनके लिए पंथनिरपेक्षता एक दिखावा, एक साधन बना रहा है, कोई सिद्धांत 
नहीं। इसके कारण वे निजी आकांक्षाओं को दबा नहीं पाए हैं। अपने षड्यंत्र में 
विफल रहने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोपों कौ 
झडी लगाई है, उससे पता चलता है कि उन्हें पंथनिरपेक्षता के प्रति एक-दूसरे की 
वचनबद्धता का कितना ज्ञान है। 

राष्टीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि वह देश को अस्थिर करने और 
जबरदस्ती नेतृत्व का संकट पैदा करने की कांग्रेस और वामपंथीदलों की खतरनाक 
भूमिका की पोल खोलकर रहेगी। उन्होंने यह भूमिका ऐसे समय में निभाई है, जब 
देश अगली शताब्दी की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था। 
आगामी चुनाव मात्र वोटों की लड़ाई नहीं होगी--इस लड़ाई में एक तरफ राष्ट्रवादी 
ताकतें होंगी तो दूसरी तरफ नैतिक रूप से पतित कांग्रेस के नेतृत्ववाले स्वार्थियों 
का झुंड होगा। एक तरफ घिसा-पिटा, झगड़ालू जमघट होगा, जिसे चुनावों के बाद 
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इकट्ठा किया जाएगा, तो दूसरी तरफ होगा-- 
° एक नेता 
° एक गठबंधन 
° एक कार्यक्रम 
-- और यह सभी कुछ लोगों के सामने जाने से पहले होगा। 


मतदाताओं के पास एक ही स्पष्ट विकल्प 

विकल्प स्पष्ट है। एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दल हैं, जो 
स्वच्छ शासन के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध होकर एकजुट हैं तथा रक्षा और 
आर्थिक मामलों में उनका 'भारंत-प्रथम' का दृष्टिकोण है। यह एक ऐसा 
गठबंधन है, जो देश की प्रगति में विश्वास रखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, 
वामपंथी, राजद और अन्य पार्टियां हैं, जो एक विध्वंसकारी एजेंडा लेकर 
एकजुट होती हें। इसका उदाहरण इस बात से मिलता है कि उन्होंने बिना किसी 
विकल्प या मुद्दे के ही सरकार को गिरा दिया। इसकी पुष्टि इससे भी होती है 
कि उन्होंने संसद्‌ को ठप कर रखा, ऐसे विधेयकों को रोका, जिनकी तत्काल 
आवश्यकता राष्ट्र को है। उदाहरणार्थ-लोकपाल विधेयक, केंद्रीय सतर्कता 
आयोग विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक। वे एक नवोदित भारत के स्वप्न 
को साकार करने के लिए उठाए जानेवाले सभी उपायों पर निरंतर आपत्तियाँ 
और अड्चनें डालते रहे। उनके पास न कोई समान विचार, न ही समान आदर्श 


और न ही समान विचारधारा है। हॉ, उनका एकमात्र समान उद्देश्य जरूर है 
कि केसे भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम से बचा जाए। 
लोगों से हम अपील करते हें कि 


° वे उन लोगों को पराजित करें, जो नवोदित भारत को पराजित करना 
चाहते हैं। 


« वे उन्हे दंड दें, जिन्होंने जनादेश को विफल कर दिया। 
« चे निर्णायक बहुमत देकर वाजपेयी सरकार को बहाल करें। 


° वे एक ही बात (भारत के हित) को ध्यान में रखकर वोट दें। 
आपके नाम हमारा एक ही संदेश है-- 


गौरवपूर्ण और नवोदित भारत के लिए वाजपेयी को वोट दें! 
|| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 3-4 नवंबर, 1999 


राजनीतिक स्थिति 


वाजपेयी के पक्ष में स्पष्ट जनादेश 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन में हमारे सहयोगी दलों को स्पष्ट जनादेश देने के लिए भारत के लोगों 
के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रगट करती है। 

वास्तव में हाल के आम चुनाव में हमारी विजय राजनीतिक स्थिरता के लिए 
सकारात्मक जनादेश है। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के परिपक्व नेतृत्व के 
पक्ष में मत है। लोगों ने उनकी सरकार के अच्छे कार्यप्रदर्शन की पुष्टि की हे और 
राजग के साझा घोषणा-पत्र में अपनी आस्था की पुष्टि की है। यह घोषणा-पत्र 
एक स्वाभिमानी, समृद्ध भारत का एजेंडा है। जनता द्वारा अभिव्यक्त अपनी पसंद 
में हमारी राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के परिसंघीय चरित्र की झलक मिलती है। लोगों 
ने अपनी पसंद के माध्यम से भारी बहुमत से राजग को स्वीकार किया है, जो स्वयं 
में परिसंघवाद की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। 

सन्‌ 1999 का जनादेश देश के राजनीतिक इतिहास में एक युगांतरकारी क्षण 
है। सन्‌ 1984 के बाद पहली बार कोई पदासीन सरकार पुनः सत्ता में आई है। 
सन 1984 के आम चुनावों के बाद निरंतर चार चुनावों में किसी राजनीतिक दल 
या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इनमें से सभी चुनावों के परिणामों 
से त्रिशंकु लोकसभा ही बन पाई थी। 15 वर्षों के बाद अब चुनाव-पूर्व गठबंधन, 


(राजग) को स्पष्ट बहुमत मिला है। 
देश के विभिन्न भागों में भाजपा की निरंतर बढ़त 


इस चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए बहुत संतोषप्रद हैं। हमने सिद्ध कर 
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दिया है कि हमारी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है; भारत में एक कोने से दूसरे कोने 
तक सर्वत्र लोगों में इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस बार केरल को छोड़कर 
हर प्रमुख राज्य से भाजपा के प्रतिनिधि लोकसभा में पहुँचे हैं। कन्याकुमारी से 
कश्मीर तक और अंडमान में भी हमारी पार्टी का झंडा शान से लहराया है। 


क्षेत्रीय दल : महत्त्वपूर्ण सहयोगी 

निस्संदेह भाजपा ने गैर-कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने का जो 
निर्णय लिया, उसने कुल मिलाकर हमारी सफलता में योगदान दिया है। साथ ही 
उसने हमारी राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के परिसंघीय चरित्र को भी मजबूत किया है। 
आज राष्ट्रीय स्तर पर शासन-कार्य में क्षेत्रीय दल महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं। इससे 
संघीय सरकार कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति कर 


सकेगी और इस प्रकार देश को नई शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने के 
लिए तैयार कर सकेगी। 


कांग्रेस : एक सिरे से नकारी गई 

इस चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण नतीजा यह निकला है कि लोगों ने कांग्रेस को 
एक सिरे से पूरी तरह नकार दिया है। जिस कांग्रेस ने 45 वर्षां तक देश पर शासन 
किया, आज वह संसद्‌ में सबसे कम सीटें पानेबाली पार्टी बनकर रह गई है। जहाँ 
सन्‌ 1999 के जनादेश ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारी आस्था 


व्यक्त की है, वहाँ कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति और अनुभवहीन नेतृत्व को 
अच्छी तरह दुत्कार दिया है। 


भाजपा का सकारात्मक मंच 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस बात पर गर्व है कि भाजपा ने सकारात्मक मंच 
से आम चुनाव लड़ा और सकारात्मक जनादेश माँगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेहद 
नकारात्मकता और “प्रतिदिन एक झूठ” का सहारा लेकर चुनाव-प्रचार किया, 
जिसमें उसने प्रधानमंत्री सहित हमारे वरिष्ठ नेताओं पर गंदे व्यक्तिगत हमले किए। 
किंतु लोग कांग्रेस के प्रचार में नहीं बहे। भारतीय मतदाता की यह परिपक्वता 


सराहनीय है। उसने खेदजनक नकारात्मकता को अस्वीकार कर सकारात्मकता का 
रण किया। 


वामपंथी पूरी तरह बेनकाब 
इस चुनाव में बुरी तरह मुँह की खानेवाले अन्य दलों में वामपंथी दल भी 
हैं। उन वामपंथियों की जो नैतिकता का दिखावा करते रहे हैं और स्वयं को न्याय 
का देवता बनाकर पेश करते रहे हैं, अब भारत के लोगों के सामने पूरी पोल खुल 
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गई है। वामपंथी कभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ अपना तादात्म्य नहीं बिठा 
सके। उन्होंने सदैव लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को हेय दृष्टि से देखा। इन्हीं वामपंथियों 
ने पहले तो पिछली वाजपेयी सरकार को गिराने में कांग्रेस की मदद की और फिर 
उन्होंने चोर दरवाजे से कांग्रेस सरकार को लाने की कोशिश की। वे अपने इस 
संदिग्ध व्यापार में विफल हुए, फिर भी वे उनलोगों से हाथ मिलाने से बाज नहीं 
आए जो भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं। वामपंथियों ने कांग्रेस, ए.आई.ए.डी.एम.के. 
और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इस प्रकार उन्होंने 
तीसरे मोर्चे का जो कुछ भी अवशेष रह गया था, उसे भी त्याग दिया और इन 
पिछले दशकों में जो थोड़ी-बहुत उनकी विचारधारा थी, उसे भी किनारे कर दिया। 

अंत में कांग्रेस का पल्लू पकड़ने पर भी वामपंथियों के मनचाहे उद्देश्य पूरे 
नहीं हो पाए। पश्‍चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस-भाजपा गठबंधन ने वहाँ अपने 
बोट-प्रतिशत में पर्याप्त वृद्धि की है। तृणमूल कांग्रेस-भाजपा गठबंधन को मिले 
वोटों के मुकाबले वामपंथियों की बढ़त मामूली प्रतिशत तक सिमटकर रह गई 
है। यह अंतर अगले मतदान के समय आसानी से समाप्त हो सकता है। 


भाजपा को कुछ राज्यों में धक्का 

किंतु भाजपा के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के चुनाव-परिणाम 
निराशाजनक रहे। इन तीन राज्यों में हम अपनी पराजय के कारणों का आत्म-परीक्षण 
करेंगे और अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। 

अब, जबकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सरकार ने पूरी तरह से कार्य 
करना शुरू कर दिया है, हम सभी विपक्षी दलों से रचनात्मक भूमिका निर्वाह करने 
का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर आम सहमति 
का आह्वान कर चुके हैं। हम उक्त आह्वान का पुरजोर समर्थन करते हैं और 
आशा करते हैं कि विपक्षी दल इसके प्रति सकारात्मक रुख अपनाएँगे। आज 
समय की माँग है कि राष्ट्रनिर्माण' के कार्य में पूरी शक्ति लगाने पर ध्यान दिया 


जाए। 


वाजपेयी सरकार को प्रमुख उपलब्धियाँ 
इस तथ्य के बावजूद कि पिछली बाजपेयी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं 


था, उसने प्रमुख उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। उसके कामकाज के कारण आर्थिक स्थिति 
में पर्याप्त सुधार हुआ। शुचिता के प्रति उसकी वचनबद्धता के कारण भ्रष्टाचारमुक्त 
शासन सुनिश्चित हो सका। उसके साहसी कदमों के कारण देश की सुरक्षा मजबूत 
हुई। इन पिछले 18 महीनों में भारत एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में उभरकर 
आया है और इसे राष्ट्रों के समुदाय में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने का विश्‍वास 


चैदा हुआ है। 
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पाकिस्तान के आक्रमण का मुँहतोड़ जवाब 

सरकार ने कारगिल में पाकिस्तान के हमले का निर्णायक रूप से जवाब 
दिया। हमारे बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त सैन्य पराजय दी। 
हमारी सरकार ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से भी बुरी तरह हराया। तब से 
पाकिस्तान ने सीमापार से आतंकवाद तेज कर दिया है। हाल में पाकिस्तान का 
घटनाक्रम चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने पाकिस्तान में सेना द्वारा सत्ता 
सँभालने पर सही ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार के इस दृष्टिकोण 
का हम पूरा समर्थन करते हें कि पाकिस्तान सीमापार से आतंकवाद को तुरंत बंद 
करे और भारत के खिलाफ अपने शत्रुतापूर्ण प्रचार को रोके। 

एक स्वाभिमानी, समृद्ध देश बनाने के एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए जिस 
तेजी से वर्तमान सरकार ने काम शुरू किया है, उसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
वाजपेयी सरकार का अभिनंदन करती है। श्री वाजपेयी ने स्वयं ही अपनी सरकार 


की प्राथमिकताएँ बताकर और उन्हें शीघ्र पूरा करने का आग्रह करके इस गति 
का निर्धारण कर दिया है। 


सामाजिक-आर्थिक विकास पर सरकार की उपलब्धियों का स्वागत 
राजग के एजेंडा के अनुरूप तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान 
देने के सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। सरकार ने तेजी से आर्थिक 
सुधार, बुनियादी ढाँचे का विकास, रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि, ग्रामीण 
बिकास, वित्तीय और राजकोषीय सुधार करने तथा उच्च तकनीकी क्षेत्रों एवं 
पूँजीप्रधान क्षेत्रों में पहले से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राथमिकताएँ 
निर्धारित कर सही कार्य किया है। सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से 
सराहनीय है कि वह प्राथमिक शिक्षा, पेय जल, बुनियादी स्वास्थ्य, ग्रामीण 


सड़कों और निराश्रितों के लिए आश्रय प्रदान करने के बारे में सभी प्रयास करने 
पर पूरा ध्यान देगी। 


चुनावी सुधारों का समर्थन 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से 
सुविधाबंचित लोगों को अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 
कदमों का स्वागत करती है। जनजातीय क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए जनजाति 
कार्य मंत्रालय पहले ही बनाया जा चुका है। लोकपाल विधेयक को भी शीघ्र 
स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह हम सरकार से करते हैं, ताकि सार्वजनिक जीबन 
में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार युद्ध छेड़ा जा सके। इसी प्रकार उत्तरांचल, 
बनांचल और छत्तीसगढ़ के निर्माण एवं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए 
शीघ्र काररवाई करने का आग्रह हम करते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही चुनाब-सुधार 
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विधेयक पेश करने के बारे में सरकार के इरादे की घोषणा कर चुके हैं। हम इस 
प्रस्ताव का स्वागत करते हें । 


राजग एजेंडा का कार्यांवयन 

देशवासियों ने भाजपा में विश्वास व्यक्त कर उसे जो सम्मान दिया है, भाजपा 
उसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के उच्चतम स्तर 
स्थापित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम राजग के एजेंडा में दिए गए वादों को पूरा 
करने का वचन देते हैं। इस महान राष्ट्र से निर्धनता, भूख और निरक्षरता का 
उन्मूलन करने के सरकार के प्रयासों में पूरी तरह से साथ देने का संकल्प हम 
करते हैं। 


आइए, स्वाभिमानी एवं समृद्ध भारत बनाएँ 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि दरवाजे पर दस्तक दे रही शताब्दी 
के आरंभिक वर्षों में हम एक स्वाभिमानी, समृद्ध भारत बनाने के स्वप्न को साकार 
करके ही रहेंगे। इस सत्कार्य में सभी लोगों से भाग लेने का अनुरोध हम करते 
हैं, और उनसे अवसर का लाभ उठाने का आह्वान करते हैं, ताकि नई शताब्दी 
के आरंभिक वर्षों में देश के भविष्य को उज्ज्वल, न्यायोचित, समतावादी और 
प्रबुद्धशाली दिशा में आगे ले जाने के इतिहास कौ रचना कर सकें। इन चुनौतियों 
का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए सरकार को लोगों के पूर्ण समर्थन की 
आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी पार्टी-कार्यकर्ताओं का आह्वान करती 
है कि वे लोकमत जुटाएँ और राष्ट्र को प्रेरित करें, ताकि लोग और सरकार नए 


भारत के निर्माण में भाग लें। 
|| 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


गांधी नगर 3-4 मई, 1998 


राजनीतिक स्थिति 


केंद्र मे ऐतिहासिक सत्ता-परिर्व॑तन 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी 
के नेतृत्व में सच्चे अर्थों में देश की सर्वप्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार के सत्तारूढ़ होने 
कौ ऐतिहासिक घटना का स्वागत करती है। हाल के आम चुनावों ने श्री वाजपेयी 
के नेतृत्व में भाजपा तथा इसके सहयोगियों को एक स्थायी एवं गतिशील सरकार 


बनाने का जनादेश देकर राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्र की नियति को नई तथा सही 
दिशा प्रदान की है। 


राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तन 


आम चुनाव के पूर्व हमने लोगों से प्रार्थना की थी कि वे हममें अपना 
विश्वास व्यक्त करें। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार 
को। हम उनके जनादेश का मान रखने तथा उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने 
का संकल्प करते हें। आज केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में मौलिक 
परिवर्तन लाने के बारे में जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है। यह परिवर्तन 
है नकारवादी और टकराववादी राजनीति के स्थान पर सहयोग तथा आम सहमति 
की नीति पर चलने का। 

राष्ट्र के समक्ष अनेक,चुनौतियाँ हैं। आगे का मार्ग भी विघ्नो से भरा पड़ा 


है। कांग्रेस तथा उसके अनेक रूपांतरणों, जिनमें से कई संयुक्त मोर्चे के सदस्य 
भी हैं, ने राज्यतंत्र को अपार क्षति पहुँचाई है। 
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हमारी सुरक्षा 

देश का आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा-परिवेश चिंताजनक है। हमारी सीमा 
भेद्य हो गई हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती 
है। आतंकवादियों और कठमुल्लाओं ने मानव जीवन तथा संपत्ति के लिए गंभीर 


खतरा पैदा कर दिया है। 


सुशासन : हमारा प्रमुख कार्य 

हमारी अर्थ-व्यवस्था अनिश्‍चितता के संकट में फँसी है। उद्योगों में मंदी छाई 
हुई है और कृषि-क्षेत्रों में धन की बेहद कमी है। गाँवों तथा शहरों में हमारे करोड़ों 
भाई-बहन गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। उनमें से अनेक के पास 
सिर छुपाने को छत तक नहीं है। यहाँ तक कि करोड़ों लोग, विशेष रूप से ग्रामीण 
क्षेत्रों में, पेयजल, शिक्षा, चिकित्सा आदि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, 
जबकि दुनिया के अनेक राष्ट्र पिछले 50 वर्षो में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसमें 
दोष लोगों का नहीं है। उनकी अपार क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। दोष 
उनका है, जिन्होंने इतने दशकों तक देश पर शासन किया, कंतु सुशासन देने में 
विफल रहे। राष्ट्रीय परिषद्‌ मानती है कि नई सरकार का प्रमुख काम देश को 
सुशासन और सुयोग्य नेतृत्व प्रदान करना है। 


एक चुनौती और एक अवसर 

हमारे सामने चुनौती और अवसर-दोनों ही हैं। चुनौती है राष्ट्र के समक्ष 
विद्यमान नानाविध संकटों का दूढ़तापूर्वक मुकाबला करने की और अवसर है ऐसी 
नीतियों तथा कार्यक्रमों को आरंभ करने का जो इस सरकार को युगांतरकारी 
सरकार बना देंगे। अब लोग हमें एक राष्ट्रीय विकल्प समझते हैं। आइए, हम यह 
सिद्ध करके दिखा दें कि हम उस कांग्रेस से कहीं बेहतर विकल्प हैं, जिसने देश 
की भयावह दुर्दशा कर डाली। 

किसी समय देश की सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति कांग्रेस 
अन हमसे पिछड़कर दूसरे नंबर पर चली गई है। कांग्रेस द्वारा खाली किए गए 
स्थान पर कब्जा जमाने का स्वप्न देखनेवाले जनता दल की हालत तो और भी 
पतली हो गई है। भारतीय राजनीति के वर्तमान में बह नगण्य बनकर रह 
गया है। माकपा और भाकपा अब समय के भँवर में घिरकर जर्जर हो गई हैं। 
उनका क्रांतिकारी झंडा और वर्ग-संघर्ष का नारा अब जनता को प्रेरणा प्रदान 


नहीं करता। 


"धन मजबूत करने कौ जिम्मेदारी 
bebo भाजपा भारतीय राजनीति का प्रमुख और स्थायी धुव है। दूसरा ध्र 
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कांग्रेस है, जो अपनी गंभीर आंतरिक कलह के कारण बुरी तरह लड़खड़ाई हुई 
है। नई भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अब इन्हीं दोनों ध्रुवों के इर्द-गिर्द गठबंधन 
बन सकते हैं। आज अधिकांश प्रादेशिक दल हमारे साथ हैं। वे सरकार में हमारे 
सहयोगी अथवा समर्थक हैं। अपने नेतृत्व में हम इस गठबंधन को और अधिक 
व्यापक बनाने तथा सुदृढ़ करने का संकल्प करते हैं। ऐसा गठबंधन नए भारत के 
निर्माण के महत्‌ कार्य को संपन्न करेगा। नया भारत अगली शताब्दी में मंद गति 
से नहीं, तीब्र गति से प्रवेश करेगा। 

अपने को चुनावी दुर्दशा से उबारने के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर वंशवाद 
का पल्लू पकड़ा, मगर इससे वह उबर नहीं सकी। अब वह अपने एजेंडा को 
क्रियान्वित करने की कुचालें चेलने की कोशिश कर सकती है। वामपंथियों ने 
महसूस कर लिया है कि वे भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने 
लोकतंत्र की बजाय 'वंशबाद' का वरण करने की घोषणा कर दी है। वे जनादेश 
को झुठलाने के प्रयास में कांग्रेस से गठबंधन करने में भी नहीं हिचकेंगे। हमें 
अपनी चौकसी में रंचमात्र भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए। 


राष्ट्रीय जीवन में चहुँमुखी परिवर्तन 

निस्संदेह यह विजय और प्रसन्नता का क्षण है। लेकिन यह विचार करने का 
भी क्षण है। चुनाव में 'विजय' का अर्थ यह नहीं है कि अब हम आराम से बैठ 
जाएँ। अब हमें पार्टी को नई भूमिका निभाने के लिए तैयार करना होगा और 
अपने श्रेष्ठ लक्ष्य के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करना होगा। हमें अपने आधार 
को विस्तृत करना होगा और अपनी उपलब्धियों को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक 
कड़ा परिश्रम करना होगा। हमें जनता और सरकार के बीच एक सेतु का निर्माण 


करना होगा, ताकि राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक 
आदि क्षेत्रों में अनुकूल परिबर्तन लाया जा सके। 


स्वावलंबी भारत बनाने का संकल्प 


भारतीय जनता पार्टी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी से प्रमुख शासक दल बनने 
तक की ऐतिहासिक यात्रा तय कर चुकी है। अतः राष्ट्रीय परिषद्‌ समस्त सदस्यों 
का आह्वान करती है कि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझें। हमारी 
सामूहिक भूमिका अब एक ऐसी शासक पार्टी की है, जो शासन के चरित्र और 
कार्यशैली के बदलाव के द्वारा नए शक्तिशाली भारत के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध 
है। अपनी इसी भूमिका के द्वारा हम भारत को भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्‍त 
कर सुदृढ़, संपन्न और आत्मविश्वासी राष्ट्र बना सकते हैं। 
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राष्ट्रीय एजेंडा के पक्ष में जनसमर्थन जुटाएँ 

राष्ट्रीय परिषद्‌ के अनुसार पार्टी की प्रमुख भूमिका यह है कि शासक पार्टी 
के रूप में वह सरकार के अंदर और बाहर-दोनों तरह से अपनी अच्छी छवि 
प्रस्तुत करे। शासन में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार उस राष्ट्रीय एजेंडा से 
निर्देशित होगी, जिसका मुख्य बिंदु “आम सहमति द्वारा शासन' है। सरकार के बाहर 
पार्टी को राष्ट्रीय एजेंडा के बारे में चेतना का प्रसार करना होगा और इसके लिए 
जनसमर्थन जुटाना होगा। पार्टी को चाहिए कि राष्ट्रीय एजेंडा के अनुरूप नीति तथा 
कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में सरकार को लगातार सलाह 


देती रहे। 


आर्थिक पुनरुत्थान के लिए स्वदेशी और स्वावलंबन : दो मुख्य आधार 
राव सरकार द्वारा शुरू की गई और संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा सक्रिय रूप 
से पोषित की गई नई आर्थिक नीति से निस्संदेह मुट्ठी भर लोगों को फायदा हुआ 
है। इनमें भारत के 'संपन्न' लोग शामिल हैं। लेकिन बहुसंख्यक 'विपन्नों' को 
उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वह 
'विपन्नों' तक पहुँचे, ताकि समाज का कोई तबका खुशहाली से वंचित न रहे। 
इस संदर्भ में हम “बेरोजगारी हटाओ' के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता का स्वागत 
करते हैं और स्वरोजगार योजनाएँ आरंभ करने का अनुरोध उससे करते हैं। हम 
सरकार का आह्वान करते हैं कि देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए स्वदेशी और 
स्वावलंबन के युगल उपायों का अवलंबन किया जाए। स्वदेशी उद्योग, विशेष 
रूप से लघु उद्योग एककों को संरक्षित किया जाए। सरकार को एक विदेशी 
कंपनी द्वारा बासमती की पेटेंट करवाने के विरुद्ध सभी कदम उठने चाहिए। 


कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अधिक धनराशि 

राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से आग्रह करती है कि योजना संसाधनों का 60 
प्रतिशत भाग कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया जाए। किसानों 
की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को आवश्यकता है, खासतौर पर प्राकृतिक 
आपदाओं के कारण होनेवाले फसलों के व्यापक विनाश के संदर्भ में। हम आग्रह 
करले हैं कि व्यापक फसल बीमा योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए और 
की आवाजाही पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। किसानों को पर्याप्त 
लाभप्रद मूल्य दिलाया जाए, जिसका संबंध मूल्य-सूचकांक से हो। कृषि-संबंधी 
निर्णय लेनेवाले निकायों में किसानों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। देश के 
पशुधन के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा 

गरीबों में सबसे अधिक गरीब के प्रति हम विशेष रूप से चिंतित हैं। हम 
सरकार से आग्रह करते हैं कि अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर उनके कल्याण 


अनाज 
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और उत्थान की प्रभावी योजनाएँ बनाई जाएँ। प्रत्येक भारतीय को खाद्य-सुरक्षा 
प्रदान करना एक ऐसा वादा है, जिसे हम अपनी निगाहों से ओझल नहीं कर 
सकते। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हर साल 20 लाख मकान बनाने का 
वादा पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास नीति बनाई जाए, जिसमें समाज के 
कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाए। 


क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो 

राष्ट्रीय परिषद्‌ क्षेत्रीय असंतुलन और उसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न 
क्षेत्रों में विकास न हो सकने के प्रति अपनी गहरी चिंता व्यक्‍त करती है। हम 
क्षेत्रीय असंतुलन से सबसे अधिक दुष्प्रभावित उत्तर-पूर्व के राज्यों के विकास के 
लिए सरकार से विशेष योजना क्रियान्ित करने का आग्रह करते हें। हम सरकार 


से यह भी अनुरोध करते हैं कि उत्तरांचल, वनांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों का 
निर्माण शीघ्र किया जाए। 


हमारा लक्ष्य समता और भाईचारा 

किसी भी सभ्य समाज की कसौटी यह है कि बह सभी प्रकार के भेदभावों 
से मुक्‍त है या नहीं। भारत अब तक इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन 
अब हम अपने समाज को समानता और भाईंचारे के महान लक्ष्य के करीब ले 
जा सकते हैं, हम उन भेदभावों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं जो अब 
भी मौजूद हैं-चाहे बे जातिगत भेदभाव हों, लिंग-आधारित भेदभाव हों, या फिर 
वर्ग-आधारित भेदभाव हों। राष्ट्रीय परिषद्‌ आग्रह करती है कि सरकार इस दिशा 
में दोनों तरह से तेजी से आगे बढ़े, कानून द्वारा और समाज के तौर-तरीकों तथा 
मनोवृत्तियों में क्रांतिकारी बदलाव लाकर। 

'कल्याण मंत्रालय' का नाम बदलकर 'सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण 
मंत्रालय' करने के सरकार के फैसले की हम सराहना करते हैं। अब हमें इस 
संबंध में स्पष्ट नीतियों और कार्यक्रमों की प्रतीक्षा है। समाज के वंचित और 
कमजोर तबकों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य 
पिछड़े बगा और महिलाओं को शक्तसंपन्न बनाना उन लक्ष्यों में से एक है, जो 
हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं। आगरा में स्वीकार की गई नीति और बंगलौर 
में स्वीकार किए गए सामाजिक अधिकारऱपत्र में दर्ज सामाजिक न्याय तथा 
सामाजिक समरसता के प्रति राष्ट्रीय परिषद्‌ पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराती है। 


साथ ही साथ समस्त निर्वाचन-निकायों को सीटों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत 
आरक्षण के वादे को भी दोहराती है। 
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महिलाओं को शकितसंपन्न बनाना 

पार्टी ने महिलाओं को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया 
है और इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को महिलाओं के प्रति 
अप्णधों को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए और मीडिया में 
महिलाओं की नकारात्मक तसवीर पेश नहीं करने देनी चाहिए। हम इन्हें कार्यरूप 
देने के लिए अपने सामाजिक घोषणा-पत्र को कार्यान्वित करने का संकल्प करते 
हैं, ताकि हमारे समाज के कमजोर ओर बेजुबान तबके निर्णय- प्रक्रिया में 
भागीदार बन सकें और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शकितसंपन्न 
हो सकें। विकलांगों को शकितसंपन्न बनाने और उनके कल्याण के उपाय करने 
के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि एक 
राष्ट्रीय युवा नीति स्वीकार कौ जाए। 


भाजपा के वास्तविक सेक्युलरबाद को सफलता 

यह तथ्य कि देश के अल्पसंख्यक समुदायों में बड़ी संख्या में लोगों ने 
हाल के चुनावों में हमें बोट दिए हैं, यह दर्शाता है कि हम उन्हें यह समझाने 
में सफल हुए हैं कि हम सकारात्मक पंथनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। इससे 
छदूम पंथनिरपेक्षतावादियों की पराजय भी स्पष्ट हुई है। मतदाताओं ने हमारे 
विरोधियों की पंथनिरपेक्षता-संबंधी थोथी चिंता पर आधारित हमारे विरुद्ध किए 
गए उनके दुष्टतापूर्ण दुष्प्रचार को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया है। सरकार से 
हमारा अनुरोध है कि विकास-कार्यों पर अधिक बल दिया जाए, जिनसे 
अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित हो। राष्ट्रीय 
परिषद्‌ अल्पसंख्यक समुदायों से अपील करती है कि वे निर्णायक कदम उठाएँ 
और अपने आपको वोट-बैंक की राजनीति करनेवालों के चंगुल से मुक्‍त करें 
तथा भाजपा के साथ हाथ मिलाएँ। उनका भविष्य उस नए भारत में निहित है, 
जिसकी आकांक्षा हम सब करते हैं, अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक राजनीति की 
उठा-पटक या तुष्टीकरण में नहीं, जिससे कुछ प्रतिगामी तत्त्वों को तो फायदा 
हो जाता है, मगर इसी कारण अल्पसंख्यक प्रगति और न्याय से वंचित रह जाते 


हैं। 


जनसंख्या-नीति आवश्यक 
स पार्टी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों और समर्थकों से आग्रह करते हैं कि वे 
देश की जनसंख्या-विस्फोट समस्या के प्रति जनचेतना का निर्माण करें। यह एक 


राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसपर पहले की सरकारों ने ब ध्यान नहीं दिया है। हम इस 
्त महत्त्वपूर्ण विषय पर व्यापक जन-अभियान चलाएँगे। राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से 

| एक राष्ट्रीय जनसंख्या-नीति स्वीकार करने का आग्रह करती है। 
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सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचारमुक्त हो 

देश में लंबे समय से भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन का हास कर रहा है। इसने 
हमारे संस्थानों के मूल तत्त्वों को नष्ट कर दिया है और सरकार तथा नौकरशाही 
में जनता की आस्था को कम किया है। राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से अपील करती 
है कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोर देनेवाले भ्रष्टाचार के मामलों की 
जाँच तेजी से कराई जाए और दोषी लोगों को अविलंब दंडित किया जाए। बड़े 
और शक्तिशाली लोग राष्ट्र के खजाने में सेंध लगाकर बच सकते हैं, जनता में 


तेजी से फैलती इस भावना को अगर रोकना है तो हमें अभी काररवाई करनी 
पड़ेगी। 


सार्वजनिक जीवन में शुचिता 

राष्ट्रीय परिषद्‌ समस्त भाजपा मंत्रियों से आग्रह करती है कि वे शुचिता के 
प्रति पार्टी को प्रतिबद्धता को देखते हुए अपनी संपत्ति और देयताओं की 
सार्वजनिक घोषणा करें। हम आग्रह करते हैं कि लोकपाल विधेयक शीघ्रता से 
पारित हो, ताकि लोकसेवकों को जवाबदेह बनाया जा सके। सरकार को भ्रष्टाचार 
में लिप्त लोकसेवकों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए कानून 


में उपयुक्त संशोधन शीघ्र ही करना चाहिए। काले धन के संचय को रोकने के 
लिए भी तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। 


नई कार्य-संस्कृति 


हमारी पार्टी एक अलग पार्टी है। हमारी सरकार भी अलग तरह की सरकार 
होनी चाहिए। आइए, हम अपने कार्या के जरिए सार्वजनिक जीवन के नए प्रतिमान 
स्थापित करें। राष्ट्रीय परिषद्‌ देश के लोगों का आह्वान करती है कि वे सार्वजनिक 
जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी, समर्पण और अनुशासन से ओत-प्रोत नई 
कार्य-संस्कृति अपनाएँ। हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि वे जनता 
का मार्गप्रदर्शन करें। सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकारी काम के लिए 


भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाए, ताकि प्रशासन में जनता की अधिक 
भागीदारी हो सके। 


विकेंद्रीकरण के प्रति बचनबद्धता 


हम संकल्प करते हैं कि संस्थाओं का सम्मान दोबारा स्थापित किया जाएगा 

और उनकी महत्ता को कायम किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम 

प्रभावशाली न्यायिक, प्रशासनिक और चुनाबी सुधार करने का आग्रह करते हैं। 

बुनियादी स्वरूप को बदले बगैर, संविधान की कतिपय धाराओं की व्यापक समीक्षा 

अब आवश्यक है। केंद्र से राज्यों तक और राज्यों से स्वशासी निकायों तक 
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शक्तियों के ज्यादा विकेंद्रीकरण के प्रति हम पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। केंद्र 
और राज्यों के रिश्तों से संबंधित प्रावधान तथा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन 
ऐसे विषय हैं, जिनके बारे में तत्काल विचार किए जाने की आवश्यकता है। 


राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संगत उपाय 

राष्ट्रीय परिषद्‌ देश की बाह्य सुरक्षा के लिए खतरों के प्रति सरकार को 
आगाह करती हे । राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित वर्तमान और भविष्य 
की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार को सभी युक्ति संगत कदम उठाने 
चाहिए। हम जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा निरंतर की जा रही हत्याओं 
और उनके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों के निष्क्रमण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त 
करते हैं। हम विस्थापितों के पुनर्वास के लिए एक विशेष पैकेज प्रस्तुत करने का 
अनुरोध सरकार से करते हैं। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों तथा विदेशी भाड़े 
के टट्टुओं द्वारा भारत में सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए कड़ी 
सुरक्षा-व्यवस्था की जानी चाहिए। हम माँग करते हैं कि आतंकवाद, अलगाववाद 
और आई.एस. आई. की गतिविधियों से निबटने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाए 
जाएँ। सरकार को हमारे बहादुर सैनिकों तथा उनके परिवारों को अधिक सुविधाएँ 


उपलब्ध करानी चाहिए। 


हमारा नारा : विजय तो सही, विश्राम नहीं 

राष्ट्र और पार्टी के जीवन के ऐतिहासिक क्षणों में आयोजित राष्ट्रीय परिषद्‌ 
का यह सत्र हमारी यात्रा में, जो सन्‌ 1951 में आरंभ हुई थी, महत्त्वपूर्ण मील का 
पत्थर है। परंतु यह हमारी यात्रा का अंत नहीं है। हमारा नारा होना चाहिए--विजय 
तो सही, विश्राम नहीं।' 

राजनीति में प्रवेश करने के पहले दिन से ही राष्ट्रवाद को सार्वजनिक जीवन 
की हर गतिविधि के प्रकाशस्तंभ के रूप में पुनः स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। 
परिवर्तन हमारा लक्ष्य रहा है। नैतिकता से ओत-प्रोत ऊँचे मूल्यों की तलाश 
करना और अन्याय, भेदभाव, नकारात्मकता के खिलाफ संघर्ष करना हमारा लक्ष्य 
रहा है। हमारी खोज और यात्रा जारी है। हम संकल्प करते हैं कि समरसतापूर्ण 
समाज में प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक नर-नारी को, उचित स्थान मिलने तक, 
राष्टों की बिरादरी में भारत को उपयुक्‍त स्थान मिलने तक हमारा संघर्ष जारी 
खणा । सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यमों में से एक माध्यम होगी । 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 21-23 अगस्त, 1998 


राजनीतिक स्थिति और भावी कार्य 


भारतीय राजनीति में उभरता ध्रुवीकरण 


भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में उभर रहे ध्रुवीकरण पर ध्यान 
दिया है। एक तरफ राष्ट्रवादी शक्तियाँ भाजपा के साथ मिल रही हैं, तो दूसरी 
तरफ संयुक्त मोर्चा का अवशिष्ट जातिवाद और सांप्रदायिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक 
मोर्चा तथा वामपंथी मोर्चा ने लोकतांत्रिक और प्रगतिवादी राजनीति के प्रति अपनी 


वचनबद्धता के सभी दिखाबे छोड़ दिए हैं और वे खानदानी शासन के पीछे एक 
होकर खड़े हो गए हैं। 


जनादेश तोड़ने को कोशिश 


किसी भी कोमत पर सत्ता में आने की लालसा को न रोक पाने तथा भाजपा 
के नेतृत्वबाली सरकार के बारे में कोई रचनात्मक आलोचना करने में, जो किसी 
भी जिम्मेदार विपक्ष को करनी चाहिए, विफल रहने के बाद अब ये पार्टियां 
जनादेश को तोड़ने के लिए एकजुट होने की कोशिश करने लगी हैं। हम देखते 
हैं कि सिद्धांतहीन एवं भ्रष्ट राजनीतिज्ञों तथा लगभग अस्तित्वहीन पार्टियों के बीच 
एक और अपवित्र गठबंधन बनाने का प्रयास चल रहा है। एक घोर सांप्रदायिक 
और जातिवादी मंच के माध्यम से समर्थन जुटाने का उनका एजेंडा विशेष रूप 


से चिंता का विषय है। 
विघटनकारी शक्तियों को भर्त्सना 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों से अपील करती है कि वे इन विघटनकारी 
शक्तियों को दुत्कार दें और राज-व्यबस्था में अस्थिरता पैदा न होने दें। अब राष्ट्र 
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किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता सहन नहीं कर सकता है। यह समय 
राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने एवं देश को एकता और 
अखंडता के लिए पैदा होनेवाले खतरों से बचाने का है। 

यह दुःख की बात है कि कांग्रेस ने नकारात्मक मार्ग पर चलनेवाली इन 
विघटनकारी शक्तियों का साथ देने का निश्चय किया है। इस तथ्य को देखते हुए 
कि भाजपा के अलावा कांग्रेस ही देश की एक और राष्ट्रीय पार्टी है और 
लोकसभा में यह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से आशा की जाती थी कि वह 
एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सन्‌ 1998 के जनादेश के अनुरूप 
आचरण करेगी। लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी कि कांग्रेस विपक्ष में बैठे और लोगों 
के फैसले को स्वीकार करे। कांग्रेस को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब चार 
दशकों से भी अधिक समय तक वह सत्ता में थी और हम विपक्ष में थे, हमने सदैव 
राष्ट्रीय हितों को अपनी पार्टी के हितों से ऊपर रखा था। 


कांग्रेस में बेचेनी 

इसकी बजाय, मतदाता द्वारा दिए गए आदेश से कांग्रेस में बेचैन होने के 
संकेत दिखाई पड़ते हैं। उसने सन्‌ 1998 में पराजित अन्य दलों के साथ अपने 
भाग्य को जोड़ देने में संकोच नहीं किया। हैरत की बात तो यह है कि कांग्रेस 
को वामपंथियों, विशेष रूप से सी.पी.आई.(एम.) के साथ मिलकर चलने में कोई 
पछतावा नहीं है, जबकि अभी हाल तक इन वामपंथियों ने कांग्रेस को नीचा दिखाने 
और उसकी भर्त्सना करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा था। 


कांग्रेस की घोर अवसरवादिता 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस की इस दोमुँही कथनी, दोहरे मानदंडों, दोहरी सोच 
और घोर अवसरवादिता की निंदा करती है। कांग्रेस ने अपनी मर्जी से महिला 
आरक्षण विधेयक का समर्थन करने का प्रस्ताव रखा, परंतु ऐन मौके पर उसने उन 
लोगों का साथ दिया, जो इस प्रगतिशील विधान के विरोधी थे। कांग्रेस ने सरकारी 
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का वादा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 
किया था, परंतु जब भाजपा के नेतृत्वबाली सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी और 
सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी तो कांग्रेस ने विरोध-प्रदर्शन किए। कांग्रेस के 
समर्थन से चली संयुक्त मोर्चा की दो सरकारों की किसान-विरोधी नीतियों के कारण 
363 किसानों को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। आज कांग्रेस भाजपा 
के नेतृत्वबाली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। जब कांग्रेस महाराष्ट्र 
में सत्ता में थी तो उसने अवैध रूप से घुस आए 3000 से अधिक बाँग्लादेशियों की 
पहचान करके उन्हें देश से निष्कासित किया था। परंतु अब वही कांग्रेस ऐसे 
बॉग्लादेशियों को देश से निकाले जाने पर सांप्रदायिकता और भाषाई आधार का 
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आरोप लगा रही हे । 


एक राष्ट्रीय पार्टी को यह दोमुँहापन शोभा नहीं देता है, कम से कम तब जब 
कि वह मुख्य विपक्षी पार्टी हो। परंतु इस समय कांग्रेस का नेतृत्व राजनीतिक अदूर 
दृष्टि से ग्रस्त है। इसलिए उसने अपनी कमियों को ढाँकने के प्रयास में ऐसे मार्ग 
का अनुसरण किया है, जो न केवल उसके अपने प्रयोजन को पराजित करता है, 
बल्कि अवरोधक भी है। अच्छा होगा कि वह यह याद रखे कि राजनीति में 
सफलता पाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता है। 


मार्क्सवादी भी अवसरवादी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हैरानी है कि सी.पी.आई.(एम.) ने कांग्रेस को 
अपना 'मुख्य शत्रु' मानना छोड़ दिया है ओर इसके स्थान पर वह भाजपा को 'मुख्य 
शत्रु मान रही है। जाहिर है कि उसके इस अवसरवादी बदलाव के पीछे कारण 
यह है कि भाजपा के बढ़ते जा रहे जनाधार के कारण सी.पी.आई.(एम) के 
एकमात्र गढ़ में उसका आधार ध्वस्त होता चला गया है। भाजपा के बढ़ते कदमों 
को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रोकने के लिए सी.पी. आई. 


(एम.) एक ऐसी पार्टी का समर्थन करने के लिए भी तैयार है, जो कल तक 
‘उसकी सबसे बड़ी दुश्मन' थी। 


भाजपा-नीत सरकार की उपलब्धियाँ 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी विपक्ष द्वारा रोडे अटकाने और नकारात्मक रुख अपनाने 
के बावजूद इन कुछ महीनों में भाजपा-नेतृत्व की सरकार द्वारा प्राप्त की गई 
उपलब्धियों की प्रशंसा करती है। गठबंधन की राजनीति की कुछ सीमाएँ होती हैं, 
परंतु श्री अटल बिहारी वाजपेयी के योग्य नेतृत्व में भाजपा और इसके सहयोगी दलों 
ने शासन चलाने में अनेक आमूल-चूल परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें 
कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण 
करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, साक्षरता के स्तरों को बढ़ाने, रोजगार के अवसर 
पैदा करने, आतंकवाद को कुचलने, भ्रष्टाचार से लड़ने, चुनाव-संबंधी कानूनों में 
सुधार करने, लोकपाल विधेयक (जिसमें प्रधानमंत्री को भी जाँच में शामिल किया 
गया है) पेश करने, भ्रष्टाचार से लड़ने और अगली शताब्दी के लिए राष्ट्र को 
प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार करने की दिशा में कदम उठाए 
गए हें। यह सभी कुछ आम सहमति और सहयोग से किया गया है, जबकि इससे 
पहले टकराव और विभाजन के दृश्य ही देखने को मिलले थे। 


कावेरी जल-विवाद का समाधान 


इसका सबसे अच्छा उदाहरण कावेरी नदी के जल के बँटवारे से संबंधित 
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विवाद का ऐतिहासिक समाधान है। 30 वर्षों से यह नदी झगडे की जड बनी हुई 
है। सौहार्दपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों के विफल हो जाने के कारण इस विवाद 
ने विशेष रूप से भयावह रूप धारण कर लिया था। जब कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ 
थी, तब वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में विफल रही थी। संयुक्‍त मोर्चा उस समझौते 
पर चारों राज्यों को सहमत करने में बुरी तरह विफल हुआ था, यद्यपि इन चारों 
राज्यों में उन राजनीतिक दलों का शासन था, जो संयुक्‍त मोर्चे में भागीदार थे। 
किंतु इसके विपरीत, भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार सभी राज्यों को एक ऐसी 
व्यवस्था के लिए राजी करके और समझौते को अधिसूचित करके एक ऐसा कार्य 
करने में सफल हुई है जिसे सर्वधा असंभव समझा जाता था। 


विकास-योजनाएँ 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर घोषित 
विकास-संबंधी अनेक कार्यक्रमों को शुरू करने का स्वागत करती है। ये 
कार्यक्रम, विशेष रूप से सफल बीमा योजना का विस्तार, प्राथमिक शिक्षा-स्तर 
तक सभी बालिकाओं को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों का वितरण तथा महिलाओं एवं 
बालिकाओं के लिए विशेष बीमा योजनाओं का शुभारंभ, एक ऐसे समतावादी 
समाज का निर्माण करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं, जो भविष्य पर 
नजर रखेगा और आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से 
अनुरोध करती है कि इन योजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित 
करे और इस प्रकार देश के उत्थान की दिशा में कदम बढ़ाए। 


पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद रोकने के उपाय 

सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को 
रोकने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। इन उपायों से लाभ प्राप्त होना आरंभ 
हो गया है। पिछले वर्ष अथवा उससे पहले के वर्षों में वहाँ जितनी अशांति रही 
है, उसकी तुलना में अब हिंसा कम हुई है। आतंकवाद का मुकाबला करने में 
गृहमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने साहस एवं दृढ़ निश्चय का परिचय दिया है। 
इस समस्या से निपटने के लिए उनकी चार-सूत्री योजना निश्चित ही सफल होगी, 
जिसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने, आतंकवादियों को अलग-थलग 
करने, उनकी शत्रुतापूर्ण योजनाओं को विफल करने और विकास-कार्यक्रमों को 
बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, और जिसे राज्य सरकार से सलाह-मशविरा 
करके अपनाया गया है। इसके लाभप्रद परिणाम भी प्राप्त होना शुरू हो गए हैं। 
हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कश्मीर घाटी से अपने घर-बार छोड़कर जाने 
के लिए विवश हुए (विस्थापित) पंडितों के लिए समुचित कल्याणकारी उपाय वह 


करे। 
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हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर 
नक्सलवादी हिंसा को समाप्त करने के लिए उपाय किए जाएँ। दक्षिण के राज्यों 
में आई. एस. आई. प्रायोजित तोड़-फोड़ की गतिविधियों और आतंकवाद को 
रोकने के वास्ते काररबाई करने हेतु हम सरकार से अनुरोध करते हैं। उत्तर-पूर्व 
क्षेत्रों में विद्रोह से संबंधित हिंसा को नियंत्रण में करने के लिए तत्काल उपाय करने 
का भी अनुरोध हम करते हैं। 


गोआ में राजनीतिक घटनाचक्र 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गोआ के राजनीतिक घटनाचक्र पर ध्यान दिया है, 
जहाँ श्री प्रताप सिंह राणे के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार 10 कांग्रेसी विधायकों 
के अलग हो जाने के बाद बहुमत खो चुकी है। इस गुट ने भाजपा और एम.जी. 
पी. के साथ गठजोड़ करने के बाद नई सरकार बना ली है। बाद में अध्यक्ष ने 
इस अलग हुए गुट को अयोग्य करार दिया, हालाँकि इस गुट के सदस्यों की संख्या 
कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक थी। 
इस काररवाई के कारण संविधान की दसवीं अनुसूची पर नए सिरे से विचार करने 


को आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। हम दल-बदल विरोधी कानून की पुनः 
समीक्षा करने की माँग करते हैं। 


बिहार की बदतर स्थिति 


बिहार में स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कानूनन भले ही 
राबड़ी देवी कौ सरकार हो, परंतु बह असल में लालू प्रसाद यादव की 'सरकार' 
के विवादास्पद कार्यों तथा निर्णयों पर मात्र स्वीकृति की मुहर बनकर रह गई है, 
जिसके फलस्वरूप बिहार में बिलकुल अराजकता जैसी स्थिति बन गई है। हम 
बिहार के घटनाचक्र को चिंता की दृष्टि से देखते है और संघ सरकार से अपील 


करते हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त काररवाई करे, कि बिहार 
में स्थिति काबू से बाहर न हो जाए। 


नए राज्यों के गठन का मुद्दा 


भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, वनांचल तथा दिल्ली . 
को राज्य का दर्जा देने का मुद्दा पूरी ईमानदारी से उठाया है। भाजपा इन क्षेत्रो 
के लिए अलग राज्य बनाने की माँग का समर्थन करने में सबसे आगे रही है और 
शासन के राष्ट्रीय एजेंडा' की सूची में इसे भाजपा के नेतृत्व में बनी सरकार की 
प्राथमिकताओं में रखा गया है। दुर्भाग्यवश यह मुद्दा वैचारिक मतभेदों के दलदल 
में फॅसकर रह गया है। सरकार से हमारी अपील है कि छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, 
बनांचल और दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने हेतु शीघ्र काररवाई की जाए। 
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गठबंधन सहयोगियों में बेहतर तालमेल ,क़ौ आवश्यकता 

इसमें संदेह नहीं कि भाजपा के नेतृत्वबाली सरकार को लोगों की आशाओं 
तथा सरकार के प्रदर्शन के बीच अंतर को दूर करने में पूरी तरह सफल होने का 
दाबा करने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए 
कि पिछले 50 वर्षों में हमारी राज-व्यवस्था, समाज और अर्थ-व्यवस्था को पहुँचाई 
गई क्षति को पाँच महीनों में ही पूरा नहीं किया जा सकता है। हमें यह भी अवश्य 
याद रखना चाहिए कि इस सरकार के काम में कदम-कदम पर रुकावटें 
डालनेवाले और लड़ने पर उतारू विपक्ष के कारण बड़ी बाधाएँ पड़ रही हैं। यह 
ऐसा विपक्ष है, जो चाहता है कि चाहे राष्ट्र को हानि होती रहे, परंतु वह हमें आगे 
नहीं बढ़ने दे। हमारे विरोधी स्पष्टतया इस बात से अधिक भयभीत हैं कि हमारी 
सफलता से कहीं उनकी विफलता की पोल पूरी तरह न खुल जाए। 

जैसा हमने पहले कहा है, सरकार को गठबंधन की राजनीति की सीमाओं में 
काम करना है। पिछले पॉच महीनों के अनुभव के प्रकाश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
इंस गठबंधन के सहभागी दलों से और अधिक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करने 
का आह्वान करती है। सरकार के कार्यों में तेजी लाने और बेहतर प्रदर्शन करने 
के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। 


अस्थिरता उत्पन्न करनेवाली शक्तियों से संघर्ष 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों को अस्थिरता उत्पन्न करनेवाली इन नकारात्मक 
शक्तियों से सावधान करना चाहती है। हम इन राजनीतिक अवसरवादियों के 
कुरूप चेहरों को बेनकाब करने का संकल्प करते हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं, 
जिनका संसद्‌ में नाममात्र का ही अस्तित्व है, किंतु फिर भी वे हर कीमत पर सत्ता 
में आना चाहते हैं। हम भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार द्वारा सुशासन प्रदान करने 
की कोशिशों एवं तथाकथित 'सेक्युलर' पार्टियों और उनके सिद्धांतहीन नेताओं 
द्वारा पैदा को जा रही रुकावटों की जानकारी लोगों को देने के लिए जनमत 
इकट्ठा करेंगे। 

यह सरकार जनाकांक्षाओं और आशा की द्योतक है। इसे सन्‌ 1998 का 
जनादेश प्राप्त हुआ है। हम संकल्प करते हैं कि हम जनता की इन आकांक्षाओं 
एवं आशाओं को राजनीतिक अवसरवादिता और पाखंड की बलिवेदी पर चढ़ने 
से बचाएँगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि वह सन्‌ 1998 के जनादेश 


को सन्‌ 1996 की तरह तहस-नहस नहीं होने देगी। र 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 26-27 जुलाई, 1997 


राजनीतिक स्थिति 


भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा द्वारा सरकार को निष्क्रियता की निंदा 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भ्रष्टाचार का मुकाबला करने 
में श्री इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्‍त मोर्चा सरकार की घोर विफलता 
की निंदा करती है। प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित कर दिया है कि 
यद्यपि बे इस बात पर बहुत शोर मचाते रहते हैं कि पूरा देश “भ्रष्टाचार में डूबता 
जा रहा है, राष्ट्र के रग-रग में भ्रष्टाचार समा गया है” और 'कुरसी पर बैठे बहुत 
से मंत्री भ्रष्ट हैं, किंतु वे इस बारे में कोई सिद्धांतयुक्त दृष्टिकोण अपनाने में 
असमर्थ हैं। कहने को तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 'कठोर काररवाई' 
करने में विश्वास करते हैं, परंतु बह अपने इस विश्‍वास को अमल में लाने के 
लिए निष्क्रिय रहने में सिद्धहस्त हैं; उनकी कथनी और करनी में जमीन-आसमान 


का अंतर है। वास्तव में श्री गुजराल काररवाई करने का राग अलापते हुए निष्क्रिय 
बने रहने के अभ्यस्त हो गए हैं। 


प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचारियो के प्रति नरम रुख 

प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि उनके पास कोई 'जादू की छड़ी' नहीं है, अपने 
को बड़ा असहाय बताया है। परंतु यह इस बात को छिपाने का एक बहाना मात्र 
है कि उनको ऐसी स्थिति नहीं है कि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। 
वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए जब वे पहला कदम उठाएँगे तो वे 
वह पद खो बैठेंगे जिसपर वे ठीक उन व्यक्तियों या दलों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
समर्थन से बैठे हुए हैं, जो 'राष्ट्र की नस-नस में भ्रष्टाचार के जहर को भर देने 
के लिए जिम्मेदार हैं। अतः उन्होंने संसद्‌ के अंदर तो बढ़-चढ़कर कहा कि 
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रश 


भ्रष्टाचार के साथ 'कोई समझौता नहीं हो सकता', परंतु वैसे भ्रष्टाचारियों और 
रिश्वतखोरों के साथ समझौता कर लेने में ही अपनी खैर समझी। 


भ्रष्टाचार के साथ समझौता 

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बजाय उससे समझौता करने को उनकी 
इच्छा का पता इस बात से लगता है कि श्री गुजराल ने चारा घोटाले तथा बोफोर्स 
घोटाले की जाँच का काम आगे जारी रखने के कारण सी.बी. आई. के मुखिया को 
अपने पद से हटा दिया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के उन तीन सहयोगियों को हटाने 
से इनकार कर दिया, जिन्होंने श्री लालू प्रसाद यादव का समर्थन करके उनके भ्रष्ट 
तरीकों की पुष्टि की थी। उन्होंने बोफोर्स रिश्वत कांड में सरकारी नौकरों पर 
मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय पर 
दबाव डाला जा रहा है कि वह उन शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ काररवाई 
को धीमा कर दें, जिन पर आर्थिक हेरा-फेरी करने के आरोप लगे हुए हैं। यूरिया 
आयात घोटाले से लेकर इंडियन बैंक के घोटाले तक पिछले सभी आर्थिक 


अपराधों की जाँच रोक दी गई है। 


लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध काररवाई करने से इनकार 

निस्संदेह गुजराल सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ न करने का सबसे अधिक 
ज्वलंत उदाहरण श्री लालू प्रसाद यादब के खिलाफ काररवाई करने से इनकार 
करना है, जबकि सी.बी.आई. ने 1200 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में श्री यादव 
के खिलाफ आरोप-पत्र दायर कर दिया है और इसमें उन्हें एक मुख्य अभियुक्त 
बनाया है। प्रधानमंत्री ने अपने पुराने अंदाज में अनेक बार यह वादा किया है कि 
निहार की स्थिति से निबटने में उनकी सरकार 'कोई कसर नहीं छोड़ेगी', कितु 
बास्तविकता यह है कि उन्होंने ऐसे बुनियादी कदम भी नहीं उठाए हैं, जिससे बिहार 
को और अधिक राजनीतिक अराजकता तथा सामाजिक निराशा के गर्त में जाने 
से रोका जा सके। 

केंद्र के लिए लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट सरकार को बरखास्त करके, उन्हें 
और उनके सहयोगियों को जेल भेजकर, राष्ट्रपति शासन लागू करके, कानून और 
व्यवस्था को फिर से स्थापित करके, अपने अधिकार का निश्चयपूर्वक प्रयोग करने 
और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा करने का यह एकदम उपयुक्त मामला 
था; और इसके द्वारा फिर से चुनाव का आदेश देना भी उचित था, जिससे hr 
एक नई सरकार में अपना विश्‍वास प्रकट करने के लिए अपने | 
अधिकार का प्रयोग कर सकते। इसकी बजाय संयुक्त मोर्चे की सरकार मौन 
साधकर खड़ी देखती रही और श्री लालू प्रसाद यादव सौना तानकर घोषणा करते 
रहे कि बे जेल के अंदर से भी बिहार का शासन चलाते रहेंगे; वह सी.बी.आई. 
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को मुँह चिढ़ाते रहे, जाँचकर्ताओं और विरोधियों के विरुद्ध आतंक बरपाने और 
डराने-धमकाने में निरंतर लगे रहे (वरिष्ठ सी.बी.आई. अधिकारियों ने खुले 
न्यायालय में यह बात कही कि उनके जीवन को खतरा है)। बिहार विधानसभा 
की चहारदीवारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर अपने आदमियों 
से हमला करवाया, अपने विश्वासमत को जबरदस्ती पारित करवाया और संयुक्‍त 
मोर्चा को खुलेआम चुनौती देकर ब्लैकमेल किया कि वह उसके खिलाफ 
काररवाई करके तो दिखाए। 


परोक्ष शासन तथा लूट 


चुपचाप खड़े होकर देखने, मौन रहकर शह देने और निष्क्रियता प्रदर्शित 
करने का परिणाम यह हुआ कि श्री लालू प्रसाद यादव ने अपना पद अपनी पत्नी 
को सौंप दिया, जो न तो बिहार विधानसभा की और न परिषद्‌ की सदस्य हैं। अब 
यह लगता है कि वे परोक्ष रूप से राज्य का शासन चलाने और उसे लूटना जारी 
रखेंगे। संयुक्त मोर्चा सरकार यह दावा करेगी कि उसने श्री यादव से उनका पद 
छुड़ाकर एक बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है। संयुक्त मोर्चा में इस बात से किसी 
को कोई मतलब नहीं है कि श्री यादव का त्याग-पत्र तो धोखा मात्र है, क्योंकि 
उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुरसी पर बिठा दिया है। परंतु यथार्थ में 
बह स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री बने रहकर आतंक बरपाने और डराने-धमकाने का 
उपक्रम जारी रखकर अपना राज चलाते रहेंगे। यदि उनके शासन की कोई 
विश्वसनीयता नहीं थी तो नई व्यवस्था की भी कोई वैधता नहीं है। 


संवैधानिक औचित्य का मजाक 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी निहार में संवैधानिक औचित्य का मजाक उड़ाने और 
बिहार को एक सर्वथा सिद्धांतहीन राजनीतिज्ञ को सौंपने के लिए गुजराल सरकार 
को दोषी मानती है, जो सत्ता पर कब्जा जमाए रखने के लिए किसी भी हद तक 
गिर सकती हे। अब चाहे श्री यादव को गिरफ्तार भी कर लिया जाए और जेल 
भेज दिया जाए तो भी वह जेल के अंदर से बिहार पर शासन करते रहेंगे! 


लालू शासन के खिलाफ लड़ने का भाजपा का संकल्प 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि वस्तुतः अब भी चल रहे लालू 

प्रसाद यादव के इस शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी भ्रष्ट लालू यादव के शासन के खिलाफ अथक रूप से संघर्ष 
करने और स्वयं को पिछड़ी जातियों का 'मसीहा' बतानेवालों की पोल खोलने पर 
भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई की प्रशंसा करती है, क्योंकि वह मात्र धूर्त 
हैं, और कुछ नहीं। 'सामाजिक न्याय' की रट लगाते रहने के पीछे उनका एक ही 
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उद्देश्य है कि राज्य और लोगों को लूटने पर हमेशा परदा पड़ा रहे। बिहार में 
हमारा संघर्ष तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक पटना के इस अवैध शासन को 
सत्ता से हटा नहीं दिया जाएगा। 


जनता दल का सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं 

यह आशा करना व्यर्थ है कि यह प्रधानमंत्री कोई काररबाई कर सकते हैं 
कोई सिद्धांतवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। वह एक ऐसी सरकार के मुखिया 
हैं, जिसके मूल में अनेतिक राजनीति और हताशा, सत्ता का बीभत्स खेल दिखाई 
पड़ता है। जिस जनता दल का प्रतिनिधित्व वह करते हैं, बह कभी सिद्धांतों पर 
टिका ही नहीं। इस पार्टी का विभाजन अनेक बार हुआ--सिद्धांतों के आधार पर 
नहीं, बल्कि ठीक इसके विपरीत व्यक्तियों के लालचीपन के कारण। यह विडंबना 
ही है कि इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री विश्वास के साथ इतना भी दावा नहीं कर सकते 
हैं कि उन्हें लोकसभा के कुल सदस्यों में से 5 प्रतिशत सदस्यों का भी समर्थन 
प्राप्त है। फिर भी वह इस पद पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी निष्क्रियता और 
उदासीनता के कारण कुछ भ्रष्ट लोगों के हितों की पूर्ति होती है। 


वामपंथी सिद्धांतहीन हैं 

इस चौकडी का नेतृत्व वामपंथी कर रहे हैं, जिन्हें दोमुँही बातें करने में 
महारत हासिल है। सी.पी.आई.(एम.) इस बात का अथक प्रचार करती है कि 
उसने श्री लालू प्रसाद यादव के राज्य निहार में उनका विरोध करने में कहीं कोई 
कसर नहीं छोड़ी है; यह भी कि पूरे वामपंथी मोर्चा ने उसके नेतृत्व में श्री यादव 
के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है; यह भी कि सी.पी.आई. (एम.) ने लालू यादव 
के घनिष्ठ मित्रों से भरे तथाकथित राष्ट्रीय जनता दल को संयुक्त मोर्चा के द्वार 
में घुसने भी नहीं दिया। परंतु जब लालू यादव की सरकार को बरखास्त करने का 
मुददा आता है तो ये वामपंथी इसके लिए सरकार को मजबूर करने से पीछे हटने 
लगते हैं। 


सरकार का हाथ 
यह बात उस समय और स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई, जब सी.पी. 


आई. (एम.) के सदस्यों ने निहार के मामले में हस्तक्षेप करने में सरकार की 
निष्क्रियता के खिलाफ रखे गए भाजपा के “काम रोको प्रस्ताव” को रोकने की 
कोशिश की। ऊपर से तो इसका कारण वामपंथियों द्वारा अनुच्छेद 356 के उपयोग 
पर सैद्धांतिक आपत्ति! दर्ज करना बताया गया है, परंतु उस समय वह “सैद्धांतिक 
आपत्ति' कहाँ चली गई थी, जब सी.पी. आई. (एम.) के नेतृत्व में वामपंथियों ने 
गुजरात में भाजपा सरकार को हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार बनाने से 
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भाजपा को रोकने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करने का जोर-शोर से 


समर्थन किया था। यह तो हुई वामपंथियों के सिद्धांतों और राजनीतिक विश्वासों 
की बात। 


घोटाले में मार्क्सवादी शामिल 

जो भी हो, कम से कम सी.पी.आई. (एम.) को ईमानदारी और सिद्धांतों की 
बात नहीं करनी चाहिए। मार्क्सवादियों ने कांग्रेस के साथ सहयोग करने में कोई 
संताप नहीं दिखाया, जो इस देश में भ्रष्टाचार का मूल स्रोत है। अभी हाल में 
मार्क्सबादियों ने पश्चिम बंगाल में 'निजी खाता घोटाले' को दबाने में अत्यधिक 
उत्सुकता दिखाई इस घोटाले में सी.पी. आई. (एम.) के नेता और अन्य साम्यवादी 
सहयोगी अपनी झोली में 2500 करोड़ रुपए भरकर मालामाल हो गए हैं। अतः 
कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्सवादी अपने को उन पार्टियों का स्वाभाविक सहयोगी' 
समझें जो इस देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। 


भ्रष्टाचारियों को फूलने-फलने की अनुमति देनेवाली पार्टी कांग्रेस 
अब जहाँ तक 'पंथनिरपेक्ष ताकतों' के दूसरे स्तंभ कांग्रेस का संबंध है, उसने 
तो अपने नेताओं को उनके कुकृत्यो के पापों की सजा भुगतने से बचाने के लिए 
कोरी अवसरवादिता और सौदेबाजी करने की सभी सीमाएँ पार करने में विशिष्टता 
हासिल कर ली है। पचास वर्ष पूर्व, स्वतंत्रता-प्राप्ति की बेला में कांग्रेस ने 
स्बतंत्रता-संग्राम में अपनी जोरदार भूमिका का बखान करके लोगों को आश्‍चर्यचकित 
कर दिया था। पचास वर्ष बाद उसे इन्हीं लोगों से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला। 
पार्टी कौ छवि को उन लोगों ने इतना खराब कर दिया है कि आब इसे सुधारने की 
कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इन व्यक्तियों का केंद्र में चार दशकों से अधिक समय 
तक कांग्रेस की एकाधिकारपूर्ण सत्ता में रहने के दौरान एकमात्र योगदान यह रहा है 
कि उन्होंने सरकार के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार के बीज बोए और उसकी फसल 
काटकर लाभ भी उठाया। कांग्रेस की एकमात्र उपलब्धि यही रही है कि उसने पद 
और शक्ति का दुरुपयोग करके हर तरह से जबरदस्त भ्रष्टाचार के मार्ग पर बढ़ने 
के लिए प्रोत्साहित किया। इतिहास में संयुक्त मोर्चा का नाम इसलिए लिखा जाएगा 
कि उसने भ्रष्ट व्यक्तियों को साफ छूट जाने दिया, जबकि इतिहास में कांग्रेस का 
नाम इसलिए अंकित होगा कि उसने भ्रष्ट व्यक्तियों को फलने-फूलने दिया। 


दलितों के लिए कांग्रेस के घड़ियाली आँसू 

इस पर भी कांग्रेस का दुस्साहस देखिए कि वह भ्रष्टाचार को रोकने कौ 
आवश्यकता को बात करती है और उसे समाज के पददलित वर्गो का संरक्षक 
बनने में जरा भी शर्म नहीं आती, जबकि उसने इन्हीं वर्गों के साथ धोखा करके 
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विकास में उनके हिस्से के लाभ से उन्हें बंचित रखा। अब “सौ चूहे खाकर बिल्ली 
हज को चली' वाली कहावत चरितार्थ करते हुए कांग्रेस 11 जुलाई को पुलिस 
गोलीबारी में 10 दलितों के मारे जाने की घटना को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना 
सरकार को बरखास्त करने की माँग कर रही है। जो लोग स्वर में स्वर मिलाकर 
यह आवाज उठा रहे हैं, वे आसानी से यह भूल जाते हैं कि कांग्रेस-शासन में 
नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा भवन की ड्योढ़ी पर ही 130 गोवारियों की नृशंस 
हत्या कर दी गई थी। उधर अपने समय के सबसे खराब उपद्रवो और नम-विस्फोटों 

को घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए तथा उनसे भी अधिक अपाहिज हो गए। 

यह सब कुछ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। यह घटना अभी तीन वर्ष पहले की 

है। उस समय तो उन्होंने आँसू नहीं बहाए थे, मुख्यमंत्री से त्याग-पत्र देने की कोई 

माँग नहीं की थी। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुंबई में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए व्यक्तियों के 

प्रति अपना शोक व्यक्‍त करती है। कार्यकारिणी इस बात के लिए भाजपा-शिवसेना 

सरकार की सराहना करती है कि शीघ्र काररवाई करके उसने पदासीन जज से 

न्यायिक जाँच का आदेश दिया और अपने कर्तव्य से विमुख होनेवाले पुलिसकर्मियों 

एवं अधिकारियों को निलंबित किया। किसी भी अन्य सरकार ने इतनी तेजी से 

और संयमपूर्वक काररवाई नहीं की, जबकि कांग्रेस के उत्तेजना फैलानेवाले एजेंट 

शांति भंग करने पर उतारू रहे, हालाँकि कांग्रेस-शासन के अधीन अनेक दशकों 

तक हिंसा की घटनाओं के बाद अब शांति बहाल हुई है। 


महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस बेचैन 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस द्वारा चलाए गए वैरभावपूर्ण आंदोलन की निंदा 
करती है और इसपर अपनी चिंता प्रकट करती है कि विधानसभा के सत्र की 
पूर्वसंध्या पर या सत्र के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनादर 
करने की यह चौथी घटना है। हम मानते हैं कि यह घटना पूरी तरह कोई संयोग 
नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा राज्य में फिर से सत्ता में आने के लिए किए गए एक 
हताशापूर्ण प्रयास का हिस्सा है जबकि लोगों ने इस पार्टी को स्थानीय और 
राष्ट्रीय-दोनों स्तरों पर पिछले अनेक चुनावों में परास्त कर दिया है। 


महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी 
अनुच्छेद 356 का सहारा लेकर महाराष्ट्र सरकार को बरखास्त कर देने की 
कांग्रेस की माँग से पता चलता है कि मानसिक रूप से पूरी तरह दिवालिया इस 
पार्टी को सत्ता में वापस आने के लिए कपटपूर्ण तिकड़मबाजी करने के अलावा 
और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। महाराष्ट्र के बदनाम कांग्रेस नेताओं के लिए 
सत्ता हथियाने का एकमात्र साधन अनुच्छेद 356 रह गया है। इसके उपयोग से वे 
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पहले परोक्ष रूप में और फिर हेराफेरी से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी संयुक्‍त मोर्चा सरकार को चेतावनी देती है कि यदि उसने कांग्रेस कौ 
माँग मानकर अपनी सरकार को बचाने के लिए फिर से सौदेबाजी. की तो इसके 
दुष्परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह निश्चियपूर्वक 
दावा करती है कि महाराष्ट्र में किसी तरह से संवैधानिक तंत्र नहीं टूटा है और 
स्थिति पर भाजपा-शिवसेना सरकार का पूरा नियंत्रण है। 


संयुक्त मोर्चा सरकार की ढुलमुल नीति तथा कुशासन 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी संकल्प करती है कि वर्तमान ढुलमुल नीति तथा 
कुशासन-दोनों जो संयुक्‍त मोर्चे की सरकार की विशेषता बन गए हैं को समाप्त 
करने के लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देगी। आपस में झगड़ रहे इन 
राजनेताओं की अपेक्षा कहीं बेहतर शासकों की जरूरत देश को है। ये शासन 
चलाने की बजाय अपनी भोतिक और राजनीतिक समृद्धि के अधिक इच्छुक हैं। 
पिछले एक वर्ष में कोई नई नीति शुरू नहीं की गई, केवल राष्ट्र के हितों का 
सौदा होता रहा है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था डॉँवाडोल स्थिति में है और विकृत 
संघवाद के वेश में क्षेत्रीय संकीर्णता से प्रोत्साहित होकर और देश की एकता तथा 


अखंडता की कोई चिंता किए बिना यह दूषित विघटनकारी शक्तियाँ राष्ट्र के 
सामाजिक-राजनीतिक ढाँचे को तार-तार कर रही है। 


दिहाड़ी पर सरकार 


संयुक्त मोर्चा में आंतरिक विरोधाभासों का बोझ बढ़ता जा रहा है और दरारें 
बढ़कर बड़े-बड़े गड्ढे बनते जा रहे हैं। शासन-व्यवस्था के मामलों में जरा भी 
सहमति न होने के कारण ऐसे मामले खटाई में पड़े हैं जिनपर गरमागरम बहस होती 
रहती है। सोच-समझकर नीति तैयार करने की बजाय केवल तदर्थबाद का 
बोलबाला है। यह सरकार दिहाड़ी पर चल रही है। सरकार बचाने में ही इतने उलझे 
रहते हैं कि लोगों या देश के हितों की तरफ ध्यान देने की फरसत ही उन्हें नहीं है। 
यह सरकार के नाम पर मजाक है, देश के लोकतांत्रिक ढाँचे पर कलंक है। 


संयुक्त मोर्चा सरकार हटनी ही चाहिए 

इस सरकार को हटाकर ही यह कलंक मिटाया जा सकता है। यदि संयुक्त 
मोर्चा के पास थोड़ी सी भी राजनीतिक नैतिकता और जनादेश के प्रति सम्मान-भाव 
बचे रह गए हों तो वह एक दिन भी सत्ता से चिपकी नहीं रहेगी और नए चुनाव 
कराएगी। वर्तमान दुर्दशा से निकलने का यही एक रास्ता है। हमारे गणराज्य को 
अत्यंत पतित पार्टियों और उतने ही पतित राजनीतिज्ञों के हाथों बंधक बनाकर 
नहीं रखा जा सकता। संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्ता से हटना ही होगा। [] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 19-21 दिसंबर, 1997 


राजनीतिक स्थिति 


केवल भाजपा ही स्थायी सरकार दे सकती हे 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आगामी मध्यावधि चुनाव को लोगों 
के लिए एक ऐसी सरकार चुनने का अद्भुत अवसर समझती है जो उद्देश्यपूर्ण हो, 
जनहितकारी नीतियों के कार्यान्वयन में विश्वास रखती हो और जिसमें देश को समर्थ 
नेतृत्व देने का दृढ़ विश्वास हो। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसमें श्री अटल 
बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसी प्रकार की सरकार बनाने की क्षमता है। 

अच्छा हो यदि सन्‌ 1998 का जनादेश एक स्थिर सरकार और सुयोग्य 
प्रधानमंत्री के लिए जनादेश हो और इन दोनों को केवल भाजपा ही सुनिश्चित कर 
सकती है। इसके ठीक विपरीत, हमारे विरोधी न तो स्थिरता प्रदान करने का वादा 
कर सकते हैं और न ही वे देश को एक योग्य प्रधानमंत्री दे सकते हैं। वास्तव 
में कांग्रेस और संयुक्‍त मोर्चा-दोनों ने ही प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद का 
कोई नाम नहीं दिया है। यह सच है कि उनके पास इस पद के लिए अनेक दावेदार 
हैं, परंतु उनमें कोई भी इस पद के लिए जरा भी उपयुक्त नहीं है। 


संयुक्त मोर्चा तथा कांग्रेस का अनुत्तरदायी व्यवहार 
इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले डेढ़ वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता, संयुक्‍त 
मोर्चा और कांग्रेस दोनों की जोड़-तोड़, अवसरवादिता और ब्लैकमेल की राजनीति, 
सरकार द्वारा लोगों के प्रति सभी जिम्मेदारियों का पूरी तरह परित्याग, एक ऐसे 
आर्थिक एजेंडा को लेकर चलना जिसमें जनता को अथाह कष्ट भोगने पड़े और 
उनको आकांक्षाओं की नितांत उपेक्षा की गई--इन सभी कारणों से उदासीनता पैदा 
हुई। गुजराल सरकार के अंतिम दिनों में जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस 
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ने नितात गैर-जिम्मेदारी से आचरण किया, उससे यह उदासीनता और अधिक बढ़ 
गई और 11वीं लोकसभा को भंग करना पड़ा, जैसाकि भाजपा ने भविष्यवाणी की 
थी। आम आदमी पहले ही कमरतोड़ महँगाई में पिस रहा था, और जून 1996 से 
अब संयुक्‍त मोर्चा और कांग्रेस की राजनीतिक काली कारतूतों तथा ऊँचे पदों की 
लिप्सा की अतिरेकपूर्ण आकांक्षा के कारण उसे और भी भार सहना पड़ रहा है। 


लोकतंत्र को क्षति पहुँचानेवालों को दंड मिले 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी लोगों से अपील करती है कि वह लोकतंत्र 
को और आगे क्षति से बचाने के लिए इस उदासीनता को हावी न होने दे। जनता 
कौ तरफ से कांग्रेस और संयुक्‍त मोर्चा की अस्थिर करनेवाली राजनीति का सही 
जवाब यही होगा कि वह इन दोनों को मतदान में बुरी तरह पराजित करे और 
लोकतंत्र के इन विध्बंसकों को सजा दे। 

लोकसभा-चुनावों के दो वर्षों से भी कम समय में सरकार को दुराग्रहपूर्वक भंग 
करने के बाद अब कांग्रेस और संयुक्‍त मोर्चा-दोनों ही एक-दूसरे को दोषी ठहराने 
में लगे हुए हैं। स्थिर शासन प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति नितांत उपेक्षा-भाव 
दिखाने के बाद दोनों में से हरेक सिर्फ अपने को 'स्थिरता का रक्षक' बता रहा है। 

इन दोनों के बीच सुविधा के लिए हुआ अनैतिक गठबंधन ताश के पत्तों के 
घर को तरह ढह गया, जिसके कारण उनके सभी नैतिक आधार समाप्त हो गए। 
परंतु वे अब भी अपनी सदाचारिता की नैतिकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 


भाजपा के विरुद्ध अनैतिक गठबंधन 

यदि संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस चुनावों के बाद भाजपा को सत्ता में आने से 
रोकने के लिए अपवित्र गठबंधन का ढोंग न रचते तो इस संपूर्ण स्थिति से बचा 
जा सकता था और देश में एक स्थिर सरकार रह सकती थी। यद्यपि सन्‌ 1996 
का जनादेश खंडित था, फिर भी यह स्पष्ट तथा कांग्रेस और संयुक्‍त मोर्चा के 
मुख्य घटक जनता दल के खिलाफ था। साथ ही यह जनादेश भाजपा के समर्थन 
में था, जिसने सबसे अधिक सीटें प्राप्त की थीं। परंतु हारनेवाले 'सेक्युलरवाद' तथा 
'परिसंघवाद' को रक्षा की आड़ में शासक बन बैठे; जबकि सच यह है कि अपने 
को इन दोनों राजनीतिक अवधारणाओं का हिमायती कहनेवालों के हाथों ही इनका 


सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है। 
वामपंथियों की आसुरी भूमिका 


पिछले डेढ़ वर्षों में वामपंथियों ने सर्वाधिक आसुरी भूमिका निभाई है। 
“आस्तीन में सॉप' को कहावत को सिद्ध करनेवाले मार्क्सवादी न तो संयुक्त मोर्चा 
में अपने सहयोगी दलों के मित्र हैं, न ही कांग्रेस के शत्रु हैं, और फिर भी वे मित्र 
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और शत्रु-दोनों का ही स्वॉग भरते हैं। भाजपा के खिलाफ खोखली नारेबाजी और 
निंदात्मक प्रचार के बावजूद सी.पी.आई. (एम.) ने सिद्ध कर दिया है कि पुराने 
मार्क्सवादियों की दोगली जबान और दोगली राजनीति की आदतें खत्म नहीं हुई 
हैं। बिना जवाबदेही के सत्ता के पीछे भागने में, जिसके लिए वे किसी के साथ भी 
मिल जाने और किसी भी बात पर समझौता करने के इच्छुक हैं, मार्क्सवादियों ने 
राजनीतिक ठगों के रूप में अपना सही चरित्र प्रदर्शित कर दिया है। 


कांग्रेस की चालाको 

मध्याबधि चुनाव थोपने से पैदा हुए राजनीतिक संकट के पीछे भी एक 
निहितार्थ है। कांग्रेस ने जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से संयुक्त 
मोर्चा से समर्थन-वापसी का जो कारण बताया है (जबकि वास्तव में यह सत्ता में 
अपने को चालाकी से स्थापित करने की कांग्रेस की चाल थी) वह चिंता का विषय 
है। एक प्रधानमंत्री की हत्या बहुत गंभीर बात है और किसी भी जाँच समिति को 
ऐसे किसी मामले को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। जस्टिस एम.सी. जैन ने 
कई व्यक्तियों और संगठनों पर अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ, आक्षेप और आरोप 
लगाए हैं। दुर्भाग्य से उनकी कुछ टिप्पणियाँ एकदम सामान्य रूप में हैं, जिनसे 
पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब हुए हैं। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह 
है कि उन्होंने पूरे तमिल समुदाय को दोषी ठहरा दिया है और सिखों के बारे में 
भी आशंका व्यक्त की है। पड़ोसी मित्र देशों के प्रति उनकी टिप्पणी अवांछित है। 
किसी भावी सरकार को जस्टिस जैन के निष्कर्षों का आकलन एक आपराधिक 
जाँच के रूप में ही करना चाहिए और इसे उस प्रकार से राजनीतिक बदला लेने 
की भावना से ग्रहण नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अंतरिम रिपोर्ट 
को लेकर किया है। 


अर्थ-व्यवस्था लंगड़ाई 

“संयुक्त मोर्चा' नाम का जो तजुर्बा किया गया और जिसमें कांग्रेस सक्रिय 
भागीदार थी, शुरू से ही उसका विनाश निश्‍चित था और उसके बाद के विनाशकारी 
प्रभाव सबके सामने हैं। अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त है और पी. चिदंबरम का 
स्वप्निल बजट” सभी को भयानक दुःस्वप्न दिखाई पड़ रहा है, जिनमें बड़े-बड़े 
उद्योग भी शामिल हैं, जिन्होंने उस समय इसकी बड़ी सराहना की थी। देश आर्थिक 
संकट की चपेट में हैं। औद्योगिक विकास की दर 12 प्रतिशत से गिरकर पाँच 
प्रतिशत पर आ गई है। इसमें लघु उद्योग को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा 
है। इसी प्रकार कृषि-विकास भी पिछले वर्ष के 7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 
4 प्रतिशत रह गया है। किसानों की हालत नद से बदतर हो गई है। आज तक 
रुपए को कौमत कभी इतनी नहीं गिरी, जितनी आज गिर गई है और पूँजी-बाजार 
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लगभग विध्वंस की स्थिति में पहुँच गया है। राजनीतिक अनिश्‍चितता के कारण 
देश और विदेश में निवेशक भारतीय बाजार के बारे में बहुत आशंकित हो गए 
हैं और भावी निवेश के बारे में पूरी तरह अविश्वास बना हुआ हेै। 


दलितों तथा जनजातियों को सर्वाधिक नुकसान 

संयुक्‍त मोर्चा सरकार द्वारा संविधान का तिरस्कार करने से कानून के शासन 
को अत्यधिक क्षति पहुँची है। निर्धन और असहाय वर्ग, विशेष रूप से दलितों को 
एक ऐसे शासन में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, जिसकी न कोई दिशा थी, न 
ही उसका कोई लक्ष्य था। बिहार में हाल में हुए नरसंहार में 6। गरीब ग्रामवासी 
मारे गए, जिनमें से अधिकतर दलित थे। यह एक प्रतीकात्मक उदाहरण है, जिससे 
ढोंगी वामपंथियों सहित संयुक्त मोर्चा ने लालू के बिहार के जंगलराज की ओर 
से जिस तरह आँखें मूँदे रखी, उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। बेशक कांग्रेस 
बड़ी उत्सुकता से राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करने की प्रतीक्षा कर रही है, 
जिसके प्रमुख कर्ता-धर्ता चारा घोटाले के प्रमुख अभियुक्त भी हैं। संयुक्‍त भोर्चा 
को यह श्रेय जाता है कि उसने अपने कांग्रेस-आकाओं को खुश करने और चारा 
घोटाले में लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए भी अन्य अनेक वित्तीय घोटालों 
में सफलतापूर्वक जाँच का काम रुकवाए रखा। इन अपराधों से संबंधित फाइलें 
इंद्र कुमार गुजराल के कार्यालय से कभी बाहर नहीं निकलीं। 


राष्ट्रीय एकता को खतरा जारी 

राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने की प्रवृत्ति जारी है। आई.एस. आई 
के दुष्कृत्य नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गए हैं और ये गतिविधियाँ अखंडता 
के लिए खतरा बन रही हैं। जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों को दुलारने 
से गुजराल सरकार ने उन लोगों का दुस्साहस बढ़ाया है और उनको प्राणघातक 
गतिविधियों को शह दी है। जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। जहाँ एक 
तरफ कश्मीर में आतंकवादियों के प्रति सरकार ने नरमी का व्यबहार किया है, 
बहीं दूसरी तरफ बेघरबार हुए कश्मीरी पंडित अभी भी घाटी में अपने घरों को 
लौट नहीं पाए हैं। पूर्व में घुसपैठ निर्बाध रूप से जारी हे जिससे इन क्षेत्रों की 
जनसंख्या में असंतुलन से अस्थिरता पैदा हो रही है। उत्तर-पूर्व में अलगाववाद 
में कमी आने का कहीं कोई संकेत नहीं है। इसके विपरीत विद्रोही गतिविधियाँ 
बढ़ रही हैं, जिनके कारण भारी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा जा 
रहा है। श्री देवेगौडा और श्री गुजराल-दोनों ने उत्तर-पूर्व में 6100 करोड़ रुपए 
के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। परंतु अन्य सभी वादों की तरह 
यह भी सपना बना रह गया। 

भाजपा सैन्यबलों के वेतन की विसंगतियों पर चिंता व्यक्त करती है, जिसके 
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कारण उनका मनोबल प्रभावित हुआ है। हमारे सेवानिवृत्त जवानों की सेवा और 
बलिदान की उपेक्षा जारी है। इन दोनों मुद्दों का समाधान तुरंत प्रभावकारी ढंग 
से करना आवश्यक है। 


कांग्रेस तथा संयुक्त मोर्चा का अंत 

यह विडंबना ही है कि कांग्रेस-संयुक्त मोर्चा समझौते की समाप्ति के साथ ही 
साथ संयोग से एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस और जनता दल टूटते गए हैं। 
मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक में कांग्रेस टुकड़े-टुकड़े 
हो गई या टुकड़े होने के कगार पर है। उड़ीसा में लगभग संपूर्ण प्रदेश जनता दल 
अपनी मूल इकाई से टूटकर अलग हो गया है और उधर निहार में कभी प्रदेश जनता 
दल कहलानेवाली पार्टी को लालू यादव ने पारिवारिक जागीर बना लिया है। 


भाजपा अजेय स्थिति में 

दूसरी तरफ, हमारे वर्तमान मित्रों के अलावा तमिलनाडु और उड़ीसा में हमारे 
नए सहयोगियों के बढ़ते समर्थन से भाजपा और इसके सहयोगी दल कम से कम 
425 निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रमुख रूप से चुनावी दौड़ में आगे हैं। हमारी अविजित 
स्थिति के आसपास कोई अन्य संघटन नहीं आता है। 


लोग भाजपा की ओर देख रहे हैं 

हमारे प्रमुख विरोधियों की शक्ति असाधारण रूप से क्षीण हो जाने और दूसरी 
तरफ भाजपा की अपार संभावनाओं और अवसरों के खुल जाने के बाद हमारी 
जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी महसूस करती है कि हमारे समर्थन 
में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो भाजपा की तरफ स्थिर शासन, 
सुशासन और योग्य नेतृत्व की आशा से देख रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूर्ण 
विश्वास है कि चूँकि भाजपा अब एकमात्र विकल्प है, इसलिए वह अन्य दलों द्वारा 
रिक्‍त किए जा रहे स्थान को तेजी से भरती जा रही हे! 


भाजपा भारी जनादेश-प्राप्ति के प्रति आशान्वित 

संयुक्‍त मोर्चा का 17 महीने का शासन कांग्रेस के पिछले पाँच वर्षों के शासन 
से भिन्न नहीं रहा है। सरकार का नाम बदल गया, परंतु उसका चरित्र बही रहा। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के लोगों का आह्वान करती है कि बे संयुक्त मोर्चा के 
कुशासन और कांग्रेस की राजनीतिक चालबाजियों के खिलाफ बोट दें। वे आगामी 
मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस और इसके औरस संगठन संयुक्त मोर्चा के खिलाफ 
अपना निर्णय दें। उनका निर्णय जोरदार ढंग से भाजपा के पक्ष में हो। 

हमारा विश्‍वास है कि इतिहास में हर राजनीतिक पार्टी की एक भूमिका होती 
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है। भाजपा के लिए वह क्षण आ गया है, जब उसे अपनी निर्धारित भूमिका निभानी 
है। यह भूमिका है एक ऐसे राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करने की, जिसके साथ 
कपटियों ने विश्वासघात किया। यह भूमिका है सुशासन प्रदान करने की, जिससे 
देश के सभी लोग समृद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी भूमिका से हमारी स्वतंत्रता 
के इस 50वें वर्ष में एक बार फिर आशा, अवसर और एकत्व की भावना जागृत 


होगी। 


भारतीय इतिहास में परिवर्तनकारी मोड़ 

स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में यह एक परिवर्तनकारी मोड़ है, एक ऐसा 
मोड़, जहाँ से हमारा देश अपनी यात्रा का शुभारंभ करके अगली सहस्राब्दी में 
पहुँचेगा। आज इस मोड़ पर खड़े होकर भाजपा जनसमर्थन के द्वारा भय और भूख 
से मुक्त एक समाज के निर्माण का वादा करती है और एक ऐसा राष्ट्र बनाने का 
संकल्प करती है, जिसमें आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों का सामना 
करने का दृढ़ आत्मविश्वास होगा। हम एक ऐसे सामाजिक सदभाव के युग की 
शुरुआत करने की प्रतिज्ञा करते हैं, जहाँ कमजोर वगो के लोग शांति और शान 
से रह सकेंगे, जहाँ महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा होगी, जहाँ युवा राष्ट्र-निर्माण 
के पावन कार्य में सक्रिय भागीदार होंगे, और जहाँ एक सहानुभूतिशील और 
उत्तरदायी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक 
समस्याओं के समाधान पर ध्यान देगी। 


[1] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 22-23 फरवरी, 1996 


राजनीतिक स्थिति 


भ्रष्ट राव सरकार का निराशाजनक रिकॉर्ड 

जैसे-जैसे नरसिंह राव सरकार अपने कार्यकाल की समाप्ति के नजदीक 
आती जा रही है, वैसे-वैसे उस का निराशाजनक रिकॉर्ड और अधिक साफ होता 
जा रहा है। पाँच वर्षों का उनका शासन भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और राजनीतिक 
धोखाधड़ी से परिपूर्ण रहा है। बोफोर्स मामले को दबाने, सेंट किट्स के जालसाजी 
के मामले, प्रतिभूति घोटाले, सूटकेस कांड, गोल्डस्टार में धोखाधड़ी, पाँच हजार 
करोड़ रुपए के चीनी घोटाले, विनिवेश घोटाले और दूरसंचार घोटाले के बाद 
हवाला से उत्पन्न स्थिति से स्पष्ट है कि राव सरकार केंद्र में सबसे अधिक भ्रष्ट 
सरकार है। 

भाजपा ने पिछले अनेक वर्षो से निरंतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ रखी 
है। भाजपा ने राजनीति में धनशकित के उपयोग को समाप्त करने हेतु चुनावों के 
लिए सरकारी खजाने से धन की व्यवस्था करने का आग्रह बार-बार किया है। 
परंतु कांग्रेस इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव गुँगी, बहरी और अंधी बनी रही है। 


राब सरकार के पागलपन के पीछे निहित स्वार्थ 

इस प्रसंग में उच्चतम न्यायालय द्वारा हवाला मामले में इसके सभी पहलुओं 
की जाँच करने के लिए सी.बी.आई. को दिए गए निर्देश का हम स्वागत करले 
हैं। परंतु न्यायालय और जनता इस बात को ध्यान में रखेगी कि हवाला डायरी 
पूरे पाँच वर्ष पुरानी है। यदि प्रधानमंत्री सचमुच कुछ काररवाई करना चाहते तो 
वह अधिक से अधिक एक वर्ष के अंदर सी.बी.आई., जो उनके ही अधीन है, 
को छानबीन करने तथा जहाँ कहीं आवश्यक प्रमाण मिलते हैं, वहाँ मुकदमा शुरू 
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करने का निर्देश दे सकते थे। परंतु प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि 
उलटे प्रधानमंत्री के निर्देशन में सी.बी.आई. ने ऐसे समय में हमारे पार्टी अध्यक्ष 
पर मूर्खतापूर्ण आरोप लगा दिया, जब लोकसभा-चुनावों के सिर्फ 100 दिन रह गए 
हैं। उनके इस पागलपन के पीछे एक निहित उद्देश्य है। सी.बी.आई. का बॉस 
होने के नाते वह अपराध और भ्रष्टाचार की चुनावी राजनीति चला रहे हैं। स्पष्ट 
है कि उनका उद्देश्य न्याय करना नहीं, अपितु एक सिरे से दूसरे सिरे तक सबको 
बदनाम करना है। उच्च प्रतिष्ठाबान एवं संवेदनशील हृदयवाले श्री आडवाणी ने 
तुरंत संसद्‌ से त्याग-पत्र दे दिया और शपथ ली कि जब तक उनका नाम 
आरोपमुकत नहीं हो जाता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम माँग करते हैं कि 
यदि सी.बी.आई. के पास श्री आडवाणी और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ 
कोई प्रमाण हे तो उन्हें शीघ्रातिशीघ्र सामने लाए, ताकि मुकदमे की सुनवाई 


दिन-प्रतिदिन हो सके। तभी आम चुनावों से पूर्व, समय पर यह मामला निपट 
सकता है। 


सी.बी. आई. प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाए 

इसी बीच श्री आडवाणी के त्यागपत्र ने भ्रष्ट मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए 
विवश कर दिया। किंतु देश मंत्रियों के त्यागपत्र से संतुष्ट नहीं होगा। भाजपा माँग 
करती है कि सी.बी.आई. 11 मार्च, 1995 को एस.के. जैन के स्पष्ट उद्घाटित 
बक्तव्य के आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री पर मुदकमा चलाए। श्री जैन ने इस बयान 
में कहा था कि वह प्रधानमंत्री से नौ बार मिले और उन्हें कुल साढ़े तीन करोड़ 
रुपए दिए। 

सी.बी. आई. द्वारा प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 
इससे एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री पी.बी. 
नरसिंह राब जैन हवाला कांड में प्रमुख अभियुक्त हैं और वही सी.बी.आई. संबंधी 
मामलों में निर्णायक फैसले ले रहे हैं। एक अभियुक्त को अभिनिर्णायक (जूरी) 
और न्यायाधीश का कार्य करने नहीं दिया जा सकता, न ही सी.बी.आई. को 
प्रधानमंत्री के मित्र श्री चंद्रास्वामी के प्रति नरम रवैया रखने दिया जा सकता है। 


हमें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय इन सभी बातों को ध्यान में रखेगा और 
आवश्यक निर्देश देगा। 


इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का भाजपा द्वारा स्वागत 

भाजपा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय का भी स्वागत करती है, 
जिसमें पृथक्‌ उत्तरांचल पर्वतीय राज्य की माँग करनेवाले शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं 
पर किए गए दुर्दमनीय अत्याचारों के लिए श्री मुलायम सिंह यादव की कड़ी 
भर्त्सना की गई है। भाजपा माँग करती है कि श्री यादव द्वारा आंदोलनकारियों को 
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कचल देने के आदेश के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाए। इस संबंध में भाजपा 
इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री 
मायावती ने भी इन अत्याचारों से इनकार किया था और संबंधित अधिकारियों पर 
मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी। प्रधानमंत्री का दोष भी किसी तरह कम 
नहीं है, क्योंकि न तो उन्होंने इन महापराधों की निंदा की और न ही इसके लिए 
मुलायम सरकार को बरखास्त किया। 


बिहार में चारा घोटाला 

बिहार में भाजपा ने श्री लालू प्रसाद यादव के जनता दल द्वारा सरकारी खजाने 
से 1200 करोड रुपए की लूट की पोल खोलकर रख दी है। सभी नियमों-विनियमों 
का अतिक्रमण कर 'चारा घोटाला' के नाम से कुख्यात कांड में करोड़ों रुपए का 
गबन हुआ है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहने के इस मुद्दे को परिणति 
तक ले जाने के अपने संकल्प के अनुसार निहार भाजपा भ्रष्टाचार का परदाफाश 
करने के लिए सबसे आगे आई है। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि इस भारी धोखाधड़ी 
के समय लालू प्रसाद यादव केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, वित्तमंत्री भी थे। 


कलकत्ता बम-कांड में मार्क्सवादी साँठ-गाँठ 

पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभुत्वबाली सरकार कलकत्ता 
बम-विस्फोट के मुख्य अभियुक्त रशीद खान की डायरी को दबाने का अथक 
प्रयास कर रही है, क्योंकि इसमें वरिष्ठ और प्रभावशाली मार्क्सवादी नेताओं के 
रशीद खान के साथ संबंधों के प्रमाण हैं। 

भाजपा इस बुराई के खिलाफ लड़ते रहने तथा देश के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार 
को उखाड़ फेंकने के लिए कृतसंकल्प है। भाजपा का दृढ़ निश्चय है कि वह सभी 
क्षेत्रों और सभी स्तरों पर ईमानदारी तथा नैतिकता को उनका सही स्थान दिलाएगी 
और जवाबदेही को शासन-पद्धति का अंतरंग भाग बनाएगी। 


राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था में अनेक खामियाँ 

श्री राव और उनके मित्रों के दुष्कमों की कहानी भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं 
है। दो करोड़ बाँग्लादेशियों की घुसपैठ भारत पर जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक 
आक्रमण है। तीन वर्ष के बाद भी मुंबई के नम-विस्फोट की घटनाओं के अनेक 
अपराधी भागे हुए हैं और बहुत से जमानत पर छूटे हुए हैं, परंतु किसी एक 
अपराधी को भी दंड नहीं मिला। पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में भारी मात्रा में 
घातक हथियारों को गिराए जाने की रहस्यमयी घटना से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा 
की जबरदस्त खामियों का पता चलता है, बल्कि इससे राज्य और केंद्र की सरकारें 
पूरी तरह से कठघरे में खड़ी हो गई हैं। 
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वित्तीय नीतियों की विफलता 


रुपए के लगातार अवमूल्यन से सरकार को संपूर्ण आर्थिक नीतियों की 
विफलता की झलक दिखाई पड़ जाती है। इस हिसाब से तो भारतीय रुपया मात्र 
कागज का टुकड़ा रह जाएगा। पाँच वर्षों से भी कम समय में कीमतों में शत 
प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। जब केंद्रीय वित्तमंत्री यह टिप्पणी करते हैं कि रुपए 
का संरक्षण करना सरकार का काम नहीं है तो इससे पता चलता है कि सरकार 
का काम अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के अलावा और कुछ नहीं है। 

, सरकार विरासत में देश पर 3,00,000 करोड़ रुपए का विशाल विदेशी ऋण 
तथा 6,00,000 करोड़ या इससे अधिक का संयुक्‍त आंतरिक ऋण छोड़ जाएगी। 
बहुचर्चित विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से घटता जा रहा है। कश्मीर तथा उत्तर-पूर्व 
सीमा-क्षेत्रों (नेफा) की स्थिति पर तो कुछ न कहें तो ही अच्छा है। 


भाजपा तुरंत चुनावों की माँग करती है 

इस सरकार ने इन सभी कृत-अकृत पापों से देश को बदनाम कर दिया, 
लोगों को परेशानी में डाल दिया, अर्थ-व्यवस्था को चौपट कर दिया, राज-व्यवस्था 
को अस्थिर बना दिया, और देश के लोकतांत्रिक संविधान तक का अपमान किया 
है। अनिश्‍चितता और अवैधता के वातावरण ने देश में एक मनोवैज्ञानिक शून्यता 
पैदा कर दी है। इस स्थिति में आवश्यक है कि यह सरकार त्यागपत्र दे और 
लोकसभा के शीघ्र चुनाव हों। 

आज हमारे देश और हमारे लोगों की सुरक्षा दाव पर लगी है। भारत की 
एकता और अखंडता खतरे में है। हम सबको इसे पूरी ताकत से बचाना है। इस 
संकट की घड़ी में हम देश का हित सोचनेवाले सभी व्यक्तियों से देश को बचाने 
तथा देश में एक ऐसी सरकार बनाने में सहयोग देने की अपील करते हैं जो देश 
का शासन चला सके और देश को आगे ले जाए। टं 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 15-17 नवंबर, 1996 


राजनीतिक स्थिति 


भाजपा को जनादेश प्राप्त 

भारतीय जनता पार्टी को इस वर्ष हुए आम चुनावों में प्राप्त जनादेश से वंचित 
कराने के एकमात्र प्रयोजन को लेकर नितांत राजनीतिक अवसरवाद के आधार 
पर बनाए गए गठबंधन द्वारा सत्ता में आने के 6 महीने से भी कम समय में श्री 
एच.डी. देवेगौडा के नेतृत्व में 14 पार्टियों के संयुक्त मोर्चा की सरकार का 
कुशासन नई गहराइयों के धरातल तक जा गिरा है। इस सरकार ने राजनीतिक 
नैतिकता को पूरी तरह ताक पर रखकर संविधान को तहस-नहस कर दिया है। 
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर जहाँ भारतीय 
जनता पार्टी ने 33.8 प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त कर अपने आधार को और 
पुख्ता बनाया, जहाँ इस पार्टी के पक्ष में दो प्रतिशत मतों की वृद्धि हुई उसने एक 
बार फिर दिखा दिया कि पार्टी को उसकी एक अलग बैचारिक प्रतिबद्धताओं के 
कारण लोगों का समर्थन प्राप्त है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया 
हो गया। उत्तर प्रदेश में बेचारा संयुक्‍त मोर्चा दूसरे स्थान पर है। और इस प्रकार 
वहाँ वह कोई अच्छी हालत में नहीं है। 


निरंकुशता की ओर बढ़ते कदम 

गुजरात में भाजपा सरकार को हटाकर दलबदलुओं और अवसरवादियों की 
कठपुतली सरकार बनाना तथा उत्तर प्रदेश में अन्य सभी दलों से बहुत आगे 
भाजपा के रहने के बावजूद उसे सरकार न बनाने देने की खातिर राष्ट्रपति शासन 
लागू करना संयुक्त मोर्चा की राजनीतिक अनैतिकता के उदाहरण हैं और नितांत 
निरंकुश सत्तावाद की ओर बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। इसी बीच देवेगोड़ा 
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संसद्‌ में दिए गए अपने वक्तव्य के अनुरूप खरे उतरे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 
संघर्ष उनकी कार्यसूची में ऊँचे स्थान पर नहीं है, और यह बात संयुक्‍त मोर्चा ने 
चारा घोटाला आदि घोटालों के पीछे की सचाई को दबाने या पूर्व प्रधानमंत्री श्री 
पी.बी. नरसिंह राव आदि नेताओं को अपनी करनी का फल भोगने से बचाने के 
शर्मनाक प्रयासों से सच साबित कर दी है। इस प्रयास में सरकार ने सी.बी. आई. 
का इस्तेमाल सरकार के एक कपटी छलबल विभाग के रूप में करने में नए 
कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। दुःख की बात है कि शासन की इतनी खराब हालत 
पहले कभी नहीं हुई जितनी आज है। दरअसल अर्थ-व्यवस्था के अति महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र यथा-कृषि, रक्षा, विदेशी मामले, समाज-कल्याण आदि सरकार की लगातार 
उपेक्षा के कारण नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि 14 पार्टियों के इस आधारहीन, 
दिशाहीन गठबंधन में इतनी अंतर्विरोधी विचारधाराएँ हैं कि यह गठबंधन किसी भी 


कीमत पर सत्ता में बने रहने की लोलुपता के चक्कर में एक के बाद एक 
जबरदस्त भूल करता रहता है। 


कपटपूर्ण राजनीति निकृष्टतम स्तर पर 

भाजपा समझती हे कि संयुक्त मोर्चा द्वारा गुजरात और उत्तर प्रदेश में 
संविधान को तहस-नहस करना तथा सत्ता का दुरुपयोग करना निकृष्टतम प्रकार 
की कपटपूर्ण राजनीति है। सुरेश मेहता सरकार को संवैधानिक सिद्धांतों और 
पद्धतियों को बनाए रखने पर जोर देने के कारण भारी कीमत चुकानी पड़ी। 
भाजपा को गर्व है कि गुजरात में उसकी सरकार ने वहाँ के राज्यपाल द्वारा 
तरह-तरह की बाधाएँ खड़ी करने के बावजूद विधानसभा के सदन में अपना 
बहुमत सिद्ध किया। इस पूरे प्रकरण में राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण भूमिका को 
शर्मनाक और घृणास्पद ही कहा जा सकता है। राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है 
कि वह अपने पद की निष्पक्ष रूप से जिम्मेदारियाँ निभाएँ, परंतु उन्होंने ऐसा करने 
को बजाय पहले भाजपा सरकार को अस्थिर करने और बाद में उसे हटाने के 
षड्यंत्र में धुरी की कोल का काम कर अपने पद को कलंकित किया है। शंकर 
सिंह बघेला सरकार की स्थापना लोकतंत्र की हत्या में परिणित हुई है। गांधीनगर 


में नई सरकार भी उतनी ही गैरकानूनी है, जितनी देवेगौडा के नेतृत्ववाली सरकार 
अवैध हे। 


उ.प्र. में सरकार बनाने हेतु भाजपा को आमंत्रित करना चाहिए था 
इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 176 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 
उभरकर आने पर भाजपा को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाना चाहिए था, 
क्योकि संयुक्त मोर्चा और बसपा-कांग्रेस गठबंधन दोनों से भाजपा कहीं आगे है। 
केवल राजनीतिक नैतिकता ही नहीं, संबैधानिक लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांतों और 
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पूर्व परंपराओं का भी तकाजा है कि अब तक तो लखनऊ में भाजपा सरकार 
स्थापित हो जानी चाहिए थी। पिछले तीन आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट 
बहुमत के आसपास भी सीटें न मिलने के कारण त्रिशंकु संसद्‌ की स्थिति रही है। 
प्रत्येक अबसर पर राष्ट्रपति ने बेहिचक सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के 
लिए आमंत्रित किया। यही मानदंड उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी अपनाना 
चाहिए था। फिर भी वह संयुक्‍त मोर्चा सरकार के पिट्ठू ही साबित हुए और अपने 
राजनीतिक साथियों के हुक्म बजाने की स्थिति तक गिर गए। 


संविधान के साथ छल 

भाजपा मानती है कि यह एक झूठी कहानी है कि उन्होंने सरकार बनाने के 
सभी प्रयास किए, परंतु वह उसमें सफल नहीं हुए। इस मनगढ़ंत कहानी के आधार 
पर राज्य में नए राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए पुनः राष्ट्रपति-शासन लागू करना 
एक अनैतिक सरकार द्वारा संविधान के साथ छल करने का ज्वलंत उदाहरण है। 
यहाँ तक कि संसद्‌ को भी एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति-शासन की अवधि बढ़ाने 
का अधिकार नहीं है। संयुक्त मोर्चा की योजना अब राष्ट्रपति शासन को और 
आगे बढ़ाने की है, जो इस बात से प्रमाणित होता है कि इसमें उसके दो प्रयोजन 
हैं-- भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए (इस प्रकार जनादेश को उसी तरह समाप्त 
कर दिया जाए, जिस प्रकार उसने केंद्र में सत्ता हथियाई) और साथ ही विधायकों 
की खरीद-फरोख्त तथा जोर-जबरदस्ती से अपवित्र गठबंधन करने के लिए समय 
प्राप्त कर लिया जाए (इस प्रकार की सरकार का चरित्र भी देवेगोड़ा के 
नेतृत्वबाली सरकार के चरित्र से भिन्न नहीं होगा) । भाजपा अपनी इस उचित माँग 
पर अडिग है कि उत्तर प्रदेश में उसे सरकार बनाने के लिए अविलंब ही आमंत्रित 
किया जाए। वह अपने इस राजनीतिक संघर्ष को तार्किक परिणति तक ले जाने 
के लिए दूढ़संकल्प है। भाजपा जातिवादी संगठन के नाम से पहचानी जानेवाली 
समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जनादेश उड़ा लेने नहीं देगी, जिसका अस्तित्व 
ही अपराधपूर्ण और लोलुपता की राजनीति पर टिका है और जिसे जनता दल, 
वामपंथी दल, आदि अनैतिक सहयोगी दलों का समर्थन मिलता है। 


अनुच्छेद 356 का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग 
भाजपा संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा ऐसे 'आज्ञाकारी' राज्यपालों के सहयोग से 
गुजरात और उत्तर प्रदेश में किए जा रहे अनुच्छेद 356 के घोर दुरुपयोग की 
भर्त्सना करती है, जो सदैव अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए 
उत्सुक रहते हैं। इस विशेष अनुच्छेद में संशोधन करने की माँग अनेक वर्षों से 
हम कर रहे हैं। केंद्र इसका दुरुपयोग अपनी राजनीतिक विरोधी सरकारों को हटाने 
तथा अब हमें सत्ता में आने से रोकने के लिए कई बार कर चुका है, ताकि केंद्र 
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सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले दो तिहाई बहुमत से संसद्‌ 
की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाए। विडंबना यह है कि संयुक्त मोर्चा सरकार 
के गठन में सहयोगी बने दलों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल 
और जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्रियों ने हाल में संपन्न अंतरराज्यीय परिषद्‌ की 
बैठक में इस अनुच्छेद को समाप्त करने की माँग की है। यह भी कम विडंबना 
नहीं है कि संयुक्‍त मोर्चा ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में संविधान-संशोधन 
करके अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को समाप्त करने का वचन दिया है। यह 
विडंबना इस तथ्य से विशेष रूप से सामने आती है, जब हम देखते हैं कि संयुक्‍त 
मोर्चा को 6 महीने से भी कम के अपने शासनकाल में दो बार इस अनुच्छेद का 
दुरुपयोग क्षुद्र स्वार्था की प्राप्ति के लिए राजनीतिक रूप में करने में कोई झिझक 
नहीं हुई। भाजपा माँग करती है कि अनुच्छेद 356 में संशोधन करने के लिए तुरंत 
उपाय किए जाएँ, जिससे किसी ऐसी सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग करने से रोका 


जा सके, जैसाकि इसका दुरुपयोग श्री देवेगौड़ा के नेतृत्वबाली सरकार ने राजनीतिक 
अनैतिकता से ग्रस्त होकर किया है। 


सरकारिया आयोग की प्रासंगिक सिफारिशों पर काररवाई हो 

भाजपा अपनी यह माँग फिर दोहराती है कि राज्यपालों की नियुक्ति और 
उनको भूमिका के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को तुरंत व्यबहार में 
लाया जाए, ताकि हाल में गुजरात और उत्तर प्रदेश में राजभवनों में दिखाई पड़ी 
राजनीतिक छल योजना से बचा जा सके। राज्यपाल ही एक ऐसा संवैधानिक 
प्राधिकारी है, जो अपने कार्यों के लिए संसद्‌ के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस पद 
की विशिष्टता का दुरुपयोग राज्यपाल के विवेक की आड़ में किया जाता रहा है। 
भाजपा महसूस करती है कि संविधान-सभा में बहस के दौरान डॉ. बी.आर. 
अंबेडकर द्वारा राज्यपालों के लिए सुझाए गए अनुदेश इन दोषों को दूर करने में 
सहायक हो सकते हैं। हम मानते हैं कि यदि अनैतिकता के पोषक राज्यपालों द्वारा 
अपनी हठधर्मिता और शक्तियों का दुरुपयोग बिना रोक-टोक होता रहा (जैसा 


गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखा गया है), तो संघ के परिसंघीय चरित्र को काफी 
क्षति पहुँचेगी। 


संयुक्त मोर्चा सरकार कांग्रेसी भ्रष्टाचार पर परदा डाल रही है 
कांग्रेस-संयुक्त मोर्चा सरकार के जन-विरोधी और लोकतंत्र-वरिरोधी कार्यों 
में इन दो राजनीतिक संगठनों ने जो सॉठ-गाठ करके भूमिका निभाई है, वह इतनी 
स्पष्ट है कि उस पर विशेष बल देकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस 
के नेता अपने कुकृत्यों के कारण शिकजे में फँसे पड़े हैं, परंतु कांग्रेस ने उन्हें 
बचाने के लिए रणनीति के रूप में संयुक्त मोर्चा के साथ एक समझौता किया और 
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अपनी ख्याति के अनुरूप यह सिद्ध कर दिया कि सत्ता के प्रति उसकी कमजोरी 
इतनी अधिक है कि इसके सामने उसे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता तथा न्याय 
के प्रति उद्दंड होने में भी वह कोई सीमा पार कर सकती है। धोखाधड़ी से लेकर 
घूसखोरी और साधारण चोरी तक विभिन्न अपराधों में इसके नेताओं के फॅसे होने 
के कारण यह पार्टी अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुँच गई है। ऐसी हालत में 
वह दयनीय रूप से इतनी ही धमकी दे सकती है कि संयुक्‍त मोर्चा उसके समर्थन 
को सुनिश्चित न मान ले। इसी प्रकार पार्टी छोड़कर गए दल के विद्रोही कांग्रेसियों, 
जिन्होंने अभी कुछ समय पूर्व कांग्रेस को चाहे जितना अधिक कोसा हो, को फिर 
से पार्टी में वापस लेने के लिए की जा रही चिरौरी भरी अपील भी निरीह लगती 
है। 
वास्तव में कांग्रेस के पास देवेगौडा सरकार को समर्थन जारी रखने के 
अलावा कोई विकल्प नहीं है। उपलब्ध संकेतों से स्पष्ट है कि वह उत्तर प्रदेश 
में राष्ट्रपति-शासन फिर से लागू करने की घोषणा के पक्ष में बोट देगी, क्योंकि 
देवेगोड़ा सरकार ने पी.बी. नरसिंह राव जैसे मुसीबत में फँसे व्यक्तियों की मदद 
की है। भाजपा के मुकाबले ऐसी किसी सरकार का समर्थन करना कांग्रेस के लिए 
बेहतर है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना 
यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी.बी. आई. को दिए गए उस निर्देश पर 
सरकार कया करती है, जिसमें न्यायालय ने वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम 
केसरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी रिपोर्ट 2 दिसंबर तक दाखिल 
करने को कहा है। सी.बी.आई. और सरकार द्वारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को बचाने 
में बढ़-चढ़कर दिखाए गए उत्साह को देखते हुए अधिक संभावना यही लगती है 
कि सचाई को दबाने के सभी प्रयास किए जाएँगे, परंतु देवेगौड़ा सरकार द्वारा तथ्यों 
को झूठा बनाने के सभी प्रयासों के बावजूद न्यायालयों ने एक के बाद एक 
विध्वंसकारी आदेश दिए, जिनसे सिद्ध हो गया कि भाजपा का यह कथन पूरी तरह 
ठीक था कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से लेकर अब तक नरसिंह राव की सरकार 
सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार थी। कितु न्यायालयों द्वारा कांग्रेसियों की असलियत 
का लगातार परदाफाश किए जाने के बावजूद संयुक्त मोर्चा और कांग्रेस उसी तरह 
साथ साथ हैं, जैसाकि कहावत है, दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। 


सत्य को दबाने का षड्यंत्र 

भाजपा को खेद है कि इस निष्क्रियता और विशेष रूप से संयुक्त मोर्चा द्वारा 
काररवाई न किए जाने से राजनीति को विकृत किया गया है। निस्संदेह देवेगौडा 
सरकार की कार्यसूची में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष को शामिल न करने के 
अपने कारण हैं। यदि उसने भ्रष्टाचार को अपनी कार्यसूची में शामिल कर लिया 
होता तो उसे चारा घोटाले में जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री लालू 
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प्रसाद यादव की प्रमुख भूमिका के कारण उन पर मुकदमा चलाना पड़ता। चारा 
घोटाले में घोटालेबाजों को 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुँचा हे। 
ऐसा करने पर प्रधानमंत्री देवेगोड़ा की कुरसी खतरे में पड़ जाती, क्योंकि जनता 
दल के पर्याप्त सांसद श्री यादव के बफादार हैं। इसी प्रकार इसमें भी कोई आश्चर्य 
नहीं है कि इंडियन बैंक घोटाले की तह में जाने के लिए भी अभी कोई प्रयास 
नहीं किया गया है। जहाँ तक कांग्रेस से समर्थन लेने का संबंध है, उसके नेताओं 
के अपराधों के मामलों में उनके खिलाफ धीरे-धीरे आराम से काररवाई हो, यही 
आधार उससे समर्थन पाने का सबसे अच्छा तरीका है। एक तरह से सरकार का 
अस्तित्व ही भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने में नहीं, अपितु इसके प्रति आँखें 
मूँदे रखने पर निर्भर है। भाजपा सचाई दबाने के इस षड्यंत्र के खिलाफ अनवरत 
युद्ध छेडने के लिए कृतसंकल्प है। राष्ट्र को लूटनेवाले उन अपराधियों को दंड 
दिलाने के लिए यह अथक प्रयास करती रहेगी। 


भाजपा वामपंथियों का असली चेहरा सामने लाएगी 

नैतिकता से विहीन संयुक्त मोर्चा को शह देने में वामपंथियों की सहयोगी 
भूमिका भी कांग्रेस से किसी तरह कम निंदनीय नहीं है। विश्व भर में अस्वीकार 
कर दी गई विचारधारा से उत्पन्न मताग्रह से हताश होकर वामपंथी पार्टियाँ संयुक्त 
मोर्चा के जरिए अपनी एकदलीय पद्धति की लालसा को मूर्त रूप देने का प्रयास 
कर रही हैं। वहीं सी.पी. आई. (एम.), जो कल तक अनुच्छेद 356 का विरोध 
करने में सबसे आगे थी और पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में जिसकी 
सरकारों को केंद्र के हस्तक्षेप का शिकार होना पड़ा था, आज इस संवैधानिक 
प्राबधान के दुरुपयोग को निस्संकोच उचित ठहराती है। यह वही सी.पी. आई. 
(एम.) है, जिसके पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल की 
शरारतपूर्ण हरकतों से बचने के लिए राज्यपाल पद को समाप्त करने की माँग की 
थी और अब वही गुजरात तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपालों द्वारा अपने पद का 
दुरुपयोग करने पर उनका समर्थन करती है। दरअसल, यह वही सी.पी.आई. 
(एम.) है, जो कल तक राजनीति में गुंडागर्दी के खिलाफ आंदोलन में सबसे आगे 
थी, परंतु आज जनता दल तथा समाजवादी पार्टी की गुंडा ब्रिगेड के साथ उसके 
समान हित बने हुए हैं। केरल में सी.पी.आई. (एम.) द्वारा भाजपा तथा अ.भा. 
वि.प. के कार्यकर्ताओं पर किए गए घातक हमलों से पता चलता है कि वह किस 
प्रकार कल के दुश्मनों से घुल-मिल गई है। इस प्रकार की एक सौ घटनाएँ हो 
चुकी हैं, जिनसे वामपंथियों की अपने विरोधियों को खत्म कर देने की प्रवृत्ति का 
पता चलता है और साथ ही उनकी फासीवादी असहिष्णुता भी प्रगट होती है। जहाँ 
तक सी.पी.आई. का संबंध है, इस पार्टी द्वारा शत्रु के साथ मिलकर नितांत 
अबसरवादिता की राजनीति का खेल खेलना कोई नई बात नहीं, जिसमें इस पार्टी 
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ने आपातकाल के वर्षों में ही महारत हासिल कर ली थी। यह एक ऐसी पार्टी है, 
जिसपर अपने चुनाव-चिह्न के साथ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो देने का खतरा मँडरा 
रहा है, परंतु एक सिद्धांतहीन सहयोगी दल बनकर गृह, कृषि आदि महत्त्वपूर्ण 
मंत्रालयों पर बह काबिज होने का मजा ले रही है। यह और बात है कि गृहमंत्री, 
जो सी.पी.आई. के वरिष्ठतम नेता भी हैं, से प्रधानमंत्री सामान्य मामलों में भी 
परामर्श नहीं करते। इस प्रकार की बेइज्जती भी तथाकथित 'सिद्धांतवादी' वामपंथी 
पार्टी को पूरी तरह स्वीकार्य है। पिछले छह महीनों में इस वामपंथी पार्टी ने अपना 
असली चेहरा दिखा दिया है तथा भाजपा उसका और भी परदाफाश करेगी। 


सीमापार आतंकवाद को परास्त करना शेष 
भाजपा इस बात से सहमति व्यक्त करती है कि नौ वर्ष के बाद जम्मू एवं 
कश्मीर में निर्वाचित सरकार का गठन राष्ट्र के लिए राहत की बात है। यह लोगों 
तथा सुरक्षा बलों को बधाई देती है कि उन्होंने आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तान 
में उनके सलाहकारों के प्रयासों के बावजूद विधानसभा के चुनाव करवाए। भाजपा 
अपने उन साहसी और देशभक्त कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, जिन्होंने देश 
और विदेश-दोनों के शत्रुओं से जम्मू एवं कश्मीर को बचाने के लिए पिछले 
दशक में आतंकवादियों का मुकाबला अदम्य साहस से किया। इनमें से अनेक 
कार्यकर्ताओं ने इस पवित्र कार्य में अपना बलिदान तक कर दिया। हमारा संकल्प 
है कि उनका बलिदान सुदृढ़ और संगठित भारत के निर्माण के हमारे मिशन में 
हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। किंतु भाजपा देश को सावधान करना चाहती है कि 
इस राज्य में अभी भी सीमापार से आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है और फारूख 
अब्दुल्ला के लिए कलाशनिकों की संस्कृति पर चलनेवालों पर दबाव डालना 
आत्मघात करने के समान होगा। वास्तव में आतंकवादियों ने एक नया आक्रमण 
शुरू कर दिया है और हत्या की अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं। हम माँग करते 
हैं कि सुरक्षा बलों की तैनाती बनी रहे और उन्हें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार 
द्वारा हस्तक्षेप किए बिना मुक्‍त रूप से कार्य करने दिया जाए। हम यह भी माँग 
करते हैं कि रक्षा समितियों को समाप्त नहीं किया जाए। भाजपा को डॉ. अब्दुल्ला 
के हाल के बयानों में जम्मू एवं कश्मीर में सन्‌ 1952 से पूर्व की स्थिति बहाल 
करने तथा अनुच्छेद 249 को समाप्त करने के कथन पर और साथ ही संयुक्त 
मोर्चा सरकार की इन माँगों को स्वीकार करने की उत्सुकता पर चिंता है। 
स्वायत्तता के मुद्दे पर संयुक्त मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई द्विपक्षीय 
समझौता नहीं हो सकता है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस संयुक्त मोर्चा का घटक है, 
तथा भाजपा राजनीतिक स्वार्थ की वेदी पर राष्ट्रहितों की बलि नहीं होने देने का 
वचन देती है। भाजपा डॉ. अब्दुल्ला को सावधान करना चाहती है कि अपनी 
अलग विशिष्ट पहचान बनाने की राजनीति पर वे न चलें, क्योंकि इस प्रकार की 
राजनीलिक प्रस्ताव ° 133 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजनीति ही कश्मीर में अलगाववाद पैदा करने का प्रमुख आधार है। इसकी बजाय 
उन्हें सिविल प्रशासन में घुस गए विरोधी तत्त्वों को बाहर निकालने तथा विस्थापित 
पंडितों, हिंदुओं और सिखों के पुनर्वास के विशाल कार्य में जुटने पर ध्यान केंद्रित 
करना चाहिए। मुख्यमंत्री को जम्मू और लद्दाख की क्षेत्रीय स्वायत्तता भी 
सुनिश्चित करनी चाहिए तथा यह भी देखना चाहिए कि इन दोनों क्षेत्रों के साथ 
किसी तरह का भेदभाव न हो, जैसा पहले होता आया है। 


देवेगौडा उत्तराखंड बनाने का अपना वादा पूरा करें 


भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल के लोगों को हार्दिक धन्यवाद 
देती है, जिन्होंने इसे (भाजपा को) अभूतपूर्व विशाल समर्थन दिया। साथ ही 
प्रधानमंत्री को स्मरण कराना चाहती है कि उन्होंने 15 अगस्त, 1996 को न केवल 
एक अलग उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा की थी, बल्कि अपने 
चुनाव-अभियान के दौरान बार-बार और साफ-साफ इस बारे में वादा किया था। 
उत्तर प्रदेश विधानसभा पहले ही इस बारे में दो बार प्रस्ताव पारित कर चुकी 
है-पहला प्रस्ताव सन्‌ 1991 में भाजपा सरकार ने पारित किया। भाजपा, जो 
अलग उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष की अगुवाई कर रही है, माँग 
करती है कि श्री देवेगौडा अपने वादे को अविलंब ही पूरा करें। 


मोर्चा सरकार उत्तर-पूर्व की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है 

भाजपा अवैध अप्रबासी अधिनियम को भी तुरंत समाप्त करने की माँग 
करती है, क्योंकि इस अधिनियम के कारण असम में समस्या के समाधान की 
बजाय अवैध रूप से घुस आए अप्रबासियों की पहचान करना जरूरी है, जो 
अधिक प्रभावकारी हो और राज्य पर दायित्व हो कि बह अप्रवासियो का पता 
लगाकर उन्हें उनके देश में वापस भेजे। त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा की सरकार को 
विद्रोहियों का बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने अपनी गतिविधियाँ तब 
से और ज्यादा तेज कर दी हैं जब से वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई है। परंतु 
संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों को एक तरफ कर देने का खतरा 
है, क्योकि मोर्चा अपने क्षुद्र हितों को साधने हेतु तत्पर है तथा राष्ट्रहितों को आगे 
बढ़ाने को बजाय वह देश को बड़े सस्ते में बेच रहा है। 


भाजपा 21वीं शताब्दी में राष्ट्र का नेतृत्व करेगी 

अवसरवादिता की राजनीति पर चलनेवाले लोगों को जो बात जोड़े हुए है, 
बह मात्र यह प्रयोजन है कि किसी भी तरह भाजपा को सत्ता से बाहर रखा जाए 
और इस प्रकार वे सत्ता में अपना अस्तित्व बनाए रखें। एक तरह से वे अपने 
अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। यह स्वयं को सत्ता में रखने का अंतर्भाव है, जो 
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उन्हें एक समान मंच पर इकट्ठा कर रहा है। इस सत्य को छिपाने के लिए उन्होंने 
'सांप्रदायिकता' की दुहाई दी है, जबकि उनके 'सेक्युलरबाद' का असली चेहरा 
उच्चतम न्यायालय के समक्ष हाल में रखे गए सरकार के उस शपथ-पत्र में दिखाई 
पड़ता है, जिसमें कहा गया है कि सरकार का संवैधानिक आदेश पूरा करने और 
एक समान नागरिक संहिता लाने की कानूनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का कोई 
इरादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव में अल्पसंख्यक मतों को प्राप्त करने के लिए 
शर्मनाक प्रयास में इमामों की सेवाएँ लेने में उनके 'सेक्युलरबाद' की पोल खुलती 
है। बात हिंदुत्व की हो या स्वदेशी की, भाजपा दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्रवाद पर 
अडिग है और इसने अल्पसंख्यकवाद के प्रति अथक संघर्ष के कारण सेक्युलरवाद 
की बहस को एक प्रमुख केंद्र-बिंदु बनाने में बहुत मदद की है, जिससे छद॒म 
सेक्युलरवादियों और छद्म विचारधारा का परदाफाश हुआ है। कन्याकुमारी से 
लेकर कश्मीर तक हमारी विचारधारा की स्वीकृति बढ़ती गई है और उतने ही 
अनुपात में छद्म सेक्युलरवादी हाशिए पर पहुँच गए हैं, जिससे इनलोगों को 
देखकर अधिकाधिक लोग तुष्टिकरण की राजनीति को अस्वीकार करते जा रहे 
हैं। उन्हें राष्ट्रवाद का पोषण करनेवाले शक्तिशाली और दुर्दमनीय तत्त्वों के 
खिलाफ आखिरी मोर्चा लेने के लिए विवश होना पड़ा है। जाहिर है कि राष्ट्रबाद 
के पोषण के लिए संघर्ष भाजपा ने छेड़ा है। दरअसल अनेक रूपों में संयुक्त मोर्चा 
भाजपा के मार्ग में आखिरी बाधा है, परंतु भाजपा देश को 21वीं सदी में ले जाने 
हेतु अपने निश्‍चित कार्य को पूरा करने के लिए इस बाधा को हटाकर ही रहेगी। 
आखिर इतिहास की लहर भाजपा के पक्ष में चल रही है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 15-16 जुलाई, 1995 


तमिलनाडु में बम-संस्क्रति 


दक्षिण में इसलामी कट्टरवाद फैल रहा हे 


भाजपा को तमिलनाडु में कट्टरवाद और अलगाववाद--इन दो खतरों के 
प्रति गंभीर चिंता है, क्योकि यह प्रदेश परंपरागत रूप से हमारी संस्कृति तथा 
राष्ट्रवाद का गढ़ रहा है। 

भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी तमिलनाडु में 'बम-संस्कृतिः के फैलाव से 
अत्यंत विक्षुब्ध है। पहले यहाँ छिटपुट घटनाएँ होती थीं, किंतु अब पिछले दो वर्षों 
में तमिलनाडु में बम-विस्फोट की जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, उनसे यह बात 
सिद्ध होती है कि ये घटनाएँ मात्र समाज-विरोधी तत्त्वों के कट्टर समूहों का प्रयास 
हैं, जिन्हें पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. ने हमारे देश को दक्षिण से 
अलग कर अस्थिर करने की अपनी योजना के अंतर्गत सहायता दी है और 
उकसाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू मुन्नानी कार्यालय में बम-विस्फोटों 
तथा हिंदू मुन्नानी के नेता श्री राजगोपालन की हत्या, राष्ट्रवादी संगठनों को बम 
के पार्सल भेजना इसी प्रकार के प्रयास हैं। प्रसिद्ध फिल्म-निर्देशक मणिरत्नम ने 
एक फिल्म का निर्माण किया, जिसकी घोर निंदा कट्टरपंथियों ने की। हाल में 
उनपर किया गया हमला भी इन्हीं तत्त्वों की कारगुजारी प्रतीत होती है। 


प्रदेश तथा केंद्रीय सरकारें निकम्मी साबित हुई 
इस कार्यकारिणी का मत है कि यदि राज्य और केंद्रीय सरकारें सतर्क रहतीं 
तथा प्रभावकारी उपाय करतीं तो इन समूहों की कुत्सित गतिविधियों को शुरू में 
ही दबाया जा सकता था। सरकार की प्रभावहीनता इस बात से प्रगट होती है कि 
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इन कायरतापूर्ण कार्यों के पीछे प्रमुख षड़यंत्रकारियों में से किसी एक को भी आज 
तक पकड़ा नहीं जा सका है। अभी कुछ समय से इन अपराधों के प्रणेताओं ने 
डाक-बमों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हाल में नागौर में हिंदू मुन्नानी' 
के जिला अध्यक्ष श्री मुत्थुकृष्णन की पत्नी श्रीमती थुंगम की हत्या एक डाक-बम 
से कर दी गई। इसी प्रकार का प्रयास तंजौर जिले में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष 
जगवीर पांडियन पर भी किया गया। 

राज्य और केंद्रीय सरकारें इन घटनाओं के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर 
सकतीं। उन्हें नागरिकों के जानमाल की रक्षा करने के निमित प्राथमिक कर्त्तव्यों 
का निर्वाह करने के लिए आगे आना ही चाहिए और इन घटनाओं के पीछे जिन 
समूहों तथा विदेशी एजेंसियों के हाथ हैं, उन्हें जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। 


देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी ही होगी 

भाजपा तमिलनाडु और केंद्रीय सरकारों से इस काम में अपने प्रयासों में 
समन्वय स्थापित करने का आह्वान करती है, ताकि देश की एकता और अखंडता 
की रक्षा की जा सके और इसे आगे बढ़ाया जा सके। भाजपा का यह भी सुझाव 
है कि प्रादेशिक और केंद्रीय सरकारें तमिलनाडु में बढ़ते जा रहे इस खतरे का 
सामना करने के लिए एक विशेष संयुक्‍त कार्यबल तैयार करें। 

इसके साथ-साथ तमिलनाडु में विभाजनकारी ताकतें फिर से सिर उठा रही 
हैं और श्रीलंका में कष्ट भोग रहे तमिलों के साथ सहानुभूति की आड़ में 
पृथकतावाद के बीज बोने का पूरा प्रयास कर रही है। 6 जून को मद्रास में हुई 
विचार-गोष्ठी तथा त्रिची में एम.डी.एम.के. के सम्मेलन में दिए गए भाषण इस 
बात के संकेतक हैं। देश इन विभाजनकारी तत्त्वों की गतिविधियों पर अपनी 
सतर्कता में ढील नहीं दे सकता है। 


दूरदर्शन-सी.एन.एन.समझौता 


सरकार ने संस्थापित मीडिया-नीति को उलट दिया 

भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के दूरदर्शन द्वारा सी.एन.एन. के साथ 
किए गए समझौते पर गहन निराशा प्रगट करती है। संसदू में चर्चा कराए बिना 
किए गए इस समझौते से 30 जून, 1995 को पूरा देश विस्मित रह गया। 

भारत सरकार इस बात पर अपने को बधाई दे रही है कि बह सी.एन.एन. 
चैनल पर प्रतिदिन चार घंटे का प्रसारण करेगी। परंतु बह भूल जाती है कि यह 
हमारा सेटेलाइट है, हमारा चैनल है और हमने दिन में बचे बाकी 20 घंटों को 
सी.एन.एन. को उपहाररूप दे रखा है। 
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विदेशी एजेसियॉ हमारे हितों को नहीं साथेंगी 
भारत सरकार अपने को इस बात पर भी बधाई दे रही है कि सी.एन.एन. 
के साथ इस प्रकार का समझौता करने के बाद उसने बी.बी.सी. का घमंड तोड़ 
दिया है। किंतु तथ्य यह है कि बी.बी.सी. और सी.एन.एन.-दोनों ही विदेशी 
एजेंसियाँ हैं, जो विदेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही हैं और अपने-अपने राष्ट्रीय 
हितों को साध रही हैं। चाहे कश्मीर का मामला हो या खालिस्तान का, या फिर 
परमाणु अप्रसार संधि का-स्वाभाविक है कि इन दोनों एजेंसियों को भारतीय 
दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं हे। वे बड़ी चालाकी से हमारे विपरीत अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। 
दूरदर्शन-सी.एन.एन. के साथ समझौता करने से स्वतंत्रता-प्रापिति से लेकर 
अब तक की भारतीय मीडिया-नीति उलट गई है। सरदार पटेल ने सूचना और 
प्रसारण मंत्री के रूप में ऑल इंडिया रेडियो पर बी.बी.सी. के रात्रि के साढ़े नौ 
बजे के समाचार बुलेटिन को बंद कर दिया था। सन्‌ 1956 में भारत सरकार ने 
औपचारिक रूप से अपनी मीडिया-नीति घोषित की थी, जिसमें विदेशी मीडिया के 
साथ समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई थी। न्यूयार्क टाइम्स को दिल्ली से 
अपना संस्करण प्रकाशित करने को अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। 
सन्‌ 1962 में चीनी हमले के कारण दुर्बलता के एक क्षण में भारत सरकार ने 
अवश्य ही 'बॉयस ऑफ अमेरिका' के साथ समझोता. किया था, परंतु तब उसका 
इतना विरोध हुआ कि उसे तुरंत रदद कर दिया गया था। वर्तमान सरकार देश की 
स्वतंत्र मीडिया नीति पर लगातार कुठाराघात कर रही है। इसने पूरी तरह से पी. 
टी.आई. की उपेक्षा करते हुए रॉयटर को इस बात की अनुमति दी है कि वह सीधे 
भारतीय समाचार-पत्रों को अपनी सेवाएँ देकर धन प्राप्त कर सकती है। यदि 


भारतीय प्रेस और जनता की तरफ से इसका प्रतिरोध नहीं किया जाता तो पूरे देश 
में विदेशी प्रिंट मीडिया ही दिखाई पड़ता। 


इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अर्थात्‌ सांस्कृतिक सामंतवाद एवं सांस्कृतिक 
आतंकवाद 

अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्रों में इससे भी अधिक जोरदार आक्रमण 
होने जा रहा है। संसद्‌ द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने के 
बावजूद प्रसार भारती अधिनियम को कार्यान्बित न करके केंद्रीय सरकार ने हमारे 
अपने रेडियो और टी.बी. को प्रभावहीन बना दिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय 
बाजार और भारतीय लोगों के दिलो-दिमाग पर छा जाने के लिए विदेशी 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा दिया गया है। इनमें से कुछ मीडिया संस्थाओं ने 
एक के बाद एक अनेक विषयों पर न केवल बुराइयों और हिंसा का प्रसारण किया 
है (दूसरे शब्दों में-सांस्कृतिक सामंतवाद और सांस्कृतिक आतंकवाद को फैलाया 
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है) बल्कि विदेशी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया है। चाहे ईरान का मामला हो 
या इराक का, चेचेन्या का या बोस्निया का मामला हो, भारत में विश्व का वह 
दृष्टिकोण फैलाया जाएगा, जो भारतीय दृष्टिकोण के एकदम विपरीत हो सकता 
है और प्रायः देश के सार्वजनिक हितों के खिलाफ हो सकता है। इसे किसी भी 
तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

इन सभी कारणों को देखते हुए भाजपा का विचार है कि दूरदर्शन-सी.एन. 
एन. का समझौता अनावश्यक और अवांछनीय है। हम सरकार से अपने निर्णय 
पर पुनर्विचार करने और संशोधन करने का आह्वान करते हैं। 


भाजपा इस समझौते को अवांछनीय मानती है 

देश के संविधान-निर्माताओं ने अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता केवल भारतीय 
नागरिकों तक सीमित रखी थी। उच्चतम न्यायालय ने भी वायु-तरंगों (एयर वेव्ज) 
को सार्वजनिक मानते हुए इन्हें भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने का निर्णय 
देते हुए विनियमकारी प्राधिकरण को स्थापना का निर्देश दिया था, ताकि भारतीय 
नागरिक इन वायु-तरंगों का उपयोग कर सकें। परंतु भारत सरकार ने अपने 
नागरिकों के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उदार बनाने की दिशा में कदम उठाने 
की बजाय अचानक ही अपना ट्रान्सपॉण्डर एक विदेशी एजेंसी सी.एन.एन. को 
सौंप दिया। यह विचित्र विरोधाभास है कि भारतीय नागरिक भारत से प्रसारण नहीं 
कर सकते; उन्हें इसके लिए हाँगकाँग या मास्को जाना होगा। जो भारतीय कंपनियाँ 
सामयिक विषयों पर कार्यक्रम तैयार करती हैं, उन्हें सेन्सर की प्रक्रिया से गुजरना 
पड़ता है। परंतु बिदेशी टी.बी. चैनल को भारतीय क्षेत्रों से भारत के दर्शकों तक 
पहुँचने का अप्रतिबंधित अधिकार होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय 
अर्थ-व्यवस्था के दरवाजे अंधाधुंध रूप से खोल देने से हमारे धन पर इन 
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। भारतीय मन और 
मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने की पूरी आजादी विदेशी टी.वी. कंपनियों को होगी। 

इन सभी कारणों से भाजपा का विचार है कि दूरदर्शन-सी.एन.एन. का समझोता 
पूरी तरह से अनावश्यक और अवांछनीय है। अतः इस मामले पर पुनर्विचार 
करने तथा अपने निर्णय में संशोधन करने का आह्वान हम सरकार से करते हैं। 


समान नागरिक संहिता 
भाजपा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है 
भारतीय जनता पार्टी उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत करती है, 
जिसमें देश में समान नागरिक संहिता बनाने की वांछनीयता पर बल दिया गया है। 
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जैसी उम्मीद थी, छद्म सेक्यूलरवादियों ने कट्टरपंथी समूहों के साथ मिलकर 
न्यायालय के इस निर्णय का विरोध किया है। इस निर्णय में भारतीय संदर्भ में 
सेक्यूलरवाद के वास्तविक विषय और अर्थ के बारे में राष्ट्रव्यापी बहस कराने का 
आह्वान किया गया है। 
संविधान-सभा के सभी सदस्यों के विवेक के फलस्वरूप ही संविधान में 
अनुच्छेद 44 रखा गया, जिसमें आदेश है कि सरकार पूरे देश में नागरिकों के लिए 
एक समान नागरिक संहिता उपलब्ध कराने का प्रयास करे। आज देश में एक 
विरोधाभासी स्थिति है, जहाँ नागरिकों पर लगभग सभी कानून समान रूप से लागू होते 
हैं। हमारा दांडिक प्रक्रिया का समान कानून है। किराए, वाणिज्यिक लेन-देन और 
कराधान के बारे में भी हमारे समान कानून हैं। केवल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार 
और उपहार के मामले ऐसे हैं, जिनमें हम विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोगों को 
उनका अपना कानून अपनाने की अनुमति दे रहे हैं। 


उच्चतम न्यायालय के निर्णय में छदूम सेक्युलरवादियों की निंदा 

उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय में उन छद्म-सेक्यूलरवादियों की निंदा 
की गई है, जिन्होंने समान नागरिक संहिता के बारे में कानून नहीं बनने दिया। 

ऐसा प्रतीत होता है कि 45 वर्षो के बाद भी आज के शासक सन्‌ 1949 से 
ठंडे अस्ते में पड़े हुए अनुच्छेद 44 को निकालकर लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। 
अब तक जो भी सरकारें आई और गई, उन्होंने सभी नागरिकों के लिए एक समान 
पर्सनल लॉ बनाने का प्रयास नहीं किया। इसके कारण इतने स्पष्ट हैं कि उनके 
बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 

ये स्पष्ट कारण सीधे तोट-बैंक की राजनीति से जुड़े हैं, जो हाल के वर्षों 
में भारतीय राज-व्यवस्था के राष्ट्रवादी ढाँचे के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए हैं। 


वैयक्तिक कानून मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल 

संविधान-सभा के माध्यम से अपना संविधान अपनाते समय देश की जनता 
ने अपने लिए मूल अधिकार सुरक्षित रखे थे। अनुच्छेद 14 व 15 में सभी नागरिकों 
के लिए 'समानता' का अनिवार्य आदेश है। इन अनुच्छेदों में लिंग के आधार पर 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और 
स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है, जिसमें सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार भी 
शामिल है। लिंग-संबंधी समानता और प्रत्येक भारतीय नर-नारी को सम्मानपूर्वक 
रहने का अधिकार भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता है। किसी भी 
नागरिक को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। जब हम देश में विभिन्न 
पर्सनल लों को देखते हैं तो एक दयनीय दृश्य सामने आता है। एक मुसलिम 
महिला को मौखिक रूप से तलाक, तलाक, तलाक' कहकर उसके लिए पर्याप्त 
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गुजारे की व्यवस्था किए बिना उसे अपने पति के घर से बाहर निकाला जा सकता 
है। किसी सुरक्षा के बिना ही उसे एक ही छत के नीचे अन्य तीन पत्नियों के साथ 
रहने पर मजबूर किया जा सकता है। उसे अभाव की स्थिति में झोंक दिया जाता 
है। किसी भी आधुनिक समाज में बहु-विवाह प्रथा का स्थान नहीं रह गया है। एक 
ईसाई महिला को तलाक के मामले में वही अधिकार और आधार प्राप्त नहीं हैं, 
जो एक ईसांई पति को प्राप्त हैं। एक हिंदू महिला को आवासीय गृह में सहभागी 
होने का अधिकार है, परंतु उसे संपत्ति के बँटवारे का अधिकार नहीं है। विभिन्न 
कानूनों में लिंग-संबंधी समानता और सम्मान के साथ रहने के अधिकारों का 
उल्लंघन स्पष्ट रूप से पर्सनल लॉ में दिखाई पड़ता है। 


सभी भारतीय नागरिकों के लिए समान अधिकार 

भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि पिछली सभी सरकारों और 
विधान-मंडलों ने संविधान के प्रावधानों का कार्यान्वयन नहीं किया। वे देश के 
नागरिकों के एक बहुत-बड़े वर्ग को समानता और सम्मान से रहने का अधिकार 
दिलाने में केवल इसलिए विफल रहे, क्योंकि छद्म सेक्यूलरवादी कट्टरपंथी गुटों 
के दबाव में झुक गए। भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि विवाह एवं मृत्यु 
के संबंध में रीति-रिवाज संबंधित धार्मिक पद्धतियों का अनुसरण किया जा सकता 
है, परंतु इनसे उत्पन्न होनेवाले अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन होना चाहिए। 
यह विधि सभी नागरिकों (नर-नारियों) के लिए उपयुक्त, भेदभावमुक्त, लैंगिक 
समानता और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। छद्म सेक्यूलरवादियों ने विभिन्न 
पर्सनल लॉ को केबल इसलिए बनाए रखा है, ताकि कुछ धार्मिक समूहों की अलग 
पहचान बनाई रखी जाए। उनके हितों को राष्ट्र से भी ऊपर रखा जाता रहा हे, 
जो अलग पर्सनल ला, अनुच्छेद 370 आदि संवैधानिक प्रावधानों को अपनी 
कानूनी पुस्तकों में बनाए रखते हैं, जिनसे एक पृथक मानसिकता पैदा होती है। 
इससे हम भारतीय राष्ट्र के एकीकृत स्वरूप को कमजोर बना देते हैं। उच्चतम 
न्यायालय ने इस अलग पहचान के तर्क को अस्वीकार करते हुए टिप्पणी की है-- 

“जिन लोगों ने विभाजन के बाद इस देश में रहना बेहतर समझा था, वे 
अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय नेता द्विराष्ट्र या त्रिराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं 
करते हैं और यह भी कि भारतीय गणतंत्र में केवल एक राष्ट्र होगा; कोई समुदाय 
धर्म के आधार पर अपनी पहचान का दावा नहीं कर सकता।” 


समान नागरिक संहिता एक अनिवार्य आवश्यकता 

सती-प्रथा, जातिवाद, दहेज आदि पुरानी रूढ़ियों के सुधारकों द्वारा अभियान 
चलाकर और कानून बनाकर भी उनका विरोध किया गया है। धर्म के आधार पर 
अलग-अलग पर्सनल लॉ की अनुमति न तो पश्‍चिम के विकसित देशों में और 
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न ही इसलामी देशों में दी गई है। समान नागरिक संहिता के बारे में कानून बनाना 
संविधान के आदेशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार है। आज 
आधुनिक तथा राष्ट्रवादी राज-व्यवस्था में यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। 


भाजपा संविधान के प्रावधान के अनुसार समान नागरिक संहिता तुरंत तैयार 
करने का आह्वान सरकार से करती है। 


0 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


मुंबई 10-12 नवबर, 1995 


राजनीतिक स्थिति 


हर मोर्चे पर राब सरकार कौ विफलता 

भारतीय जनता पार्टी का यह महाधिवेशन देश की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व 
करते हुए, हर मोर्चे और प्रत्येक स्तर पर राव सरकार की व्यापक विफलता पर . 
गहरी चिंता प्रकट करता है। यह महाधिवेशन देश की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता, 
सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकात्मता तथा राष्ट्र के सभी वर्गों के लिए न्यायकारी 
द्रुत आर्थिक विकास हेतु एक स्वच्छ एवं सुदृढ़ शासन प्रदान करने का संकल्प 
करता है। 


राजनीतिक अनैतिकता में नया अधोपतन 

स्वाधीन भारत के इतिहास में दुनिया की नजर में देश की प्रतिष्ठा इस हद 
तक कभी धूमिल नहीं हुई थी और देश की आवाज की इस कदर उपेक्षा भी नहीं 
की गई थी, जैसी पिछले पाँच वर्षों में हु । आज तो बिना किसी लिहाज के हमारी 
संप्रभुता पर भी प्रश्‍नचिह लगाया जा रहा है, और बिना किसी घबराहट के, हमारी 
सुरक्षा को भी खतरे में डाला जा रहा है। विघटनकारी शक्तियों का राक्षस अपना 
जाल देश-भर में फैलाता रहा है। राव सरकार इस गहरी यंत्रणा से देश को मुक्‍त 
कराने में पूर्णत: विफल सिद्ध हुई है। कांग्रेस की इस अंतिम सरकार की 
विफलताएँ सचमुच दम घोंटनेवाली हैं। अपराध और भ्रष्टाचार का लेखाजोखा, 
राष्ट्रीय हितों की इसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा और विदेशी स्वार्थों के समक्ष 
इसका आत्मसमर्पण राजनीतिक कदाचार के क्षेत्रों में इस के निकृष्टतम उदाहरण 


हैं। 
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व्यापक भ्रष्टाचार 


भ्रष्टाचार को व्यापकता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि नौवीं 
लोकसभा के बोफोर्स एवं सेंट किट्स के घोटालों के अपराधी अब ग्यारहवीं 
लोकसभा तक भी दंडित नहीं किए जा सके हैं। शेयर घोटालों के बारे में संयुक्त 
संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट पर राव सरकार ने कोई काररवाई नहीं की 
और न ही चीनी तथा सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री में हुए गोलमाल पर 
कोई काररवाई की। हालाँकि अनेक मंत्रालय विभिन्न संदिग्ध सौदों में लिप्त पाए 
गए, मगर तेल मंत्रालय द्वारा अपने आपको बिदेशी कंपनियों के हवाले कर देने 
और खान मंत्रालय द्वारा बैलाडीला खदान का निजीकरण करने के ढंग ने तो देश 
की उस बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा की खुली लूट मचवा दी, जिसका नवीकरण नहीं 
हो सकता। लोकसभा में वोटों की खरीद से राब सरकार ने एक भ्रष्ट न्यायाधीश 
को महाभियोग से बचाकर संसद्‌ तथा न्यायपालिका, दोनों की प्रतिष्ठा को संकट 
में डाल दिया। प्रधानमंत्री-कार्यालय, जिसका कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं है, 


मंत्रिपरिषद्‌ से भी बड़ा माना जा रहा है और उसकी छत्रछाया में अनेक सरकारी 
घोटाले खुलेआम पनप रहे हैं। 


बढ़ता जा रहा राजनीतिक अपराधीकरण 

आतंकवादियों और उनके मित्रों के दबाब में आकर सरकार ने टाडा को रद 
कर दिया और इस तरह राष्ट्र्घातियों को निर्भय बना दिया। इसी के परिणामस्वरूप 
मुंबई बम-विस्फोट श्रृंखला तथा पंजाब के मुख्यमंत्री श्री बेअंत सिंह के मुकदमों 
में कमजोरी आ गई। 

पूरे देश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और व्यक्तिगत 
असुरक्षा कौ भावना घर करती जा रही है। मुंबई में भाजपा के श्री रामदास नायक 
और प्रेम शर्मा की हत्या दिन-दहाड़े कर दी गई। महिलाओं पर होनेवाले 
अमानवीय अपराधों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, मगर उनमें से एक 
प्रतिशत भी अपराधी दंडित नहीं होते। कांग्रेसियों द्वारा “संपन्न तंदूर कांड से तो 
पूरा देश ही स्तब्ध है। 

लोकमत के दबाव में आकर सरकार ने अपराधियों और राजनीतिज्ञों के 
गठबंधन पर बोहरा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष तो प्रकाशित किए, किंतु उन 
तथ्यों को छिपा लिया जिनपर ये निष्कर्ष आधारित थे। स्पष्ट है कि सरकार बहुत 
कुछ छिपाना चाहती है। बह न तो राजनीतिक अपराधियों और अपराधी राजनीतिज्ञों 
का परदाफाश करना चाहती है और न उन्हें दंडित करना चाहती है। अत्यधिक 
अवांछनीय व्यक्ति स्वामी' का छद्मवेश धारणकर अति बिशिष्ट व्यक्तियों के 
साथ घूमते फिरते हैं। इस प्रकार इस देश में भ्रष्ट लोगों की, भ्रष्ट लोगों द्वारा भ्रष्ट 
लोगों के लिए सरकार चल रही है। 
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विदेशी हितों के सामने समर्पण 

इस सरकार की शायद सबसे शर्मनाक विफलता विदेशी हितों के सामने घुटने 
टेकना है। विदेशी बैंकों को भारतीय अर्थ-व्यवस्था का दोहन करने की अनुमति 
देने के बाद भी इस सरकार की तृप्ति नहीं हुई और अब सरकार देश को लूटने 
की अनुमति विदेशी बीमा कंपनियों को देने की तैयारी में लगी हुई है। जहाँ विदेशी 
मुद्रा का उपयोग इस तरह किया गया कि डॉलर का मूल्य गिरने न पाए, वहीं रुपए 
की कीमत को लगातार गिरने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। इस 
सरकार ने जंक खाद्यान्नों को देश में आने की अनुमति तो दी ही, जंक संस्कृति 
को भी देश में आने से नहीं रोका। 


सांस्कृतिक सामंतवाद 

उसी विदेशी दबाव में सरकार ने सी.एन.एन. के साथ एक समझौता किया, 
जो बराबरी के आधार पर नहीं है, और उसके तहत तरह-तरह के विदेशी मीडिया 
को देश की भूमि से यहाँ के विरुद्ध गलत प्रचार करने का मौका दिया। यह सब 
कुछ सूचना के क्षेत्रों में साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक आतंकवाद फैलाने के समान 
है। दूसरी ओर सरकार ने पाँच वर्ष पूर्व संसद्‌ द्वारा विधिवत्‌ पास किए गए और 
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रसार भारती ऐक्ट, जिसमें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, का गला घोंट दिया है। 

राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में तो सरकार ने अपनी घुटनाटेक नीति को 
चिंताजनक सीमा तक पहुँचा दिया है। 


राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षति 

उसने देश को परमाणु कवच से वंचित रखा है। इसी के चलते देश के 
प्रक्षेपास्त्र-कार्यक्रम को पंगु बना दिया गया है। हमारे अर्जुन टैंक की क्षमता, हमारे 
लाइट कंबैट एयरक्राट के लिए कावेरी इंजन की उपयुक्तता और हमारे एडवांस्ड 
लाइट हेलीकॉप्टर की गुणवत्ता के बारे में स्वार्थप्रेरित गलत रिपोर्ट प्रकाशित होती 
रही है और सरकार असहाय होकर चुपचाप देखती रही है। इसी दौरान विदेशी 
“सुरक्षा सलाहकारो' को कश्मीर जाने की अनुमति दे दी गई जिससे हमारी 
रक्षा-सेनाओं को विस्मयकारी धक्का लगा है। इतना ही नहीं, तथाकथित मानब-अधिकार 
हिमायतियों के विदेशी दबाव में आकर उन बहादुर जवानों को अपमानित किया 
गया, जो कश्मीर में कठिन कर्त्तव्य निभा रहे हैं। 


कश्मीर के मामले में घपलेबाजी 
कांग्रेस ने पहले दिन से ही कश्मीर मुद्दे पर गड़बड़ी की है। उसने हाल में 
वहाँ चुनाव कराने की घोषणा करके इसे और अधिक उलझा दिया है। उल्लेखनीय 
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है कि भारतीय जनता पार्टी ने सदा ही इस बात पर बल दिया है कि जम्मू एवं 
कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति में बहाँ चुनाव कराना संभव नहीं है। किंतु वहाँ के 
राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री वहाँ चुनाव कराने की हठधर्मिता 
पर अड़े रहे। निर्वाचन आयोग की इस घोषणा ने कि जम्मू एवं कश्मीर में चुनाव 
कराना संभव नहीं हे, भाजपा के इस दृष्टिकोण को सिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री 
के “आजादी को छोड़कर कुछ भी देने' के वचन ने उग्रवादियों द्वारा इस मुद्दे को 
अंतरराष्ट्रीय रूप देने के लिए उनके हौसले बढ़ाए हैं। यह संपूर्ण स्थिति इस विषय 
पर सन्‌ 1994 में संसद्‌ में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव की भावना के विपरीत है। इस 
पूरे समय में एक के बाद दूसरी विदेश यात्रा करने की बड़ी फुरसत प्रधानमंत्री के 

पास रही है, परंतु उन लाखों कश्मीरियों के पास जाने का समय उनके पास नहीं 

था जिनका सब कुछ लुट गया और जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। 


देश को अखंडता खतरे में 


केंद्र में कांग्रेस सरकार देश के उत्तर-पूर्वाचल में चल रही विद्रोही गतिविधियों 
को भी रोकने में विफल रही है। बह चकमा शरणार्थियों की समस्या का भी कोई 
हल नहीं ढूँढ सकी है, जिससे उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में उलझनें बढ़ी हैं। 
समय-समय पर इसने हत्या में लिप्त एल.टी.टी.ई. को सहायता दी है और 
उकसाया है। इसने बांग्लादेश से घुसपैठ के प्रबाह को रोकने के लिए कोई उपाय 
नहीं किया। इस घुसपैठ के साथ लगातार बढ़ रहे जनसांख्यिकीय असंतुलन का 
पता नवीनतम जनगणना से चलता है। यह असंतुलन देश की एकता और 
अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। दरअसल सभी गैर-भाजपा पार्टियों 
ने इस विस्फोटक-मुद्दे पर अपराधपूर्ण खामोशी धारण कर रखी है। 


कठमुल्लापन को शह 
कांग्रेस ने केरल के कुछ स्कूलों में शुक्रबार को छुट्टी', 'हज के लिए 

यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी”, इमामों के लिए वेतन' आदि चालें अपनाकर 
मुसलिम बोट-बैंक तैयार करने की कोशिश की है। उसने मुसलिम समुदाय की 
शिक्षा और उसे आधुनिक विचारों की तरफ ले जाने के लिए कुछ नहीं किया, 
जबकि इस प्रकार ही इस समुदाय की आर्थिक उन्नति हो सकती है। इसने लगातार 
संविधान तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की अवमानना की है और देश के 
लिए समान नागरिक संहिता तैयार नहीं की है, जबकि केवल इसी से महिलाओं 
को पुरुषों के बराबर अधिकार मिल सकते हैं। हाल में मुंबई में पाँच केंद्रीय मंत्रियों 
ने जमात-उल-उलेमा के सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 44 
को निरस्त करने तथा नौकरियों में सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण 
देने की मांग को गई। केरल में व्यावहारिक रूप में स्कूलों में वन्दे मातरम्‌ के 
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गायन पर एक तरह से प्रतिबंध ही लगा हुआ है। इस प्रकार के कठमुल्लापन को 
शह देने से कट्टरबाद को बढ़ावा मिला है और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था 
आई.एस.आई. के लिए अपने पंख फैलाना तथा हमारे देश में सुरक्षित रूप से 
काररवाई करना आसान हो गया है। 


उत्तरांचल के विषय में संस्तुतियो की उपेक्षा 

चार वर्ष पूर्व, उत्तर प्रदेश में भाजपा-शासन के दौरान विधानसभा में पृथक्‌ 
पर्वतीय राज्य उत्तरांचल के निर्माण के लिए संकल्प पारित किया गया था। इस 
प्रस्ताव को काररवाई के लिए केंद्रीय सरकार के पास तुरंत विधिवत संप्रेषित भी 
कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पुनः सन्‌ 1994 में पृथक्‌ पर्वतीय 
राज्य के निर्माण के संकल्प को दोहराया था। किंतु राव सरकार ने न केवल इन 
संस्तुतियों पर कोई ध्यान देने से इनकार किया, बल्कि मुलायम सिंह की सरकार 
द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों की देशभक्त एवं शांतिप्रिय जनता पर किए गए 
अमानवीय अत्याचारों को भी नजरअंदाज कर दिया। 


गैर-भाजपा दलों का निराशापूर्ण रिकॉर्ड 

जहाँ कांग्रेस का इतना निराशापूर्ण रिकॉर्ड रहा है, वहाँ कुछ गैर-कांग्रेसी, 
गैर-भाजपा सरकारों का प्रदर्शन भी कोई उससे अच्छा नहीं है। जनता दल 
जाति-संघर्ष में विश्वास रखता है और कम्युनिस्ट वर्ग-संघर्ष को मानते हैं। भाजपा 
के विरुद्ध राष्ट्रीय मोर्चा-बामपंथी मोर्चे की गुटबंदी न केवल नकारात्मक और 
प्रतिक्रियात्मक है, बल्कि यह चलने से पहले ही ठप हो गई है। उत्तर प्रदेश से 
समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहीं और 
उन्होंने अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया, अपितु उन्होंने वश में किए जा 
सकनेवाले प्रेस के कुछ लोगों को घूस दी तथा “हल्ला बोल' अभियान के द्वारा 
स्वतंत्र प्रेस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बिहार में जनता दल सरकार अपराध, 
भ्रष्टाचार और महामूर्खता का पर्याय बन गई है। कर्नाटक में जनता दल शासन 
के दौरान विकास-कार्य पूर्णतः ठप हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सी.पी. आई. 
(एम.) सरकार सामान्य रूप से प्रशासन को तबाह करने और विकास को अवरुद्ध 
कर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 


भाजपा-शासित सरकारों का शानदार प्रदर्शन 

दूसरों की तुलना में भाजपा सरकारों की उपलब्धियाँ अच्छी रही हैं। एक के 
बाद एक अनेक राज्यों में उसने स्वच्छ और सक्षम शासन दिया है, जिससे वहाँ 
का प्रशासन जिम्मेदार भी बना और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य भी 
किया। महाराष्ट्र में शिवसेना-भाजपा ने एनरॉन को जमीन पर ला गिराया। गुजरात 
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में भाजपा की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को आरंभ किया और 
निवेश के बातावरण में सुधार किया। उसने साबरमती जेल-षड्यंत्र को आरंभ में 
ही कुचल दिया और लंबे असें से हत्याओं में लिप्त लतीफ को गिरफ्तार किया। 
केंद्र ने इस राज्य में विद्रोह को उकसाया और मदद दी, कितु पार्टी ने संकट का 
सफलतापूर्वक समाधान कर लिया। राजस्थान सरकार के वित्तीय प्रबंधन की 
सराहना सर्वत्र की गई है। दिल्ली से मुंबई तक भाजपा सरकारें पश्चिम भारत 
आर्थिक संघ के लिए समान कर-पद्धति की योजना तैयार कर रही हैं। अनेक 
अड़चनों के बावजूद दिल्ली सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही 
है। दिल्ली को पोलियोमुक्त बनाने के उसके दृढ़ संकल्प तथा सफलता की 
सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख 
विपक्षी दल के नाते सपा-बसपा गठबंधन के भ्रष्ट एवं माफिया शासन से प्रदेश 
को मुक्त किया और फिर बसपा सरकार के कुशासन से राज्य को बचाया। केंद्रीय 
सरकार ने भाजपा सरकार बनाने के उसके आधार के साथ धोखा किया, परंतु 
लोगों को 1991-93 में उसकी सरकार के प्रदर्शन की अच्छी तरह याद है। आज 
भाजपा देश के सबसे बड़े राज्य में लोकसभा और विधानसभा-दोनों में पूरी तरह 
से विजय की ओर अग्रसर है। 
उन राज्यों में भी, जहाँ भाजपा सत्ता में नहीं है, कितु प्रमुख विपक्षी दल है, 
पार्टी ने शासन में मूल्यवान योगदान किया है। कर्नाटक में भाजपा ने कोजेंट्रिक्स 
ताप बिजली परियोजना की बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई लागत का परदाफाश किया 
और इस प्रकार राज्य को 1000 करोड़ रुपए की हानि से बचाया। बिहार में अनेक 
दशकों के बाद पहली बार भाजपा द्वारा प्रमुख विपक्षी दल की प्रभावकारी भूमिका 
निभाने के कारण सरकार को दबना पड़ा है। पार्टी ने चुनावों में लालूशाही की 
धाँधली के बारे में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश में पार्टी 
ने 'डि बियर्स' के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुबंध करके हीरों की खानों को बेचने का 
परदाफाश किया और इस प्रकार इन खानों को बेच देने के षड्यंत्र को रोका। 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे मित्र और शत्रु, दोनों ही यह मानते हैं 
कि आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय को 'रोका नहीं जा सकता'। 


भाजपा पर भारी जिम्मेदारी 

उपयुक्त सभी बातों की पृष्ठभूमि में भाजपा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 
आती है। राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते हम स्वदेश, अपनी जनता और स्व-संस्कृति 
कौ रक्षा सदैव और हर स्तर पर करने के लिए कृतसंकल्प हैं। हम अपने राष्ट्रीय 
स्वाभिमान कौ रक्षा करेंगे; भारत माता के सभी सपूतों के प्राण, अंग, संपत्ति और 
सम्मान की पूर्ण रक्षा करेंगे; कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और पूर्ण रोजगार 
की व्यवस्था करते हुए तेजी से आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। इतिहास के 
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चौराहे पर भाजपा देश को शांति और प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने का संकल्प 
करती है। हमारे कार्यकर्ता कसौटी पर सदैव खरे उतरे हें। इतिहास में इस 
युगांतरकारी अवसर पर देश हम सभी से निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में मनसा, 
वाचा, कर्मणा' अपने आदशों को फलीभूत करने की आशा करता है। आइए, हम 
संयम और अनुशासन का ब्रत धारण करें। राष्ट्रबाद, देश के प्रति समर्पण और 
धर्म की भावना से ओतप्रोत होकर हम निश्‍चित ही अंधकार और विभाजनकारी 
शक्तियों पर विजय पाएँगे। 

भाजपा महाधिवेशन सभी देशभक्त तत्त्वों को इस महान राष्ट्रीय यज्ञ में 
अपनी आहुति देने के लिए निमंत्रित करता है, ताकि देश की सर्वागीण उन्नति की 
जा सके और विश्व के राष्ट्र-समुदाय में हमारा देश गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर 


सके। 
[| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23-24 दिसंबर, 1995 


भ्रष्टाचार 


भारतीय जनता पार्टी दूरसंचार में निजीकरण के मामले में कई करोड़ रुपए 
के घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए अपने सदस्यों को बधाई देती हे । भ्रष्टाचार 
में बुरी तरह से लिप्त सत्ताधारी पार्टी इन आरोपों को निर्लज्जतापूर्वक नकारती रही 
है, मगर कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री श्री पी.बी. नरसिंह राव को संसद्‌ के किसी 
भी सदन में आने का साहस तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति तथा 
सत्ताधारी पक्ष का रवैया इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वह सत्ता में रहने का 
नैतिक आधार पूरी तरह से खो चुके हैं। 

नरसिंह राव सरकार का कार्यकाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक वरिष्ठ मंत्र 
तथा प्रधानमंत्री के अत्यंत निकट विश्वासपात्र श्री माधव सिंह सोलंकी के बोफोर्स 
घोटाले में जाँच को छिन्न-भिन्न करने के प्रयास में एक गुप्त नोट लेकर स्विस 
विदेशमंत्री के पास जाने से आरंभ हुआ। सेंट किट्स की धोखाधड़ी का मामला 
और एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी सौदों की जाँच का मामला अभी तक विवाद का 
विषय बना हुआ है। यहाँ यह महत्त्वपूर्ण है कि इन सभी संदिग्ध मामलों में श्री 
नरसिंह राब का उल्लेख समान रूप से आता है। तब से इस सरकार की एकमात्र 
उपलब्धि भ्रष्टाचार की नई-नई ऊँचाइयों को छूना ही रहा है। 

दरअसल पिछले साढ़े चार वर्षों का समय प्रधानमंत्री-कार्यालय की देखरेख 
में उच्च पदों पर भ्रष्टाचार का एक लंबा तथा दुःखद युग रहा है। मंत्रियों ने 
सार्वजनिक हितों से आर्थिक लाभ उठाकर अपनी जेबें भरने के लिए मुक्त बाजार 
नीतियों का दुरुपयोग किया है और उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं रही कि 
सार्वजनिक हितों की कितनी अपार क्षति होती है। एक प्रकार से कांग्रेस ने 
भ्रष्टाचार को वैध बना दिया, जिसमें तथाकथित मुक्‍त बाजार को सबके लिए 
लूटने को पूरी छूट दे दी। इसके पीछे प्रधानमंत्री का समर्थन भी है। इसी व्यापक 
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भ्रष्टाचार के कारण कीमतों में अपार वृद्धि हुई है। 
बोफोर्स सौदे में दलाली प्राप्त करनेवालों की मदद करने में कांग्रेस सरकार 
के निर्लज्जतापूर्ण प्रयास की बात तभी सिद्ध हो गई थी जब स्विस अधिकारियों ने 
निश्चित सूचना दे दी थी कि नेहरू-गांधी परिवार के निकट सहयोगी श्री ओत्ताबी 
कातरोची जेनेवा में चल रहे मुकदमे में अपीलकर्ता (केवल हितलाभ प्राप्त 
करनेवाला व्यक्ति ही अपीलकर्ता हो सकता है) है। और कांग्रेस सरकार ने इस 
व्यापारी को चुपचाप देश छोड़ देने और कानून की पकड़ से बाहर निकल भागने 
में उससे साँठगाँठ की। 
उदारीकरण और भूमंडलीकरण के कारण सुपर कॉरपोरेशनों बी बाढ़ आ गई 
है। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े व्यापारी घरानों और कंपनियों में अपचार बढ़ता जा 
रहा है। इनमें से कुछ सुपर कॉरपोरेशन इस तरह का व्यबहार कर रहे हैं, जैसे 
वे व्यवस्था से भी ऊपर हैं और वे भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने में सफल हुए 
हैं। नियमों को तोड़नेवाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ व्यापार में नए प्रवेशकर्ता के लिए 
उनके रास्ते पर चलने के लिए आदर्श बन गई हैं। शेयर बाजार का घोटाला, 
डुप्लीकेट शेयरों को जारी करना, यू.टी.आई. आदि संस्थाओं का साँठगाँठ में 
शामिल होना और इन अपराधों को रोकने में वर्तमान विधितंत्र के विफल होने 
से कुछ वैध प्रश्‍न उठते हैं : जिन कंपनियों के पास जनता का पैसा है, क्या उन 
बड़ी-बड़ी कंपनियों की ओर अधिक जिम्मेदारी तथा जवाबदेही जनता के प्रति नहीं 
होनी चाहिए? जब उद्योग को इतनी अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है तो क्या उससे 
और न्यायोचित ढंग से कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती? 
भाजपा का मत है कि वर्तमान कानूनी प्रावधान और प्रक्रियाएँ कंपनियों द्वारा 
किए जा रहे धोखों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कानून में ऐसा संशोधन 
किया जाना चाहिए, जिससे उसमें छानबीन करने का कोई तंत्र स्थापित करने का 
प्रावधान हो और यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराधियों को कुछ ही महीनों 
में दंड मिल सकेगा। भाजपा का विशवास है कि चाहे कोई कितना बड़ा व्यापारी 
घराना हो, उसपर कानून का वर्चस्व बना रहे। दूसरी तरफ राव सरकार इस सबको 
नहीं मानती है ओर इस प्रकार यह सरकार “कैश ऐंड कैरी' (पैसा दो और काम 
कराओ) की सरकार बन गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री से लेकर 
दूरसंचार घोटाले तक दोषियों को बचाने तथा उनके अपराधों पर लीपापोती करने 
पर ही जोर दिया गया है। इस बारे में नरसिंह राव सरकार के निम्नलिखित काले 
कारनामों से यह बात सिद्ध होती है- 

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों को बेचते समय सरकार ने कुछ 
दलालों पर अनुग्रह करने के लिए कुछ काफी लाभकारी कंपनियों के 
शेयर अत्यंत कम कीमतों पर बेचे। इनमें से बहुत शेयर विदेशियों के 
हाथों में पहुँच गए हैं। संसद्‌ की लोक लेखा समिति तथा देश के नियंत्रक 
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और महालेखा परीक्षक-दोनों ने ही इसको भर्त्सना को है। अनुमान हे 
कि इससे सरकारी कोष को 3500 करोड़ रुपए की हानि हुई है। आज 
भी ऐसे शेयरों की बिक्री जारी है, फिर भी इनकी कीमत के सही 
मूल्यांकन के बारे में कोई विधि तैयार नहीं की गई है। 

2. सत्ता में श्री नरसिंह राव के आने के एक वर्ष के अंदर ही शेयर बाजार में 
आए चढ़ाव को पहले उनकी सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता का 
प्रमाण-पत्र दे दिया गया था। परंतु जब बाजार में बुरी तरह गिरावट आई 
तो यह प्रमाण-पत्र विफलताओं का द्योतक बन गया। इससे भी खराब बात 
यह है कि बाद में छानबीन से पता चला है कि प्रतिभूति घोटाले में प्रमुख 
अपराधियों में ऐसे धोखेबाजों का समूह शामिल था, जिसका नेतृत्व हर्षद मेहता 
ने किया, जिनकी वित्तीय और राजनीतिक विभागों में बैठे संबंधित 
अधिकारियों तक पहुँच थी। कांग्रेस के लोगों को यह भ्रष्ट धन सूटकेसों 
में उपहारस्वरूप दिया गया, जिससे ये घोटाले रफा-दफा हो गए और बैंकों 
तथा सरकारी कोष को 8000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस राशि से 
कई गुना नुकसान शेयर होल्डरों का हुआ। प्रधानमंत्री ने संयुक्त संसदीय 
समिति की रिपोर्ट के आधार पर काररवाई करने का वादा किया था। आज 
तक देश यह काररवाई किए जाने का इंतजार कर रहा है। 

3. तत्कालीन रेलमंत्री श्री जाफर शरीफ ने 'भेल' द्वारा प्रस्तुत कहीं कम 
कीमत के प्रस्ताव को नकारकर एक विदेशी कंपनी को 1900 करोड़ 
डॉलर के रेल इंजनों के ऑर्डर का उपहार दिया। हाल में इन्हीं मंत्री 
महोदय ने एक रहस्यमय व्यक्ति से अर्जित लाभ से राजधानी में महँगे 
स्थल पर करोड़ों रुपए की संपत्ति पाई है। प्रधानमंत्री ने उनके इन 
कारनामों की जाँच करवाना भी उचित नहीं समझा। 

4. नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री कल्पनाथ राय ने चीनी-उत्पादन के बारे में नितांत 
झूठे बढ़ा-चढ़ाकर अनुमान दिए तथा इस तरह देश को गुमराह किया। 
मुनाफाखोरी रोकने के उपायों के अभाव में बाजार में चीनी की कमी के 
कारण व्यापारियों को विदेशों से बहुत ऊँची कीमतों पर चीनी खरीदने की 
अनुमति दी गई। सरकार ने भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों से 
कहीं अधिक कीमत पर चीनी खरीदी। ऐसा मानने के कारण हैं कि थोखेबाजों 
ने 5500 करोड़ रुपए बटोरे। श्री राय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि 
उन्होंने श्री राब के निर्देशों के अनुसार काररवाई की। 

5. श्री नरसिंह राव के पुत्र श्री पी.वी. प्रभाकर राव हैदराबाद की गोल्ड स्टार 
स्टील ऐंड एलायज लि. के प्रवर्तक-निर्देशक हैं। अप्रैल, 1992 में 
प्रतिभूति घोटाले में लिप्त श्री हितेन देसाई ने आंध्र बैंक फिनांशियल 
सर्विसेज लि. के माध्यम से इस कंपनी को 2 करोड़ रुपए दिए। संयुक्‍त 
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संसदीय समिति ने गोल्ड स्टार के मामले की जाँच के लिए कहा। इस 
सिफारिश पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, न ही श्री राव के अचानक इतना 
समृद्ध हो जाने पर कोई जॉच को गई, जबकि माना जाता है कि अब 
उनकी कंपनियाँ करोड़ों-अरबों रुपए की हें । 

6. घोटालों में सर्वाधिक नवीन और निकृष्टतम घोटाले का संबंध दूरसंचार 
की निजीकरण योजना से है। टेंडर नोटिस ही इतना दोषपूर्ण था कि इस 
बारे में 600 से अधिक स्पष्टीकरण देने पड़े। टेंडरों की अंतिम तिथि कई 
बार बढ़ाई गई। अब भी उच्चतम न्यायालय के सामने तीन याचिकाएँ 
अनिर्णीत पड़ी हैं। परंतु सरकार को कुछ पार्टियों को ठेके देने की ज्यादा 
जल्दी पड़ी है। इस नाटक में सबसे अधिक लाभ पानेवाली कंपनी एच. 
एफ.सी.एल. है। इस बारे में नौ प्रमुख सर्किलों में एच.एफ.सी.एल. की 
बोली सबसे ऊँची थी, परंतु सरकार ने किसी भी एक बोलीकर्ता को तीन 
से अधिक सर्किल न देने का फैसला किया। इस मानदंड के आधार पर 
एच.एफ.सी.एल. को नई दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश सर्किल देने 
चाहिए थे, जिससे 45000 करोड़ रुपए प्राप्त होते, परंतु उसने इस कंपनी 
को दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के सर्किल, जिससे 20000 
करोड़ रुपए से भी कम को प्राप्ति होती है दिए। 
इस सौदे के बारे में और भी अधिक गंभीर आपत्ति यह है कि सरकार 
बिदेशी सहयोग लेने पर जोर दे रही है, हालाँकि हम आसानी से विदेशी 
टेकनोलॉजी ओर विशेषज्ञता खरीद सकते थे। जहाँ अमेरिका भी दूरसंचार 
के शेयरों में 20 प्रतिशत से अधिक को हिस्सेदारी की अनुमति नहीं देता 
है, वहाँ भारत सरकार ने विदेशी भागीदारी के लिए 49 प्रतिशत की 
अनुमति दी है। विदेशी हाथ' में हमारी दूरसंचार-व्यवस्था के पहुँचने से 
राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है। 
यह भी शर्म की बात है कि जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उद्यमों को 
दूरसंचार क्षेत्र में बोली नहीं लगाने दी गई, वहीं विदेशी कंपनियों को 

विदेशी सरकारों की भागीदारी में ठेके ले जाने दिए गए। 
मोबाइल सेल्युलर फोन के ठेकों के मामलों में दूरसंचार मंत्री श्री सुखराम 
ने न्यूनतम आरक्षण-मूल्य निर्धारित न कर और सी' श्रेणी के सर्किलों 
पर 'कैंपिंग' की व्यवस्था लागू न कर जानबूझकर भूल-चूक को, जिससे 
रिलायंस सभी पाँच सर्किलों को कम बोली पर ले गई और इस प्रकार 
एक तरह से अपना पूरा एकाधिकार कर लिया। 

7. पेट्रोलियम मंत्री श्री सतीश शर्मा, जो राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व-काल के 
दौरान बहुत गहरे विवाद में फँसे हुए थे, ने बड़ी संख्या में अपने कुछ चहेते 
अति विशिष्ट व्यक्तियों को पेट्रोल पंप स्टेशन और गैस केंद्र देकर अपने 
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पद का क्षुद्रतापूर्ण दुरुपयोग तो किया ही, वह बंबई हाईवे के लाभकारी तेल 
क्षेत्रों को विदेशी तेल कंपनियों को किराए पर देने में भी लगे हुए हें । 

8. खानों के निजीकरण की आड़ में बेलाडिला को एक ऐसी कंपनी को 
मुफ्त के भाव सौंप दिया गया जो सत्ताधारी पार्टी के निकट मानी जाती 
है। यह सिद्ध हो जाने पर भी कि इस कंपनी के साथ पक्षपात किया गया, 
न तो संबंधित मंत्री के विरुद्ध कोई काररवाई की गई और न ही सरकार 
ने इस गड़बड़ी कौ जाँच करवाने की परवाह की। साथ ही हीरों की खानों 
को दक्षिण अफ्रीका की कंपनी को देने का प्रस्ताव किया गया है। 

. नगरीय मामलों को मंत्री ने, जिन्हें हाल में उनके पद से तभी हटाया गया, 
जब उनको बचाना बिलकुल असंभव हो गया, सरकारी आवासों को बिना 
बारी के अलॉट करने के काम को पैसा बनाने का साधन बना लिया। 
उच्चतम न्यायालय ने इन संदिग्ध कार्यों के लिए उनपर प्रतिकूल टिप्पणी 
की है और उनकी भर्त्सना की है। 

10. आयात में अधिक मूल्यों के बीजक तैयार करने और निर्यात में मूल्य 
से कम बीजक तैयार करने की स्थिति ने विकराल रूप धारण कर लिया 
है। अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने कहा कि इससे भारत को 
प्रतिवर्ष 4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। 
भाजपा को मान्यता है कि भ्रष्ट लोगों की पार्टी और भ्रष्टाचार पर 
पलनेवाली सरकार को शासन चलाने का पुनीत कार्य नहीं सौंपा जा 
सकता। समय आ गया है कि ऐसे लोगों से राजव्यवस्था को स्वच्छ किया 
जाए और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पुनः स्थापित की जाए। कांग्रेस 
ने राजनीति को अवैध व्यापार बना दिया है। भाजपा राजनीति में नैतिक, 
स्वच्छ आचरण और मिशनरी स्वरूप को बहाल करने तथा इस अपभ्रष्ट 
कांग्रेस से देश को बचाने के लिए कृतसंकल्प है, जिसके नेताओं का 
एकमात्र उद्देश्य अपनी ही श्रीबृद्धि करना है। भाजपा इन विषयों को 
लोगों के सामने रखेगी और उन्हें कांग्रेस की असली शक्ल दिखाएगी। 
भाजपा इन सभी सुपर घोटालों की पूरी तरह से जाँच कराएगी। यह बड़े 
आर्थिक अपराधों में जमानत की व्यवस्था को समाप्त कर देगी और इस 
प्रकार के अपराधों में संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था करेगी। भाजपा का 
यह टूढ़ विश्वास है कि केवल स्वच्छ अर्थव्यवस्था से ही स्वच्छ राजव्यवस्था 
और एक सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सकता है। 
भाजपा माँग करती है कि अब, जबकि नरसिंह राव सरकार पर 'लोगों का 
विश्वास नहीं रहा है, उसे तुरंत चुनाव कराने चाहिए। जितनी देर तक 
कांग्रेस सत्ता में रहेगी, उतनी ही अधिक देश की क्षति होगी। 


ष्ट 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 20-22 मार्च, 1994 


राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा 


तोड़फोड़ करनेवाली ताकतों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा 

भारतीय जनता पार्टी इस बात से अत्यंत चिंतित है कि ऐसी शक्तियाँ सक्रिय 
हैं जो देश को विभाजित, विघटित और कमजोर करने पर तुली हैं। भारत के प्रति 
वैर-भाव रखनेवाले और इसे राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान न लेने देने 
के प्रति कटिबद्ध तत्त्वों ने सदैव यही आशा बनाए रखी है कि भारत टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएगा। परंतु हमारे इन शत्रुओं को निराश ही होना पड़ा है। भारत इतना 
विशाल, इतना अच्छा और अपने उज्ज्वल भविष्य के प्रति इतना जागरूक है कि 
कोई इसे दबा नहीं सकता। 


पाकिस्तानी संस्था आई.एस. आई. को रोकने में सरकार विफल 

यह अत्यंत विक्षोभकारी बात है कि पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था आई. 
एस. आई. द्वारा जानबूझकर और लगातार की जा रही विध्वंसकारी गतिविधियों 
के बावजूद केंद्रीय सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पाकिस्तान में तो सरकारें 
आती हैं और चली जाती हैं, परंतु इसकी गुप्तचर संस्था आई.एस. आई. का 
काम चलता रहता है, इसलिए यही पाकिस्तान की वस्तुतः सर्वोपरि सरकार है। 
आज आई.एस.आई. और इसके स्थानीय एजेंट तथा विदेशी संरक्षक भारत में 
प्रमुख विध्वंसक हैं। इससे पहले उन्होंने पंजाब में हिंसा की आग भड़काई थी। 
परंतु यहाँ पर लोगों की प्रबल देशभक्ति और संतुलित सूझबूझ ने उनकी 
कुत्सित योजनाओं को विफल कर दिया। आज पंजाब अन्य किसी राज्य की 
भाँति शांतिपूर्ण है। 

किंतु दुःख की बात है कि जम्मू एबं कश्मीर में ऐसी स्थिति नहीं है। 
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पिछले पाँच वर्षों में राज्य में पाकिस्तान की आई.एस. आई. ने दस हजार लोगों 
के प्राण लिये हैं, जिनमें सेना के 777 कार्मिक भी शामिल हैं। दस हजार करोड़ 
रुपए को संपत्ति भी नष्ट हो चुकी है। इस अल्प-गतिशील, परंतु उच्च तकनीकी 
अप्रत्यक्ष युद्ध में हमें जितना जानमाल का नुकसान हुआ है, उतना नुकसान तो 
कुल मिलाकर 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए तीन बार के 
युद्धों में भी नहीं हुआ था। उनकी धृष्टता का नवीनतम उदाहरण जम्मू की 
भीड़भाड़वाली गली में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईटू की दिन-दहाड़े हुई हत्या है। 
ईंटू की हत्या उस समय की गई, जब बे जुम्मे की नमाज के बाद वापस घर 
लौट रहे थे। हाल में जिनेवा में पाकिस्तान की राजनयिक पराजय के बाद भी 
जम्मू एवं कश्मीर की वास्तविक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। दरअसल 
जो भी संकेत मिल रहे हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि अब आई.एस. 
आई. निराशा से क्रोधोन्मत्त होकर इन गतिविधियों में और अधिक प्राणप्रण से 
जुट जाएगा। 
आई.एस. आई. ने अपने पॉव उत्तर पूर्व में फैला दिए हैं। वहाँ घुसपैठ और 
विध्वंसकारी गतिविधियों से उत्पन्न दोहरे खतरे के कारण अनेक छोटे-छोटे राज्यों 
आर्मी कोर मुख्यालय के पास ऐसे 15 कट्टरवादी संगठनों की सूची है जो इस 
संवेदनशील क्षेत्र में भयमुक्त होकर काम कर रहे हैं। 


पाकिस्तानियों एवं बाँग्लादेशियों की घुसपैठ 

डेढ़ करोड़ से अधिक बॉग्लादेशी भारत के कोने-कोने में फैल गए हैं और 
बीजा लेकर भारत की यात्रा करनेवाले लाखों पर्यटक कभी पाकिस्तान वापस नहीं 
जाते हैं। यह निश्‍चित रूप से सिद्ध हो गया है कि मार्च, 1993 में मुंबई में हुए 
बम-विस्फोट की घृणित घटनाओं में पाकिस्तान की आई.एस.आई. का हाथ था। 
यह घृणित काम भारत के लोगों के खिलाफ युद्ध जैसा कार्य ही था, किंतु एक 
वर्ष के बाद भी कांग्रेस सरकार इस अपराध से जुड़े एक भी व्यक्ति को दंडित 
नहीं कर सकी है। दिल्ली में उन्होंने संसद्‌ भवन से कुछ फलांग की दूरी पर ही 
जानलेवा विस्फोट किया। अब तक किसी को दंड नहीं मिला है। कलकत्ता में हुए 
विस्फोट के पीछे जिन लोगों के हाथ थे, उन्हें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल 
सरक्षण दे रहा है। मद्रास में संघ कार्यालय के विस्फोट में अनेक व्यक्ति मारे गए, 
परंतु कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार 
बना दी है, जो उनके क्कुत्सित इरादों की पूर्ति के लिए अनुकूल है। 


दक्षिण की ओर बढ़ती विघटनकारी गतिविधियाँ 
आजकल ऐसा प्रतीत होता है कि शरारत करने के लिए आई.एस. आई. का 
ध्यान दक्षिण में हैदराबाद, बंगलौर, कोचीन, कोजीकोड, भटकल और गुलबर्गा पर 


156 ° पार्टी दस्तावेज खंड 5 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केंद्रित है और ये सभी शहर उनकी विध्वंसकारी गतिविधियों का केंद्र बन गए हें । 
कोयंबटूर में 6 टन आर.डी.एक्स. पकड़ा गया। इस हिसाब से पाकिस्तान एक टन 
विखंडनकारी (फिशनेबल) सामग्री भी भेज सकता हे, जिससे बह हमारी ही धरती 
पर परमाणु विस्फोट करा सकता है। 

आंध्र प्रदेश में इत्तहाद-उल-मुसलमीन, हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन और मजलिस 
इत्तहाद-उल-मुसलमीन संस्थाएँ चोरों की तरह फैली हुई हैं। तमिलनाडु में आई. 
एस.आई., एल.टी.टी.ई. के प्रमुख अड्डे काएलपटनम्‌ के एक छोटे से संदिग्ध 
गाँव में एक लाख रुपए तक की रहस्यमयी एस.टी.डी. कॉल्स किए जाने की 
सूचना मिली है। 

6 दिसंबर, 1993 को एक साथ बम-विस्फोट की 6 घटनाएँ घटीं। मालूम 
हुआ कि ये बम कर्नाटक में गुलबर्गा में बनाए गए थे, परंतु किसी को पकड़ा नहीं 
गया। कर्नाटक में भटकल में एक शस्त्रधारी हेडकाँस्टिबल सहित 22 लोगों को 
गोलियों से मार दिया गया। इस बार भी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 


हैदराबाद में विस्फोटक स्थिति 

हैदराबाद में स्थिति विस्फोटक है। शहर में 20 हजार पाकिस्तानी गैर-कानूनी 
ढंग से रह रहे हें। बेरोजगार युवकों को विध्वंसकारी और तोड़फोड़ की गतिविधियाँ 
करने के लिए प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भर्ती किया जा रहा है। इन राष्ट्रविरोधी 
तत्त्वों के हाथों संघ परिवार के तीन लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। एम. आई. 
एम. के अलावा तेलुगू देशम पार्टी भी चुनाबी कारणों से इन लोगों को सुरक्षा प्रदान 
कर रही है। 


केरल में आई.एस.आई. सक्रिय 

केरल में बिध्वंसकारी गतिविधियों की बढ़ती सूची बड़ी चिंता का विषय है। 
कोजीकोड से समाचार मिले हैं कि वहाँ के निवासियों तक ने करोड़ों रुपए की 
जमीनों के सौदे किए हैं। मल्लापुरम्‌ जिले में कारीपुर का कोजीकोड एयरपोर्ट 
आई.एस.आई. गतिविधियों का गढ़ बन गया है। सरकार ने स्वीकार किया है 
कि मल्लापुरम्‌ जिले में तिरूर के निकट केरल के समुद्रतट से अज्ञात जहाज 
देखे गए हैं। जब चेकानूर मौलवी ने इस सांप्रदायिकता और कट्टरवादिता के 
खिलाफ आवाज उठाई तो उनका अपहरण कर लिया गया। माना जाता है कि 
वे अब मारे जा चुके हैं। परंतु सरकार ने मौलवी की बेगम द्वारा अपील करने 
पर भी यह मामला सी.बी.आई. को नहीं सौंपा है। 1994 की फरवरी के प्रथम 
सप्ताह में तिरुवनंतपुरम्‌ में केंद्रीय गृहमंत्री ने स्वीकार किया था कि केरल में 
आई.एस. आई. की गतिविधियाँ चल रही हैं और सरकार इस तथ्य को जानती 
है। परंतु मुख्यमंत्री करुणाकरण ने मुसलिम लीग के साथ अपने गठबंधन को 
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बचाने के लिए उसी दिन एक वक्तव्य जारी करके कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री का 
बयान गलत है। राज्य में प्रमुख विपक्षी दल सी.पी. आई. (एम.) ने भी इस 
सांप्रदायिक बोट-बैंक पर कब्जा करने की आशा में अपराधपूर्ण चुप्पी साध रखी 


हे। 


विदेशी एजेंसियाँ भी सक्रिय, कांग्रेस सरकार निष्क्रिय 

यह देखकर दुःख होता है कि कुछ विदेशी एजेंसियाँ भी इन गतिविधियों में 
सहायता दे रही हैं और उकसा रही हैं। उदाहरण के लिए--कनाडा ब्रॉडकॉस्टिंग 
कॉरपोरेशन ने बताया कि कनाडा-भारत उड़ान के दौरान 'कनिष्क' विमान को 
जड़ा देने की पाकिस्तानी एजेंटों की योजनाओं की जानकारी अमेरिका की सी.बी. 
आई. और एफ.बी.आई. को थी। 

इन एजेंसियों ने भारत या कनाडा को सूचना नहीं दी। भारत अमेरिका से इस 
मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद करता है। हमारे लिए आई.एस. 
आई. के प्रयासों से अधिक कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता चिंताजनक है। अतः 
हम भारत सरकार से अपनी दुर्बल इच्छाशक्ति को त्यागने, अपने रक्षात्मक रवैए 
को छोड़ने एवं निश्चयात्मक काररवाई करने का आग्रह करते हैं। 

विशेषतः जब पाकिस्तान आतंकवादी देश के रूप में आचरण कर रहा है तो 


हमें उसे इसी रूप में देखना चाहिए और उसके साथ ऐसा व्यबहार नहीं करना 
चाहिए, मानों सब कुछ सामान्य हो। 


स्पष्ट दृष्टि एवं दृढ़ निश्चय आवश्यक 

संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाया जाए। सीमाओं को प्रभावकारी 
ढंग से सील कर दिया जाए, जिसके लिए गश्त लगाने, बंकर बनाने, काँटेतार 
लगाने और बारूदी सुरंगें बिछाने के कामों को मिलाजुलाकर समझदारी से किया 
जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन में संदेहननक खतरे का मुकाबला नरम 
बनकर नहीं किया जा सकता। राजनीतिक स्तर पर गृह मंत्रालय और जम्मू एव 
कश्मीर शासन तथा इन दोनों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय कौ 
आवश्यकता है। इन सबसे बढ़कर आवश्यक यह है कि दृष्टि की स्पष्टता हो और 
प्रभावकारी ढंग से दृढनिश्चयी काररवाई की जाए। 


जनमत जुटाने की आवश्यकता 


प्रशासनिक और राजनीतिक काररवाई से भी अधिक आवश्यक जनमत 
तैयार करना और लोगों को संगठित करना है, जिससे वे इन सभी नापाक इरादों 
को मात देने और विफल करने के लिए दृढ़ संकल्प लें। उदाहरण के लिए- संसद 
में कश्मीर के मामले में विवेकपूर्ण सर्वदलीय प्रस्ताव पारित करने से विश्व को 
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हमारे उद्देश्य में निहित न्याय तथा दृढ़ संकल्प के सामर्थ्य पर विश्वास करने हेतु 
विवश कर दिया और हमें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में 
शानदार विजय प्राप्त हुई है। सरकार को कश्मीर मुद्दे को सुलझाने और सदा के 
लिए इसे खत्म कर देने हेतु इस प्रस्ताव की भाषा और भाव के अनुरूप काररवाई 
करनी चाहिए। तभी इन सभी शरारती तत्त्वों को विशवास होगा कि अपने देश की 
एकता, अखंडता और सम्मान हमारे लिए आस्था का विषय है। हम इसे अपनी 
पूरी शक्ति से निभाएँगे और इसे विस्तार देंगे। 


कांग्रेस सरकारों द्वारा अपनाई गई गलत नीतियाँ 

वर्षों से भाजपा जम्मू एवं कश्मीर राज्य की गंभीरता की तरफ ध्यान दिलाती 
रही है। सन्‌ 1947 से एक के बाद एक कांग्रेस सरकारों ने गलत नीतियाँ अपनाई, 
जिसके कारण राज्य में विद्रोही गतिविधियाँ चलती रहीं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्था 
ने ऐसा वातावरण पैदा किया, जिससे विद्रोहियों ने न केवल सीमापार से समर्थन प्राप्त 
कर अपनी कुत्सित गतिविधियों का संचालन किया, अपितु उन्हें राज्य के अंदर भी 
प्रशासनतंत्र का समर्थन मिला। अब आतंकवादियों और उग्रवादियों को पाकिस्तान 
द्वारा भर्ती किए गए भाड़े के विदेशी सैनिकों का समर्थन मिल रहा है। यह दुर्भाग्य 
की बात है कि कुछ विकृत बुद्धिजीवियों ने राज्य में उग्रबाद को मजबूत किया है। 


भाजपा के प्रयासों से कश्मीर के बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित 

भाजपा को संतोष है कि फरवरी, 1994 में संसद्‌ में कश्मीर के बारे में पार्टी 
द्वारा लगातार प्रयास करने के फलस्वरूप प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो सका। 
प्रस्ताव में भारत के लोगों द्वारा अपनी मातृभूति की एकता और प्रादेशिक अखंडता 
बनाए रखने के संकल्प की पुष्टि की गई है। 


जिनेवा में पाकिस्तान कौ पराजय 

हाल में जिनेवा में मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान की पराजय राज्य में 
विद्रोही गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान के इरादों का भंडाफोड़ होने से हुई। भाजपा 
सदैव इस बात पर जोर देती रही है कि जम्मू एवं कश्मीर के बारे में अंतरराष्ट्रीय 
समुदाय को सही जानकारी देने में राजनयिक पहल की साहसी नीति अपनाने की 
आवश्यकता है। जब इस प्रकार की नीति अपनाई गई तो सकारात्मक परिणाम सामने 
आए। निश्‍चित ही अब भारत सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में स्थिति को सही दिशा 
में ले जाने का अवसर मिला है। अब कश्मीर घाटी के लोगों को यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिए कि पाकिस्तान कश्मीर को भारत से अलग करने में सफल नहीं हो सकता। 
पाकिस्तान की उपलब्धि अधिक से अधिक इतनी हो सकती है कि वह निर्दोष 
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नागरिकों के जानमाल को खतरे में डाल दे। 
केंद्रीय सरकार का अब यह निश्चित दायित्व है कि वह राज्य में विद्रोह को 


समाप्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए। सरकार से भाजपा 


कि-- 
1. 


Ww 


[on 


1 आग्रह करती है 


वास्तविक नियंत्रण-रेखा के पास से धन, जनशक्ति और हथियारों को 
कश्मीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमा को सील कर दे। 


- उग्रवादी समर्थक कर्मचारियों को राज्य-प्रशासन से छॉटकर निकाल बाहर 


करे। 


- राज्य में बसे लगभग ढाई लाख स्थानीय स्थितियों से बहुत अच्छी तरह 


परिचित पूर्व सैनिकों की सेवाओं का प्रयोग करे। 


- पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार की पोल प्रभाबकारी ढंग से 


खोली जाए, जो न केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बहका रहा है, बल्कि 
भारत के अंदर कुछ ऐसे तत्त्वों को भी गुमराह कर रहा है, जो इस 
विश्‍वास का शिकार बन रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ समझौता करके 
ही कश्मीर समस्या का हल किया जा सकता है। 


- केंद्रीय सरकार और जम्मू प्रशासन की विरोधाभासी घोषणाओं का अंत 


होना चाहिए। 


- यह स्पष्ट कर दिया जाए कि राज्य में आतंकवाद और उग्रबाद को 


समाप्त करना प्राथमिकता है और राज्य में अमन-चैन स्थापित होने के 
बाद ही राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, इससे पहले नहीं। 


देश को अखंड बनाए रखने के लिए भाजपा का दूढ़ निश्चय 
हमारे देश के लोगों ने संसदू में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर कश्मीर को 
देश के शेष भाग से पृथक्‌ न करने के अपने संकल्प को प्रकट कर दिया है। 
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बारे में गलत नीतियों का क्रियान्वयन न करने तथा 
दृढ नीति न अपनाने पर देश के लोग सरकार को कभी क्षमा नहीं करेंगे। 
जम्मू एवं कश्मीर को अपने देश का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए देश 


की एकता और अखंडता के वास्ते भाजपा अपना अथक संघर्ष जारी रखने का 
दृढ़ संकल्प दोहराती है। 


0 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


वडोदरा 10-12 जून, 1994 


डोडा पर प्रतिवेदन 
कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा पूरी तरह से फैलाया जा रहा विद्रोह न सिर्फ 
अपनी जड़ें जमा रहा है, बल्कि उसने डोडा जिले तथा जम्मू क्षेत्र के आस-पास 
के अन्य क्षेत्रों में अपनी गहरी जड़ें जमा ही ली हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 
पाकिस्तान द्वारा शुरू किए जा रहे इस छद्‌म-युद्ध से निपटने के लिए भारत 
सरकार के पास कोई नीति नहीं है और कांग्रेस (आई) के नेताओं और उनके 
सहयोगियों जो कि राज्य के पूर्ववर्ती शासक दल हैं-नेशनल कॉन्फ्रेंस की संदेहास्पद 
भूमिकाएँ हैं। 
अब तक 15000 व्यक्ति मारे जा चुके हैं, 5000 से अधिक लोग घायल हो 
चुके हैं, लगभग 4 लाख व्यक्ति बेघर होकर प्रवासी की तरह रह रहे हैं, एक हजार 
करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जलाया जा चुका है, जिनमें 5691 निजी घर, 1893 
दुकानें, 553 विद्यालय और 2167 सरकारी भवन तथा 386 पुल शामिल हैं। 
उग्रवादियो ने विभिन्न बैंकों से 3 करोड़ रुपए से अधिक लूट लिये हैं। विभिन्न 
डिपो में से 3 सौ करोड़ रुपए मूल्य की इमारती लकड़ियों को वे जला चुके हैं। 
अब तक सुरक्षा बलों द्वारा 15890 ए.के. 47 राइफल, 10.43 लाख राउंड गोली 
बारूद, 38460 ग्रेनेड तथा 150 किलो विस्फोटक जब्त किए जा चुके हैं। 
1. जम्मू क्षेत्र में स्थित डोडा जिला 
3 लाख से अधिक हिंदुओं को कश्मीर घाटी से निकाल दिए जाने के बाद 
उग्रबादियों ने अब जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले को अपनी योजनाओं का 
अभयारण्य बनाने के लिए इन क्षेत्रों को हिंदुओं से खाली कराने की 
योजना बनाई। उन लोगों ने इस हिंसात्मक विद्रोह में वहाँ नरक जैसी 
स्थिति पैदा कर दी है। पाक प्रशिक्षित तत्त्वों ने इस पहाड़ी जिले को खेल 
के मैदान में बदल दिया है और वहाँ कश्मीर घाटी से भी अधिक गंभीर 
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स्थिति पैदा कर दी है। सशस्त्र उग्रबादी इतने अच्छे ढंग से समाज-विरोधी 
और भारत-विरोधी गतिविधियों को इतने खुले रूप से अंजाम दे रहे हैं 
कि जिला प्रशासन वहाँ निरर्थक प्रतीत हो रहा है और वहाँ के लोगों को 
कानून और व्यवस्था के अधिकारियों में जरा भी विश्वास नहीं है। इस 
स्थिति की सबसे खराब बात यह है कि उन विध्वंसकारी तत्त्वों को जिला 


प्रशासन के महत्त्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्तियों से छिपे या खुले तौर पर 
समर्थन मिल रहा है। 


2. अवस्थित क्षेत्र और जनसंख्या 
कश्मीरी नेतृत्व द्वारा शेख अब्दुल्ला के 'बृहत्तर कश्मीर फॉर्मूला' को लागू 
करने के लिए पूर्व के हिंदूबहुल उधमपुर जिले को काटकर डोडा जिला 
बनाया गया है। यह जम्मू क्षेत्र के बाहरी पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। 
इसके उत्तर में अनंतनाग है, जबकि इसके दक्षिण पश्चिम भाग की सीमाएँ 
उधमपुर ओर कटुवा जिले से लगती हैं। यह भाग हिमाचल प्रदेश को भी 
छूता है। इसका पूर्वी-पश्चिमी भाग लेह जिला से सटा हुआ है-- जबकि 
इसके पश्चिम में उधमपुर जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 
11,691 वर्ग किलोमीटर है। यह लेह और कारगिल के बाद तीसरा सबसे 
बड़ा जिला है। इस जिले में पहाड़ी भाग हैं। निस्संदेह कुछ मैदानी भाग 
भी हें। 

1981 को जनगणना के अनुसार, डोडा जिले की कुल जनसंख्या 4,25,262 

है, जबकि इसकी सात तहसीलों में से तीन तहसीलों में मुसलिम बहुमत 

में हैं तथा रामबाण, भद्रवाह और थत्री तहसील में हिंदू बहुमत में हैं। 

बनीहाल, किश्तवाड़ और भालेसा मुसलिम बहुमतवाली तहसीलें हैं। डोडा 

जिले की तहसील में मुसलिमों और हिंदुओं का अनुपात 55:45 का है। 


3. उग्रवाद में वृद्धि 
डोडा जिले में उग्रबाद कोई नई घटना नहीं है। घाटी से नजदीकी के 
कारण इसमें कश्मीर से आतंकवाद पनपता रहा है। सबसे अफसोसजनक 
स्थिति यह है कि घाटी में उग्रबादियों की गतिविधियों के दूष्तिगत इस क्षेत्र 


में उग्रबादियों द्वारा प्रभाव बढ़ाने के संबंध में प्रशासन कोई अनुमान नहीं 
लगा सका। 


4. प्रचालन का तरीका 
जिले के प्रत्येक गाँव में लगभग सभी मसजिदों में लाउडस्पीकरों से 
भड़काऊ टेप बजाना शुरू कर दिया जाता है। उसमें यह घोषणा की जाती 
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है कि जेहाद शुरू हो चुका है, प्रत्येक मुसलिम को उसमें हिस्सा लेना 
चाहिए और इस पवित्र युद्ध में अपना योगदान देना चाहिए। हमारा 
उद्देश्य है आजादी और इसके लिए हमें भारत के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष 
शुरू करना होगा। 

अभिभावकों को अपने पुत्रों को सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 
भेजने को कहा गया और जो लोग अपने पुत्रों को भेजने की स्थिति में 
नहीं हैं, उनको नकद ओर सामान के रूप में भारी दान देने के लिए कहा 
गया। उन लोगों ने भर्ती आरंभ कर दी और सैकड़ों युवा गायब हो गए। 
उनमें से बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारी थे, जिनके वेतन नियमित रूप 
से निकाले जाते रहे। उन लोगों ने प्रशिक्षण पाकर हथियारों से लैस होकर 
विध्वसंकारी गतिविधियाँ आरंभ करके अपनी उपस्थिति दर्शानी शुरू कर 
दी। हिंदुओं के मंदिर और प्रमुख हिंदुओं के घर उनके पहले लक्ष्य थे। 


5. हत्या और उत्पीड़न 
(क) लगभग 3000 विदेशी और स्थानीय उग्रवादी इस जिले में निर्दोष 
व्यक्तियों के अपहरण और हत्या करने के कार्य करने में लगे हुए 
हैं। इसकी शुरुआत युवा अधिवक्ता तथा भाजपा के जिला महामंत्री 
श्री संतोष ठाकुर की अमानवीय हत्या से कौ। उसके बाद से 150 
से अधिक युवाओं को मारा जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं-डोडा 
जिला के भाजपा के उपाध्यक्ष स्वामी राजकातल, भद्रवाह मंडल के 
अध्यक्ष रुचिर कुमार, भद्रवाह के राजेंद्र कुमार शर्मा, पूर्व सैनिक 
भल्ल के दीवान चंद, श्री अशोक कुमार, सुरेंद्र लाल, बजरानी के 
मोहन सिंह, हिंदू रक्षा समिति के महामंत्री बजरानी रतन लाल 
राकेश और सतीश भंडारी, 14 अगस्त, 1993 को किश्तवार से आ 
रही बस से 16 यात्री और अब डोडा जिले के रामबाण तहसील 
के श्री रामलाय, श्री बालकृष्ण और श्री साधु राम का अपहरण कर 
लिया गया और उन्हें फाँसी लगाकर मार डाला गया। उनमें से कई 
लोगों को निर्मम तरीके से उत्पीडित किया गया। उनके अंग काटे 
गए, आँखें निकाल दी गई और अंत में उनकी लाशों को सड़क 
पर फेंक दिया गया, ताकि हिंदुओं को वहाँ से भागने के लिए बाध्य 
किया जा सके। 

(ख) दो महीने पहले रामबाण में मैं लगभग 700 परिवारों से मिला, जो 
पाक-समर्पित आतंकवादियों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं से 
परेशान हो चुके हैं। वे लोग कुंडा, कोटे, कूंची, अलंबश, अगल 
और बदरू गाँव के हैं। उन लोगों ने आतंकवादियों को धमकी दी 
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जिन्होंने इन गाँवों में रहनेवाले हिंदुओं के जीबन को बहुत अधिक 
कष्टकारी बना दिया है। धमकियों के कारण हिंदुओं ने अपना गाँव 
छोड़ दिया है। जिंडा गाँव के ग्रामीणों के शरीर पर उन लोगों के 
द्वारा किए गए निर्मम और भयानक अत्याचार के चिह मौजूद हैं। 
इन लोगों ने बताया कि दीवाली के दिन उन लोगों को उनके घरों 
से निकाला गया और फिर एक स्कूल के भवन में जाने के लिए 
बाध्य कर दिया गया। स्कूल के दरवाजे बंद थे। उन लोगों को 
जिंदा जलाने के लिए मिट्टी का तेल रखा हुआ था। उन लोगों 
को बहुत उत्पीड़ित किया गया, निर्मम पिटाई की गई। फिर दो 
युवा--साधु राम तथा नसीब सिंह के सिवा उन सबको रिहा कर 
दिया गया। बाद में साधु राम को गोली मार दी गई और नसीब सिंह 
को फाँसी पर लटका दिया गया। उसी क्षेत्र में कुछ ही दिन पहले 
श्री विभीषण का अपहरण कर लिया गया और उस पर विभिन्न 
प्रकार के अत्याचार किए गए। उसकी आँखें निकाल दी गईं और 
उसके हाथ काट डाले गए, यहाँ तक कि उसके गुप्तांग को भी 
काट डाला गया और अंततः उसे फॉसी पर लटकाकर मार डाला 
गया। आठ-नौ अक्तूबर की रात को लगभग एक दर्जन सशस्त्र 
मुजाहिदों ने चेरजी गाँव के श्री कुंज लाल (पूर्व सैनिक) के घर 
पर धावा बोल दिया। उन लोगों ने उसके गहने और नकदी लूट 
लिये और फिर उस घर की महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे। 
इस छीनाझपटी में श्री कुंज लाल (34) तथा उसकी पत्नी प्रकाशो 
देवी (28) दोनों की गोली लगने से मृत्यु हो गई। गोली चलने को 
आवाज सुनकर कुछ अन्य ग्रामीण बाहर आए। आतंकवादियों ने 
दस युवाओं को घेर लिया। उन लोगों की पिटाई करने के बाद 
आतंकवादियों ने उनमें से 8 युवाओं को इस निर्देश के साथ छोड़ 
दिया कि वे लोग क्षेत्र के सभी हिंदुओं से जाकर कहेंगे कि एक 
सप्ताह के भीतर वे लोग उस जगह को छोड़ दें। 
दो युवा श्री राकेश कुमार (24) और उसके भाई रतन लाई (22) 
को चे लोग अपने साथ बंधक बनाकर ले गए, क्योंकि उन लोगों ने 
शोर मचाया था। चार दिनों के बाद एक नाले के पास उनकी लाशें 
मिलौं। उन लोगों को निर्ममता से मार डाला गया था। श्री राकेश के 
सीने को फाड़कर उसका हृदय निकाल लिया गया था। श्री रतन लाई 
की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को छील दिया गया था और 
दोनों ही भाइयों के गुप्त अंग को काट डाला गया था। 
(ग) इस निर्मम हत्या की भयानक घटना के एक सप्ताह बाद मुजाहिंदों 
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ने किश्तवाड़ शहर के दूसरे युवक गंभीर चंद का, जो गोली लगने 
के बाद भी निकलने में कामयाब रहा था, अपहरण कर लिया। श्री 
राकेश की लाश किश्तवाड़ शहर से चालीस किलोमीटर दूर भगाना 
गाँव के समीप मिली थी। उसे मारने से पूर्व उसकी आँखें निकाल 
ली गई थीं और अंग काट डाले गए थे। 

(घ) 25-26 मार्च, 1994 को पुनेजा (भद्रवाह) गाँव के दो हिंदू युवकों 
को अगवा करके मार डाला गया था। 

(ङ) 30 अप्रैल, 1994 को पूर्व सैनिक श्री ओम राज, पुत्र श्री सिनेरा 

(भद्रवाह) को उसके घर में गोली मार दी गई और उसकी संपत्ति लूट - 
ली गई। 19 अप्रैल, 1994 को गुलाम नबी आजाद के गाँव सोती 
(गंदोह) स्थित उनके घर पर तैनात जे.के.ए.पी. के गार्ड के 25 
आदमियों ने अपने हथियार और गोला-बारूद उग्रवादियों को सौंप 
दिए थे। * 
2 मई, 1994 को रानगीर सिंह, गुलाब सिंह और गूजर युवक 
अब्दुल गनी का सुंबरगॉव के अफगानों द्वारा अपहरण करके बुरी 
तरह से उत्पीड़ित किया गया। उनके माता-पिताओं को अपने 
बच्चों के पाखाने खाने और कुछ ग्रामीणों को गाय का मांस खाने 
को मजबूर किया गया। 

(छ) किश्तवाड़ के अदाली गाँव के तीन हरिजन लड़कों को 27 मई, 
1994 को निर्ममतांपूर्वक मार डाला गया। उनके नाम हैं-सर्वश्री 
किशोरी लाल, जीवन लाल और रवींद्र। 

(ज) कोटे गाँव में ग्रामीणों ने दो उग्रबादियों को मार डाला था! बाद में 
पूरे गाँव को जला दिया गया था। उस गाँव के निवासियों को 
हिमाचल प्रदेश में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 
डोडा जिले के ऊँचे-ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में विदेशी भाड़े के सैनिकों 
सहित हजारों आतंकवादी शिविर बनाए हुए हैं। 

(झ) उग्रवादियों द्वारा चतरू, मरवा, नरवन, डाकन पाडर और थातरी 
पुलिस चौकियों को लूटा जा चुका है और उनसे 118 राइफल 
(303), 14 पिस्टल 16 वायरलेस सेट और भारी मात्रा में गोली-बारूद 
छीने जा चुके हैं। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की ओर से 
एक भी फायर नहीं किया गया। बाद में राज्य सरकार ने इन पुलिस 
चौकियों को हटा दिया, जिन्हें हाल में ही विरोध के बाद बहाल 
किया गया। 

(ज) स्थानीय गाइड द्वारा गुमराह कर दिए जाने के कारण देशा क्षेत्र में 
ी.एस.एफ. के 14 जवान फॅस गए और मार डाले गए। उसी गाइड 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 165 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ने उग्रबादी को पहले से सूचना दे रखी थी। बह गाइड उस क्षेत्र का 
एस.एच.ओ. था। उग्रबादियों ने घात लगाकर उन सबको मार डाला। 

(ट) उग्रबादियों ने बैंकों तथा दुकानदारों को लूटने की विभिन्न घटनाओं 
में दो करोड़ रुपए से अधिक की लूट की है। 20 लाख रुपए जम्मू 
और कश्मीर बैंक, भद्रवाह, केसर तथा किश्तवाड़ के एक दुकानदार 
नंदलाइ के यहाँ से दस लाख रुपए मूल्य से अधिक का समान लूट 
लिया। 

(ठ) चटरू, बाड़पेट, बरवा और शालीमार स्थित सरकारी भवनों, 
विद्यालयों, पुलिस थानों तथा आवासी या क्वॉर्टरों को जला दिया 
गया। 

(ड) नील तरथ, सुगढ़, बागपीठ, केसवान, बागना, पोडस और अन्य 
स्थानों पर 300 करोड़ रुपए मूल्य की इमारती लकड़ियाँ जला दी 
गईं। उग्रबादियों की धमकी के कारण सरकार इस जिले से इमारती 
लकइड़ियाँ बाहर नहीं ले जा पाई थी। 

1990 से भारी मात्रा में यहाँ लकड़ी जमा होती रही जिसे उग्रवादियों 
द्वारा अब जलाया जा रहा है। हम इस राष्ट्रीय संपति को बचाने 
में विफल रहे। 

(ढ) जिले की 2500 करोड़ रुपए की प्रतिष्ठित दुलहस्ती परियोजना को 
उग्रबादियों की धमकी के कारण बंद कर दिया गया। एक फ्रांसीसी 
इंजीनियर का अपहरण कर लिया गया। उसे घाटी ले जाया गया। 
लेकिन एक महीने तक बंद रहने के बाद वह भाग निकलने में 
कामयाब हो गया। 

. सुरक्षा बलों का हतोत्साहित होना-जिला प्रशासन की ओर से समन्वित 
एकीकृत और निर्णयकारी योजना पर काररवाई नहीं होने के कारण सुरक्षा 
बलों को इन आतंकवादी और इनके समर्थकों के विरुद्ध हतोत्साहित होना 
पड़ता है। और ये पाकिस्तानी एजेंट आदेश देने की स्थिति में होते हैं। 
आतंकवादियों को हतोत्साहित करने और उनका पीछा करने की बजाय 
सुरक्षा बलों का ही इन विद्रोहियों के द्वारा पीछा किया जा रहा है। प्रत्येक 
दिन घात लगाकर हमला और बम-विस्फोट होने जैसी घटनाओं के 
परिणामस्वरूप सुरक्षा बलों के कई जवानों का मारा जाना ब घायल होना 
दैनिक कार्य जैसा हो गया है। पूरे क्षेत्र में सामान्य रूप से यह धारणा बनती 
जा रही है कि जहाँ सुरक्षा बल स्वयं ही सुरक्षित नहीं हैं, बहा अलग-थलग 
और दूरद्राज के स्थानों पर रहनेवाले निःशस्त्र और निर्दोष लोगों की दशा 
के बारे में सहज ही कल्पना की जा सकती है। ये बल, विशेषकर कश्मीर 
पुलिस इस क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर रही हे--यह किश्तवाड़ की 
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त्रासदी से पता चल जाता है। घटना 27 तारीख, 1994 को नो बजे रात को 
हुई। लेकिन पुलिस घटना स्थल पर अगले दिन सवेरे आठ बजे पहुँची, यानी 
घटना के ग्यारह घंटे बाद। जिस निष्ठुरता और उदासीनता के साथ सरकार 
कार्य कर रही है, उसकी झलक इस घटना से मिल जाती है। उसी प्रकार 
से 30 अप्रैल, 1994 को 3 निर्दोष व्यकितों की निर्मम हत्या हुई, लेकिन 28 
मई, 1994 तक किसी ने भी वहाँ की यात्रा करने तथा उन्हें किसी प्रकार 
की राहत प्रदान करने की जहमत नहीं उठाई। 


- आब्रजन- 
डोडा तहसील के दुल, चर्जी, किश्तवाड़, बजरानी देशा, रंबन तहसील के 
उखरान, कुंडा, कोटले अलंबस, कूंची अधाल, सांबर गाँवों से लगभग 
3000 परिवार किश्तवाड़, डोडा और रमबाण शहर में प्रवास करने चले 
गए हैं। हाल ही में लगभग एक हजार व्यक्ति चित्राजुलासा और भलेसा 
क्षेत्र के गोवा से मारे जाने के डर से हिमाचल प्रदेश चले गए। यदि डोडा 
जिले से हो रहे आत्रजन को तत्काल नहीं रोका गया तो उसका जम्मू एवं 
कश्मीर क्षेत्र और देश के अन्य भागों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 


| 


. समय को माँग 
डोडा जिले में आतंकवाद और व्रिदोह की गतिविधियों को रोकने के लिए 
इस क्षेत्र को सेना के हवाले कर देना चाहिए तथा इस जिले को 
उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करके सेना को स्थिति से निपटने के लिए मुक्‍त 
अधिकार देने चाहिए। 
प्रशासन के भीतर मौजूद राष्ट्रविरोधी तत्त्वों की पहचान करना और उन्हें 
हटाना चाहिए तथा दोषी पाए जानेवाले व्यक्ति को तत्काल निकाल बाहर 
करना चाहिए। ऐसा किए बगैर कानून और व्यवस्था की स्थिति को 
नियंत्रण में लाना असंभव है। डोडा जिले को घाटी के साथ जोड़नेवाले 
सभी रास्तों को सील कर दिया जाए। 
भद्रवाह में शीघ्र ही सेना की छावनी की स्थापना करने से आम लोगों में 
विश्वास पैदा होगा। 
जिन हिंदुओं को अपने गाँव और खेत छोड़ देने के लिए बाध्य किया गया 
है, उन्हें वापस लाकर उनके घरों में फिर से बसाया जाए और उन लोगों 
को पर्याप्त सुरक्षा तथा मुआवजा दिया जाए। 
जिले में पूर्व सैनिकों को आधुनिक हथियार देना चाहिए। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


बडोदरा 10-12 जून, 1994 


भाजपा की चेतावनियो पर ध्यान नहीं दिया गया 

जम्मू और कश्मीर के कतिपय भागों -में अतिसहायता प्राप्त निरंतर रूप से 
चल रहे विद्रोह के कारण उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए 
उदासीनता तथा दूढ़ विश्वास की कमी के बारे में नरसिंह राव सरकार को भारतीय 
जनता पार्टी लगातार और बार-बार चेतावनी देती रही है कि घाटी में खराब हो 
रही स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रहने के परिणामस्वरूप इस तरह 
की घटनाएँ राज्य के अन्य भागों में भी घट सकती हैं। यह हमारे लिए संतोष की 
बात नहीं है, बल्कि काफी दुःख की बात है। हमारी जिन पूर्व चेताबनियों पर ध्यान 
नहीं दिया गया अब वे सही रूप में सामने आ रही हैं। 

भाजपा में हमारे लिए यह मुद्दा विशेषकर महत्त्व रखता है। जम्मू और 
कश्मीर में सन्‌ 1953 में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद से हमारे 
बहुत सारे बहादुर सहयोगियों को अपनी जान गवानी पड़ी। हम पार्टी के अपने उन 
महान सहयोगियों को सलाम करते हैं। उन्हें सरकार की लापरवाही के कारण 
अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ऐसी अद्यतन घटना फिर 30 मई, 1994 को 


स्वामी राज काटल की निर्मम हत्या और भद्रवाह में 7 जून, 1994 को कुमार की 
हुई हत्या के रूप में सामने आई है। 


राब सरकार अविश्वसनीय 


कश्मीर के बारे में नेहरू युग से लेकर अब तक को कांग्रेस सरकार के पास . 


समुचित परिप्रेक्ष्य नहीं होने के कारण ही वहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहाँ आज 
केंद्रीय सरकार को कारुणिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यदि पं. नेहरू 
द्वारा कश्मीर समस्या को यथार्थवादी तरीके से नहीं सुलझाया गया तो फिर बाद 
की कांग्रेस सरकार द्वारा वहाँ पर विनाशकारी भूमिका अदा की गई। राव सरकार 
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जम्मू और कश्मीर में स्थिति की गंभीर सच्चाई के बाद भी अविश्वसनीय रूप से 
संवेदनहीनता और घोर लापरवाही का कृत्य करने में अपनी बड़ाई दिखा रही है। 


अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाए 

अनुच्छेद 370 निश्‍चित रूप से एक ऐतिहासिक भूल थी। इसने अलगाववादी 
मानसिकता पैदा कर दी है। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य तथा देश के शेष भाग 
के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर्बाधा को बढ़ाया है तथा विभाजनकारी सोच को 
संविधानसम्मत बनाया है। इसने घाटी की राजनीतिक और सामाजिक सोच को शेष 
राष्ट्र के साथ मिलने से पूरी तरह से रोक दिया है। इसने जम्मू और कश्मीर राज्य 
के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधा पहुँचाई है और राज्य को केंद्रीय अनुदानों 
तथा राज-सहायता पर निर्भर बनाया है-जिसके कारण भ्रष्टाचार और भाई 
भतीजावाद पनपा है। भाजपा को विश्‍वास है कि कश्मीर-समस्या का समाधान 
करने के लिए अनुच्छेद 370 को समाप्त करना आवश्यक है। 


उद्देश्य का अभाव 

नरसिंह राव के नेतृत्ववाली कांग्रेस सरकार द्वारा घाटी में विद्रोह को जिस ढंग 
से निपटाया जा रहा है, उसमें किसी निश्चत उद्देश्य, नीति और दिशा का पूर्णतः 
अभाव दिखता है। कश्मीर-समस्या को निपटाने में ऐसे अक्षम्य लदर्थवाद और 
अनिश्चतता के कारण एक के बाद एक घटना होती रही और स्थिति को प्रभावी 
ढंग से निपटाने की सरकार की इच्छा और क्षमता पर से लोगों का विश्वास हटता 
गया। जहाँ घाटी में विद्रोह को शीघ्र दबाने तथा उसे समाप्त करने की आवश्यकता 
थी, वहाँ उसे राज्य के अन्य भागों में भी फैलने दिया गया। जहाँ दोषियों को 
अनुकरणीय सजा देने की जरूरत थी, वहाँ उनका स्वागत किया गया, जैसा हजरत 
बल मामले में हुआ और उन्हें देश के सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बराबरी के 
आधार पर वार्ता करने की अनुमति दी गई और उन्हें स्वतंत्र रूप से जाने दिया 
गया। देश को अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनके साथ किन-किन 
शर्तों पर सहमति हुई। जहाँ स्पष्ट दृष्टि और उद्देश्य का होना आवश्यक था, वहाँ 
पूरी अव्यवस्था मौजूद थी। यह शर्मनाक है कि ऐसे राज्य में, जहाँ संघर्ष चल रहा 
हो, वहाँ केंद्रीय गृहमंत्री कांग्रेसियों की एक टीम के साथ आधिकारिक तौर पर 
कतिपय क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और उसके सहायक, राज्य मंत्री लगभग उन्हीं 
दिनों अपनी पार्टी के प्रतिद्वंद्वी दरबारियों के साथ उसी राज्य को यात्रा करते हैं। 
जहाँ आदेशों का सुचारु रूप से पालन करने के लिए एकीकृत आदेश की जरूरत 
पड़ती है, वहाँ घाटी में तथा राज्य के अन्य भागों में प्रशासन के सभी स्तरों पर 
पूरा बिखराव दिखाई पड़ा है और कोई एक एकोकृत निर्देश उपलब्ध नहीं है। 
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अघोषित युद्ध 


यह बात सभी को समझ लेनी चाहिए कि कश्मीर का विद्रोह कुछ द्विग्भ्रमित 
या बेरोजगार युवकों द्वारा अपनी मुद्दों के लिए संघर्ष करने का परिणाम है। 
इसलामिक कट्टरपंथियो द्वारा दुष्प्रेरित तथा पाकिस्तान द्वारा सक्रिय रूप से 
सहायता प्राप्त आतंकवाद ने भारत की प्रादेशिक अखंडता के विरुद्ध एक अघोषित 
युद्ध शुरू कर दिया है। उग्रवादियों तथा अफगानिस्तान, सुमालिया, सूडान और 
अन्य देशों के भाड़े के सशस्त्र सैनिकों ने राज्य के लोगों पर हत्या, बलात्कार, 
आगजनी और जबरन धन-वसूली के अपराधों की अकथनीय गाथा शुरू कर दी। 
कश्मीरी पंडितों की लगभग पूरी जनसंख्या को घाटी में से निकाल दिया गया। 

हिंदू जनसंख्या को समाप्त किया जा रहा है। उग्रबादी अब पाकिस्तानी 
अभिप्राय के अनुरूप डोडा जिले में अपने गतिविधियाँ चलाने पर ध्यान केंद्रित कर 
रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र से भी हिंदुओं को भगाया जा सके। सरकार द्वारा घाटी में 
जिस अकुशलता और निष्क्रियता का प्रदर्शन किया गया था, उसी को पुनरावृत्ति 
डोडा जिले के क्षेत्र में की जा रही हे। डोडा में आतंकवादी हत्या और अपराध 
कर रहे हैं। चूँकि सरकार का आदेश कहीं नहीं चलता है, इसलिए हिंदू जनसंख्या 
क्षेत्र से पलायन कर रही है और राजनीतिक रूप से स्वयं को अनाथ महसूस कर 


रही हे। 


राजनीतिक इच्छा का अभाव 


घाटी में तैनात सुरक्षा बलों और सेना ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 
अच्छा काम किया है। उन लोगों को देश के द्वारा धन्यवाद दिया जाना चाहिए और 
उनकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक इच्छा के अभाव और राजनीतिक 
सोच के स्पष्ट नहीं रहने और प्रशासनिक निर्देश का अभाव तथा सरकार के 
निर्णय लेने की असंगत और विवादास्पद शैली के कारण उन्हें अपनी कठिन 
ड्यूटी को प्रभावी ढंग से निभाने में बाधा आती हे, खासकर तब, जब सिविल 
प्रशासन बेहोशी की हालत में हो या फिर आतंकवादियों और उग्रवादियों के साथ 
उसकी मिली भगत हो और उग्रबादियों तथा आतंकवादियों का प्रभाव दिनो-दिन 
खढ़ता चला जा रहा हो। डोडा क्षेत्र में, जो भौगोलिक रूप से घाटी के आकार से 
लगभग दुगुना है, पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों के नहीं होने के कारण उनकी 
कार्यक्षमता गंभीर रूप से निरुद्ध हो जाती है और बे उग्रवादियों पर प्रभावी ढंग 
से हमले नहीं कर पाते। हमारी सेना इसलिए भी बाधा महसूस करती है, क्योंकि 
सरकार के पास उग्रबादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सभी दरों को सील कर 


देने या फिर सीमा-पार से उनके लिए आपूर्ति को बंद कर देने के संबंध में कोई 
नीति नहीं है। 
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राष्ट्र के सामने गंभीर खतरा 
भाजपा अपने देशवासियों को एक बार फिर याद दिलाना अपना कर्त्तव्य 


समझती है कि राष्ट्र के सामने जम्मू और कश्मीर राज्य में गंभीर खतरा मौजूद 
है। इस संबंध में निरंतर हो रही धांधलियों तथा सरकार की भूल-चूक को उजागर 
करना हम अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं। नरसिंह राव सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाने के कारण उपलब्ध सभी संवैधानिक साधनों के 
माध्यम से उसके विरुद्ध संघर्ष करने के अपने संकल्प को भाजपा दोहराती है। 
उपर्युक्त संदर्भ में भाजपा जनता के सामने माँग-पत्र प्रस्तुत करती है और नरसिंह 
राव सरकार से निम्नलिखित आवश्यक कदम तत्काल उठाने का आग्रह करती 
है 

1. राज्य में कहीं भी अपराध फैलाने के दोषी लोगों को तत्काल पकड़ना 

चाहिए और कड़ी सजा देनी चाहिए। विगत में आतंकवादियों के मामले 
में दर्शाई गई उदासीनता समाप्त होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन के सभी 
अंगों को दुरुस्त करना चाहिए और उन्हें सही सामग्री से लैस करना 
चाहिए। विदेशी भाड़े के सैनिकों द्वारा भारतीय धरती पर इस प्रकार के 
आक्रमण का मुकाबला करने में दिखाई जा रही इस प्रकार की उदासीनता 
अक्षम्य है। इन विदेशी भाडे के सैनिकों को समाप्त किया जाना चाहिए। 

2. डोडा जिले से विस्थापित सभी हिंदुओं को तत्काल समीप के हिमाचल 
प्रदेश और राज्य के अन्य भागों में वापस आने के लिए अनुकूल माहौल 
बनाना चाहिए। साथ ही जम्मू और कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार 
को 300000 कश्मीरी हिंदुओं, जो बड़ी ही चिंताजनक दशा में रह रहे हैं 
के लिए इस सहायता तथा अनुदान कार्यक्रम के तहत एक व्यापक पैकेज 
को घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सभ्य सरकार के लिए यह 
यह शर्मनाक बात तो है ही कि उसके अपने ही नागरिकों को अपने ही 
देश के अंदर शरणार्थियों का जीवन जीना पड़े। 

3. डोडा जिले को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र 
अधिनियम और सशस्त्र सेना विशेष अधिनियम के अधीन उपलब्ध 
समुचित विशेष शक्तियाँ सशस्त्र सेनाओं को प्रदान की जानी चाहिए, 
ताकि वे लोग प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। 

4. भद्रवाह में एक छावनी की स्थापना करने के लंबे समय से पड़े हुए निर्णय 
को तत्काल लागू करना चाहिए! 

5. जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के माध्यम से 
ग्रामरक्षा सेना और स्पेशल होम गार्ड्स का तत्काल गठन करना चाहिए 
और उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से हथियारों के लाइसेंस प्रदान किए जाने 
चाहिए। 
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6. सिविल सेवाओं, न्यायिक प्रशासन, पुलिस और खुफिया नेटवर्क का 
पुनर्गठन विस्तृत तौर पर करना चाहिए। 

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहिए। भाजपा की 
राय में-राजनीतिक प्रक्रिया फिर से बहाल करने के लिए आतंकवादियों 
के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता करना सही नहीं है। इसका प्रतिगामी 
असर पड़ेगा। आतंकवाद तथा उग्रबाद को समाप्त करना राजनीतिक 
प्रक्रिया शुरू करने की एक पूर्व शर्त होनी चाहिए। 


भाजपा सतत संघर्ष में लीन 

भाजपा हमेशा से ही देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए 
प्रयत्नशील रहती है। लोगों के सहयोग और समर्थन से भाजपा अपना सतत संघर्ष 
जारी रखेगी ताकि सरकार को जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षा, न्याय 
और गरिमा सुनिश्चित करने की काररवाई करने को बाध्य. होना पड़े तथा वे लोग 
भी भारत के नागरिक की तरह व्यबहार करना शुरू कर सकें। ` 

संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा हाल ही में सर्वसम्मति से जम्मू और कश्मीर के 
संबंध में पारित संकल्प राष्ट्र की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं और 
उसे राज्य का अविभाज्य अंग मानते हैं। सरकार से भाजपा यह आग्रह करती है 
कि वह राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का सम्मान पूरी तरह से करने के लिए बिना किसी 
हिचकिचाहट के सभी आवश्यक कदम उठाए। यह आवश्यक है कि इस संबंध 
में लोग चौकस हों। भावी पीढ़ी यह कहने के लिए मजबूर न हो कि सर्वसम्मति 
से पारित संसदीय संकल्प, जिसे भाजपा की पहल पर पारित किया गया था, महज 
एक खाली शब्दजाल बनकर रह गया और बह केवल पवित्र भावना ही बनकर 
विद्यमान रही, जबकि उसमें कोई शक्ति या आधार मौजूद नहीं था। 

[1 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


वडोदरा 10-12 जून, 1994 


राजनीतिक स्थिति 


नैतिक पतन 

सत्ता के तीन वर्ष पूरे होने पर नरसिंह राव सरकार में देश की कुल मिलाकर 
आर्थिक संप्रभुता का परित्याग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कमजोर 
दृष्टिकोण अपनाने, चुनावी सुथार के बहाने संवैधानिक बाधाएँ डालकर भाजपा को 
चुनावी मैदान से हटाने की लोकतंत्र-विरोधी प्रवृत्तियाँ अपनाने और अल्पसंख्यकवाद 

` की विनाशकारी राजनीति का अनुसरण करने के तत्त्व, दिखाई पडते हें । 

राव सरकार ने भ्रष्टाचार को एक जीवनशैली के रूप में संस्थागत बना 
दिया है। बोफोर्स का भूत अब भी कांगेस पार्टी पर छाया हुआ है। बोफोर्स 
घोटाले में सचाई को दबाने की बार-बार कोशिशें किए जाने की स्थिति को 
देखते हुए भी सी.बी.आई. ने स्वर्गीय राजीव गांधी के निकट मित्र श्री ओताबियो 
क्वात्रोची को देश से पलायन करने से रोकने के लिए कोई कदम जानबूझकर 
नहीं उठाया, जबकि स्विस अधिकारियों ने रहस्योद्घाटन कर दिया था कि वह 
स्विस अदालतों में अपीलकर्ता हे तथा एक ऐसे खाते में उसका हिस्सा है, 
जिसमें नोबल इंडस्ट्रीज ने धन जमा कराया था। शेयर बाजार, बैंकिंग प्रणाली 
और बैंक घोटाले ने राष्ट्रीय चेतना और विश्वास को बुरी तरह हिला दिया था। 
इस घोटाले को जाँच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने सर्वसम्मत 
निष्कर्ष निकाले। इसपर भी बड़ी धीमी गति से कुछ दलालों और बैंक 
अधिकारियों को अभियोजित करने के अलावा किसी मंत्री या राजनीतिज्ञ को 
इतने बड़े धोखे के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया गया। हजारों अपराधों से जुड़े 
सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में विनिवेश-संबंधी घोटाले की याद अभी तक 
लोगों के मस्तिष्क में ताजा है। 
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गोल्ड स्टार घोटाला, कैप्टन सतीश शर्मा द्वारा विदेशी खाता रखने का आरोप, 
श्री शंकरानंद के अधीन पेट्रोलियम मंत्रालय तथा श्री जाफर शरीफ के अधीन रेल 
मंत्रालय से संबंधित घोटाले, श्री शरद पवार से जुड़ा भूमि घोटाला-ये सब इतने 
घोटाले हैं जो सत्ताधारी पार्टी की नैतिक दुष्चरित्रता के प्रतीक मात्र हैं। 

हाल में चीनी घोटाला कांग्रेस सरकार की अक्षमता और खुले भ्रष्टाचार का 
ज्वलंत उदाहरण है जिसने देश के लोगों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि आज उन्हें 
17 रुपए प्रति किलोग्राम के असाधारण मूल्य पर चीनी खरीदनी पड़ती है। इस 
घोटाले में चीनी लॉबी और कांग्रेसी राजनेताओं ने करोड़ों रुपए बटोर लिये। 


दलबदल की राजनीति 


कांग्रेस पार्टी ने संसद्‌ में अपने अल्पमत स्वरूप को बहुमत में बदलने के 
लिए जिस चालबाजी से विरोधी दलों में फूट डालने का रास्ता अपनाया, उससे 
कांग्रेस पाटी की राजनीतिक अनैतिकता और अधिक सिद्ध होती है। जनता दल, 
जनता दल (अजित), शिवसेना, तेलगु देशम्‌ आदि दलों को राष्ट्रीय स्तर पर तथा 
सिक्किम संग्राम परिषद्‌, एच.वी.पी., मिजो नेशनल फ्रंट तथा हिल स्टेट पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक पार्टी, मेघालय आदि में क्षेत्रीय स्तर पर फूट डालकर विभाजित कर 
दिया। भाजपा को इस बात का दुःख है कि यद्यपि संविधान में 10वीं अनुसूची को 
इस आधार पर जोड़ा गया था कि दलबदल एक राजनीतिक पाप है और ऐसा करने 


पर दंड दिया जाएगा, परंतु सत्ताधारी पार्टी ने दलबदल की राजनीति को वैध रूप 
दे दिया! 


आर्थिक संप्रभुता का परित्याग 

पिछले तीन वर्षों में देखा गया है कि सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर विश्व बैंक 
तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के सामने पूर्ण समर्पण कर दिया। भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
पर गैट संधि के कारण पड़नेवाले विपरीत प्रभावों की परवाह किए बिना सरकार 
द्वारा गैट समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इसका लगभग यही अर्थ निकलता 
है कि उसने राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता का परित्याग कर दिया है। 


राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में दुलमुल रवैया 

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में नितांत दुलमुल रवैया अपना रही है। 
कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का प्रचार आक्रामक रूप से चल रहा है। भारत 
सरकार विश्व को यह भी बताने में अक्षम रही है कि पाकिस्तान ने इसलामी 
कट्टरवाद से ग्रस्त आतंकवादियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा संरक्षण 
प्रदानकर और उन्हें उकसाकर भारत के खिलाफ “अघोषित युद्ध' छेड़ रखा है। 
आई.एस. आई. की गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चल रही हैं। उसकी वे गतिविधियाँ, 
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जो पहले कश्मीर और पंजाब तक सीमित थीं, अब उत्तर-पूर्वी राज्यों, पश्चिमी 
बंगाल, बिहार, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के लगभग 
सभी भागों में फैल गई हैं। केरल में मुसलिम कट्टरवाद को बढ़ावा देनेवाली और 
हिंदू समाज में विभाजन के बीज बोनेवाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आई.एस. 
आई. खुलकर सहयोग दे रही है। अब तो उसने भारत में प्रशिक्षण-केंद्र आयोजित 
करने तक का दुस्साहस कर लिया है। जम्मू एवं कश्मीर के डोडा क्षेत्रों में सरकार 
की दयनीय दशा दिखाई पड़ती है, जहाँ वह आतंकवादियों के हमलों से हिंदुओं की 
रक्षा करने में विफल रही है। मुंबई-विस्फोट के मामले में तो एक भी अपराधी 
के खिलाफ मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। इसपर भी इनकी तुलना अमेरिका में विश्व 
व्यापार केंद्र में हुए विस्फोट के लिए जिम्मेदार अपराधियों से करना कितना 
दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने जिस ढंग से हजरतबल में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण 
का दिखावा किया था, उससे सरकार की इस मानसिकता का पता चलता है कि 
वह आई.एस. आई. अथवा आतंकवाद से दृढ़ता से नहीं निपटना चाहती है। लंदन 
में अमेरिका और भारतीय कूटनीतिज्ञों के बीच वार्त्ता का रहस्य खुल जाने के बाद 
परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के मामले में सरकार की विश्वसनीयता 
अत्यधिक गिर गई है। 


अल्पसंख्यकवाद की नादान राजनीति 
पिछले अनेक वर्षों से भाजपा ने भारतीय सेक्यूलरवाद' के वास्तविक स्वरूप 
पर बहस छेड़ रखी है। भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद! के वैचारिक सिद्धांत को 
व्यापक रूप से स्वीकृति मिली है। इसकी तुलना में सत्ताधारी पार्टी और अन्य 
विकृत सेक्यूलर पार्टियाँ' 'अल्पसंख्यकवाद' और हिंदू 'अवमानना' को सेक्यूलरवाद 
का रूप मानकर चल रही हैं। अयोध्या में मंदिर और मसजिद बनाने के लिए 
प्रधानमंत्री द्वारा ट्रस्टों की स्थापना करने की घोषणा का इरादा यही है कि देश में 
राम-जन्मभूमि पर मंदिर न बन पाए। सरकार बाँग्लादेश से भारी घुसपैठ रोकने 
के लिए उपाय करने में भी विफल रही है। इस प्रकार की घुसपैठ देश की आर्थिक 
व्यवस्था पर तो बोझ है ही, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी है। इस खतरे के 
कारण पश्चिमी बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थिति खतरनाक हो गई है। 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में अपने एक निर्णय में मौखिक तलाक को 
असंवैधानिक ठहराया है, जिससे एक 'समान सिविल कोड' कौ आवश्यकता के 
बारे में फिर से राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से महिलाओं को समान 
अधिकार और उनका गौरव प्रदान किया जा सकता है। कट्टरपंथियों ने इस 
ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया है। यही नहीं, उन्होंने देश के विभिन्न 
भागों में शरियत अदालतों' की स्थापना करके बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों को 
चुनौती दी है। “अल्पसंख्यक आयोग' का दुरुपयोग केंद्रीय सरकार द्वारा अपने बोट 
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के क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 
30 अलगावबादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने का साधन बन गया है । 
भाजपा फिर से उभर रहे 'शाहबानो लक्षण' से सावधान रहने के लिए 
देशवासियों को सचेत करती हे। इस प्रकार की प्रवृत्तियों के खिलाफ जोरदार 
अभियान चलाने का आह्वान करती है। 
उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत के स्थान पर उर्दू को स्थापित करके देश की 
सांस्कृतिक विरासत पर सीधा हमला किया है। यह तुष्टीकरण का एक और 
उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर 'विशेष शांति सुरक्षा 
बल' के गठन में उर्दू को हिंदी के ऊपर अधिमान देकर मुसलमानों की भरती में 
वरीयता दी है। प्रदेश के सभी (लगभग 55,000) विद्यालयों में प्रति विद्यालय कम 
से कम एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। सभी 
(10,000) सरकारी कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की भी भरती करने की घोषणा 
उसने की है और भाजपा सरकार के समय में गठित मानवाधिकार आयोग' को 
समाप्त करके उसके स्थान पर 'अल्पसंख्यक आयोग' गठित किया है। ये सभी 
उदाहरण मुसलिम संप्रदाय के अनुचित तुष्टीकरण के मुँहबोलते नमूने हैं। भाजपा 
इस तुष्टीकरण की नीति की घोर भर्त्सना और डटकर विरोध करती है। 


जाति-आधारित राजनीति का उदय, अपराधीकरण और अराजकता 

भाजपा को राष्ट्रीय परिषद्‌ को यह देखकर चिंता होती हे कि जाति- 
आधारित अपराधपूर्ण राजनीति के फलस्वरूप प्रशासन में अराजकता फैल गई 
है। क्या यही है उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प? समाज को जातीय आधारों 
पर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है, जिसके कारण सामाजिक तनाव पैदा हुआ 
है। गैर-भाजपा पार्टियाँ अपराधियों को अपना 'सेक्यूलर होरो' बनाकर शाबाशी 
दे रही हैं। अपहरण का काम सर्वाधिक समृद्ध उद्योग बन गया है। यह शर्म की 
बात है कि उत्तर प्रदेश की सपा-बसपा गठबंधन को ऐसी जहरीली जातिवादी 
सांप्रदायिक और अराजक सरकार को कांग्रेस बिना शर्त अपना समर्थन दे रही 
है। 

इसी प्रकार बिहार में सार्वजनिक जीवन में निर्धन लोगों के प्रति लापरवाही 
दिखाई पड़ती है। सत्ताधारी जनता दल और उसके मुख्यमंत्री जातिवादी तथा 
अपराधपूर्ण राजनीति का अत्यंत विकृत रूप लेकर सामने दिखाई पडते हैं। हाल 
में बहाँ वैशाली में हुए उपचुनाव में जिस तरह से भ्रष्ट जातिगत नीति ने सिर उभारा 
है, उसके प्रति यह राष्ट्रीय परिषद्‌ अपनी चिंता व्यक्त करती है। 

भाजपा को अफसोस है कि जातिवाद पर आधारित राजनीति के कारण पैदा 
हुए सामाजिक तनाव के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों से कमजोर वर्गों पर 
अत्याचार बढ़े हैं। 
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असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में राजनीतिक और सुरक्षा की दुरवस्था चरम 
सीमा पर पहुँच गई है। आज असम के 23 में से 14 जिलों में अवैध रूप से घुस 
आए लोगों की संख्या स्थानीय लोगों से अधिक हो गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में 
आदिवासियों का विराष्ट्रीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। केंद्रीय सरकार इन 
राज्यों में राजनीतिक प्रक्रिया के साथ खतरनाक खेल खेल रही है। सिक्किम में 
दलबदल करने की चालबाजी और मणिपुर में राजतंत्र टूट जाने के बावजूद वहाँ 
विधानसभा को भंग न करना केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण कार्य हैं। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ महसूस करती है कि हाल के उपचुनावों ने ऐसी दिशा निश्चित 
कर दी है कि अगले चुनाव में कांग्रेस को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। लोकसभा 
में कांग्रेस के अधिकतर सदस्य दक्षिणी राज्यों से हैं। तमिलनाडु में जहाँ पिछली 
बार कांग्रेस को 39 में से 30 सीटें मिली थीं, वहाँ इस बार इस राज्य में उसके दोनों 
उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गईं। केरल में जिस विधानसभा सीट पर वह 
पिछले तीन दशकों से जीत रही थी, वहाँ भी वह हार गई। आंध्र प्रदेश में वह 
लोकसभा की सीट हथिया पाई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उसने जितनी सीटों 
पर चुनाव लड़ा, लगभग उन सभी पर उसकी जमानतें जब्त हुईं। पंजाब में 
अजनाला विधानसभा सीट पर निश्चित ही कांग्रेस के प्रति विरोध दिखाई पडता है 
जहाँ हिंदुओं और सिखों ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ वोट दिए। 


भाजपा-विरोधी चुनाव-विधि संशोधन 

भाजपा देख रही है कि कांग्रेस (इ) भाजपा के चुनाव लड़ने के अधिकार पर 
कानूनी अड़चनें डालने का बार-बार प्रयास कर रही है। श्री अर्जुन सिंह चुनाव 
आयोग और उच्चतम न्यायालय के समक्ष राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा का 
पंजीकरण रद्द नहीं करा सके। सन्‌ 1993 में सरकार इसी उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए अविवेकपूर्ण धार्मिक बिल भी संसद्‌ में लाई थी, परंतु विफल रही। अब 
चुनाव कानूनों में संशोधन करने के लिए जो बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनसे 
वह दोहरा प्रयोजन सिद्ध करना चाहती है। एक, चुनाव आयोग की प्रधानता को 
कम करना और इस प्रकार आयोग की स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाना तथा स्वतंत्र 
एवं निष्पक्ष चुनाव में दखलंदाजी करना; तथा दो, भाजपा को चुनावी मैदान से 
हटाना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ गैर-कांग्रेसी (इ) विपक्षी दल भी इन बिलों का 
समर्थन कर रहे हैं। 


सभी मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र 
भाजपा का मत है कि वर्तमान चुनाव-सुधार संबंधी बिलों का स्वरूप पूरी 
तरह से पक्षपातपूर्ण है। सभी पार्टियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे दिनेश 
गोस्वामी समिति की सभी सिफारिशों के कार्यान्वयन का समर्थन करें, क्योंकि सभी 
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पार्टियों के नेताओं ने इन सिफारिशों पर हस्ताक्षर किए हैं। भाजपा माँग करती है 
कि सभी मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी किए जाएँ। इससे जाली मतदान समाप्त 
करने के अलावा दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना मत डालने में 
मदद मिलेगी तथा सीमा पार से अवैध रूप से घुस आए लोगों पर ठीक ढंग से 
अंकुश लग सकेगा। 
भाजपा का निश्चित विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधन बहुदलीय लोकतंत्र 
और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को समाप्त कर देंगे तथा भारतीय लोकतंत्र मात्र 
दिखावा बनकर रह जाएगा। भाजपा इन लोकतंत्र-विरोधी बिलों के विरुद्ध संघर्ष 
करने के लिए देश का आह्वान करती है। 
सी.आर.पी.सी. में संशोधन करके सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक ड्रिल 
तथा 'आर्म्स ट्रेनिंग पर प्रतिबंध लगाने के बहाने सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की शाखाओं और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। एक और 
बात, जहाँ जे.के.एल.एफ. और एल.टी.टी.ई. की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर 
अंकुश लगाने में सरकार बुरी तरह अक्षम सिद्ध हुई है, वहीं दूसरी ओर एक 
राष्ट्रभक्त संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर इस संशोधन से रोक 
लगाने का षड्यंत्र रच रही है। भाजपा इस कदम का कड़ा विरोध करती है। 


भारतीय राजनीति में भाजपा एक विशिष्ट ध्रुव के रूप में 

राष्ट्रीय परिषद्‌ महसूस करती है कि मूल्य-आधारित राजनीति का अनुसरण 
करने और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रचार-प्रसार के कारण भाजपा भारतीय 
राजनीति में एक अलग ही वैचारिक ध्रुव के रूप में स्थापित हो गई है। इस पार्टी 
में एक अलग ही विशेषता है। हमारे प्रतिद्वंद्वी कानून बनाकर हमें आगे बढ़ने से 
रोकना चाहते हैं। 

परंतु जो लोग सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति वचनबद्ध होते हैं, वे इस तरह 
की धमकियों से पीछे नहीं हटते। प्रशासनिक अवरोध पैदा करके वैचारिक लड़ाई 
नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसे तो राजनीतिक स्तर पर लड़ा जाता है। विचारधारा के 
प्रबाह को जितना रोका जाएगा, उतना ही लोग उसे समझने के लिए उत्सुक होंगे। 

भाजपा देशवासियों का आह्वान करती है कि वे लोकतंत्र-विरोधी खतरों से 
साबधान रहें तथा वे भाजपा की वैचारिक विशिष्टता और उसके राजनीतिक, 
सांस्कृतिक तथा संकल्पित राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करें। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पटना 15-17 सितंबर, 1994 


१५ अगस्त को घटी हुबली की घटना 


प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वजोत्तोलन का विरोध 

हर देश के नागरिकों को यह जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त रहता है कि वे अपना 
राष्ट्रीय ध्वज फहराएँ और उसे सलामी दें, खासकर पावन राष्ट्रीय दिवसों पर। 
सरकारी प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस पावन राष्ट्रीय कार्य में 
नागरिकों की सहायता करें। किंतु शायद भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ कर्त्तव्यनिष्ठ 
नागरिकों को ऐसा करने से न केवल रोका जाता है, बल्कि बिना किसी उत्तेजना के 
उन्हें अपंग कर दिया जाता है। उनकी निर्मम हत्या तक कर दी जाती है, जबकि 
सामाजिक शांति एवं सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न होने जैसी कोई बात भी नहीं 
होती। 

15 अगस्त, 1994 को हुबली में नगर निगम के सार्वजनिक मैदान में तिरंगा 
फहराने का कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो गया होता, यदि मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली 
के उकसाने पर राज्य सरकार की पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मियों द्वारा हस्तक्षेप 
करने तथा ध्वजोत्तोलन न करने देने का निर्णय नहीं लिया देने गया होता। 

संप्रति, निगम के उक्त मैदान में स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद नहीं है, 
जैसा राज्य की कांग्रेसी सरकार दुर्भावनापूर्वक दावा करती है। कर्नाटक उच्च 
न्यायालय ने निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्टतया यह 
कहा है कि हुबली धारवाड़ नगर निगम तथा अंजुमन-ए-इसलाम के नीच पट्टा 
जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुसलिम समुदाय को वर्ष में केबल दो बार इबादत 
करने का लाइसेंस दिया गया है। उच्च न्यायालय ने तो अर्धनिर्मित वाणिज्यिक 
परिसर को तुरंत ध्वस्त करने का भी आदेश दिया है। 

यद्यपि अंजुमन-ए-इसलाम ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है, किंतु 
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अपील-संबंधी विशेष अर्जी अभी स्वीकार भी नहीं की गई है, केवल परिसर को 
ध्वस्त करने पर रोक लगा दी है। उक्त तिथि से पूर्व तक विभिन्न राजनीतिक दल, 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने अपने झंडे के साथ वहाँ आम सभाएँ भी की 
थीं और करते आ रहे हैं। सारे कानूनी विवाद को राज्य सरकार ने मात्र राष्ट्रीय 


ध्वजोत्तोलन को रोकने के लिए अनावश्यक तथा असाधारण सुरक्षा-व्यवस्था 
करके खड़ा कर दिया। 


राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा करना 

अल्पसंख्यक समुदाय ने राष्ट्रीय ध्वजफहराने के लिए कभी कोई आपत्ति नहीं 
की है और न ही इन क्षेत्रों में कोई सांप्रदायिक तनाव है। यह कर्नाटक की कांग्रेस 
सरकार ही है, जिसने सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग देने 
की कोशिश की है और अपनी इसी मंशा के कारण एक बारह वर्षीय बालक तथा 
चार बच्चों की मॉ सहित छह निर्दोष राष्ट्रभक्तों के खून से उसने अपने हाथ रंग 
लिये। एक बार फिर प्रतिशोध की भावना से प्रेरित वोट-बैंक की राजनीति से 


देशभक्त नागरिकों को सरकार द्वारा प्रायोजित नृशंसताओं का शिकार बनना पड़ा 
है। 


भाजपा ध्वज-आंदोलन की भागीदार 


भारतीय जनता पार्टी ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का 
देशव्यापी आह्वान किया था, जिसकी शुरुआत डॉ. मुरली मनोहर जोशीजी ने 1992 
में गणतंत्र दिवस को श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की थी। 
इसी आह्वान के तहत हुबली के नागरिकों ने नगर निगम के इस मैदान में राष्ट्रीय 
ध्वज फहराया था। किंतु पुलिस ने झंडा छीन लिया और उसका अपमान किया। 


फलस्वरूप हुबली के नागरिकों ने सम्यक्‌ सम्मान के साथ राष्ट्रीय 


रीय ध्वज फहराने 
हेतु आंदोलन चलाने के लिए एक गैर राजनीतिक संगठन राष्ट्रध्वज गौरव संरक्षण 


समिति' का गठन किया। 15 अगस्त, 1992 से ही भाजपा इस ध्वज-आंदोलन में 
भागीदार बन गई। 


पुलिस द्वारा अकारण गोलीबारी 


15 अगस्त, 1994 को भाजपा कार्यकर्ता सुरक्षा-घेरे को तोड़ने में सफल ईए 
और कड़े पहरेवाले नगर निगम के इस मैदान में सुबह-सवेरे तिरंगा फहरा दिया। 
तत्पश्चात्‌ इस विजय को धूमधाम से मनाने का आह्वान किया गया और कर्फ्यू 
आदेशों को तोडते हुए वहाँ आए हजारों नागरिक मैदान की तरफ से हटने लगे 
और उन्होंने विजय सभाएँ आयोजित कीं। अचानक अपराह 1.15 बजे पुलिस ने 
देशपांडे नगर में अंधाधुंध गोलियाँ चलाकर चार लोगों को मार डाला और अनेक 
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लोगों को जख्मी कर दिया। कुछ घंटे बाद गोलीबारी की एक और घटना हुई । इस 
बार एम.सी. अस्पताल परिसर में शोक मना रहे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई और 
मरनेवालों की संख्या बढ़कर पाँच हो गई। 19 अगस्त के गोली-चालन जिसमें एक 
महिला की मृत्यु हुई, के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने तो स्वयं ही स्वीकार किया 
है कि यह एक अनावश्यक प्रतिक्रिया थी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 15 और 
19 अगस्त के गोलीचालन -के कारणों को सही ठहराने में अधिकारियों की बोलती 
बंद हो जाती है। 

यह बड़ी उत्साहवर्धक बात है कि राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा गंभीर 
उत्तेजना पैदा करने के प्रयास के बावजूद कोई सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैली। 


भाजपा राष्ट्रध्वज के अपमान की निंदा करती है 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 15 अगस्त, 1994 को हुबली में वीरप्पा 
मोइली की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय ध्वज के अपमान तथा बिना 
किसी उत्तेजक कारण के गोलियाँ चलाने की घोर निंदा करती है। निर्दोष लोगों की 
मृत्यु के लिए एकमात्र जिम्मेदार सरकार है। इसके लिए न्यायिक जाँच कराने की 
आवश्यकता है। यह कांग्रेस सरकार सांप्रदायिक वोट की राजनीति के खातिर बेहद 
गिर गई है। मोइली सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं 
है। भाजपा राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण दे चुके शहीदों को नमन 
करती है तथा संकल्प दोहराती है कि वह राष्ट्र की स्वतंत्रता, संप्रभुत्ता एवं सम्मान 
बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए सतत संघर्ष करती रहेगी। 


विदेशी प्रिंट मीडिया का प्रवेश 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार द्वारा देश में 
बिदेशी स्वामित्व में प्रकाशन-माध्यमों को प्रकाशित करने की अनुमति देने के 
प्रस्ताव पर गहरी चिंता प्रकट करती है। 

कार्यकारिणी का यह निश्‍चित मत है कि यह कदम हमारे राष्ट्रीय हितों, 
हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और स्वयं जीवन-पद्धति के लिए भारी खतरा है। 


विदेशी मीडिया का प्रबेश राष्ट्रहित में नहीं 

उदारीकरण व भूमंडलीकरण की आड़ में केंद्रीय सरकार ने गैट समझौते पर 
हस्ताक्षर करके भारतीय अर्थ-व्यवस्था को संप्रभुता को गलत रास्ते पर डाल दिया 
है। अब उसी कड़ी में विदेशी प्रकाशन-माध्यमों को भारत से प्रकाशन की अनुमति 
देकर अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को वह खतरे में डालने जा रही है। 

स्मरणीय है कि मंत्रिमंडल ने प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 


राजनीलिक प्रस्ताव * 181 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1955 और 1956 में देश में विदेशी माध्यमों को प्रवेश को अनुमति न देने का 
निर्णय लिया थां। इस आयोग ने इस विषय पर गहराई से विचार किया था और 
इस प्रकार के प्रवेश के विरुद्ध अपना दृढ़ मत व्यक्‍त किया था। विदेशी समाचार- 
एजेंसियाँ स्वयं सीधे संपर्क स्थापित न करके, केवल भारतीय समाचार-एजेंसियों 
के माध्यम से भारतीय प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं। 


विदेशी मीडिया हमारे देश की मिथ्या छवि बनाता है 

प्रकाशन-माध्यम हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदार है तथा 
इसका अभिन्न अंग है। विदेशी समाचार-एजेंसियों और प्रकाशन-माध्यमों के पास 
अपार धन-संपदा व विपुल साधन हैं। वे न केवल समाचार-प्रकाशन में, अपितु 
अपनी एजेंसियों के माध्यम से समाचारों का प्रसार करके हमारी भारतीय समाचार- 
एजेंसियों के लिए कठिनाई पैदा कर देंगी। हमारी एजेंसियाँ इन विदेशी एजेंसियों का 
मुकाबला नहीं कर पाएँगी और अपना अस्तित्त्व कायम नहीं रख पाएँगी (जैसी 
आज स्थिति है)। विदेशी स्रोतों से भारत के द्वारा मानवाधिकारों के हनन के बारे 
में विदेशी माध्यमों ने पूर्णतया गलत, अतिरंजित और प्रायः एकतरफा तसवीर पेश 
की है तथा ऐसे भारतीयों के विचारों को प्रमुखता दी है जो उनकी विचारधारा को 
लेकर चलते हैं। इन एजेंसियों ने पूरी तरह ऐसे दूष्टिकोणों की उपेक्षा की है और 
उन्हें प्रकाशित नहीं किया है। जो उनके दृष्टिकोणों के अनुरूप ठीक नहीं बैठते 
हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस बात का भी खतरा 
है कि पाकिस्तान-समर्थक इसलामी कट्टरवादी तत्त्व इसका लाभ उठाकर अपने 
प्रकाशनों के माध्यमों से आतंकवाद, अलगाववाद, जातिवाद तथा सामाजिक कटुता 
का प्रचार करें। 


हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनकर बे हमारे मतदाताओं पर प्रभाव 
डालेंगे और हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। 

दूसरी तरफ अभी तक सरकार प्रसार भारती बिल के बारे में अपनी कोई राय 
अंतिम रूप से कायम नहीं कर सकी है। वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग 
करती आ रही है। बह इस मीडिया पर अपना गलाघोंदू नियंत्रण भी छोड़ना नहीं 
चाहती है। उधर हम देखते हैं कि विदेशियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने के 
लिए सरकार तुली हुई हे, जबकि संविधान में यह अधिकार केबल भारतीय 
नागरिकों को प्राप्त है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में 
भी विदेशी मीडिया और पत्रकारों पर कठोर प्रतिबंध लगे हुए हैं। 

आज भी पत्र-पत्रिकाओं सहित विदेशी प्रकाशनों का रेश में मुक्‍त रूप से 
आयात किया जा सकता है, उनपर कोई रोक नहीं है। परंतु विदेशी प्रकाशन- 
माध्यमों को अपने देश में बुलाना तथा हमारे मस्तिष्क पर हमारी राजनीतिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक सोच पर हावी होने देना निंदनीय है। 
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भाजपा इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करती हे और सरकार से आग्रह करती 
है कि वह इसे क्रियान्बित करने का विचार छोड़ दे। 


उत्तरांचल 


सत्ता-बल का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार द्वारा 
को गई क्रूरतापूर्ण दमनात्मक काररवाई के प्रति अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती 
है, जिसके परिणामस्वरूप पृथक उत्तरांचल राज्य की माँग कर रहे उत्तर प्रदेश के 
पर्वतीय क्षेत्रों के निर्दोष, शांतिप्रिय एवं देशभक्त नागरिकों की निर्मम हत्या हुई । 
डॉ. राम मनोहर लोहिया के नाम से प्रतिदिन शपथ लेनेवाले मुलायम सिंह की 
सरकार द्वारा उस अभूतपूर्व जन-आंदोलन को दबाने के लिए किए गए राज्यसत्ता 
के खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग एवं अमानुषिक काररवाई की गवाही पौड़ी, खटीमा 
और मसूरी की रक्तरंजित खामोश गलियाँ दे रही हैं। 


लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन 

पृथक्‌ राज्य-निर्माण के लिए शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गैरकानूनी ढंग से 
अंधाधुंध गोली-चालन, महिला प्रदर्शनकारियों पर अकारण ही निर्ममतापूर्वक 
लाठी-प्रहार, असंख्य पूर्व सैनिकों एवं सैकड़ों छात्रों सहित बिग्रेडियर की श्रेणी तक 
के वरिष्ठ पूर्व सैनिक पदाधिकारियों की गिरफ्तारी -सब मिलाकर हमें विदेशी 
ब्रितानी शासकों की क्रूरता की याद दिलाते हैं। इतना ही नहीं, जब गोलीबारी के 
शिकार परिवारों को सांत्वना देने तथा उत्तरांचल में पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण 
काररवाई पर अपनी पार्टी का विरोध दर्ज करने के लिए भाजपा के नेता डॉ. मुरली 
मनोहर जोशी, श्री कल्याण सिंह और श्री कलराज मिश्र जा रहे थे, तब उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया। मसूरी से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र शाह 
को हत्या के झूठे मुकदमे में फँसाया गया तथा उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा 
के नेता श्री विनोद चमोली के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अधीन निरुद्ध कर 
दिया गया। सेवानिवृत्त मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी और बलराज पासी (दोनों 
भाजपा सांसद) एवं विधायक श्री हरिवंश कपूर, श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री 
देवेंद्र शास्त्री के साथ-साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता बिना किसी कारण के आज 
भी जेलों में बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के 
अध्यक्ष श्री नारायण दत्त तिवारी को भी खटीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया, 
जबकि उनका दल उत्तर प्रदेश की सपा-बसपा सरकार को समर्थन दे रहा है। यह 
है उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों का निर्ममतापूर्वक 
हनन करने को कहानी। 
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उत्तरांचल क्षेत्रों के आधारभूत यथार्थों को पहचान आवश्यक 

सर्वाधिक जनसंख्यावाले प्रदेश तथा भारत की ह॒दयस्थली को आग की ज्वाला 
में झोंकने की जिम्मेदारी एक ओर तो स्पष्ट रूप से दुराग्रही मुलायम सिंह सरकार 
पर तथा विभिन्न सपा-बसपा नेताओं के भाषणों पर है, किंतु दूसरी ओर केंद्र की 
हठधर्मी कांग्रेसी सरकार भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। जहाँ एक तरफ 
इस तथ्य के बावजूद कि उत्तर प्रदेश विधानसभा ने दो-दो बार--एक बार भाजपा 
शासनकाल के दौरान अगस्त, 1991 में और दूसरी बार कांग्रेस समर्थित वर्तमान 
उत्तर प्रदेश सरकार के शासनकाल में 1994 में-पृथक्‌ उत्तरांचल राज्य के गठन 
का प्रस्ताव पारित किया, फिर भी केंद्रीय सरकार पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन 
को टाल रही है तो दूसरी ओर मुलायम सिंह सरकार जमीन के यथार्थ एवं 
उत्तरांचल क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को स्वीकार करने से ही कतराती है। 
सपा-बसपा की संकीर्णतावाली वोट-बैंक की राजनीति तथा गुटबाजी और अदूरदर्शिता 
से जकड़ी हुई केंद्र की कांग्रेस (आई) सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक ऐसे गंभीर 
संकट में डाल दिया है, जिससे इसके सामाजिक ताने-बाने एवं परस्पर सौहार्द के 
लिए ऐसा खतरा उत्पन्न हो गया है, जो लाइलाज साबित हो सकता है। 


आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं 

भाजपा की राय में उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रश्‍न उत्तरांचल राज्य के गठन का 
है, न कि आरक्षण का। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में बनाई गई 
आरक्षण-नीति का विरोध न तो भाजपा करती है और न ही इन पहाड़ी इलाकों 
में बसनेवाले लोग। इन पहाड़ी इलाकों में बसनेवाले लोग तो केबल इतना चाहते 
हैं कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा ने पृथक उत्तरांचल राज्य के गठन की अनुशंसा 
कर दी है, तब इन क्षेत्रों के लिए आरक्षण-नीति लागू करने की बात शीघ्र 
बननेवाले नए राज्य पर ही छोड़ दी जाए और इस बीच अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 
पहाड़ी जिलों में उनकी आबादी के अनुपात में (अर्थात्‌ 2-3 प्रतिशत), आरक्षण 
लागू किया जा सकता है। उनकी यह माँग बिलकुल न्यायोचित है कि अन्य पिछड़े 
वर्गों के लिए इन क्षेत्रों में 25 प्रतिशत की इस अतिरिक्त आरक्षण-व्यवस्था को 
स्थगित रखा जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति बहुत ही भिन्न है तथा 
यहाँ सेवा नियोजन के अत्यल्प अवसर मात्र सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित हैं। 


उच्चतम न्यायालय का निर्णय 


उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश 
व्हे पहाडी और उत्तरांचल इलाके में बसनेवाले नागरिकों को सामाजिक एवं शैक्षिक 
तौर पर पिछड़ा घोषित करते हुए निर्णय दिया था कि 'जब इन पहाड़ी एवं उत्तराखंड 
इलाके में संचार एवं तकनीकी व्यबस्था के अभाव में प्रभावकारी ढंग से विशेष 
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योग्यताएँ प्राप्त करना संभव नहीं है, तब वहाँ बसनेवाले लोग सामाजिक तौर पर 
पिछड़े वर्ग के नागरिक हें.....। पहाड़ी और उत्तराखंड इलाके दुर्गम क्षेत्रों में 
हैं...। इन पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों में बसनेवाले लोग स्पष्टतः सामाजिक और 
शैक्षिक तौर पर पिछड़े वर्गों के नागरिक हैं! (ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 5 63)। 


मुलायम सिंह को हठधर्मिता 

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों को 
पिछड़ा और मैदानी इलाके से भिन्न माना गया है। इन क्षेत्रों के नागरिकों के पक्ष 
में जो आरक्षण-नीलि अपनाई जाएगी, वह विधिसम्मत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार 
सिफ अधिसूचना द्वारा उत्तरांचल के जिलों में अन्य पिछड़ों के लिए उनकी 
जनसंख्या के अनुपात में मैदानी इलाकों की तुलना में कमतर आरक्षण का 
प्रतिशत निर्धारित कर सकती है। किंतु मुलायम सिंह सरकार को तथ्यों पर 
आधारित तर्कपूर्ण बातों को सुनने में रुचि नहीं है, बल्कि वह सभी मोर्चा पर 
अपनी चौतरफ़ा विफलताओं, माफिया तथा असामाजिक तत्त्वों को नियंत्रित करने 
में अपनी अक्षमता, व्यापक भ्रष्टाचार तथा जातिवाद एवं दलित पुरुषों और 
महिलाओं के जानमाल और मान-सम्मान की रक्षा करने में अपनी अक्षमता के 
साथ-साथ कांशीराम और मायावती के द्वारा किए जा रहे अपने अपमान की तरफ 
से लोगों का ध्यान हटाने के एकमात्र उद्देश्य से उत्तरांचल आंदोलन को गलत 
रंग देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 


उत्तरांचल की माँग बहुत पुरानी है 

सबको पता है कि पृथक्‌ उत्तरांचल की माँग बहुत पुरानी है। जब उत्तर प्रदेश 
को भाजपा सरकार ने इसके गठन की सिफारिश की थी तब इन क्षेत्रों के लोगों के 
हदय में बड़ी आशा उमड़ी थी। वे सोचते थे कि केंद्र की कांग्रेस सरकार जनता की 
आकांक्षाओं का आदर करेगी। जब केंद्रीय सरकार ने सभी आग्रहों और अनुरोधों 
को अनसुना कर दिया, तब लोगों को बहुत निराशा हुई। जन पर्वतीय संवर्ग के गठन 
के संबंध में भाजपा सरकार द्वारा जारी सुसंगत आदेशों को राष्ट््पति-शासन की 
अवधि में कूड़े की टोकरी में फेंक दिया गया तो लोगों को बड़ी हताशा हुई। जब 
कठिन भौगोलिक स्थितियों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए तथा . इन क्षेत्रों में 
संचार-अभावों को ध्यान में रखे बिना ग्राम-पंचायतों का परिसीमन किया गया, तो 
लोग अत्यधिक क्रुद्ध हो उठे। जबकि हजारों रिक्तियाँ नहीं भरी गईं और वैकल्पिक 
रोजगार के अभाव में लोग मुसीबतें उठाते रहे तब वे व्यग्र हो गए। इस प्रकार पृथक्‌ 
राज्य को माँग जब भीतर ही भीतर उबल रही थी तब मुलायम सरकार की 
आरक्षण-नीति को इस घोषणा ने आंदोलन को तुरंत गति प्रदान कर दी, क्योंकि 
लोगों को आशंका होने लगी की यह नीति उनके साथ अन्याय करेगी। फलस्वरूप 
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स्वतःस्मूर्त आंदोलन तेज हो गया। किंतु इसमें अंतिम चिंगारी तब प्रज्जवलित हुई, 
जब सपा नेता श्री जंगबहादुर पटेल और सुश्री मायावती ने अत्यंत उत्तेजनशील और 
शरारतपूर्ण वक्‍तव्य जारी किए, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रविरोधी' और 
उत्तरांचल की माँग करनेवालों को गद्दार कह डाला। श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा स्वयं 
मुलायम सिंह यादव के अत्यंत उत्तेजनापूर्ण वक्तव्यों ने आग में घी का काम किया। 


उत्तरांचल के लोग प्रखर राष्ट्रभक्त 


उत्तरांचल के लोग अत्यंत धर्मपरायण, शांतिप्रिय, कानून का पालन करनेवाले 
तथा पूर्णतः राष्ट्रवादी हैं। वे सदैव राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ रहे हैं। वे न केवल 
इन क्षेत्रों के, अपितु देश के विकास में अधिकाधिक योगदान देने के इच्छुक रहे हैं। 
इन क्षेत्रों के लोग स्वतंत्रता-आंदोलन में भी अग्रणी रहे हैं तथा देश के सर्वोत्तम 
सैनिक सिद्ध हुए हैं। उन्होंने सर्वाधिक वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कुमाऊँ रेजीमेंट 
तथा गढ़वाल राइफल्स को सशस्त्र सेना की श्रेष्ठ यूनिटों में गिना जाता है। उत्तरांचल 
के लोग सेना के अलावा राष्ट्र के सभी क्षेत्रों, यथा-राजनीतिक, सामाजिक, 
बैज्ञानिक, साहित्यिक अथवा प्रशासनिक क्षेत्रों में सेवारत हैं। जब सपा-बसपा 
गठबंधन के नेता उन्हें गद्दार कहते हैं तो उनकी भावना को गहरी चोट पहुँचती है। 
उत्तरांचल से दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ लगती हें। यह बहुत दुःख की बात है कि 
उत्तरांचल क्षेत्रों के अशांत एवं असंतुष्ट बन जाने के खतरे की ओर मुलायम सरकार 
का ध्यान तो है ही नहीं, केंद्रीय सरकार ने भी स्थिति को विस्फोटक बनने देने की 
काररवाई की है। इसलिए पृथक राज्य के गठन की तत्काल आवश्यकता है। इसमें 
किसी तरह के विलंब से समग्र राष्ट्रीय हितों की बेतहाशा क्षति होगी। 


मुलायम सरकार को जाना ही होगा 


इस समस्या की गंभीरता को समझने की बजाय मुलायम सिंह यादब जहरीली 
और खतरनाक जातिवादी राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उनकी पार्टी और 
सरकार ने इस संपूर्ण मुद्दे को घातक मोड़ दे दिया है। 13 सितंबर को उनके द्वारा 
प्रायोजित बंद की काररवाई उत्तर प्रदेश को वोट-बैंक की राजनीति और जातिवादी 
कटुता में झोंकने की समझबूझकर की गई शरारत थी, जैसा कि घटनाओं से-प्रकट 
होता है। पूरा देश यह देखकर स्तब्ध है कि 13 सितंबर को सरकार द्वारा प्रायोजित 
बंद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने सपा-बसपा हुड़दंगियों ब समाजविरोधी तत्त्वं 
से मिलकर सौंठ-गाठ की। इसने न केवल उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव को 
गहरी क्षति पहुँचाई और जानमाल को भारी हानि की, अपितु इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय के परिसर में गुंडागर्दी भी कराई। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित बंद के 
कारण उच्च न्यायालय परिसर में लूटपाट, वकीलों पर प्रहार, न्यायाधीशों के साथ 
गाली-गलौज यहाँ तक मुख्य न्यायाधीश के कक्ष में तोड़फोड़ की घटनाएँ भी हुई। 
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पुलिस और सिविल प्रशासन ने बंद करा रहे गुंडा तत्त्वो कौ सक्रिय सहायता की 
तथा उन्हें उकसाया। उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र भंग हो जाने का इससे बढ़कर 
और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश सरकार को बोरिया-बिस्तर बँधकर 
निकाल बाहर कर देना चाहिए। 


कांग्रेस का दृष्टिकोण दुरभिसंधि का परिचायक 

केंद्र की कांग्रेसी सरकार का दृष्टिकोण किसी दुरभिसंधि का परिचय देता है। 
सपा-बसपा सरकार के बने रहने के जो परिणाम होंगे उस ओर राव सरकार ने 
आँखें बंद कर रखी हैं। वह तो अपनी बोट की राजनीति के चक्कर में उत्तर प्रदेश 
से भाजपा को किसी भी तरह की सरकार को बनने देने से रोकने में तथा उत्तर 
प्रदेश की जनविरोधी सरकार को हटाने में आनाकानी क्यों कर रही है। एक ओर 
उत्तर प्रदेश जल रहा है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री आनंद से बैठे हैं। 

भाजपा की राय में उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए निम्नलिखित 

कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है- 

1. मुलायम सरकार को तुरंत बरखास्त किया जाए। 

2. केंद्रीय सरकार अविलंब पूंथक उत्तरांचल राज्य के .गठन की बात 
सिद्धांततः स्वीकार करे। नए राज्य के गठन तक उत्तरांचल में आरक्षण-नीति 
लागू करने की बात स्थगित रखी जाए। इसी बीच अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए उनकी आबादी, जो पर्वतीय जिलों में 2-3 प्रतिशत है, के अनुपात 
में आरक्षण लागू रहे। 

. आंदोलन के क्रम में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया 
जाए और उनके विरुद्ध दायर मुदकमे वापस लिये जाएँ। - 

. खटीमा और मसूरी में पुलिस द्वारा गोली चलाने की काररवाई के लिए 
जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु न्यायिक जाँच कराई जाए। 

- उत्तरांचल में ग्राम-पंचायतों के वर्तमान परिसीमन को रद्द कियां जाए 
और पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायतों का गठन दूरी के आधार पर किया जाए, 
न कि आबादी के आधार पर। 

6. गोली और लाठीचार्ज के शिकार लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। 

उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए चलाए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति 
भाजपा अपने पूर्ण एवं स्पष्ट समर्थन का वादा दोहराती है और उत्तर प्रदेश के 
पर्वतीय क्षेत्रों में बसनेवाले बहादुर नागरिकों से अपील करती है कि वह उत्तेजना 
फैलाने की तमाम काररवाइयों के बावजूद शांत रहें तथा इसका भी ध्यान रखें कि 
असामाजिक तत्त्व परिस्थिति का नाजायज फायदा न उठा सकें। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 27 फरवरी, 1993 


राजनीतिक स्थिति 


भाजपा की विशाल रैली 


भाजपा अपने लाखों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई देती है, जिन्होंने 
25 फरवरी, 1993 को नई दिल्ली में शांतिपूर्वक, परंतु दृढ़ता के साथ रैली करने 
के अपने अधिकार का दूढतावूक उपयोग करने का निश्चय किया और सरकार 
न फैलाए गए आतंक का मुकाबला करते हुए उन्होंने अत्यंत संयम से काम 

या। 

देश की राज-व्यवस्था में 25 फरवरी का दिन एक और दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है। 
देश में किसी विपक्षी दल की होनेवाली सबसे बड़ी रैली के आयोजन का उद्देश्य 
राम-जन्मभूमि पर राम-मंदिर का निर्माण, रा.स्व.सं., वि.हि.प. और बजरंग दल 
पर लगाए गए अवैध प्रतिबंध को हटाना तथा भंग की गई चार विधानसभाओं के 
चुनाव कराए जाने की अपनी माँग के समर्थन के लिए जनमत जुटाना था। 
अलोकतांत्रिक सरकारी आदेश से रैली का आयोजन करने और जनमत जुटाने 
के संवैधानिक अधिकार पर रोक लगा दी गईं। दिल्ली पहुँचने से पहले ही लाखों . 
पार्टी-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिना किसी कानून के राष्ट्रव्यापी 
गिरफ्तारियाँ की गइं। लाखों लोगों को न जाने कितनी असुविधाओं का सामना 
करना पड़ा। व्यापार और उद्योग प्रभावित हुए। राष्ट्र की राजधानी को सील कर 
दिया गया, दिल्ली में कर्फ्यूंगस्त स्थिति बना दी गई। भारत को पुलिस राज्य में 
बदलकर रख दिया गया। कानून की रक्षक पुलिस कानून की भक्षक बन गई। 
विशेष रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हमले का निशाना बनाया गया। पार्टी 
का शायद ही ऐसा कोई सांसद हो, जिसपर प्रहार न किया गया हो! भाजपा अध्यक्ष 
पर कातिलाना हमला जानबूझकर और निर्दयतापूर्वक किया गया। सरकारी तंत्र 
. 188 * पार्टी दस्तावेज खंड 5 


CC-O. Nanalji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वारा ऐसे कार्य किए गए, जिनकी कानून अनुमति नहीं देता। कानून में स्पष्टतया 
हौ आवश्यकता से अधिक बल-प्रयोग की अनुमति नहीं है, परंतु पुलिस ने कानून 
कौ कोई परवाह नहीं की। पुलिस निरंकुश राजनीतिज्ञों की स्वार्थपूर्ति करने के लिए 
निरंकुश साधन बन गई। 


लोकतांत्रिक ढाँचे पर प्रहार 

25 फरवरी को देश की राज-व्यवस्था के लोकतांत्रिक ढाँचे पर प्रहार के रूप 
में देखा जाएगा। 6 दिसंबर, 1992 के बाद सरकार उन्मत्त हो गई है। उसने देश 
के संविधान के परिसंघीय और लोकतांत्रिक ढाँचे को तहस-नहस करने की ठान 
ली है। भाजपा-शासित राज्य सरकारों की बरखास्तगी परिसंघ सिद्धांत पर प्रहार 
था। मनगढ़ंत आरोपों पर डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री लालकृष्ण आडवाणी और 
अन्य नेताओं की गिरफ्तारी, देशभकत संगठनों पर प्रतिबंध, भाजपा पर सरकार 
द्वारा हिंसा और दमन का कहर ढाना--ये सभी बातें ऐसी हैं, जिनसे अघोषित 
आपातूकाल की स्थिति पैदा हो गई है। हमारा संवैधानिक ढाँचा क्षत-विक्षत हो गया 
है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण होती है। परंतु सरकार ने उसे ही 
कुचल देना चाहा है। पक्षपातपूर्ण रबैये से आकाशवाणी और दूरदर्शन की 
विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। पुलिस ने उनके पत्रकारों पर प्रत्यक्षतः हमले 
किए। वोट क्लब पर रैली को प्रतिबंधित कर सरकार ने अपना फासिस्ट स्वरूप 
प्रकट कर दिया है। 


भाजपा--लोकतंत्र एवं आजादी की एक बड़ी ताकत 

दमनचक्र के बावजूद भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो विरोध के 
अधिकार' की मशाल को लेकर आगे बढ़ी है। तथाकथित राष्ट्रीय मोर्चा और 
वामपंथी पार्टियाँ जुल्म बरपानेवाली इस सत्ता की 'वाह-वाह' करनेवाली बनकर रह 
गई हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने के 
लिए संघर्ष किया है। हमारे विरोध और राज्य के दमनचक्र ने लोगों को खुलकर 
तथा स्पष्ट रूप से संदेश पहुँचा दिया है। सरकार ने अत्यंत भय, पागलपन की 
हद तक गैर-जिम्मेदारी और नितांत स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया है। भाजपा 
लोकतंत्र और स्वतंत्रता की शक्ति बनकर खड़ी हुई है। 


भाजपा के पक्ष में जबरदस्त समर्थन 

भाजपा स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए उसके साथ संघर्ष करने के लिए, 
देशवासियों द्वारा दिए गए जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद देती है, जिन्होंने 
देश-भर से रैली में भाग लेने के लिए आए लोगों को सौहार्दपूर्ण आतिथ्य प्रदान 
किया और अधिकतम सहयोग दिया। हम अपने लाखों कार्यकर्ताओं को, विशेष 
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रूप से अपनी साहसी तथा सम्मानीय महिला कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देते 
हैं जिन्होंने लाठियों, गोली, जल की मोटी धाराओं से बौछार को हँसते-हँसते सहा 
और उत्तेजित नहीं हुए। उन्होंने शैतानों की सभी आशाओं पर पानी फेर दिया। 


डॉ. जोशी पर आक्रमण का अर्थ जनविरोधी सरकार की समाप्ति 

डॉ. मुरली मनोहर जोशी पर किए गए बर्बर प्रहार ने सन्‌ 1927 में लाहौर 
में लाला लाजपत राय पर किए गए पुलिस-आक्रमण और 1974 में पटना में 
लोकनायक जयप्रकाश पर हुए प्रहार की याद ताजा कर दी। लालाजी पर किए 
गए आक्रमण ने ब्रिटिश साम्राज्य की कब्र खोद दी थी तथा जयप्रकाशजी पर किए 
हमले ने इंदिरा सरकार का अंत कर दिया था। निस्संदेह डॉ. जोशी पर किया गया 
आक्रमण इस भ्रष्ट और जनविरोधी सरकार का खात्मा कर देगा। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कलकत्ता 12 अप्रैल, 1993 


राजनीतिक स्थिति 


राष्ट्रवाद का सुदृढ़ीकरण 

पिछले कुछ महीनों से देश में समुद्र-मंथन हो रहा है। भारतीय समाज के इस 
मंथन में से कुछ विष बाहर निकला है। परंतु भारत ने इस मंथन के विष को पी 
लेने की शक्ति और प्रौढ़ता का परिचय दिया है और इस अग्निपरीक्षा को पार 
करते हुए तथा स्वयं को सबल बनाते हुए उसने अपनी पहचान और कर्मठता के 
अमृत से स्वयं को महान और गौरवपूर्ण बनाया है। 

6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढाँचे को हटा दिए जाने से जनमानस की 
सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इससे सांप्रदायिकतावादियों और छद्म- 
धर्मनिरपेक्षतावादियों का परदाफाश हुआ है और राष्ट्रबाद को बल मिला है। 


सरकार की मति मारी गई है 

सरकार अपनी अनभिज्ञता और हठ के फलस्वरूप लोगों से संघर्षरत रही है। 
उसने चुनी हुई चार लोकप्रिय सरकारों को बरखास्त कर दिया तथा चारों निर्वाचित 
विधानसभाओं को भंग कर दिया। उसने देश के कुछ अन्यतम सम्माननीय नेताओं 
को गिरफ्तार किया और कुछ को तो अभी तक हिरासत में रखा हुआ है। महान 
संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया है। अपने दोहरे विचार और 
सोच के कारण इसने अयोध्या के प्रश्‍न पर भ्रम ही पैदा किया है, जबकि सामान्य 
भारतीय के मन में स्थिति स्पष्ट है। और इस पूरी अवधि के दौरान वह भाजपा 
और संघ परिवार के प्रति जनसंचार-माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए झूठ तथा 
निंदात्मक आक्षेपों का प्रचार करती रही है। इसने लोकतंत्र को नष्ट किया है, 
संघीय ढाँचे को विकृत किया है, अल्पमतवाद को बढ़ावा दिया है। इसके शासन 
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में मुंबई, सूरत, और अन्य स्थानों पर अभूतपूर्व दंगों से कानून और व्यवस्था 
बिगड़ी है; देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा कमजोर हुई है। पिछले दो सप्ताहों 
में ही विमान-अपहरण की दो घटनाएँ हो चुकी हैं। 


आपराधिक तत्त्वों को प्रोत्साहन 


इस दिशाहीन और चरित्रहीन सरकार की कमजोरी का लाभ उठाते हुए अनेक 
अपराधी तत्त्वों ने हत्या, लूट और आगजनी की घटनाएँ प्रारंभ कीं। अंततः उनका 
परिणाम हमें मुंबई के भयावह विस्फोटों के रूप में देखना पड़ा। कोलकाता में भी 
एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इन रक्‍तरंजित घटनाओं से चरित्रहीन राजनीतिज्ञों 
के दाऊदों, मेमनों, पठानों, रशीदों आदि समाजविरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों के 
साथ नापाक गठजोड़ का पता चलता है। उधर इन समाजविरोधी तत्त्वों के संबंध 


पाकिस्तान और उसके खतरनाक संगठन आई.एस. आई. के साथ स्पष्ट रूप से 
जुड़े हैं। 


सरकार के गैरकानूनी कदमों को न्यायालय ने रद्द किया 

भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों को समय की इन चुनौतियों का सामना 
बड़े साहस और समझबूझ से करने के लिए बधाई देती है। यह विशेष रूप से 
मुंबई के लोगों का अभिनंदन करती है, जो 12 मार्च के अभूतपूर्व धक्के से 
विचलित न होकर, तुरंत सामान्य स्थिति में अपने को ले आए। यह संतोष की 
बात हे कि न्यायपालिका ने अपने अनेक प्रमुख निर्णयों में न्यायपालिका के 
अनेक गैर-कानूनी कार्यों को रद्द कर दिया। दिल्ली, इंदौर और अन्य कई 
स्थानों पर न्यायालयों ने एक के बाद एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों 
के दरवाजों पर लगे ताले खुलवाए। गोआ और मुंबई के उच्च न्यायालयों ने 
इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भ्रष्ट आचरण अपनाने का दोषी पाया है। 


कोलकाता में न्यायालय ने भाजपा की रैली पर लगाए गए गैर-कानूनी प्रतिबंध 
को रद्द कर दिया है। 


पटवा सरकार को बहाली 


इस बारे में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ का निर्णय विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति की घोषणा न्यायालयों के 
विचारण योग्य है और कदाशयता के आधार पर उसे रद्द किया जा सकता है। 
इस विशेष मामले में न्यायालय ने पटवा सरकार को बहाल करने और मध्य प्रदेश 


विधानसभा को पुनः प्रवर्तित करने के आदेश दिए हैं। यह बह ऐतिहासिक निर्णय 
हे जिसने संविधान के संघीय ढाँचे को फिर से मजबूत किया है। 
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सरकार की जनता से संघर्ष की निंदनीय प्रवृत्ति 

सरकार जनता के प्रतिनिधियों के घरों पर छापे मारकर, लोगों की रैलियों पर 
प्रतिबंध लगाकर और अन्य तरह की गंदी चालें चलकर लोगों के खिलाफ संघर्ष 
जारी रखे हुए है। यहाँ तक कि 25 फरवरी को उसने राष्ट्रीय राजधानी में कसर्टीना 
तारों का राज लागू कर दिया। इसने बोफोर्स घोटाले पर परदा डाल दिया है, परंतु 
इसके साथ ही बैंकिंग घोटाला फूटकर सामने आ गया और अब इन घटिया 
घोटालों ने उच्च पद पर विराजमान प्रधानमंत्री के परिवार को भी लपेट लिया है। 
कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई, विशेष रूप से कांग्रेस-शासित राज्यों में हमारे सामने 
कुत्तों की लड़ाई का दृश्य उपस्थित करती है। पुरानी मुसलिम लीग का पुनर्जन्म 
हो गया है। उसका उद्भव बाबरी मसजिद ऐक्शन कमेटी और मुसलिम पर्सनल 
लॉ बोर्ड के रूप में दिखाई पड़ता है। जो सरकार देश में इस तरह की नासमझी 
और भ्रष्ट कार्य कर रही हो, बह एक दिन भी सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। 


बम-विस्फोटों में पाकिस्तान का हाथ 

यह स्पष्ट है कि 12 मार्च, 1993 के मुंबई के बम-विस्फोटों से पाकिस्तान 
का गहरा संबंध था। यह सिद्ध हो चुका है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटों और हथियारों 
तथा गोला-बारूद की तस्करी मुंबई में कम से कम सन्‌ 1992 के ग्रीष्मकाल से 
ही शुरू हो गई थी। इन अपराधियों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया। उनमें 
से कुछ अपराधी पाकिस्तान भाग गए हैं। इन जघन्य अपराधकर्मियों को पूछताछ 
से और उन्हें दंडित होने से बचाने के लिए पाकिस्तान टाल-मटोल और बहाने 
बनाने में लगा हुआ है। . 


केंद्र में एक नई सरकार की आवश्यकता 
इस समय देश के सामने चुनौती और अवसर-दोनों ही हैं। यह निकम्मी 
सरकार समय की चुनौतियों का न तो सामना करने योग्य है और न ही ऐतिहासिक 
नींव पर इस राष्ट्र का पुनः निर्माण करने के इस महत्त्वपूर्ण अवसर का लाभ उठा 
सकती है। यह अत्यंत भ्रष्ट, अत्यंत अक्षम और इतनी अधिक बँटी हुई है कि 
यह कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकती। अतः इसे जबलपुर पीठ के निर्णय 
को लागू कर देना चाहिए, चारों भाजपा सरकारों को बहाल करना चाहिए तथा रोडे 
अटकानेवाली अपीलों का सहारा लेकर न्याय में विलंब नहीं होने देना चाहिए। 
सच तो यही है कि इसे अब हट जाना चाहिए। इसे देश के लोगों को अवसर देना 
चाहिए कि वे एक ऐसी सरकार दे सकें, जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए 
जो आवश्यक है वह कर सके, अर्थात्‌ 
1. अयोध्या में वर्तमान राम-जन्मभूमि न्यास द्वारा राम-जन्मभूमि मंदिर के 
पुनः निर्माण के रास्ते में आनेवाली बाधाएँ दूरकर दे; 
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2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद्‌ और अन्य संगठनों पर से 
प्रतिबंध उठा ले; 
, राजनीतिज्ञ-अपराधी-विदेशी एजेंटों के इस तिगड़े को तोड़ दे; 
4. विशेष रूप से नशीली औषधियों और हथियारों की तस्करी को रोकने के 
लिए सीमा तथा समुद्रतट के साथ-साथ पूर्व सैनिकों को बसाए; 
5. यह सुनिश्चित करे कि देश के संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग 
न हो और संविधान के संघीय स्वरूप की पवित्रता बनी रहे; 
6. तेजी से बढ़ती जा रही इस अंतरराष्ट्रीय अराजकता को समाप्त करने के 
लिए उन अन्य देशों, जो इस प्रकार के कट्टरवादियों के आतंकवाद से 
प्रभावित हैं, के साथ सहयोग और समन्वय करे; और 
. पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए कोई कसर न 
छोड़े। 
भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी इकाइयों को 28 अप्रैल को सभी जिला 


मुख्यालयों में पूरे दिन धरने के कार्यक्रमों का आयोजन कर लोकतंत्र पुनः स्थापना 
दिवस' मनाने का निर्देश देती है। 


ww 


ऱ्य 


[_] 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


बंगलौर 18-20 जून, 1993 


राजनीतिक स्थिति 

इस महीने केंद्र में नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) सरकार को सत्तासीन 
हुए दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। लगभग हर मोर्चे पर यह सरकार इतनी विफल रही है 
कि दो वर्ष के थोड़े से अंतराल में ही आम आदमी अपने को न केबल निराश 
और ठगा सा अनुभव करता है, बल्कि वह आश्‍चर्यचकित होकर जानना चाहता 
है कि क्या केंद्र में कोई सरकार है भी? 


राव का निष्क्रिय शासन-काल 

यह एक बात है कि कोई सरकार प्रयास करे और विफल हो जाए, लेकिन 
नरसिंह राव सरकार ने तो कोई प्रयास ही नहीं किया। सरकार की अस्तित्वहीनता 
कुछ ऐसे ढंग से परिणत हुई है कि सरकार कहीं नजर ही नहीं आती। इसका पहला 
उदाहरण यह है कि प्रतिभूति घोटाले, जिसमें निर्दोष नागरिकों को अपनी 10 हजार 
करोड़ रुपए तक की अमूल्य बचत से हाथ धोना पड़ा, में ग्रस्त होने से लेकर 
अयोध्या में अपनी संदिग्ध भूमिका तक सब कुछ नकार दिया। इस भूमिका का 
सहारा लेकर उसने भाजपा की चार सरकारों को उनके वैध शासन से बरखास्त 
करने तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद्‌ और बजरंग दल जैसे पूर्णतः 
वैध और देश भर में सम्मानित संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का बहाना बना लिया। 


व्यापक दुर्व्यवस्था 

इसका परिणाम यह है कि राष्ट्र पिछली पार्टियों की सरकारों से भी कहीं 
ज्यादा राव सरकार के शासन में विनाश की ओर बढ़ता गया हे, क्योंकि यह 
सरकार फैलती जा रही दुर्व्यबस्था की बड़ी ही दयनीय और धृतराष्ट्र का मूर्तिमंत 
प्रतीक बन गई है। राष्ट्र का राजतंत्र अव्यवस्थित है, अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त 
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हो गई है। इस सबसे बढ़कर प्रधानमंत्री का अपयशकारी स्वरूप सामने आया है, 
क्योंकि अभी मुंबई में एक शेयर दलाल ने उनके बारे में आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन 
करके उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पर भी प्रश्‍नचिह लगा दिया है। इस रहस्योद्घाटन 


से स्वयं प्रधानमंत्री और देश के वित्तीय अपराधी-वर्ग के बीच संबंधों की भयानक 
तसबीर सामने आती है। 


राजनेताओं और अपराधियों की भागीदारी 


अतः आश्चर्यं नहीं कि यदि यह मालूम हो कि देश के अनेक भागों में 
सत्तारूढ़ पार्टी के राजनेताओं और अपराधियों की भागीदारी के कारण अपराधियों 
का ही साम्राज्य छाया हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात का ही उदाहरण लें। 
अपराधी अपने उच्च पदासीन मित्रों की कृपा से उनके संरक्षण में वस्तुतः सामूहिक 
हत्याएँ करने के बाद भी साफ बच निकले हैं। टीकमगढ़ (म.प्र.) में उमाश्री भारती 
के घर पर बम-विस्फोट किया जाना जघन्य अपराधों का ही एक उदाहरण है। 
कश्मीर में केबल हमारी सेना और बहादुर जवान ही राष्ट्र की अखंडता .तथा राष्ट्र 
के शत्रुओं के बीच दीवार बने खड़े हैं, और पूर्वी मोर्चे पर बाग्लादेश से चले आ 
रहे अवैध घुसपैठियों के खतरों से सरकार आँखें मूँदे बैठी है, क्योंकि सरकार की 
आँखें तो राष्ट्र को अखंडता पर न होकर बोट-बैंक पर टिकी हैं। 


सर्वोच्च स्तर पर भ्रष्टाचार 


राब सरकार धन की घिनौनी लूटमार में पूरे मनोयोग से जुटी हुई है और 
इसके लिए यह भ्रष्टाचार के साथ भी समझौता करने को तैयार है, चाहे भ्रष्टाचार 
कितने ही उच्च स्तर पर क्यों न हुआ हो, जैसा कि अभी हाल में संसद्‌ में हुई 
महाभियोग की काररवाई के समय देखने में आया। यह उच्चतम न्यायिक स्तर पर 
निश्चित रूप से प्रमाणित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं का मुद्दा था जिसपर 
सत्तारूढ़ पार्टी का व्यवहार अत्यंत औचित्यपूर्ण होना चाहिए था। इसकी बजाय 


उसने संदेहास्पद भूमिका निभाई और उन कार्यों की अनदेखी कर दी, जिनके लिए 
महाभियोग की काररवाई शुरू की गई थी। 


अराजकता ही अराजकता 


सत्ताधारी पार्टी और उसके प्रधानमंत्री का किसी भी मामले में दूढ़ मत नहीं 
है। अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए बह किसी भी मामले में और किसी 
भी व्यक्ति से समझौता करने को तैयार रहते हैं। यही हालत इस पार्टी के 
मुख्यमंत्रियों की है। इसके अनेक मुख्यमंत्री ऐसे हैं, जिनकी भर्त्सना भ्रष्टाचार के 
अनेक अपराधिक मामलों में किसी न किसी न्यायालय में हुई है। शायद हाल के 
समय में इससे पहले कभी इतने अधिक कांग्रेस मुख्यमंत्रियों को कानून के आगे 
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नीचा नहीं देखना पड़ा होगा और न्यायालय में उनकी इतनी भर्त्सना नहीं हुई होगी। 
इससे नितांत अराजकता की स्थिति का पता चलता है, जो श्री नरसिंह राव के 
नेतृत्व की वर्तमान सरकार का प्रमाण बन गया है। 


सत्ता का दुरुपयोग 

अराजकता उन अनेक अत्यंत अवैध कार्या को जन्म देती है, जो राजनीतिक 
प्रयोजनों के लिए सत्ता के दुरुपयोग के समय किए जाते हैं। सरकार द्वारा तुच्छ 
आधारों पर भाजपा-शासित सरकारों की बरखास्तगी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ आदि राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के जो भी कार्य किए गए, पिछले 
कुछ महीनों में न्यायालयों ने अनेक बार इनसे संबंधित काररवाइयों को निरस्त 
किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगे प्रतिबंध को निरस्त करने का बाहरी 
अधिकरण का नवीनतम आदेश सरकार के मुँह पर तमाचा है। और यह संकीर्ण 
स्वार्थो को पूर्ति के उद्देश्य से सत्ता के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता 
है। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध उठा लिये जाने के बाबजूद सरकार 
ने अभी भी भाजपा-शासित राज्य सरकारों को बहाल नहीं किया है। यह चिंता का 
विषय है कि ऐसा करने की बजाय वह इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले 
जाने को कोशिश कर रही है, जबकि उसे अब इसका नेतिक अधिकार नहीं रह 
गया है। 


राष्ट्रविरोधी ताकतें सक्रिय 

इसकी वैधता समाप्त होने और मुंबई तथा अन्य स्थानों पर शीघ्र काररवाई 
न कर पाने के कारण ऐसी राष्ट्र-विरोधी ताकतों ने सिर उठा लिये हैं, जो 
अलगाववादी और नितांत सांप्रदायिक माँगें कर रही हैं। इनमें से कुछ ताकतों की 
एक बैठक दिल्ली में हुई। उन्होंने तथाकथित मिलि संसद्‌' का आयोजन भी किया, 
जिसमें “सलाम पर आधारित समाज के निर्माण और भारत के मुसलमानों के 
'ओ.आई.सी.' संगठन में शामिल होने की माँग की गई, जिसकी बैठक हाल में ही 
कराची में हुई थी और जिसने कश्मीर की वर्तमान व्यवस्था को विघटित करने 
का आह्वान किया था। 


पाकिस्तान कट्टरवाद से नापाक गठबंधन 

तथाकथित मिलि संसद्‌' मुसलिम राजनीति और सार्वभोमिक-इसलामी कट्टरवाद 
के बीच नापाक सम्बंध बनाने का खुला प्रयास है। इसे टूढ़तापूर्वक आरंभ में ही 
कुचल देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के रूप में यह भारत की जड़ों को ही काट रहा 
है। यह मात्र संयोग की बात नहीं है कि दिल्ली में उक्त बैठक के कुछ दिनों बाद 
ही मुंबई में दिनदहाड़े महाराष्ट्र के भाजपा और शिवसेना के दो विधायकों की निर्मम 
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हत्या कर दी गई। इन सभी क्षोभकारी घटनाओं को सरकारी प्रतिक्रिया अत्यंत 
दुःखदायी है और किसी भी उत्तरदायी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। 
केरल में, जहाँ कांग्रेस की सरकार है और जो मुसलिम लीग के समर्थन से चल रही 
है, उसने ऐसे सभी स्कूलों में, जहाँ मुसलिम छात्रों या मुसलिम अध्यापकों की 
बहुसंख्या है, वहाँ शुक्रवार को अवकाश रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन 
स्कूलों या संस्थानों में एक भी मुसलिम छात्र या अध्यापक हैं, वहाँ उनकी इबादत 
के लिए दो घंटे का मध्यावकाश रखने के आदेश दिए हैं। केंद्र में एक कैबिनेट मंत्री 
तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने विवादित ढाँचा गिराए जाने के लिए राष्ट्र से, 
अर्थात्‌ इस मामले में मुसलमानों से माफी मौगने तक की बात सरकार से कही है। 
कांग्रेस पार्टी इतिहास से कुछ भी नहीं सीख पाई है। वह अल्पसंख्यकों के वोट बैंक 
के चक्कर में उनकी खुशामद करने के विनाशकारी रास्ते पर चलने पर तुली हुई 
है, जिसके कारण देश इस दुःखद स्थिति तक पहुँचा हे। 


देश दिवालियापन को ओर अग्रसर 


आर्थिक मोर्चे पर स्थिति इतनी उल्टी-पुल्टी है कि सरकार को कभी भी यह 
पता नहीं चलता है कि उसकी नई आर्थिक नीतियों से लाभ हो रहा है या हानि। 
दिल्ली में वित्तमंत्री एक दिन कुछ बात कहते हैं और दूसरे दिन कुछ और। पिछले 
दो वर्षों से राष्ट्रीय आय में या रोजगार के मामलों में लगभग कोई विकास नहीं 
हुआ है। कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं और दो बर्ष से कम समय में 25 
प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी हैं। राष्ट्रीय ऋण, जो राष्ट्र के दिवालिएपन का 
पैमाना है, देश की ब्याज देने की क्षमता के अनुपात में कहीं अधिक है। यह राशि 
जल्दी ही 5,00,000 करोड़ रुपयों तक पहुँच जाएगी। पिछला विदेशी ऋण, जिसे 
इस आर्थिक स्थिति का कारण माना जाता है 1,20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 
2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। किंतु इस संकट के बावजूद सरकार विदेशों में 
मंत्रियों के सैरसपाटे पर व्यर्थ खर्च करने तथा अमेठी और सूरजकांड में 
पर फिजूलखर्ची करने से बाज नहीं आई है। कहा जाता है कि अमेठी और 
सूरजकुंड अधिवेशनों के लिए कांग्रेस (इ) के सदस्यों को सुविधाएँ प्रदान करने पर 
एक सौ स्नानगृहों की व्यवस्था शामिल है। यहाँ तक कि अमेठी में फिजूलखर्ची 
और अयोध्या में तथाकथित सोम यज्ञ के प्रति, जो विफल रहा और छोड़ना पड़ा, 
देवता और प्रकृति माँ भी स्पष्ट ही सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध रही। 


विदेशी मामलों के मोर्चे पर सरकार की कमजोरी उजागर हुई 

विदेशी मामलों के मोर्चे पर सरकार इतनी कमजोर है कि वह बढ़ते दबावों का 
मुकाबला करने में असमर्थ है, जैसाकि कमजोर राष्ट्र दबार्बो का शिकार हो जाया 
करते हैं। चाहे कश्मीर का मामला हो या परमाणु अप्रसार संधि का, या फिर 
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मानवाधिकार का, राव सरकार उस दृढ़ स्वर में बात करती दिखाई नहीं पड़ती, जिस 
स्वर में भारत से अपेक्षा की जाती है, और यह सरकार ऐसा भाव देती है, जैसे कि 
वह समझौता कर ओर दबाव में आकर सहर्ष समर्पित होने के लिए तैयार है। कश्मीर 
के बारे में अमेरिका का निचले स्तर तक का एक अधिकारी आकर हमें बता जाता 
है कि हम क्‍या करें और भारत सरकार बिना कुछ कहे देखती रह जाती है। चकमा 
जनजाति के लोग बाँग्लादेश से भारत की ओर खदेड दिए गए हैं और भारत सरकार 
उनकी घर-वापसी के लिए ढाका के साथ अनुकूल परिस्थितियाँ निर्माण करने में 


विफल रही है। 


मतदाता का झुकाव भाजपा की ओर 

जिस ढंग से लोगों ने हाल में मतदान किया है, उससे स्पष्ट है कि देश के 
लोग इस तरह की सरकार और उसकी प्रतिनिधि पार्टी में कोई विश्वास नहीं रखते 
हैं। भाजपा-शासित चार राज्य सरकारों को गलत और अवैध रूप से बरखास्त 
किए जाने के छह महीने बाद मतदाता ने सत्ताधारी पार्टी की तुच्छ स्वार्थी प्रवृत्ति 
के प्रति जबरदस्त अरुचि दिखाई है। कांग्रेस के विकल्प के रूप में मतदान का 
निश्‍चित झुकाव केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। पिछले महीने के 
उपचुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से भावी घटनाओं के संकेत हैं। 


उपचुनावों में भाजपा का बढ़ता प्रभाव 
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये उपचुनाव किसी भी पूर्व भाजपा-शासित राज्यों 
में नहीं हुए हैं। दो को छोड़कर अन्य राज्य कांग्रेस के शासनाधीन थे, ओर हैं। 
इन राज्यों में 14 सीटों में से पाँच सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने और पाँच पर 
कांगेस ने (यदि एलहंका के परिणाम को भी काँग्रेस के पक्ष में मान ले) और चार 
पर विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों ने विजय हासिल की। यह मतदान बुरी तरह से कांग्रेस 
के खिलाफ हुआ और विपक्ष के पक्ष में यहा, जिसने 14 विधानसभा सीटों में से 
9 सीटें जीतीं। इन सभी चुनाव क्षेत्रों में भांजपा को 52 प्रतिशत मत मिले, जबकि 
कांग्रेस को केवल 42 प्रतिशत ही ब्रत प्राप्त हो सके) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में 
भाजपा को मिलनेवाले कुल मतों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है, जो 25 से 
120 प्रतिशत तक है। झालोड में यह संख्या 12,538 से बढकर 26,236 तक पहुँच 
गई। एलहंका में भाजपा की प्रतिशतता जो 1991 में 30 प्रतिशत थी, अब बढ़कर 
50 प्रतिशत हो गई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में भाजपा की सीटों की 
संख्या 30 से बढ़कर 3000 हो गई, जो अभूतपूर्व वृद्धि है और इससे इस राज्य में 
भाजपा तीसरे स्थान पर हो गई है। भाजपा-विरोधियों तथा अन्य लोगों ने बड़े 
मनोयोग से जो यह झूठ फैलाया था कि 6 दिसंबर की घटना ने मध्य और उच्च 
मध्यम वर्गों के भाजपा-आधार पर चोट पहुँचाई है, वह झूठ इन ऑऔँकड़ों से टूट 
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जाता है। यदि 6 दिसंबर का ऐतिहासिक 'दिन-मुक्ति दिवस' था, तो निश्चय ही 
'इसने भारतीय समाज के एक बहुत बड़े भाग को 'पंथनिरपेक्ष' के मिथक से मुक्‍त 


किया है और उसे वास्तविक पंथनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता की मुख्य धारा में मिला 
दिया है। 


ज्योति बसु का निम्न स्तर 


मार्क्सवादी फिर से अपनी पुरानी चालों पर आ गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 
भाजपा के बढ़ते स्वरूप से घबराकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। परंतु ज्योति 
बसु जैसे व्यक्ति से आशा नहीं थी कि वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 
इतना नीचे गिर जाएँगे। मालूम हुआ है कि उन्होंने हाल में यह कहा कि यदि 
भाजपा केंद्र में सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल भारत से अलग हो जाएगा। 
पश्चिमी बंगाल ज्योति बसु की निजी संपत्ति नहीँ है जो वह पश्चिम बंगाल के लोगों 
की सम्मति के बिना एक सम्राट की तरह यह निर्णय ले सकते हैं। जब भाजपा 
केंद्र में सत्ता में आएगी तो वह पश्चिमी बंगाल में भी सत्ता में होगी और ज्योति 
बसु तथा उनके मार्क्सवादी साथी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएँगे। 

हमारे सामने अभी एक लंबा रास्ता है। वे कारण स्पष्ट हैं जिनको वजह से 
सरकार नए चुनाव नहीं कराना चाहती है, हालाकि लोगों ने इस बात के संकेत 


दे दिए हैं कि अब वह भूतकाल की गई-बीती पार्टी है। अब उसे भविष्य कौ पार्टी 
के लिए अपना स्थान छोड़ना होगा। 


पुनः चुनावों को आवश्यकता 


प्रमुख घोटालेबाज द्वारा हाल में किए गए रहस्योद्घाटन तथा प्रधानमंत्री के 
साथ हुए वित्तीय संव्यहारों के बाद न तो प्रधानमंत्री और न ही उनकी सरकार का 
सत्ता में बने रहने का आधार रह गया है और वह देश में शासन करने के जनादेश 


को खो बैठे हैं। अतः संसद्‌ को तुरंत भंग कर देना चाहिए तथा अविलंब नए आम 
चुनाव की तारीख घोषित को जानी चाहिए। 


रिक्तता भरने के लिए भाजपा तैयार रहे 


परंतु चुनाव हो या न हो, भाजपा को एकजुट होकर न केवल सत्तारूढ़ पार्टी 
तथा इसकी सरकारों की भूल-चूकों के बारे में लोगों को बताना होगा, बल्कि 
भाजपा के राष्ट्रीय मुद्दों पर बनाए गए कार्यक्रमों से लोगों को अवगत कराना 
होगा, जिनमें अयोध्या से लेकर कश्मीर तक, पंथनिरपेक्षता से लेकर मानवाधिकार 
तक, पूर्ण रोजगार से लेकर सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय तक, किसानों 
व्हे लिए बीज से लेकर उनके खेतों में पानी पहुँचाने तक, कारखानों में मजदूरों 
को नई तकनीक और कौशल प्रदान करना आदि मुद्दे शामिल हैं। इन सबसे 
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बढ़कर है 90 करोड़ भारतीयों के राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का मुद्दा, क्योंकि 
केवल गौरवशाली तथा स्वाभिमानी भारतीय ही गौरव एवं सम्मान से मातृभूमि का 
सिर ऊँचा कर सकते हैं। यह है भाजपा के सामने कार्य और उसकी ऐतिहासिक 
भूमिका तथा इतिहास के इस गंभीर मोड़ पर राष्ट्र के प्रति यह है हमारी 
वचनबद्धता। 

उपचुनावों से पता चलता है कि कांग्रेस अलविदा हो रही है। इस पार्टी का 
अस्तित्व उत्तर में पहले ही समाप्त हो चुका है। दक्षिण में इसका आधार इतनी 
तेजी से खिसकता जा रहा है कि वहाँ भी जल्दी ही इस पार्टी का अस्तित्व समाप्त 
हो जाएगा। सन्‌ 1980 में कांग्रेस की तरफ से जनरुचि घटनी शुरू हो गई थी। अब 
जनरुचि निश्चय ही भाजपा की ओर बढ़ती जा रही है। प्रकृति की तरह राजनीति 
में भी शून्यता का स्थान नहीं है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जो इस शून्यता को भर 


सकती है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 31 जुलाई-1 अगस्त, 1993 


राजनीतिक स्थिति 


सरकार को प्रतिष्ठा की धज्जियॉ उड़ीं 


राव सरकार अविश्‍्वास-प्रस्ताव के दौरान तो बच गई, किंतु अब स्पष्ट रूप 
से इसकी जिंदगी के दिन इने-गिने रह गए हैं। श्री नरसिंह राव अपने पद पर तो 
विद्यमान हैं, किंतु उनके हाथ में सत्ता नहीं है। जिस बेहूदे ढंग से उन्होंने अपने पक्ष 
को अक्षरशः पैसे के बल पर खरीदा है, उसके फलस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा, जो कुछ 
भी बची है, वह जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है। यह बात साफ है कि उनकी जीत 
अंकगणित की दृष्टि से ही हुई, राजनीतिक दृष्टि से और निश्चय ही नैतिक दृष्टि 
से नहीं। आज यह सरकार राजनीतिक जर्जरता एवं नैतिक रक्तस्राव से पीड़ित है, 
पक फलस्वरूप आगामी चुनावों में, चाहे वे जब भी हों, इसकी करारी हार तय 
। 

अविश्वास प्रस्ताव से इस सरकार को प्रतिभूति घोटाले, सार्वजनिक उपक्रम 
बिनियोजन घोटाले, बोफोर्स तोप घोटाले, मुंबई बम विस्फोट-कांड, निरंतर चल रहे 
कश्मीर संकट, क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त करने में विफलता तथा अन्य ऐसे ही 
विषयों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिला था। किंतु श्री राव 
को इन ज्वलंत मुद्दों में से किसी पर भी कुछ नहीं कहना था। अपने चमचों को 
घृणित क्रय-विक्रय करने की अनुमति देकर उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए 


भ्रष्टाचार-संबंधी आरोपों की तो लगभग पुष्टि ही कर दी। एक भ्रष्ट सरकार ने 
आर्थिक भ्रष्टाचार को अपनाकर अपने जीवनकाल को बढ़ा लिया। 


बोफोर्स रिश्वत कांड में चौंकानेबाले तथ्य सामने आए 


बोफोर्स रिश्वत घोटाले में कांग्रेस पार्टी और एक के बाद दूसरी, इसकी दो 
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सरकारों की नैतिक विश्वसनीयता खत्म कर दी है। इस घोटाले पर परदा डालने 
के लिए किए गए शर्मनाक काम और बार-बार झूठ तथा अर्धसत्य का आसरा 
लेना कांग्रेस सरकार की पहचान बन गए हैं। स्विस खातों जिनमें रिश्वत का धन 
जमा किया गया था, के साथ ओत्तबियों कुत्तरोची के संबंध का रहस्योद्घाटन होने 
के बाद बोफोर्स के मामले में रिश्वत का धन पानेवाले राजनीतिज्ञों की खोज का 
काम अंतिम रूप से पूरा हो गया है। सन्नाटे में डाल देनेवाले इस भंडाफोड़ के 
बावजूद केंद्रीय जाँच ब्यूरो और सरकार की नींद अब भी नहीं खुली है, ताकि मुख्य 
संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ जाँच की जाए, उनसे पूछताछ की जाए अथवा उनको 
गिरफ्तार किया जाए। 


भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह 

शेयर घोटाले और उससे जुड़े मंत्रियों और प्रधानमंत्री के संबंधों का परदाफाश 
होने के बाद शासन का नैतिक ताना-बाना ही नष्ट- भ्रष्ट हो गया है। एक के बाद 
दूसरे दो कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर व्यक्तिगत रूप से रिश्वत खाने का आरोप लगाया 
गया है। कांग्रेस पार्टी की दशा बड़ी दयनीय है, जो इस पोल के खुल जाने से 
नैतिक रूप से अस्पृश्य बन गई है और वह अपने ही द्वारा रचे गए भ्रष्टाचार के 
चक्रव्यूहः से स्वयं को बाहर निकाल नहीं पा रही है। 

नागरिकों की सुरक्षा की भावना को नष्ट-भ्रष्ट कर देनेवाले मुंबई और 
कलकत्ता के भीषण बम-कांडों के पश्चात्‌ भी यह सरकार इस राक्षसी अपराध के 
सूत्रधारों को नहीं पकड़ पाई है। कारण स्पष्ट है--बड़े अपराधी बड़े राजनीतिज्ञों 
के बड़े मित्र भी हैं। 


उपद्रवियों को नई-नई रियायतें 

नरसिंह राव सरकार की एक बड़ी विफलता कश्मीर घाटी में निरंतर 
अस्थिरता और स्थिति का दिनोदिन खराब हो जाना है। इस अनिर्णय और 
निठल्लेपन के. कारण आतंकवाद अब डोडा जिले तक पहुँच गया है, जबकि लाखों 
कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बनकर मौत की घड़ियाँ गिन रहे हैं और 
कोई उनकी परवाह नहीं करता। किंतु सरकार उपद्रवियों को हर रोज नई-नई 
रियायतों की घोषणा करती जा रही है। जम्मू और कश्मीर के बारे में किसी नीति 
के अभाव के साथ-साथ इसी विरोधाभास के कारण हमारे देश की यह हालत हो 
गई है। इस राष्ट्रीय कुसेवा के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया जाएगा। 

क्रायोजेनिक इंजन के ठेके का कबाड़ा कर दिया गया, जिससे देश के 
महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं सामरिक हितों को नुकसान पहुँचा। 
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भाजपा नहीं सहन करेगी लोकतंत्र तथा राष्ट्रवाद पर आक्रमण 

यह सरकार 'सैक्यूलरिज्म' (पंथनिरपेक्षता) के नाम पर देश को धर्म से जुदा 
करना चाहती है। राजनीति में धर्म के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून और 
संविधान में पहले ही व्यवस्था है। किंतु अब यह सरकार राम-मंदिर के पुननिर्माण 
के लिए आवाज उठाने तक को भी एक चुनाबी अपराध बना देना चाहती है। 
भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति पर इन सब प्रहारों का 
सभी स्तरों पर तथा मंचों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी शक्ति के साथ 
डटकर मुकाबला करेगी और घृणित आपातूकाल के भयंकर तानाशाहों को धूल 
चटा देनेबाली जनता को यह पता है कि इन कागजी तानाशाहों को किस प्रकार 
से इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना होगा। राम-जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर के 
निर्माण के जनता के दूढ़ संकल्प को कोई भी विफल नहीं कर सकता। 


भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना होगा 

सरकार को इस बात को स्पष्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि धर्म को 
राजनीति से अलग करने के किसी भी ढकोसले से बह उच्च पदों पर विद्यमान 
भ्रष्टाचार के ज्वलंत मुद्दे से जनता का ध्यान नहीं हटा सकती। जनता इस 
सरकार को भ्रष्टाचारियों की, भ्रष्टाचारियों द्वारा और भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई 
गई सरकार मानती है, जिसने लोगों का खून चूस लिया है और देश की उन्नति 
में बाधा पहुँचाई है। 

आज पूरी दुनिया की जनता अपने अधिकारों और उत्तरदायित्वों के प्रति 
सचेत हो उठी हे, यहाँ तक कि इटली और जापान में भी, जहाँ राजनीतिक 
भ्रष्टाचार ने बहुत दिनों से संस्थागत रूप धारण कर लिया था, भ्रष्ट राजनीतिजों 
के बिस्तरे गोल कर दिए गए हैं। भारत की जनता भी इस भ्रष्ट सरकार को 
बोरिया-बिस्तर और आखिरी सूटकेस समेत बाहर निकाल फेंकने के लिए आगामी 
चुनाव के अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 18-19 दिसंबर, 1993 


राजनीतिक स्थिति 


भाजपा नेताओं के विरुद्ध दायर मनगढ़ंत मुकदमे 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारणी पार्टी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण 
आडवाणी, पूर्व अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उपाध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश 
विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री कल्याण सिंह और अन्य अनेक नेताओं के 
विरुद्ध दायर मुकदमों को अत्यंत गंभीर मानती है। 

ये मुकदमे भद्दे ढंग से तैयार किए गए मनगढ़ंत मुकदमे हैं, जिनसे कानून 
और न्याय की अवमानना और उपहास हुआ है। 

6 दिसंबर को विवादित ढाँचा गिराने के लिए उकसाने के आरोपों के आधार 
पर 8 दिसंबर, 1992 को हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 
माताटीला में रखा गया था। लंबी अवधि तक हिरासत में रहने के बाद, मुख्य 
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें 'बाइज्जत' और 'बिना शर्त” रिहा कर दिया, क्‍योंकि 
उनके विरुद्ध कोई आरोप-पत्र नहीं था, न ही प्रथमदूष्टया कोई मामला बनता था, 
और न ही रिमांड बढ़ाने का कोई अनुरोध किया गया था। 

विवादित ढाँचे को गिराने का षड्यंत्र' रचने का आरोप लगाते हुए पिछले 
अक्तूबर मास में सरकार ने फिर से मुकदमे दायर किए। 10 नवंबर के लिए 
सम्मन जारी किए गए, परंतु ये सम्मन उनके पास भेजे नहीं गए। यह एक बुरी 
बात है कि प्रधानमंत्री ने हमारे नेताओं को अभियोजित करने की घोषणा 'कौमी 
तंजीम' की एक बैठक में की। चुनाव की पूर्वसंध्या पर इस तरह को घोषणा स्पष्ट 
ही राजनीतिक उद्देश्य से की गई। 

यह बात रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि हमारे नेताओं ने 6 दिसंबर, 1992 को 
विवादित ढाँचे को न छूने का आग्रह कार-सेवकों से बार-बार किया। गृहमंत्री ने 
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स्वयं राज्यसभा में जनवरी, 1993 में कहा था कि विवादित ढाँचा गिराए जाने का 
कोई षड्यंत्र नहीं था। 


राजनीतिक उत्पीड़न 


गृहमंत्री के इस वक्तव्य के बावजूद अब षड्यंत्र का आरोप सरकार द्वारा 
लगाना उपहासास्पद ही लगता है। सामान्यतया जमानत या बॉन्ड भरना कोई 
आपत्ति कौ बात नहीं है। परंतु यह विधिसम्मत साधारण अभियोजन का मामला 
नहीं है; यह राजनीतिक रूप से परेशान करने का मामला है। इस तरह परेशान 
करने की स्थिति से निपटने के लिए बाहर रहने की अपेक्षा जेल जाकर ही संघर्ष 
करना उचित हो सकता है। हमें इस बात का अत्यंत दुःख है कि एक के बाद 
एक राष्ट्रीय संगठनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वर्तमान मामले में उसी 
सी.बी.आई. जो प्रधानमंत्री कार्यालय के नियंत्रणाधीन है-ने प्रधानमंत्री को एक 
करोड़ रुपए लेने के अभियोग से मुक्‍त किया था, उसी का उपयोग देश के शीर्षस्थ 
नेताओं के विरुद्ध आरोपों में फँसाने के लिए किया जा रहा है। यह भी महत्त्वपूर्ण 
हे कि इमाम बुखारी, हिंदुजा, ओत्तरियो क्वातरोची, दाऊद इब्राहिम आदि के 
खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें तो न्यायालय में पेश नहीं किया गया, परंतु 
सम्मानीय नेताओं को परेशान और तंग किया गया है। 

अच्छा होगा कि यदि सरकार के पास कानून और न्याय, लोकतंत्र तथा 
शालीनता को जरा सी भी समझ हो तो वह इस झूठे, काल्पनिक और मनगढ़ंत 
मामले को वापस ले ले। 

भाजपा इस मुद्दे पर तब तक आंदोलन करेगी और सभी मंचों पर इस अभद्र 
व्यबहार का परदाफाश करेगी, जब तक ये बोगस मामले वापस नहीं ले लिये जाते 
तथा हमारे नेताओं को रिहा नहीं कर दिया जाता। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


वाराणसी 13-15 मार्च, 1992 


जम्मू एवं कश्मीर समस्या 


ऐतिहासिक एकता-यात्रा 
पिछले सितंबर में तिरुअनंतपुरम्‌ में राष्ट्रीय कार्यसमिति की हुई बैठक के 
बाद कई घटनाएँ घटी हैं, जिनका जबरदस्त प्रभाव कश्मीर-समस्या पर पड़ा है। 
उनमें सर्वाधिक प्रमुख है पार्टी का कश्मीर बचाओ' अभियान तथा हमारे अध्यक्ष 
डॉ. मुरली मनोहर जोशी द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र-दिवस पर श्रीनगर के लाल 
चौक पर राष्ट्रध्वजोत्तोलन कर 'एकता यात्रा' का सफल समापन 
इस उपलब्धि के लिए कार्यसमिति अपने अध्यक्ष का अभिनंदन करती है। 
यात्रा के दौरान आतंकवादियों की गोलियों से शहीद हुए एकता-यात्रियों को भी 
हमारा नमन। कार्यसमिति जम्मू एवं कश्मीर के सुरक्षा-बलों की भूमिका की प्रंशसा 
करती है, जिन्होंने यात्रा के उद्देश्य का खुलेआम समर्थन किया और इस तरह 
प्रकारांतर से नई दिल्ली ने राजनीतिक नेतृत्व को विवश कर दिया कि अपने 
विरोध के बावजूद वह यात्रा को न रोके। कार्यसमिति जम्मू की जनता और भाजपा 
कार्यकर्ताओं के प्रति गंभीर कृतज्ञता व्यक्त करती है, जिन्होंने आंतरिक आत्मीयता 
और उत्साह के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होनेवाले हजारों यात्रियों का 
स्वागत-सत्कार किया। 
इस यात्रा के द्वारा न केवल पूरे देश की जनता का ध्यान देश की अखंडता 
के प्रति विद्यमान गंभीर खतरे की ओर आकृष्ट हुआ, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी 
सर्वत्र पहुँचा कि भाजपा किसी भी रूप में देश कौ अखंडता शिथिल नहीं होने देगी। 
जम्मू एवं कश्मीर के विशिष्ट मुद्दे पर तो यह दृढ़ जनमत उभरा कि देश में उसके 
संपूर्ण एकीकरण के मार्ग में अंतिम बाधा बनी संविधान की धारा 370 को हटा 
देना चाहिए। 
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हमारे विरोधी तो जैसे यह प्रार्थना करते रहे कि यात्रा के मार्ग में हिंसा भड़क 
उठे, किंतु करोड़ों नागरिकों की सहभागिता के बावजूद एकता-यात्रा की सफल एवं 
शांतिपूर्ण सुसंपन्नता ने उनके धुंआधार कुप्रचार को झूठा साबित कर दिया। 

सरकार-नियंत्रित माध्यमों ने जानबूझकर यात्रा के संबाद-विलोपन की चेष्टा 
को। यदि उनका यह उद्देश्य था कि इस यात्रा में जनता अधिक संख्या में भाग 
न ले तो वे विफल रहे। भाजपा द्वारा किए गए एकता के इस आह्वान का 
उत्साहपूर्वक प्रत्युत्तर जनता ने दिया। देश की एकता और अखंडता की रक्षा की 
सहभागिता के लिए करोड़ों नागरिक इस आंदोलन में सम्मिलित हुए, जिससे देश 
के भीतरी और बाहरी शत्रुओं को कोई संदेह नहीं रह गया कि भारत माता अपनी 
संपूर्ण शक्ति और महिमा के साथ उठ खड़ी हुई है। 


1953 से पूर्व को स्थिति कभी नहीं 


धारा 370 को हटाकर कश्मीर के आतंकवादी तत्त्वों एवं ढुलमुल यकीनों को 
अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देने की स्थिति को समाप्त करने का अनुकूल अवसर आ गया 
है--इस निष्कर्ष पर पहुँचने के स्थान पर कुछ विश्रांत व्यक्ति एवं दल सन्‌ 1953 
से पहले की स्थिति पर लौटने के पक्षधर हैं, जिससे देश के साथ जम्मू एवं कश्मीर 
के संपक-सूत्र आज की तुलना में भी क्षीण हो जाएँगे। केंद्रीय सरकार भी तथ्यों 
की विपरीतता के बावजूद यह तर्क देती ही रहती है कि धारा 370 जम्मू-कश्मीर 
को जनता से की गई पवित्र प्रतिज्ञा का प्रतिनिधित्व करती है। 


अनुच्छेद 370 एक विभाजक अनुच्छेद 

राष्ट्रीय कार्यसमिति इस बात पर खेद प्रकट करती है कि यद्यपि धारा 370 
को अस्थायी एवं अल्पकालीन व्यवस्था के रूप में रखा गया था और स्वयं पं. 
नेहरू ने भी पहले दबी जुबान में इसकी 'क्रमिक प्रतिज्ञा की बात कही थी, तथापि 
अब वर्तमान सरकार इसे कश्मीर जनता से की गई 'पवित्र प्रतिज्ञा बता रही है। 
छद्म पंथनिरपेक्ष दलों के लिए धारा 370 के लिए की गई कल की 'क्षमा याचना' 
आज की निष्ठा बन गई है। भाजपा की मान्यता है कि धारा 370 विभाजक चिंतन 
को संस्थाबद्ध एवं संव्रिधान-सम्मत बना देती है। यह कश्मीर और शेष भारत के 
बीच मनोवैज्ञानिक अवरोधक उत्पन्न करती है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को अप्रत्यक्ष 
वैधता प्रदान करती है। साथ ही यह उन अन्य राज्यों के लिए पूर्व उदाहरण प्रस्तुत 
करती है, जो अलगाववादी आंदोलनों से ग्रस्त होने के कारण अपने लिए ऐसी ही 
विशेष व्यवस्था की माँग कर रहे हैं। इसके चलते अंततोगत्वा देश का अंगभंग 
तक हो सकता है। 

समय के अंतराल के कारण यह स्मरण करना आवश्यक है कि सन्‌ 1947 
में उक्त राज्य के विलय के साथ ही साथ विपत्ति के बीज बो दिए गए थे। शेख 
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अब्दुल्ला की असीम अहम्मन्यता तथा शक्ति एवं धन की अपूरणीय क्षुधा को 
तृप्ति के प्रयास में पं. नेहरू जम्मू एवं कश्मीर के पृथक संविधान और ध्वज के 
बारे में सहमत हो गए, मानो जम्मू एवं कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था। डॉ. श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण ही शेख अब्दुल्ला की स्वाधीनता की 
महत्त्वाकांक्षा प्रतिहत हुई और एकीकरण की दिशा में कई कदम उठाए जा सके। 
अनुमति-पत्र की व्यवस्था रद्द की गई। सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग तथा 
नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अधिकार-क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर तक विस्तृत 
कर दिए गए। कार्यसमिति को स्मरण है कि सन्‌ 1953 में भी जम्मू एवं कश्मीर 
के विविध क्षेत्रों में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए प्रजा परिषद्‌ के कार्यकर्ताओं को 


अपना बलिदान देना पड़ा था। 


पाकिस्तान समर्थित भाड़े के सैनिकों का आतंकवाद 
यह अखंडनीय तथ्य है कि पाकिस्तान समर्पित वेतनभोगियों ने कश्मीर घाटी 
में इतने बड़े पैमाने पर आतंक और हिंसा फैला रखी है कि दो लाख से अधिक 
कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर-बार छोड़कर अपने ही देश में गृहहीन शरणार्थी 
बन जाना पड़ा है। मानवाधिकारों के इस घोर उल्लंघन की भर्त्सना करने के स्थान 
पर कुछ मानवाधिकारवादी संगठन ऐसे वक्तव्य देते हैं, जिससे आतंकवादियों को 
अनुचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इन संगठनों ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को 
दिए जानेवाले शस्त्रास्त्र, आर्थिक सहयोग एवं प्रशिक्षण की निंदा अभी तक नहीं की 
है। 
जमाते-इसलामी के नेतृत्व में इसलामी कट्टरंपंथियों द्वारा विभ्रांत एवं 
पाकिस्तानी अपप्रचार तथा धन द्वारा बरगलाई गई घाटी की जनता आज यह 
अनुभव नहीं कर पा रही है कि भारतीय संविधान के पूर्ण संरक्षण में आना उसके 
अपने हित में है। किंतु सत्य यही है कि इसे समझा पाना हमलोगों के लिए कठिन 
नहीं होना चाहिए। 
यह ठीक है कि आतंकवादी-अलगाववादी खतरे के संपूर्ण उन्मूलन हो जाने 
तक इसके लिए प्रतिज्ञा नहीं की जानी चाहिए। किंतु यह भी स्पष्ट है कि यह 
प्रयास तब तक पूर्णतः सफल नहीं हो सकता, जब तक राज्य में कानून व्यवस्था 
स्थापित नहीं हो जाती। अतः यह अनिवार्य है कि सरकार शांति-स्थापना करने के 
कार्यक्रम को पूरी तत्परता के साथ क्रियान्वित करे। 
भाजपा माँग करती है कि 
1. कश्मीर में अलगाववादियों को शस्त्रास्त्र प्रदान करके एवं आतंकवादी 
प्रशिक्षण शिविरों का संगठन करके पाकिस्तान निर्विवाद रूप से आतंकवाद 
का समर्थन कर रहा है। अतः विश्व के देश उसे अवश्यमेव “आतंकवादी 
राज्य' घोषित करें। 
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2. उच्च पदों से आरंभ कर क्रमश: निचले पदों तक के पाक-समर्थक तत्त्वों 
को राज्य एवं पुलिस प्रशासन से योजनापूर्वक निकाल बाहर करना 
अनिवार्य है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल के कार्यालय में हुए बम- 
विस्फोट के बाद हुए रहस्योद्घाटनों एवं सरकारी कर्मचारियों के सतत 
दुराग्रहों के संदर्भ में संभवतः सरकार के समय यह सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य 
है। इन दुराग्रहों के लिए केंद्रीय सरकार ही दोषी है। हाल में हुई हड़ताल 
ने सरकार को एक अवसर दिया था उनकी धौंस को व्यर्थ करने एवं भ्रष्ट 
तथा संदिग्ध तत्त्वों को निकाल बाहर करने का। किंतु सरकार ने इसके 
बदले आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। इससे साफ है कि पिछले 
दो वर्षों की त्रासदी से सरकार ने कुछ नहीं सीखा है। 

- जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख के लिए पृथक क्षेत्रीय परिषदे अवश्य गठित 
की जाएँ। श्रीनगर के सत्ताधारियों की नीतियों के कारण इन क्षेत्रों की 
जनता ने दशकों तक भेदभाव और उपेक्षा के दुःख झेले हैं। अब वे लोग 
बिलकुल अधीर हो चुके हैं। लद्दाख में तो बौद्ध जनता को बता देना 
चाहिए कि नई दिल्ली उनकी न्यायोचित मांगों के प्रति उदासीन नहीं है। 
कश्मीरी शरणार्थियों को तत्काल पर्याप्त सहायता एवं पुनर्वास की सुविधाएँ 
प्रदान को जानी चाहिए। उनकी वर्तमान दुर्दशा करुणाजनक है। इस 
समस्या के प्रति सरकार की हदयहीन उदासीनता अक्षम्य है। 

- विदेशों में भारत सरकार का प्रचारतंत्र अवश्यमेव और सुदृढ किया जाना 
चाहिए एवं कश्मीर-समस्या को इसलामी कट्टरवाद द्वारा प्रोत्साहित 
आतंकवाद के रूप में प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। 

* अलगाववादियों द्वारा अपनी गतिविधियों को डोडा, पुंछ और राजौरी जिलों 
तक प्रसारित करने के लिए हाल में किए जा रहे प्रयासों को अविलंब- 
व्यर्थ कर देना चाहिए। घुसपैठियों को रोकने के लिए पूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों 
में सुरक्षा पट्टी बनाई जानी चाहिए। 

7. न्याययुक्त शासन के सिद्धांत के आधार पर राज्य-प्रशासन की सत्ता 

स्थापित करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार की सत्ता तो 
अवश्यमेव स्थापित की जानी चाहिए, किंतु कश्मीरी जनता की यह 


आशंका भी दूर की जानी चाहिए कि उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार 
किया जा रहा है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


वाराणसी 13-14 अप्रैल, 1992 


राजनीतिक स्थिति 


एक बोझिल विरासत 

कांग्रेस द्वारा अपनी आंतरिक राज्य-व्यवस्था के उत्तरदायित्वहीन प्रबंध किए 
जाने के कारण देश को एक बोझिल विरासत मिली है। इस विरासत के तीन प्रमुख 
और रक्तप्रबाहित नासूर जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब और असम हैं। भाजपा की 
कार्यकारिणी के लिए यह अत्यंत चिंता का विषय है कि राष्ट्र के सामरिक महत्त्व 
के इन सीमांत राज्यों के बारे में वर्तमान कांग्रेस सरकार की न तो वांछित स्पष्ट 
नीति है और न ही उसे क्रियान्वित करने की अपेक्षित दृढ़ता है। 

पंजाब और इसके लोगों की उत्पीड़न गाथा आज की ही नहीं है। भिंडरांवाले 
से लेकर सन्‌ 1984 में हुए दिल्ली के नरसंहार तक इस राज्य के बिवेकहीन 
आतंकवाद को रोकने में समर्थ नीति के अवलंबन के संबंध में भाजपा का 
दृष्टिकोण सुसंगत रहा है। 

हाल में ही संपन्न पंजाब के चुनाव न तो वहाँ की वर्तमान आधारभूत 
वास्तविकताओं की पूर्ण झलक देते हैं और न ही वहाँ के लोगों की इच्छाओं के 
अनुरूप हैं। सन्‌ 1991 में कांग्रेस ने चुनावों का बहिष्कार किया था। सन्‌ 1992 
में अकालियों ने बही किया। दो बार चुनावों के बहिष्कार के द्वारा कांग्रेस और 
विभिन्न अकाली दल-दोनों ने पहले से ही जटिल समस्या को और अधिक 
उलझाया है। पहले सन्‌ 1991 में चुनावी प्रक्रिया की पूर्णता तक पहुँचने के अंतिम 
क्षणो में चुनावों का बहिष्कार करनेवाली कांग्रेस ने पहले उसे स्थगित और अंततः 
रदूद करा दिया। ऐसा करके इस सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अलंघ्य 
लक्ष्मण रेखा को लाँघने का ऐसा अपराध किया है, जैसा इसके पहले आज तक 
किसी सरकार ने नहीं किया है। भाजपा राष्ट्र को सावधान करना चाहती है कि 
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1991 में पंजाब में चुनाव-प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय हमारी राज-व्यवस्था 
में कई दशकों तक छाया रहेगा। इसी भूल के कारण सन्‌ 1992 के चुनावों की 
परिस्थितियाँ निर्मित हुई। 

यह अत्यंत्त खेद का विषय है कि अकालियों ने इस चुनाव का बहिष्कार 
किया। इसी कारण चुनावों के परिणामों में अंतर्निहित दुर्बलता और असंतुलन 
व्याप्त है। उधर कांग्रेस राजनीतिक दृष्टिकोण में उदारता बरतकर स्थिति के 


अनुरूप अपने को ढालने में विफल रही और उसने एक बार फिर पार्टी-हित को 
ही सर्वोपरि रखा। 


चुनाव-प्रणाली में धाँधली 

पंजाब को चुनावी प्रक्रिया में धाधली करने के कांग्रेस (इ) के प्रयास के 
बावजूद कठिन परिस्थितियों में अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्राणों को खतरे में 
डालकर भी भाजपा ने चुनाव में भाग लेकर इन चुनावों के लिए प्रजातांत्रिक 
वातावरण बनाने में अपना योगदान दिया। भाजपा ने विधानसभा में सीटें तो उतनी 
ही जीती, जितनी पुरानी विधानसभा में थीं, परंतु उसका मत-प्रतिशत बढ़कर 
16.08 हो गया। 

आज कांग्रेस (इ) केंद्र में तथा पंजाब और हरियाणा--इन दोनों राज्यों में भी 
सत्ता में है। अब लोंगोबाल-समझौते को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस (इ) 
पर आती है। इस समझौते को लागू करना, पंजाब में राजनीतिक सामान्य स्थिति 
बहाल करने की दिशा में निश्चित ही सकारात्मक कदम होगा। अब राष्ट्र लोंगोवाल 
समझौते को लागू न करने का कोई राजनीतिक बहाना सहन नहीं करेगा। 

भाजपा सरकार को सावधान करती है कि उसने अपने लिए जो भूमिका 
तैयार की है, उसपर उसे अब अमल करना ही है, परंतु इस बात को भाजपा 
अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण समझती है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी एक भेंटवात्ता 


में यह संकेत दिया कि वे पंजाब राज्य को विशेष दर्जा देने पर विचार करने के 
विरुद्ध नहीं हैं। 


असम में ढुलमुल रबैया 

असम एक दूसरा उदाहरण है। असम-संकट के बुनियादी कारणों में से 
सरकार ने एक का भी सामना पूरी तरह नहीं किया है, समाधान की बात तो दूर 
रही। इस राज्य के लोगों के दिलो-दिमाग में विच्छेद की बात जड़ जमा चुकी है 
और उनमें गहरी राजनीतिक दरारें पड़ गई हैं। अल्फा की समस्या के समाधान के 
बारे में केंद्रीय सरकार किसी भी सुसंगत या बोधगम्य नीति का अब तक कोई 
संकेत नहीं दे सकी हे। अल्फा की चुनौती के प्रत्युत्तर में बह दुलमुल रवैया 
अपनाती रही है। भाजपा माँग करती है कि सरकार इन बातों को स्पष्ट करे- 
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(क) अल्फा के साथ 'बातचीत के बारे में तथाकथित बातचीत' की वर्तमान 
स्थिति क्या है? 

(ख) क्या अल्फा से उन करोड़ों रुपयों का ब्यौरा जानने के प्रयास किए गए 
हैं, जो उसने अपहरण आदि साधनों से इकट्ठे किए हैं? 

(ग) अल्फा को वित्तीय, शस्त्रास्त्रों की आपूर्ति या सुरक्षित शरणस्थलों के रूप 
में जो भी विदेशी सहायता मिली है, क्या उनका विस्तृत विवरण प्राप्त हे? 


धारा 356 का दुरुपयोग 

जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब आदि राज्यों में कांग्रेस (इ) ने जिस ढंग से 
राजनीतिक प्रक्रिया (इ) सरकारों को बरखास्त करने के लिए अनुच्छेद-356 का 
दुरुपयोग बार-बार करने से बहुत से राज्यों में विलगता की भावना ने जोर पकड़ा 
है। मणिपुर और मिजोरम में हाल ही में किए गए अनुच्छेद-356 के उपयोग की 
कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दलबदल को बढ़ावा देना, छोटे-छोटे 
राजनीतिक गुटों में विभाजन कराना तथा दसवीं अनुसूची के कार्यान्वयन के बारे 
में न्यायपालिका और विधायिका के बीच परिहार्य संघर्ष को उत्पन्न करना जैसी 
हाल को घटनाएँ राजनीतिक प्रक्रिया से संतुलन को भंग कर सकती हैं। 


भाषाई विवाद 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सम्मति है कि मणिपुर से चल रहे भाषाई आंदोलन 


को अनिंयत्रण की स्थिति में पहुँचने से पहले रोकना आवश्यक है। भाजपा का 
स्पष्ट मत है कि मणिपुर और नेपाली/गोरखाली भाषाओं को संविधान की आठवीं 
सूची में शामिल कर लेना चाहिए। 


निहार में अशांति 
भाजपा विशेष रूप से बिहार राज्य में चल रही अशांत स्थिति की ओर देश 


तथा केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती है, जहाँ राज्य सरकार की 
ज्यादतियों और लापरवाहियों के कारण व्यापक रूप से कानून का उल्लंघन, 
सामाजिक संघर्ष, प्रशासनिक और पुलिस तंत्र का विघटन तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं 
का हनन हो रहा है। सेवाओं को दुर्बल और जाति-प्रदूषित बनाकर सत्ताधारी पार्टी 
और मुख्यमंत्री की मनमर्जी तथा स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति को जा रही है। सामाजिक 
न्याय के नाम पर जातियों में वैर-भाव बड़े सुनियोजित ढंग से पैदा किया जा रहा 
हे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न गुटों और जातियों के नरसंहार की नौबत आती 
रहती है। राज्य सरकार राज्य के तंत्र और भविष्य पर इसके कारण होनेवाले 
दीर्घकालीन दुष्परिणामों और अपनी नीतियाँ एवं कार्यपद्धति के दुष्प्रभावों के प्रति 
एकदम बेखबर है। सभी विकास-कार्य ठप हो गए हैं। आम आदमी के जीवन-अवयव 
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और गौरव की कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। लोकसेवक वर्ग अपने को अपमानित 
अनुभव करता हे और उसका मनोबल गिर गया है। आज राजनीतिक सरकार की 
आड़ में बिहार में गुंडों का राज चल रहा है। अब समय आ गया हे कि केंद्रीय 
सरकार और सभी प्रकार के राजनीतिक मतावलंबी मिलकर सोचें कि किस तरह 
राजनीतिक सत्ता के ऐसे दुष्प्रयोग और दुरुप्रयोग को रोका जाए तथा लोकतांत्रिक 


प्रक्रिया की वैधता के बारे में फिर से लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न किया जा 
सके। 


भाजपा-शासित प्रदेशों में निष्पक्ष चुनाव 


कार्यकारिणी इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती है कि 
उसने राज्य में तनावपूर्ण सांप्रदायिक स्थिति को नियंत्रित रखा है और देश के सबसे 
बड़े राज्य में कानून और व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार किया है। भाजपा गर्वपूर्वक 
दावा करती है कि बिहार, पं. बंगाल और आंध्र प्रदेश के चुनावों में हुई सामूहिक 


धाँधली की तुलना में भाजपा-शासित राज्य चुनावी धाँधली की बुराई से पूरी तरह 
मुक्‍त रहे हैं। 


कांग्रेस-शासित राज्यों में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग 
कांग्रेस-शासित राज्यों में दुव्यंबस्था और कांग्रेस द्वारा हर संभव ढंग से 
सरकारी तंत्र का दुरुपयोग अब चरम सीमा पर पहुँच गया है। दूरदर्शन और 
आकाशवाणी को केवल कांग्रेस पार्टी तथा सरकार का प्रचार-तंत्र बना दिया गया 
है। उच्च पदाधिकारियों के उत्तरदायी होने के सिद्धांत को तिलांजलि दे दी गई है। 
बहुत से राज्यों में तथा अन्य प्रतिष्ठित उच्च पदाधिकारियों में व्याप्त एवं बढ़ते हुए 
राजनीतिक भ्रष्टाचार के निश्चित प्रमाणों के बावजूद भारत सरकार ने भारत या 
बिदेश में बोफोर्स के घोटाले की समुचित जाँच कराने के हर प्रयास को विफल 
करने के लिए वह जो कर सकती थी वह सब किया। यह चिंता की बात है कि 
स्व. राजीव गांधी की हत्या से संबंधित संबेदनशील जाँच तक में सरकार की 
अयोग्यता साफ झलकती है। 
स्तुतः राजनीतिक स्तर पर सरकार का कार्य-संपादन अत्यंत निराशाजनक 
है। कश्मीर, पंजाब और असम में आतंकवाद से निपटने में बुरी तरह विफल होने 
के अलावा इसने आंध्र और अन्य स्थानों में नक्सलवादी हिंसा को अत्यंत तीव्र 
गति से बढ़ने दिया है। असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात में सीमा पर 
से अवैध प्रवेश लगातार निर्बाध रूप से चल रहा है। कर्नाटक से अभूतपूर्व 
राजनीतिक भ्रष्टाचार की खबरें प्राप्त हुई हैं। कर्नाटक कांग्रेस की उपलब्धि इतनी 
ही है कि उसने कावेरी विवाद की स्थिति को अत्यंत गंभीर बना दिया है, जनादेश 
को भड़काया है तथा कलह के एक और क्षेत्र का निर्माण कर दिया है। 
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इसलामी कट्टरपंथ से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में 
अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण और पंथनिरपेक्षता के नाम पर मुसलिम 
लीग की सन्‌ 1947 के पूर्व की विभाजनकारी मानसिकता के उभरने से भाजपा 
अत्यंत उद्विग्न है। अंतरराष्ट्रीय इसलामी आंदोलनों, इसलामी राज्यों के गठन-संबंधी 
निर्णयों और इसलामी कट्टरपंथियों के बारे में कहा जाता है कि इन सबमें मात्र 
धार्मिक भावना निहित हैं। ऐसे पक्षधरों की भी कमी नहीं है जो कहते हैं कि इन 
गतिविधियों में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई राजनीतिक आशय निहित नहीं 
है। मध्य-पूर्व देशों से लगातार आनेवाला विदेशी धन हमारी राजनीतिक और 
आर्थिक प्रणाली में गंभीर हस्तक्षेप है। यहाँ यह बात याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि 
केरल में कांग्रेस-मुसलिम लीग गठबंधन कांग्रेस सरकार को ऐसे रुख और ऐसी 
नीतियाँ अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है, जिससे हमारी संवैधानिक प्रक्रियाओं 
की राष्ट्रीय दृढता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने वर्तमान 
अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा देने की घोषणा करने में बड़ा उतावलापन 
दिखाया है। हमारी राय में मिश्रित दंगा-दमन बल का गठन करने की घोषणा एक 
और पीछे धकेलनेवाला कदम है। इससे केवल विभाजनकारी प्रवृत्तियों और 
राष्ट्रीय एकता के लिए अवरोधक अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। 
भाजपा अल्पसंख्यक आयोग के स्थान पर मानवाधिकार आयोग को स्थापना की 
अपनी माँग को दोहराती है, ताकि राष्ट्रीय संशकित को बढ़ावा मिले और वह सुदृढ़ 
हो। 
एक ओर तो यह रक्तप्रबाही नासूर हमारे राष्ट्र को उत्पीडित किए हुए हे, 

दूसरी ओर अन्य विरोधी दल पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। उनमें लक्ष्य तथा 
दिशा के बोध का पूर्ण अभाव है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम 
अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्ति को पुनः परिभाषित एवं पुनर्निर्मित करें, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा 
को निरापद बनाएँ, भारतीय समाज को संरक्षित एवं सुदृढ़ करें इसके विपरीत में 
विरोधी दल इन कर्त्तव्या को भूलकर अंतर्घाती कलहों एवं थोथे राजनीतिक विवादों 
में लिप्त हैं या भाजपा की नीतियों पर निरर्थक प्रहार करने में जुटे हैं। 


भाजपा राष्ट्रीय हितों की सतर्क पहरेदार 

मुख्य विरोधी दल होने के नाते भाजपा जनता के हितों की पहरेदारी पूरी 
सतर्कता से करती रहेगी एवं सदैव की भाँति राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को 
सर्वोच्च स्थान देकर राष्ट्र तथा राष्ट्र-कल्याण के लिए ही अपनी नीतियों के 


निर्धारण के मार्ग पर निर्बाध रूप से अग्रसर होती रहेगी। 
O 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 22-24 अगस्त, 1992 


जम्मू और कश्मीर की स्थिति 


जम्मू और कश्मीर में उन्मुक्त आतंकवाद 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खेद है कि कश्मीर 
समस्या से निपटने के लिए केंद्र के पास व्यापक दृष्टिकोण का पूर्णतः अभाव 
है। आतंकवाद और अलगाववाद की प्रगति निर्बाध रूप से चल रही है तथा 
केंद्रीय सरकार नरम नीति के कारण विफलता के बाद हालात के सामने विवश 
हो गई है। कश्मीर घाटी में कट्टरपंथी इसलाम से प्रभावित आतंकवाद का 
पूर्णतः बोलबाला है। केंद्रीय सरकार की स्थिति में सुधार के दावे को 14 व 15 
अगस्त, 1992 की स्तब्ध कर देनेवाली घटनाओं ने खोखला साबित कर दिया 
है। वस्तुस्थिति यह है कि श्रीनगर में केंद्रीय सरकार का कोई भी कार्यालय 
कार्यशील नहीं है। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सभी केंद्रीय कार्यालय 
जम्मू से ही कार्य करते हैं। 
पूरे देशभक्त समुदाय, जिनमें कश्मीरी हिंदू, सिख और मुसलमान भी हैं, को 
घाटी से निकालकर बाहर कर दिया गया है। विस्थापितों की मानवीय समस्या के 
प्रति स्थानीय प्रशासन और सरकार पूर्णतः संवेदनहीन है। विस्थापितों को घाटी में 
पुनः स्थापित करने के संबंध में शासकीय स्तर पर लेश मात्र भी सकारात्मक चिंता 
नहीं हे। पूरी घाटी में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद अमरबेल के समान 
आतंकवाद को खतरनाक पकड़ जम्मू के डोडा, किस्तवार, भद्रबाह, राजौरी और 


पुंछ क्षेत्रों में भी फैलने लगी है। इसके फलस्वरूप जम्मू क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं 
में तेजी से वृद्धि हुई है। 
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पाकिस्तान एक आतंकवादी देश 

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार पूरे विश्व-समुदाय को स्पष्ट 
रूप से यह बता दे कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और ऐसे किसी भी 
सुझाव पर चर्चा नहीं की जा सकती, जो भारत के साथ कश्मीर के संबंध को 
कमजोर करता हो। अनुच्छेद 370 जो कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने कौ 
गारंटी देता है, घाटी और शेष भारत के बीच एक मनोवैज्ञानिक बाधा है इसे तुरंत 
समाप्त कर देना चाहिए। पूरे विश्व-समुदाय को साफ-साफ यह बता देना चाहिए 
कि पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण शिविरों को चलाने के कारण वह देश एक 
आतंकवादी राज्य है और उसके विरुद्ध वे ही प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए जो 
लीबिया के विरुद्ध लगाए गए थे। कश्मीर से इसलामी कट्टरवाद, आतंकवाद और 
अलगावाद से उत्पन्न खतरों की जानकारी संपूर्ण लोकतांत्रिक विश्व-समुदाय को 


दी जानी चाहिए। 


विघटनकारी तत्त्वों से कोई बातचीत नहीं 

यह अत्यंत खेद की बात है कि इस दूंढ़ निश्‍चय के पथ पर चलने को बजाय 
सरकार जम्मू और कश्मीर में विधानसभा-चुनाव कराने जैसे विपरीत प्रभावकारी 
और अपरिपक्व किस्म के समाधानों पर विचार कर रही है। यह अत्यंत 
विस्मयकारी बात है कि एक ओर केंद्रीय गृहमंत्री जम्मू एवं कश्मीर में शीघ्र चुनाव 
कराने की बात को बार-बार दोहरा रहे हैं, दूसरी तरफ राज्य के राज्यपाल उनके 
नजरिए से सहमत नहीं हैं। जब तक आतंकवादियों और पाकिस्तान द्वारा उत्प्रेरित 
भाड़े के सैनिकों को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक घाटी में राजनीतिक 
प्रक्रिया पुनः आरंभ करने का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठना चाहिए। गृह मंत्रालय की 
सलाहकार समिति की बैठक में जे.के.एल.एफ. एवं अन्य देशद्रोही गुटों से चर्चा 
करने का सी.पी.आई.(एम.) का सुझाव अत्यंत आपत्तिजनक है। 


अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान खाली करे 

अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच संपन्न 
हुई वार्त्ता में एक विक्षुन्धकारी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी है। पाकिस्तान इस वार्त्तां का अर्थ 
यह लगा रहा है कि भारत-कश्मीर समस्या के बारे में बातचीत करने के लिए 
यह मौन सहमति है और इसे वह संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को स्वीकर किए जाने 
की दिशा में बड़ा कदम मानता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से यह माँग करती 
से और साफ शब्दों में बताए कि कश्मीर के संबंध में 
कोई बातचीत हो सकती है तो बह केवल पाकिस्तान द्वारा 
प्रशिक्षण शिविरों को बंद करने 


है कि बह स्पष्ट रूप 
पाकिस्तान से यदि को i 
अधिकृत कश्मीर को खाली करने तथा आतंकवादी प्रशि 


के बारे में ही हो सकती है। 
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भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया आरंभ 
करने से पूर्व कश्मीर में सरकार और प्रशासन का वर्चस्व कायम करना बहुत 
जरूरी है। इसके लिए निम्नलिखित कदम तत्काल उठाने होंगे-- 
1. आतंकवादियों और उनके सहयोगियों पर लगातार कड़ा दबाव बनाए 
रखना। 
2. मौजूदा स्थिति को युद्ध जैसी स्थिति मानकर उसका मुकाबला करने के 
साथ सभी उपाय करना। " 
3. सुरक्षा-उपायों को मजबूत करना और विद्रोहियों तथा आतंकवादियों की 
सप्लाई लाइन पर प्रभावी रोक लगाना। 
4. विद्रोहियों तक राज्य संसाधन न पहुँच सकें ऐसे प्रभावी उपाय करना। 
5. विद्रोही गतिविधियों में सहयोग देनेवालों की पहचान करके उन्हें सरकार 
ओर सरकारी संस्थानों से हटाना। 

- पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत-विरोधी दुष्प्रचार का प्रतिरोध करना 
और विश्व-समुदाय के सामने भारत को अपना पक्ष सही रूप से प्रस्तुत 
करने के लिए प्रचार-अभियान चलाना। 

. कश्मीरी विस्थापितों की अविलंब वापसी की परिस्थितियों का निर्माण 
करने के लिए तत्काल कदम उठाना। जब तक विस्थापित अपने घरों को 
न लौट जाएँ, तब तक उन्हें पर्याप्त राहत और वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराना। 

- राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए जम्मू 
लद्दाख और घाटी क्षेत्रों में वैधानिक क्षेत्रीय परिषदे स्थापित करना तथा 
यह सुनिश्चित करना कि राज्य विधानसभा में जम्मू और लद्दाख को 
न्यायोचित अनुपात में सीटें मिलें। 


० 


ऱ्य 


oo 


राजनीतिक स्थिति 


भ्रष्टाचार एवं सांप्रदायिकता की बढ़ती छाया 

देश-भर में व्याप्त भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की बढ़ती हुई छाया तथा 
कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और इनके मित्रों द्वारा राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए 
खतरा बन रहे इन विषाणुओं के प्रति लापरवाही-भरा दृष्टिकोण अपनाते देखकर 
भाजपा को निराशा हुई है। शायद प्रधानमंत्री ने इन बढ़ते खतरों पर आवरण डालने 
के लिए 15 अगस्त को अपने भाषण में विवादग्रस्त मामलों को तीन वर्ष तक 
स्थगित रखने का प्रस्ताब किया है। हालाँकि हम पूरी ईमानदारी से सहयोग करने 
और आम सहमति के पक्ष में हैं, परंतु इतना साफ कर देना चाहते हैं कि देश 
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उनकी बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। दूसरी ओर उनकी पार्टी और 
उनके दृश्य ब अदृश्य मित्र जो विभिन्न पापकर्म बड़ी सुरक्षापूर्वक कर रहे हैं 
उनपर न केवल तीन वर्ष के लिए बल्कि सदा के लिए रोक लगा देनी चाहिए। 


सांप्रदायिक तुष्टिकरण एवं छल योजना 

कांग्रेस का सांप्रदायिक तुष्टिकरण का रिकॉर्ड बहुत लंबा और दुःखदायी है। 
परंतु वह जो कुछ अब केरल में कर रही है, सांप्रदायिक छल-योजना के मामले 
में बह पतन की नई पराकाष्ठा है। वह न केवल मुसलिम लीग के साथ गठजोड़ 
किए हुए है, बल्कि मतांध सांप्रदायिक और हिंसा-प्रधान रहस्यमय संगठन 'इसलामिक 
सेवक संघ' को सहायता प्रदान कर रही है और उकसा रही है। केरल में यह सभी 
जानते हैं कि इसलामिक सेवक संघ, जो स्वयं पाकिस्तान गुप्तचर एजेंसी आई.एस. 
आई. की संतति हे, का इस्तेमाल राज्य के मुसलिम समुदाय को बाँटने तथा एन्टनी 
गुट को परास्त करने के लिए कांग्रेस कर रही है। यह बिलकुल वैसा ही है, जैसे 
कांग्रेस ने सिखों को विभाजित करने के लिए भिंडरांवाले को अकालियों के विरुद्ध 
भिड़ा दिया था, जिसके कारण सांप्रदायिकता बढ़-चढ़ कर उभरी और इससे पूरे 
देश को नुकसान पहुँचा। शालीनता की माँग है कि देश का विभाजन करानेवाली 
इस पार्टी और कांग्रेस के बीच यह अपवित्र गठजोड़ समाप्त हो खतरनाक संगठन 
आई.एस.आई. के साथ इसका गुपचुप खिलवाड़ खत्म हो। 

यह देखकर दुःख होता है, परंतु आश्चर्य नहीं होता कि कांग्रेस के साथ-साथ 
जनता दल और कम्युनिस्ट भी सांप्रदायिक खेल खेल रहे हैं। जनता दल के एक 
विधायक ने मालेगाव (महाराष्ट्र) में एक विशाल उपद्रवी भीड़ को जुटाकर उसका 
नेतृत्व किया, जिसके कारण काफी हिंसा हुई। कई जाने-माने मुसलिम कम्युनिस्ट 
कार्यकर्ता इसलामिक सेवक संघ में पदाधिकारियों के रूप में देखे गए हैं। 


दलबदल कानून : एक मजाक 

कांग्रेस राष्ट्र की राज-व्यवस्था में सांप्रदायिकता का जहर भरकर संतुष्ट 
होकर नहीं रह गई है, बल्कि वह इस व्यवस्था को अंधाधुंध भ्रष्ट भी कर रही है। 
नई दिल्ली और नांदयाल के चुनावों में धाँधली करने, पंजाब तथा विधानसभा 
चुनाब परिणामों को चालाकी से अपनी झोली में डालने के बाद कांग्रेस अन्य 
पार्टियों को तोड़ने में व्यस्त है। देश ने उसे जो बहुमत प्रदान नहीं किया है, उसे 
वह किसी तरह से अपने लिए बना सके इसके लिए उसने तेलुगु देशम, शिव सेना, 
झारखंड मुक्त मोर्चा और अब जनता दल को विभाजित करने के लिए अपनी 
अत्यंत कुत्सित चालबाजियाँ अपनाई जिनमें न केवल अपने अपार धन का 
इस्तेमाल किया बल्कि प्रधानमंत्री के कार्यालय समेत राज्य के साधनों का भी 


उपयोग किया। 
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पहले जो थोड़े-नहुत आयाराम और गयाराम हुआ करते थे, उनके स्थान 
अब दलबदल कानून को थोक में दलबदल करवाने का साधन बना लिया गया 
है। प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी पार्टी और केंद्रीय सरकार--दोनों के प्रधान हें, इन सभी 
घटनाओं से अनभिज्ञ होने का बहाना नहीं कर सकते। 

किंतु यह ध्यान देने की बात है कि जनता दल भी इस बारे में कांग्रेस से कम 
पापी नहीं है। दो वर्ष पहले इस दल के लालू प्रसाद यादव ने भाजपा की बिहार 
इकाई में दलबदल करवाया। अध्यक्ष श्री वी.पी. सिंह (जनता दल) ने इस घटना 
को तरफ से अपना मुँह सहज ही फेर लिया। 


घोटालों में लिप्त कांग्रेस 


भाजपा देख रही हे कि सभी गैर-भाजपा पार्टियाँ गंभीर रूप से अव्यवस्थित 
हालत में हैं। केरल में कांग्रेस, जो मुसलिम लीग की बैसाखियों के सहारे चल रही 
है, वहाँ आपसी गुट-संघर्ष कराने में व्यस्त है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार हद दर्जे 
की भ्रष्ट है। हमारी राज्य इकाई ने अपने आरोप-पत्र में एक अध्याय में एक 
उदाहरण दिया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए 
बनाए हैं और आज राज्य का वास्तविक शासन कदाचारी मद्य विक्रेता लॉबी के हाथों 
में है। आंध्र कांग्रेस सरकार भी विशाल भ्रष्टाचार के मामले में इसके बराबर 
आनेवाली है। और दोनों ही सरकारें डगमगा रही हैं। गुजरात सरकार के कार्यकाल 
में हाल में ही अभी इस वर्ष सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली हैं। यहाँ 
तक कि महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करोड़ों के बैंक-घोटाले और श्री शरद पवार 
के भूमि-घोटाले के कारण गंभीर संकट में पड़ी हुई है। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडलीय 
सहयोगी श्री अर्जुन सिंह चुरहट लॉटरी घोटाले में गंभीर रूप से फॅसे हुए हैं। और 
हमारी मध्य प्रदेश सरकार उन्हें अभियोजित करने के लिए राष्ट्रपति से किए गए 
आग्रह के बारे में उनका शीघ्र निर्णय मिलने की प्रतीक्षा में है। श्री अर्जुन सिंह को 
अभी भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस प्रश्‍न का उत्तर देना है जिसमें पूछा गया 
है कि केरवा बांध प्रासाद का निर्माण करने के लिए धन कहाँ से प्राप्त हुआ। 
मेघालय की कांग्रेस सरकार लाइसेंस मुद्दे पर तीन व्यापारियों को जिंदा 
जलते हुए चुपचाप देखती रही। 
जनता दल की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उड़ीसा के चुनावों में 
धाँधली हुई, भाजपा उम्मीदवार का अपहरण हुआ, सरपंचों को नंगा करके सड़कों 
पर घुमाया गया। आरक्षण नीति के कारण शिक्षा-संस्थाएँ बंद हैं और अध्यादेश 
जारी करके लोकपाल के हितकारी पद को समाप्त कर दिया गया है। निहार 
सरकार के अपराधपूर्ण ब अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैये के कारण जमीन हथियाने और 
ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व हिंसा पनपने के दृश्य देखने को मिले हैं। 
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भाजपा की सफलताएँ 

इस अंधकारमयी स्थिति में भाजपा का कार्य-प्रदर्शन देश के लिए आशा की 
उज्ज्वल आलोकधारा सिद्ध हुआ है। संसद्‌ में पार्टी ने अपने प्रदर्शन में एक नई 
उत्कृष्टता कायम की है। हमारे प्रयासों के कारण प्रतिभूति घोटाले के बारे में जाँच 
करने के लिए संयुक्‍त संसदीय समिति स्थापित की गई है। हम अपने चुनाव 
घोषणा-पत्र के अनुसार आठवीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं 
को शामिल कराने में सफल हुए हैं। हम इस बारे में भी सफल हुए हैं कि संसद्‌ का 
सत्र 'वन्दे मातरम्‌' के गान से आरंभ हो और 'जन-गण-मन' से समाप्त हो। 

सरकार ने बॉग्लादेश को तीन बीघा अंतरित करने के लिए बर्बर बल का 
इस्तेमाल किया; परंतु भाजपा के समर्थन से आयोजित जनप्रतिरोध के कारण 
कुचलीबाड़ी के विकास हेतु करोड़ों रुपए की मंजूरी देने के लिए सरकार को राजी 
किया जा सका और यह भी कि आगे किसी भी अंतरण के मामले में गति धीमी 
रखी जाएगी। 
भाजपा-शासित सरकारों का शानदार प्रदर्शन 

राज्यों के स्तर पर हमारी चारों सरकारों ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, अर्थ-व्यवस्था, 
प्रशासन तथा अंत्योदय के दायरों में नई सुखद पहल आरंभ की है। हिमाचल प्रदेश 
ने प्रशासनिक अनुशासन को बहाल किया है और घाटे की ओर जा रहे सार्वजनिक 
प्रतिष्ठानों को तेजी से लाभ अर्जित करने की दिशा में मोड़ा है। राजस्थान का 
आर्थिक प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट है कि योजना आयोग ने भी उसकी सराहना की हे 
और योजना के लिए धनराशि का आबंटन तिगुना कर दिया है। मध्य प्रदेश ने न 
केवल किसानों के ऋण माफ किए हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। बाबा साहब 
अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं में सामूहिक 
नकल को रोक दिया है, स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों में सुधार किया है, संस्कृत को 
अनिवार्य बना दिया है। इन सभी (चारों) राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ है 
और कोई नया कर नहीं लगाया गया है। 

इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़ी खलबली मची रही है। फैजाबाद, 
रायबरेली और लखनऊ में भी भड़कानेवाले तत्त्वों ने शांति भंग करने के प्रयास 
बार-बार किए, परंतु हमारी चौकन्नी सरकार ने इन सभी शरारती तत्त्वों को शुरू में 
ही दबा दिया। भाजपा को इस बात पर गर्व हें कि जब वी.पी. सिंह के मुख्यमंत्रित्व 
काल के बीस महीनों में दस प्रमुख सांप्रदायिक दंगे हुए और 199 लोगों की जानें गई 
तथा मुलायम सिंह के 19 महीने के कार्यकाल में 19 प्रमुख दंगे हुए तथा 463 व्यक्ति 
मारे गए, वहाँ कल्याण सिंह के 14 महीने के मुख्यमंत्रित्व काल में मात्र एक दंगा हुआ 
और 28 लोगों की मृत्यु हुई। यह प्रदेश उपद्रवमुक्त प्रदेश बनने को दिशा में तेजी 
से अग्रसर है। 
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अयोध्या जनादेश 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी को विशेष रूप से संतोष है कि उत्तर प्रदेश सरकार दृढ़ 
संकल्प से अयोध्या के मामले में अपने जनादेश का निर्वाह करने की दिशा में बढ़ रही 
है। अयोध्या- आंदोलन का अंतिम चरण, अभी संपन्न हुआ है। इससे परिपक्व और 
उत्तरदायी पार्टी के रूप में भाजपा की विश्वसनीयता अत्यधिक बढ़ी है और साथ ही 
लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे जो हो, राम मंदिर निश्चित ही बनकर रहेगा। 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने यह तथ्य भी नोट किया कि इन 14 महीनों में, जिनमें 
भाजपा सत्ता में रही है, अपने जनादेश को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जब 
भी कभी कदम उठाया गया, उसके प्रत्येक कदम का--शिलान्यासस्थल के आसपास 
की भूमि का अधिग्रहण करने से लेकर परिसर के चारों तरफ दीवार बनाने, अर्जित 
भूमि का समतलीकरण करने, रामकथा-पार्क का निर्माण करने हेतु विश्व हिंदू 
परिषद्‌ को उसका काम सोंपने तक--विरोध किया गया और अड़चन डाली गई। यह 
सब कुछ केवल राष्ट्रीय मोर्चा-वामपंथी दलों ने मिलकर ही नहीं किया, कांग्रेस की 
केंद्रीय सरकार भी इसमें शामिल रही। वस्तुतः केंद्रीय सरकार बार-बार कल्याण सिंह 
की सरकार को बरखास्त करने की धमकी देती रही है। 
केंद्रीय सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण ही पिछले महीने स्थिति एक 
प्रमुख टकराव के कगार पर पहुँच गई थी। यह टकराव की स्थिति राम-मंदिर 
आंदोलन के धार्मिक नेताओं और विश्व हिंदू परिषद्‌ द्वारा प्रदर्शित परिपक्वता के 
कारण ही टाली जा सकी। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी यह बात समझ ली 
है कि उनकी पार्टी के अंदर और बाहर जो भी व्यक्ति अयोध्या-आंदोलन के विरोधी 
हैं तथा जो शक्ति-परीक्षण पर तुले हुए हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। उनकी बंदूकें 
न केवल कल्याण सिंह की ओर तनी हैं, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री उनका निशाना बने 
हुए हैं। खैर, इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री ने कुछ समय प्राप्त कर लिया है। और देश 


को आशा है कि वह इस समय का सदुपयोग उक्त समस्या के न्यायोचित समाधान 
के लिए करेंगे। 


भारत को छवि एक कमजोर देश के रूप में 

दूसरी तरफ केंद्र-शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में 14-15 अगस्त को जो 
राष्ट्र विरोधी हिंसा की घटनाएँ हुईं, उनसे प्रत्येक देशभक्त भारतीय को धक्का लगा 
है, परंतु केंद्रीय सरकार ने हमेशा की तरह इन्हें 'आम बात' के रूप में स्वीकार किया। 
भारत ही केवल ऐसा देश नहीं है, जिसे विद्रोह का सामना करना पड़ा हो। हमारा देश 
ही एक ऐसा देश है, जिसने प्राय: इसके प्रति नरम रुख अपनाए रखा है। ऐसे समय 
में, जबकि कठोर निर्णय लेने और उनको सख्ती से क्रियान्वित करने की जरूरत है, 
कांग्रेस ने देश को एक दुर्बल शासन दिया है, जो पूरी तरह से अस्थिर है। 

राज्य की यही अत्यधिक दुर्बलता विदेशी हितों को प्रतिदिन दी जा रही चाटुकारी 
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रियायतों में झलकती है, जिनमें विदेशी बैंकों से लेकर विदेशी पेयजल तैयार 
करनेवाली कंपनियाँ और विदेशी समाचार-पत्र तक शामिल हैं। हमें कोई संदेह नहीं 
है कि निष्प्राण छद्म पंथनिरपेक्षता से प्रभावित वैचारिक मतिभ्रम के कारण ही हमारा 
मानसिक अनुशासन और नैतिक शक्ति लुप्त हो गई है, जिनके बिना कोई विशेष 
उपलब्धि कदापि प्राप्त नहीं की जा सकती है। 

भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों प्रकार के 
चरित्र-निर्माण के लिए संस्कृति को सर्वोच्च स्थान पर स्वीकार किया है और अंततः 
इसी के द्वारा देश में राम, रोटी और इंसाफ' की स्थापना की आश्वस्ति माना है। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि लोग भाजपा की अंतर्टूष्टि की सार्थकता और जीवन-शक्ति को 
पहचानेंगे तथा इसे भारतीय राज-व्यवस्था की मुख्य धारा और राष्ट्रीय एकता, 


राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय स्वरूप को आमूल परिवर्तन करने का साधन बनाएँगे। 
र] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 6-8 नवंबर, 1992 


उच्च पदों पर भ्रष्टाचार 


पिछले वर्ष जब श्री पी.बी. नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री पद सँभाला था तो 
आशा की गई थी कि भले ही उनकी सरकार कांग्रेस क्यों न हो, और कुछ नहीं 
तो कम से कम स्वच्छ प्रशासन प्रदान करेगी ही। परंतु इस आशा पर पानी फिर 
गया है, क्योंकि क्रमिक रहस्योद्घाटनों से यह सिद्ध होता जा रहा है कि निकट 
पदा कीर के प्रशासनो में राब सरकार ऐसी भ्रष्ट सरकार है, जिसका कोई उपचार 
नहीं हे । 

राव शासन में घोटालों के काले धब्बों में बैंक घोटाला तो एक छोटा-सा 
धब्बा हे। इसकी बजाय कि वित्तमंत्री और उनके सहयोगी बैंक घोटाले कौ 
जिम्मेदारी स्वीकार करते, वे अपने को इन घोटालों का भंडाफोड़ करनेवाले मान 
रहे हैं। मंत्रालय में उनके अन्य सहयोगियों ने संयुक्त संसदीय समिति को अपने 


लिए आवरण बनाने का जो प्रयास किया है, प्रधानमंत्री ने इस बारे में उनकी निंदा 
नहीं की है। 


भ्रष्टाचार एक जीवनपद्धति 


इससे पूर्व के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि भ्रष्टाचार तो विश्वव्यापी प्रक्रिया 
है। नरसिंह राव के नेतृत्व में इसमें और वृद्धि हुई है। अब तो भ्रष्टाचार लगभग 
जीवन-पद्धति ही बन गया है। अब भ्रष्टाचार सरकारी मंत्रालयों और विभागों में 
ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। यहाँ तक कि लोकतंत्र 
की आत्मा, अर्थात्‌ राजनीतिक प्रक्रिया में भी इसका समावेश हो गया है। इसने 
राष्ट्र को ऐसी परती भूमि बनाकर रख दिया है, जिसपर बंगारप्पा, शंकरानंद और 
जाफर शरीफ सदृश लोग उसी तरह उग और फूल-फल रहे हैं-जैसे कूड़े के ढेर 
पर जहरीले पौधे अंकुरित होकर फूला करते हैं। 
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घोटालों में लिप्त अनेक मंत्री 

अभी कुछ महीने पहले तक तो प्रधानमंत्री को संदेह का लाभ दिया जा 
सकता था कि भारत जल रहा है और फिर भी वे बॉसुरी बजा रहे हैं। परंतु अब 
जब आग की लपटें और ऊँची बढ़ती ही जा रही हैं प्रधानमंत्री को निश्चित ही 
मालूम हो जाना चाहिए कि उनके बीसियों मंत्री किसी न किसी घोटाले में लिप्त 
हैं। जहाँ कहीं भी भूमि-संबंधी घोटाला है, वहाँ रक्षामंत्री की बड़ी सी छाया दिखाई 
पड़ती है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने दूरदर्शन सीरियलों को मंजूरी तक देने के 
लिए अपनी तिजोरी भरने का साधन बना लिया है। रेलमंत्री इंजनों की खरीद के 
घोटाले से जुड़े पाए जाते हैं। बिजली मंत्री का नाम प्रतिभूति घोटाले में खुले रूप 
से लिया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्री लॉटरी घोटाले से अपने को बाहर 
निकालने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इन घोटालों में अरबों रुपयों का 
सार्वजनिक धन जुड़ा है। यह धन इस अत्यंत गरीब देश की गरीब जनता का है, 
जिसकी सरकार सदैव ही अमीर देशों के दरवाजों पर भीख माँगने के लिए खड़ी 
रहती है, जबकि नेतागण देश के खजाने को लूटकर खाली कर रहे हैं। 


घोटालों पर प्रधानमंत्री की निष्क्रियता 

प्रधानमंत्री ने किसी भी दोषी को दंडित करने के लिए अँगुली तक नहीं उठाई 
है। एक भी मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया है और न ही किसी मंत्री 
की भर्त्सना की गई है। अन्य देशों में ऐसी स्थिति में दर्जनों पदाधिकारी अपने पदों 
से हटा दिए जाते है जैसा वास्तव में जापान में हुआ है, जहाँ छुटभैयों को ही नहीं, 
तीन-तीन प्रधानमंत्रियों को बड़े अपमानपूर्वक ढंग से न केवल अपने पद को, 
बल्कि हमेशा के लिए राजनीति को भी त्यागना पड़ा। किंतु हमारे देश में जितने 
अधिक घोटाले आपके नाम से जुड़ते हैं, आप उतने ही अधिक शक्तिशाली बन 
जाते हैं, क्योंकि घोटालों से पैसा आता है और पैसा शक्ति खरीद सकता है। 

भारत सरकार के प्रधान विधि अधिकारी और संविधान सलाहकार श्री जी. 
रामास्वामी राव सरकार में नैतिक पतन को मूर्ति बन गए हैं। वह हर तरह के 
घोटाले में बुरी तरह फँसे पड़े हैं। कोई भी सरकार उन्हें बहुत पहले पदच्युत कर 
देती, परंतु अभी तक वह अपने उच्च पद पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री उन्हें हटा 


नहीं पाए हैं। 


अपराधियों का दबदबा 
कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में तो हालत और भी खराब है। देश के अधिकतर 


भागों में वैध प्रशासन का वश नहीं चलता और वहाँ अपराधियों का रौन गालिब 
है। राष्ट्र की वित्तीय राजधानी मुंबई के दुबई के एक गिरोह द्वारा संरक्षण प्राप्त गुंडे 
शासन पर हावी हैं। कम से कम एक मंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे 
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एक केंद्रीय मंत्री के बहुत निकट हैं, को दुबई गिरोह के साथ नियमित संपर्क रखते 
हुए पाया गया है। इन धूतों और कांग्रेस-आई के राजनीतिज्ञों के बीच का निकट 
संपर्क इतने स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया है कि राजनीतिज्ञों को भी शर्म आने 
लगी है। ; । 

मुंबई के निकटवर्ती दो जिलों-बसई और थाणे में कांग्रेस-आई के राजनीतिज्ञ, 
जिनमें से कुछ नगरपालिकाओं के और कुछ विधानसभा के सदस्य हैं, इस तरह 
की अपराधपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हैं। बे प्रशासन से जुड़े रहकर भी स्थानीय 
अपराधी गुटों का नेतृत्व करते हैं और उन्हें मुंबई के तथा अन्यत्र स्थित अपने 
आकाओं से संरक्षण प्राप्त होता है। अभी राजनीति और अपराध के बीच को 
विभाजन-रेखा इतनी सूक्ष्म है कि यह दिखाई ही नहीं पड़ती। मोटे तौर पर आम 


जनता के लिए कांग्रेस- आई मार्का राजनीति सुनियोजित अपराध और लूट का 
पर्याय बन गई है। 


घोटालों में प्रधानमंत्री के सगे संबंधी भी 


यह बात विशेष रूप से दुःखदायी है कि प्रधानमंत्री के बेटे और बेटियाँ 
अचानक ही बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हैं जो करोड़ों रुपए की वित्तीय कंपनियों 
तथा उद्योगों को चला रहे हैं। उतनी ही विक्षुब्धकारी खबर यह भी है कि 
कांग्रेस(इ) मंत्रियों और प्रधानमंत्री के अन्य साथियों द्वारा इस तरह भ्रष्ट रूप से 
जो धन इकट्ठा किया गया उसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों में दलबदल कौ 
गतिविधियों के षड्यंत्र पर किया जा रहा है। भ्रष्ट धन के जरिए राजनीतिक प्रक्रिया 
को प्रदूषित करने से अंततः देश का संपूर्ण ढाँचा ही चरमरा जाएगा। 
राज्य सरकार को इस असाधारण भ्रष्टाचार और समाज में लगातार बढ़ती 
जा रही अपराधी प्रवृत्ति की जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। समय पर काररवाई 
न करके वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे लोकतंत्र के ढाँचे को नष्ट 
कर रहे हें। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23-24 दिसंबर, 1992 


राजनीतिक स्थिति 


राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध दमन-चक्र 

अयोध्या में 6 दिसंबर की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद कांग्रेस पार्टी और 
उसकी सरकार ने राष्ट्रवादी शक्तियों के दमन का जो अभियान आरंभ किया है 
वह सन्‌ 1948 में महात्मा गांधी की जघन्य हत्या के बाद जानबूझकर जनता को 
भ्रमित करने के लिए छेड़े गए दमन और कुप्रचार की याद दिलाता है। 


कांग्रेसी-वामपंथी-संप्रदायवादी त्रिगुट का षड्यंत्र 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस और उसका समर्थन करनेवाले नए 
मित्र बने वामपंथियों को और पुराने संप्रदायवादी साथियों को यह चेतावनी देना 
चाहती है कि देश को विभाजित, दिशाहीन, दुर्बल एवं गरीब बनाए रखने का 
कांग्रेस, संप्रदायवादी एवं साम्यवादियों का षड्यंत्र सफल नहीं होगा क्योंकि यह 
1948 नहीं, 1992 है। अभी भारत की जनता जागृत है और अपने अधिकारों एवं 
दायित्वों के प्रति सचेत है। कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों तथा संप्रदायबादियों ने बोट की 
राजनीति के लिए देश के भाग्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसको वह 
भली-भॉति समझती है एवं उनके षड्यंत्र को चकनाचूर करने के लिए कटिबद्ध 


है। 


केंद्रीय सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्‍नचिह 
यदि केंद्रीय सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के 
विवादित 2.77 एकड़ भूमि अधिग्रहण के मुकदमे का शीघ्र फैसला करने के उत्तर 


प्रदेश सरकार के प्रयत्नो में सहयोग देती तो 6 दिसंबर की घटनाओं को टाला 
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जा सकता था। यदि इस मुदकमे का फेसला 6 दिसंबर से पहले होता तो 
कार-सेवा इसी भूमि पर आरंभ होती और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं 
घटती। ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार राम-जन्मभूमि मंदिर के जीर्णोद्धार 
करनेवाले नेतृत्व को ऐसी विषम परिस्थिति में डालने के लिए तुली हुई थी, 
जिसमें उसे या तो अदालत के आदेश की अवमानना के लिए या कार-सेवकों 
के अधैर्य का सामना करने के लिए विवश हो जाना पड़ता। केंद्रीय सरकार के 
इस रवैए में न तो प्रामाणिकता थी और न ही समस्या का समुचित हल खोजने 
की उसकी इच्छा झलकती थी। 

साधु-संतों से लिये गए समय में आधे समय तक कुछ न करना, फिर 
भेदनीति के आधार पर साधुओं को विभाजित करने का प्रयास करना, अलग-अलग 
व्यक्तियों एवं मंत्रियों द्वारा अलग-अलग आशय के बयान प्रचारित करवाना और 
मंदिर-निर्माण के समर्थकों में से किसी एक से सहमति प्रकट करना और फिर 
उससे मुकर जाना-ये सब कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्होंने सरकार की विश्वसनीयता 
पर ही प्रश्नचिह लगा दिया। यह स्पष्ट है कि जैसे अब, वैसे ही तब कांग्रेस एवं 


उसकी सरकार की रुचि इस प्रश्‍न को सुलझाने की बजाय उलझाने में और उसे 
तनाव का स्रोत बनाए रखने में रही है। 


केंद्रीय सरकार की ओछी हरकत 


अपना नैतिक उत्तरदायित्व स्वीकारते हुए विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण 
आडवाणी ने अपना तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने 
अपना व अपनी सरकार का त्याग-पत्र देकर लोकतंत्र की उत्कृष्ट मर्यादा के 
अनुसार ही आचरण किया था। कितु केंद्रीय सरकार ने श्री लालकृष्ण आडवाणी 
आदि नेताओं को गिरफ्तार कर एवं श्री कल्याण सिंह के त्याग-पत्र देने के कई 
घंटे बाद उनकी सरकार को बरखास्त कर एक बड़ी बात के संदर्भ में अपने 
छोटेपन को प्रकट किया। जनता द्वारा निर्वाचित एक सरकार का दूसरी निर्वाचित 
सरकार के साथ किया गया इस तरह का आचरण अपेक्षित नहीं है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्‍व हिंदू परिषद्‌ एवं अन्य संगठनों को जिस तरह 
से प्रतिबंधित करने का कदम केंद्रीय सरकार ने उठाया, वह हमारी दृष्टि में विधि- 
विरुद्ध तो है ही, दुर्बलताजन्य कुंठा का परिणाम भी है। 


भाजपा सरकारों की बरखास्तगी : राजनीतिक क्षुद्रता 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी वैधानिक एवं लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी 
गई मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों की बरखास्तगी की 


निंदा जोरदार शब्दों में करती है। हमारा विश्वास है कि ईर्ष्या एवं मिथ्यावादिता से 
प्रेरित इस दुराचार का यथायोग्य उत्तर भारत की जनता देगी। 
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अटलजी की गिरफ्तारी : निंदनीय प्रतिशोध-भावना 

कांग्रेस एबं उसकी सरकार द्वारा किए जा रहे अलोकतांत्रिक दमन का स्वरूप 
जिन अन्य घटनाओं से भी उजागर होता है, उनमें प्रमुख हैं पत्रकार-सम्मेलन के 
समय ही पुरातत्त्ववेत्ताओ की गिरफ्तारी के प्रयास, दूरदर्शन एवं रेडियो की 
विश्वसनीयता का अंत एवं अन्य राजनीतिक दलों को इच्छानुसार सभा करते रहने 
की आज्ञा के बावजूद दिल्ली में भाजपा की विरोधसभा को प्रतिबंधित करना तथा 
पुराने नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को विवेकहीन रूप से बंदी बनाना। हम 
देशवासियों को सावधान करना चाहते हैं कि ये सभी कदम एक घबराई हुई सरकार 
द्वारा तानाशाही रवैये को अपनाने के पूर्व संकेत हैं। 


विवेकहीन व्यवहार 
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक विभाजन एवं 


मंत्रिमंडल के भीतरी मतभेदों तथा बाहरी दबावों के समक्ष नतमस्तक होकर यह 
सरकार ऐसा विवेकहीन व्यवहार कर रही है। यह सर्वाधिक क्षोभकारक है। 
राम-जन्मभूमि पर मसजिद बनाने का उसका ऐलान उसके दिमागी दिवालियेपन का 
द्योतक तो है ही, विद्यमान परिस्थितियों के प्रति उसके नितांत असंवेदनशील होने 
का स्पष्ट प्रमाण भी है। कांग्रेस, उसकी सरकार तथा उसके मित्र विवादित ढाँचे 
को लगातार गलत ढंग से यदि 'मसजिद' कहकर प्रचारित नहीं करते तो 6 दिसंबर 
की घटना की देश-विदेश में हिंसात्मक विरोधमूलक प्रतिक्रिया नहीं होती। 


मुसलिम हिंदू समाज की भावनाओं को समझें 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह आशा व्यक्‍त करती है कि राम-जन्मभूमि 
पर मंदिर के पुनःनिर्माण के प्रश्‍न पर बहुसंख्यक समाज की गहरी आकांक्षाओं को 
मुसलिम समुदाय भी समझेगा। राम-जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण एक भयंकर 
ऐतिहासिक भूल का परिमार्जन करने के लिए है, किसी भी समुदाय को किसी भी 
रूप से अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए नहीं। भारतीय मुसलमानों को 
अपने आपको आक्रमणकारियों के अत्याचारों के साथ मुसलमान होने के कारण 
नहीं जोड़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि स्वार्थ सिद्ध करनेवाले नेताओं के 
राजनीतिक खेल को समझकर मुसलिम समुदाय अपने को राष्ट्र को मुख्य थारा 


में शामिल करे! 


भारत मजहबी राज्य नहीं बनेगा क 
भाजपा भारत को मजहबी राज्य बनाने में ने तो विश्वास करती है और ने 


ही उसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी भारतीय नागरिकों के 
समान अवसरों और अधिकारों के प्रति अपनी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता को दोहराती 
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है। सबके प्रति न्याय, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं-इस सिद्धांत पर भाजपा का 
अटूट विश्वास है। जहाँ भी भाजपा का शासन था, वहाँ उसने अपने सदाचारपूर्ण 
एवं उत्तरदायी प्रशासन के द्वारा अपनी इस निष्ठा को प्रमाणित किया है। 


न्यायपालिका अपनी स्वाधीनता को रक्षा पूरी शक्ति से करे 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी न्यायिक प्रक्रिया की स्वाधीनता एवं गरिमा 
के प्रति अपनी दूढ़ निष्ठा को दोहराती है। फिर भी यह कहना पड़ता है कि 
प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा एवं कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद्धति ने 
न्यायपालिका का राजनीतिकरण कर दिया है, जिससे इसके प्रति जनता की आस्था 
को धक्का लगा है। भाजपा को आशा है कि इन परिस्थितियों के बावजूद विशेषतः 
जब सत्तापक्ष पंथनिरपेक्षता का नाम लेकर अपने को संगत ठहराने की चेष्टा कर 
रहा है, न्यायपालिका अपनी स्वाधीनता की रक्षा पूरी शक्ति से करेगी। 


भाजपा को विजय का पक्का भरोसा 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी कांग्रेस एबं उसकी सरकार द्वारा उठाए गए अनेक 
लोकतंत्र-विरोधी एवं गैर-कानूनी कार्यकलापों को भाजपा समर्पणशील संगठनों 
एवं देश के करोड़ों नागरिकों के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध की घोषणा मानती है। 
हम इस आक्रमण का मुकाबला साहस एवं दूढ़ता के साथ करेंगे। हमें विश्वास 
है कि हमारी विजय होगी, क्योंकि आज भारत भविष्य का भाजपा का भविष्य 
बन गया है और भारत की जनता इस सत्य को जान चुकी है। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माँग करती है- 

(क) अयोध्या में राम-जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की समस्त बाधाओं को 
अविलंब दूर किया जाए तथा 6 दिसंबर के पूर्व के अनुरूप ही रामलला 
के पूजन एवं दर्शन की अनुमति दी जाए। पंचकोसी परिक्रमा की सीमा 
के बाहर मसजिद का निर्माण किया जा सकता है। 

(ख) झूठे एवं मनगढ़ंत अभियोगों पर गिरफ्तार किए गए डॉ. मुरली मनोहर 
जोशी (अध्यक्ष, भाजपा), श्री लालकृष्ण आडवाणी (विपक्ष के नेता), श्री 
विष्णुहरि डालमिया, श्री अशोक सिंघल, श्री विनय कटियार, उमा भारती 
एवं अन्य सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। 

(ग) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य संगठनों पर लगाए गए अवैध एव 
पूर्णतः अवांछित प्रतिबंध शीघ्र हटाए जाएँ। 

(घ) चारों भंग विधानसभाओं का चुनाव अविलंब कराया जाए। 

(ङ) केंद्रीय सरकार शासन करने का अपना नैतिक अधिकार खो चुकी है। 
अतः वह नया जनादेश पाने के लिए शीघ्र ही मध्यावधि चुनाव न 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


जयपुर 31 जनवरी-3 फरवरी, 1991 


राजनीतिक स्थिति 


राष्ट्र बद से बदतर स्थिति की ओर 

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बद से बदतर हो रही स्थिति पर गहरी चिंता 
और परेशानी जाहिर करती है। देश की हाल की घटनाओं से पता चलता है कि 
देश अब खंडित होने के कगार पर पहुँच गया है। राज-व्यवस्था अस्थिर .हो गई 
है और सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन भ्रष्ट एवं अवमूल्यित होता जा रहा है। 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ 
पद-भार सँभाला था, कितु 11 महीने की अल्प अवधि में वे सभी आशाएँ 
चकनाचूर हो गई। शासक दल के राजनीतिज्ञों में पदलोलुपता, लगातार आंतरिक 
कलह और सामाजिक विषमता के कारण सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ काम 
तो किए गए, किंतु वे सब लज्जाजनक, सांप्रदायिक तथा जातिवाद के आधार पर 
बोट बटोरने की राजनीति से प्रेरित थे। इसके फलस्वरूप सरकार देश के सामने 
खड़ी समस्याओं के साथ निपटने में पूरी तरह विफल हो गई। 


राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का निराशाजनक रिकॉर्ड 
अपने 11 महीने के शासनकाल में बेकार तरीके से काम करने, या कुछ भी 


न करने के कारण राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। इस 
कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका समर्थन करते रहना दिनो-दिन कठिन होता 
गया। अतः अक्तूबर में हमने उनका साथ छोड़ देने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप 
आज भी सरकार एक अपवित्र राजनीतिक गठबंधन मात्र है, जिसमें अत्यंत 
अल्पमत पार्टी सरकार चला रही है और उसका समर्थन वे लोग कर रहे हैं जिन्हें 
मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया था। कश्मीर में अलगाववादी 
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तत्त्वों ने विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता के चिहों को अपने आक्रमण का लक्ष्य 
बनाया है। कश्मीर घाटी से लगभग संपूर्ण हिंदू समुदाय को ही निकाल फेंका गया 
है। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि जहाँ एक ओर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के 
विस्थापितों के लिए नकद या सामग्री के रूप में दो करोड़ रुपए का संग्रह किया, 
वहाँ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने कश्मीर घाटी से उनके निकाले जाने की 
न तो निंदा की और न ही उनके लिए कुछ किया। 
सरकार ने जिस प्रकार अपनी समर्थक पार्टियों से पूर्व परामर्श किए बगैर 
भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में सुझाए गए आर्थिक आधार 
को बिना शामिल किए लागू कर देने की चेष्टा की, उससे समाज के कुछ वर्गों 
में जहाँ अतिरंजित आशाएँ जगा डालीं, वहीं दूसरे वर्गो में उतना ही भ्रम पैदा कर 
दिया। सरकारें बार-बार राज्यों में अलगाववाद के दबावों के सामने आत्मसमर्पण 
करती रहीं। राजीव सरकार ने ही कश्मीर-समस्या को बुरी तरह से उलझा दिया 
था और फिर वी.पी. सिंह सरकार ने भी अपने कश्मीर-अध्याय को कुख्यात 
रुबैया कांड से जोड़कर शुरू किया। चंद्रशेखर सरकार ने तो उन सरकारी अफसरों 
को जिनकी सेवाएँ भारत-विरोधी भूमिका के कारण समाप्त कर दी गई थीं, बहाल 
करना ही शुरू कर दिया है। इस प्रकार तीनों सरकारों ने अलगाववादियों से लड़ने 
में अपनी पूरी असमर्थता और अनिच्छा को ही प्रकट किया। 


भाजपा अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संकल्पबद्ध 

किसी भी हालत में देश के लोग राष्ट्रविरोधी तत्त्वों को जम्मू एवं कश्मीर 
में सहायता करने, बाधाएँ डालने, प्रशिक्षण देने, आर्थिक सहयोग करने तथा 
हथियार देने के कुकृत्यों द्वारा देश में कश्मीर-विलय को समाप्त करने के 
पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। इन मंसूबों की सफलता 
का मतलब होगा देश का दूसरा विभाजन। यह देश के लिए घातक होगा। अनुच्छेद 
370 राज्य के लोगों और बाकी देशवासियों के बीच केवल मनोवैज्ञानिक दीवार 
ही नहीं है, बल्कि इस ने देश के अन्य भागों की विघटनकारी शक्तियों को भी 
धर्म या क्षेत्रों के आधार पर विशेष दर्जा मागने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम 
यह मानते हैं कि कश्मीर-समस्या का स्थायी समाधान केवल तभी होगा, जब 
कश्मीर को देश के अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 


इस अस्थायी और अंतिम “अनुच्छेद! 370 को रद्द करने की माँग पर देशव्यापी 
समर्थन जुटाने के लिए संकल्पबद्ध है। 


पंजाब के आतंकवादियों द्वारा 'आत्मनिर्णय अधिकारों? की माँग हि 
पंजाब में आतंकवादी पूरे राज्य में आतंक का वातावरण पैदा करने में 
सफल हो गए हैं। अतः वहाँ पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना असंभव 
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हो गया है। सचमुच, सन्‌ 1990 पंजाब के लिए इस दशक का सबसे अधिक 
खूनी वर्ष रहा है। आतंकवादियों ने भारतीयता के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चिहों 
को अपने आक्रमण का विशेष लक्ष्य बनाया है। सरकार लोगों के मनोबल को 
बनाए रखने और आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रेरणा देने में विफल रही 
है। वास्तव में प्रशासन, मीडिया, शिक्षा-संस्थानों बाजारों आदि के मामले में 
सरकार स्वयं ही आतंकवादियों के सामने आत्मसमर्पण करती रही है। पंजाब 
के आतंकवादी नेताओं के द्वारा अभी हाल में आत्मनिर्णय के अधिकार की 
माँग करना पंजाब की स्थिति की गंभीरता का प्रमाण है। 


भाजपा सभी हिंदुओं और सिखों का अभिवादन करती है 

भारतीय जनता पार्टी को खेद है कि श्रीमती गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री 
वी.पी. सिंह तथा श्री चंद्रशेखर--सबकी सरकारों ने पंजाब-नीति को तदर्थ 
(एड-हॉक) आधार पर तय किया, जिसमें न कोई दूरगामी परिप्रेक्ष्य था, न 
विचारों की स्पष्टता और न ही निश्चय की दृढ़ता। भारतीय जनता पार्टी शुरू 
से ही मॉग कर रही है कि पाकिस्तान से हथियारों और हथियारबंद घुसपैठियों 
को देश में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा-पट्टी बनाकर सीमा को बंद कर 
देना चाहिए। यद्यपि सीमा को बंद करने के लिए कुछ काररवाई की गई है, किंतु 
समय की माँग है कि इस काम को प्राथमिकता दी जाए और इस काम को 
अविलंब पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के बहादुर लोगों 
का--सभी हिंदुओं और सिखों का- अभिवादन करती है जिन्होंने निर्दोष लोगों, 
महिलाओं और बच्चों की हत्याएँ नहीं होने दी, और आतंकवादियों के द्वारा धन 
ऐंठने, सांप्रदायिकता भड़काने तथा अन्य अत्याचारों का दृढ़ता से विरोध किया। 


भाजपा द्वारा असम में राष्ट्रपति-शासन लागू करने का. समर्थन 
असम में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति-शासन लागू करने का समर्थन 
इसलिए किया कि असम गण परिषद्‌ सरकार आतंकवादियों के नए.झंगठन 'उल्फा' 
के बढ़ते प्रभाव को रोकने में विफल रही। यह खेद की बात है कि असम गण 
परिषद्‌ सरकार, जो विद्यार्थियों द्वारा चलाए गए लोकप्रिय आंदोलन कौ समर्थक थी, 
मुख्यतया सीमापार के घुसपैठियों को रोकने में पूरी तरह विफल रही। निर्दोष लोगों 
हत्या करनेवालों, धन ऐंठनेवालों और आपसी घृणा 'फैलानेवालों के साथ कोई 


की 
रियायत नहीं बरती जा सकती। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु कौ स्थिति 


इससे बेहतर है। 


आंध्र प्रदेशा तथा तमिलनाडु सरकारों को निष्क्रियता 
आंध्र प्रदेश के पूरे 8 जिलों में 'प्यूपिल्स वार ग्रुप' (पी.डब्ल्यू-जी.) जो 
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हिंसक नक्सलवादियों का ही एक भाग है, का शासन चलता है, राज्य सरकार 
का नहीं, और कांग्रेस, तेलुगुदेशम पार्टी तथा जनता दल पी.डब्ल्यू.जी. को खुश 
करने में लगे हैं, न कि कानून-व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में। तमिलनाडु 
में विधिवत्‌ निर्वाचित सरकार को बरखास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति-शासन 
लागू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे कठोर कदमों का 
विरोध करती रही है। किंतु तमिलनाडु में डी.एम.के. सरकार श्रीलंका के 
उग्रवादियों की गतिविधियों से पैदा हुई स्थिति से निपटने मे विफल रही थी। यहाँ 
तक कि तमिलनाडु के लोगों के मन में आशंका पैदा हो गई थी कि देश कौ 
एकता और अखंडता को चुनौती देने की स्थिति पैदा की जा रही है। भारतीय 
जनता पार्टी राज्य सरकार को उसकी निष्क्रियता से पैदा होनेवाली भयावह 
स्थिति के बारे में चेतावनी देती रही, किंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। यदि 
बी.पी. सिंह सरकार समय पर काररवाई करती तो इस स्थिति पर काबू पाया 
जा सकता था। यह वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भूतपूर्व राज्य 


सरकार तथा केंद्रीय सरकार की विफलता के संदर्भ में अपनी काररवाई के 
औचित्य को सिद्ध करे। 


उत्तर प्रदेश के जातीय दंगो में मुख्यमंत्री का हाथ 

उत्तर प्रदेश में तो स्थिति और भी गंभीर है। वहाँ मुख्यमंत्री ने स्वयं 
जिले-जिले में जाकर आग भड़कानेवाले भाषण देकर जातीय दंगे कराए। 
चालीस नगरों में कफ्यूं लगा दिया गया। वाराणसी में इतने गोला-बारूद का 
अंबार पकड़ा गया कि वह उस पवित्र नगरी को दो बार उड़ा देने के लिए पर्याप्त 
था। यह ऐसी सरकार है जिसे 30 अक्तूबर और 2 नवंबर के कत्लेआम के 
कारण बरखास्त कर देना चाहिए था। किंतु पक्षपाती केंद्रीय सरकार ने ऐसे 
नरसंहार की दोषी सरकार को भी बरदाश्त कर लिया। हाल ही में इस सरकार 
ने तीन अफसरों को, जो उन दो अपराधों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, 
सम्मानित भी किया है। इस प्रकार उसने जले पर नमक छिड़का है। और अब 
इस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का एक न्यायिक आयोग स्थापित 
किया है, जो इसके अपने अपराधों को छोड़कर, अन्य हर प्रकार की बातों कौ 
जाँच करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस आयोग को स्वीकार नहीं करती। हमारी 
मांग है कि सेवारत न्यायाधीशों द्वारा इसकी जाँच कराई जाए, वह भी संबंधित 
अधिकारियों को निलंबित करने के बाद, और आयोग द्वारा विचारार्थ विषयों में 


मुलायम सिंह मंत्रिमंडल तथा उसके खुशामदी टट्टुओं के पापों को शामिल 
करने के बाद। 
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धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विघटनकारी मनोवृत्ति का निर्माण 

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अधिकतर 
राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी नीतियाँ अपनाती रही हैं, जिनसे समाज में गहरी दरार पड़ 
रही है। इन पार्टियों ने अल्पसंख्यक वर्गों में व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक 
पिछड़ापन दूर करने की दिशा में कोई रुचि नहीं ली है। किंतु ये पाटियाँ कश्मीर 
के लिए विशेष दर्जा, पृथक्‌ वैयक्तिक कानून (एक समान नागरिक संहिता के 
स्थान पर), संवैधानिक स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना (मानव अधिकार 
आयोग के स्थान पर), दंगों से निपटने के लिए विशेष बल (सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 
के आधार पर) इत्यादि मॉगो को समर्थन देते हुए अल्पसंख्यक मनोवृत्ति को 
उभारने का सतत प्रयास करती रही हैं। इन सभी करतूतों से राष्ट्र को एकता को 
गंभीर खतरा हो गया है, और राष्ट्र के विघटन की वही प्रवृत्ति पैदा होती हे जिससे 
चार दशक पूर्व हमारी मातृभूमि का घातक विघटन हुआ था। हाल ही में 
खाड़ी-युद्ध विषय को लेकर प्रदर्शन. हो रहे हैं, जिससे बहुत हिंसा भी हुई है। 
भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से अपील करती हे कि वे इस युद्ध के विपक्ष 
अथवा पक्ष की ओर से प्रदर्शनों में भाग न लें। 


सभी नागरिकों को न्याय मिले, तुष्टीकरण किसी का न हो 

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की संकल्पना के 
साथ एक शक्तिशाली, संगठित भारत के लिए वचनबद्ध है। वह साम्यवादियों की 
बहुराष्ट्रीय राज्य की संकल्पना को अमान्य करती है। वह चाहती है कि सभी 
नागरिकों को न्याय मिले और किसी का तुष्टीकरण न हो। पार्टी का विश्वास है 
कि विकृत धर्मनिरपेक्षतावाली पार्टियों की प्रवृत्ति देश के लोगों को राम-जन्मभूमि 
पर मंदिर बनाने से रोक रही है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वे देश की 
आत्मा से कितनी टूट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि राम-मंदिर के 
पुननिर्माण की माँग पर जनता का भारी समर्थन न केवल उनके धार्मिक अधिकार 
को दोहराता है, बल्कि उनके सांस्कृतिक मूल और राष्ट्रीय पहचान की फिर से 


पुष्टि करता है। 


वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति देने के लिए भाजपा कटिबद्ध 
सन 1947 के बाद आज तक देश केंद्र में किसी विशुद्ध गेर-कांग्रेसी सरकार 
को नहीं देख पाया है। कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति जिसने देश के हाल के 
इतिहास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसी ने देश की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था 
की जड़ों को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार-आर्थिक और राजनीतिक गठबंधन, 
मा एकता की कीमत पर तुष्टीकरण आज कांग्रेस की संस्कृति की पहचान 
हे अपनी ही सरकारों को ब्लैकमेल करने और गिराने में व्यस्त 


बन गए हैं। कांग्रेस अप 
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है। दोनों जनता दल और कांग्रेस (आई) आज इसी बीमारी के प्रतीक हैं और अब 
वास्तव में राजनीति के क्षेत्रों में परस्पर अदल-बदल करनेवाले गुट बन गए हैं। 
भारतीय जनता पार्टी देश को एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति प्रदान करने के 
लिए कटिबद्ध है। 

भारतीय जनता पार्टी ने सन्‌ 1989 में लोकसभा-चुनाव देश के राजतंत्र को 
एक नया मोड़ देने के आश्वासन के साथ लड़ा था। गत एक वर्ष में भाजपा ही 
एक ऐसी पार्टी रह गई है, जो वस्तुतः अस्थिरता और अवसरवाद के मरुस्थल में 
जलाशय के समान स्थित है। यह चारों ओर घिरे अंधकार में एक प्रकाश-स्तंभ 
की तरह खड़ी है। 

आज हम देश को महान तथा शक्तिशाली बनाने और अपनी जनता को रोटी 
और राम-दोनों देने के कार्य के लिए पुनः स्वयं को समर्पित करते हैं। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 16-17 मार्च, 1991 


राजनीतिक स्थिति 


नेतृत्व का संकट देश के लिए खतरनाक 

भारतीय जनता पार्टी नौवी लोकसभा भंग किए जाने तथा 5 जून, 1991 तक 
दसवीं लोकसभा गठित किए जाने के (राष्ट्रपति द्वारा निर्गत) आदेश का स्वागत 
करती है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि भारतीय जन इस अवसर का उपयोग 
नई, स्थायी, स्वच्छ एवं सक्षम सरकार बनाने के लिए करेंगे। 

देश ने श्रीमती गांधी की स्वेच्छाचारी निरंकुश कार्यशैली को प्रारंभिक कड़ी 
के रूप में आपात्‌कालीन विभीषिका को भुगता है। श्री राजीव गांधी की अपरिपक्व 
एवं अनुत्तरदायी राजनीति, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की खतरनाक विखंडनवादी 
राजनीति, श्री राजीव गांधी की चंद्रशेखर सरकार को परदे के पीछे से नचाने की 
बचकानी राजनीति आदि हाल के घटनाक्रम उसी त्रासदी की अगली कड़ियाँ हैं। 


व्यापक हिंसा 
इन घपलों के नतीजे सबने भोगे हैं। पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में निर्बाध रूप 


से हिंसा जारी हैं। यह असम और आंध्र प्रदेश में भी हो रही है। लगातार बाँग्लादेश 
से घुसपैठ चल रही है। कश्मीरी हिंदू अपने देश में ही शरणार्थी हो गए हैं। श्री 
बी.पी. सिंह और उनके अनुचरों द्वारा प्रस्तुत जातिवादी, संप्रदायवादी राजनीति से 
राष्टीय स्थिति नाजुक अवस्था में हैं। विभाजन के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने 
पर देश में दंगों का परिदृश्य फिर उभरा है। भारतीय इतिहास में पहली बार बीसियों 
नवयुवकों ने आत्मदाह किया है। अंग्रेजों ने पवित्र नगरी में जलियाँबाला बाग कांड 
किया था और अब अयोध्या की पावन नगरी में फिर जलियावाला बाग कांड 
दोहराया गया। देश की जनता इसके दोषी व्यक्तियों को न कभी भूलेगी, न माफ 
करेगी। 
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एक मजबूत तथा स्थायी सरकार की आवश्यकता 

कीमतें तथा बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ाव पर हैं। हर माह स्वदेशी और विदेशी 
ऋण बढ़ जाता है। वार्षिक बजट भी प्रस्तुत नहीं हो सका। हमारे राजनीतिक एवं 
आर्थिक क्षेत्रों में कमजोरियों का लाभ उठाकर अमेरिका ने भारत पर पुनः सुपर 
301 थोप दिया है। जी.ए.टी.टी. हमारी बाँहें मरोड़ रहा है। आई.एम.एफ. अपनी 
शर्तें हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता पर लाद रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में इन 


विनाशकारी प्रवृत्तियों से संरक्षण एवं दिशा-परिवर्तन हेतु देश को तत्काल एक 
सशक्त एवं स्थायी सरकार की आवश्यकता है। 


कांग्रेसी हर तरफ विफल 


देश ने बहुत बार कांग्रेसजनों और पूर्व कांग्रेसजनों की अनेक प्रकार की 
सरकार देकर आजमाया है और उन्हें नाकामयाब पाया है। कांग्रेस-अध्यक्ष स्वयं 
इतने अस्थिरचित्त हैं कि संभवतः वे स्थायी सरकार नहीं दे सकते। अपने 
प्रधानमंत्रित्व काल में बे प्रतिमाह अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते थे। कोई भी 
ऐसा कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं बना, जिसे उनकी भितरघात का शिकार होकर पदच्युत 
न होना पड़ा हो) अभी-अभी उनकी इच्छा और योजना से एक अल्पमतवाली 
सरकार बनी और चार महीने के भीतर ही दो कॉन्स्टेबलों के मुद्दे पर वह 


अस्थिरता का शिकार हो गई। वास्तव में ऐसे नाते के रहते कांग्रेस को अन्य 
दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। 


जनता दल नितांत विफल पार्टी 


जनता दल के बारे में जितना कम बोला जाए, उतना ही अच्छा है। पूरा देश 
उन्हें “अप्रतिम विघटनकारी' के रूप में पहचानता है। वह वास्तव में कोई पार्टी 
है ही नहीं। उसमें जितने नेता हैं, उतने गुट हैं। ये नेता और गुट निरंतर परस्पर 
संघर्षरत हें । 

उदाहरण के लिए--श्री वी.पी. सिंह ने अचानक मंडल रिपोर्ट को स्मरण 
किया। यह निर्धनों से स्नेह के कारण नहीं था, अपितु श्री देवी लाल का मुकाबला 
करने के लिए था। अभी हाल में मुसलिम वोटों के लिए राष्ट्र हित ताक में 
रखकर खाड़ी-युद्ध की राजनीति चली। 

इन दोनों सज्जनों ने मिलकर देश में राजनीतिक, वित्तीय तथा सामाजिक 
अस्थिरता पैदा कर दी है। उन्होंने जाति को जाति से तथा संप्रदाय को संप्रदाय से 


विभाजित कर दिया है। यह उनका राजनीतिक खेल है। इसका अर्थ दूसरे बहुतों 
को मृत्यु तथा विनाश हो सकता है। 
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वामपंथी मात्र राजनीतिक परजीवी 

कांग्रेस तथा जनता दलों द्वारा पैदा किए गए विभाजन और पैदा की गई भ्रांति 
के आधार पर पूरे विश्व में नकारे गए कम्युनिस्ट भी कुरसी प्राप्त करने के लिए 
घुसपैठ कर रहे हैं। पूरी बीसवीं सदी में उन्हें राजनीतिक परजीवी माना गया, जो 
दूसरी पार्टियों की पीठ पर बैठकर कुरसी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका 
श्री राजीव गांधी तथा श्री बी.पी. सिंह को फुसलाना देश के लिए एक चेतावनी है, 
क्योंकि साम्यवाद अधिनायकवाद, अभावों तथा हिंसा का नाम है। 


भाजपा-एक विशाल प्रकाश-स्तंभ 

इस अंधकारपूर्ण परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक महान प्रकाश-स्तंभ 
है। उपदेश से उदाहरण बेहतर है। हमारी तीनों राज्य सरकारें-हिमाचल प्रदेश, 
राजस्थान और मध्य प्रदेश, इस बात की उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी 
कितने व्यवस्थित रूप से, दक्षतापूर्वक, स्वच्छ, योग्यतापूर्वक, विश्वसनीयता तथा 
जिम्मेदारी के साथ कार्य-निष्पादन कर सकती है। 

जिस प्रकार जलियावाला बाग स्वतंत्रता-आंदोलन का परिवर्तन-बिंदु था, उसी 
प्रकार स्वतंत्र भारत के परिवर्तन का बिंदु अयोध्या हो गया है। राममंदिर से 
रामराज्य की ओर प्रयाण हमारे स्वप्नों को पूरा करेगा। राम और रोटी के प्रति 
हमारी वचनबद्धता से सभी जातियों, वर्गों तथा समुदायों के लिए भौतिक, मानसिक 
तथा नैतिक उत्थान सुनिश्चित होगा। रामराज्य की स्पष्ट अवधारणा देश में एकता 
तथा अखंडता, कानून तथा व्यवस्था, समाज के लिए शांति और प्रगति तथा सबके 
लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के साथ पूरी होगी। 

यह आदर्श स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद तथा महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक 
आदर्शो की परंपरा के अनुकूल है। इसमें जुझारू नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस, श्री 
अंबेडकर तथा श्री जयप्रकाश, तिलक, मुखर्जी, सरदार पटेल आदि राजनेताओं के 
आदर्श तथा महात्मा गांधी, परमपूज्य श्री गुरुजी एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय की 


परंपराएँ समाहित हैं। 
he सभ्यता के चौराहे पर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपने 
को भावी इतिहास के निर्देशक के रूप में प्रस्तुत करती है। भाजपा महान समाज 
के आत्मसाक्षात्कार और कायाकल्प हेतु संकल्पित है। देश की जनता ने दूसरे 
है। अब उसे चाहिए कि भाजपा को 


आजमाया 
अनेक दला कय और आकांक्षा मूर्त रूप ले सके । 


आजमाए, ताकि उस की आशा ओ ठं 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 25-26 मई, 1991 


राजनीतिक स्थिति 


देश में खतरनाक ताकतों से सावधान 

श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या ने लोकतांत्रिक ढाँचे के लिए मौजूद खतरों 
के प्रति पूरे देश को झकझोरकर पुनः सचेत कर दिया है। 

निर्वांचन-प्रक्रिया के मध्य घटी इस त्रासदी के कारण सभी भारतीय नागरिकों 
के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है कि वे कुछ स्वार्थी व्यक्तियों या 
गुटों के द्वारा इस प्रक्रिया को क्षतिग्रस्त न होने दें। भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है और 
लोकतांत्रिक बने रहने में ही उसका कल्याण है। 

हमारा आगे का रास्ता खतरों से घिरा हुआ है। राष्ट्र के हुत्प्रदेश में गहन शून्य 
है क्योंकि पिछले छह महीनों से केंद्र में उपयुक्त सरकार नहीं है और देश में चारों 
ओर हिंसा व्याप्त है। सभ्य समाज की राजनीति की सर्वथा विरोधी खतरनाक 
ताकतें योजनाबद्ध रूप से सक्रिय हैं। इन्हीं ताकतों का प्रतिनिधित्व करनेवाले गुट 
कई राज्य सरकारों पर सचमुच हावी हैं। इनमें से बहुतेरे स्वयं काग्रेस (इ) की देन 
हैं, भले ही इस शोक के समय उनकी याद दिलाना अच्छा न लगे। 

देश की अर्थ-व्यवस्था बिलकुल चौपट हो चुकी है। हमारे विदेशी व्यापार का 
घाटा अब तक को सारी सीमाओं को लाँघ चुका है। अधिकाधिक लदता जाता 
विदेशी ऋण, आकाश छूती महँगाई, छलाँगें भरती मुद्रास्फीति, तेजी से बढ़ती हुई 
बेकारी...... इन सबने मिलकर देश को आर्थिक संकट के कगार पर ला खड़ा 


दिशाहीन कांग्रेस 


आज कांग्रेस (इ) एक दिशाहीन भीड़ के समान है। अपने एकमात्र नेता के 
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है 
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तिरोभाव के बाद यह पार्टी बिलकुल अव्यवस्थित होकर समग्र शून्यता के गहरे संकट 
से घिर गई है। इस परिस्थिति से यह पूर्णतः आतंकित प्रतीत होती है। एक समय की 
महान्‌ यह राजनीतिक पार्टी सांत्वना के अश्रुओं के बल पर अपने राजनीतिक भविष्य 
को उबारने के प्रयास में लगी हुई है। स्थिर सरकार' के इसके एकमात्र मुद्दे का 
आधार उसका इकलौता नेता था, और अब उसके दिवंगत हो जाने से पार्टी को 
अपनी ही स्थिरता अत्यंत संदिग्ध हो गई है। इस तरह की क्षतविक्षत पार्टी देश को 
भला क्या स्थिर सरकार दे सकेगी? 


छिन्न-भिन्न राष्ट्रीय मोर्चा 

राष्ट्रीय मोर्चे के प्रमुख सहयोगी वाम मोर्चे ने इस देश को एक राष्ट्र और एक 
जन' के रूप मे कभी मान्यता नहीं दी। वे देश को बहुराष्ट्रीय राज्य होने के घिनौने 
सिद्धांत के खुले प्रबक्ता रहे हैं और अब राष्ट्रीय मोर्चे के अनेक अन्य घटकों ने 
भी बही विभाजक दृष्टि अपना ली है। उड़ीसा के जनतादलीय मुख्यमंत्री ने देश से 
अलग होने की धमकी दी है। असम गण परिषद्‌ पृथकतावादी उल्फा से सॉठ-गॉठ 
किए हुए है और तमिलनाडु में लिट्टे को उकसानेवाली द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की 
भूमिका सर्वविदित है। ये गुट केंद्र में स्थिर सरकार बनाने और देश को एक रखने 
में कैसे सफल हो सकते हैं? इतना ही नहीं, गठबंधन अपने अंतर्विरोधों के कारण 
तनावयुक्त है, और अचंभा नहीँ होगा, यदि वाम मोर्चा इसे छोड़कर कांग्रेस (इ) से 
जा मिले। 


लोकतांत्रिक मानदंडों का तिरस्कार 

आज राजनीतिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं के लिए सबसे गंभीर संकट है 
सार्वजनिक जीवन में हिंसा का निरंकुश प्रयोग। यह और भी अनिष्ट का सूचक है 
कि कुछ सत्तारूढ़ व्यक्ति कुरसी से चिपके रहने की अपनी लालसा के कारण सभ्य 
व्यवहार को तिलांजलि दे रहे हैं। निहार में जनता दल के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद 
यादव बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा, मतदान-केद्रों पर कब्जे और चुनावी दुर्नीति के 
लिए जिम्मेदार हैं। मतदान से कुछ दिन पूर्व भाजपा के हरिजन नेता और तीन बार 
सांसद्‌ रहे श्री ईश्वर चौधरी की दिन-दहाड़े हत्या गोलियों से ऐसे लोगों ने कर दी, 
जो जनता दल के झंडे, जामा मसजिद के इमाम के चित्र तथा कम्युनिस्ट पार्टी के 
चुनाव-निशान के वरिभीषिकापूर्ण समुच्चय से युक्त जीपों पर आए थे। इस जघन्य 
हत्या के पहले लालू प्रसाद ने ही श्री चौधरी को धमकी दी थी कि वे निहार में भाजपा 
के किसी भी व्यक्ति को जीतने नहीं देंगे और यदि कोई जीत ही गया तो उसे जीवित 
दिल्ली तक पहुँचने नहीं देंगे। समाजवादी जनता दल के श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा 
शासित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने स्वयं चुनावी हिंसा की योजना बनाई। उनके अपने 
चुनाव क्षेत्रों में मतदान--केंद्रों के भीतर और बाहर हत्यार हुई हैं। वास्तव में उनकी 
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यह करनी उस घिनौनी छवि के अनुरूप ही है, जो उन्होंने अयोध्या में निहत्थे और 
शात कार-सेवकों के अमानवीय हत्याकांड के द्वारा अर्जित की थी। 
चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की 
सरकारों को चुनावी हिंसा तथा धॉंधलियों को शिकायतों के प्रति सचेत कर दिया था, 
परंतु उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की। इसके विपरीत भाजपा-शासित तीनों राज्यों 
में निर्वाचन-संबंधी अनियमितताओं की कोई शिकायत नही है। हिमाचल प्रदेश, 
राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण, मुकत और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। वहाँ 
कानून-व्यवस्था को पूरी तरह से कायम रखा गया तथा सभी नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा 
प्रदान की गई। इस प्रकार जनसाधारण को यह आकलन करने का अवसर मिल गया 
है कि केंद्र में भाजपा का शासन कैसा होगा। 
यदि इसमें कोई संदेह था तो श्री राजीव गांधी की हत्या के पश्चात्‌ दक्षिण भारत 
में विशेषतया आंध्र प्रदेश सरकार के संरक्षण में कांग्रेस (इ) द्वारा भड़काई गई हिंसा 
ने उसे दूर किया। दंगाइयों द्वारा भाजपा की चुनाव सामग्री, कार्यालयों और गाड़ियों 
तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं की निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी मौंग करती है कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच हो और 
पीड़ितों को पूरा हर्जाना दिया जाए। 


केवल भाजपा देश की रक्षक 


हिंसा, भ्रष्टाचार और नैतिक अधःपतन के उमड़ते हुए इस समुद्र में स्थिरता, 
उच्च नैतिकता तथा अनुशासन के प्रकाशस्तंभ के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी 
ही विद्यमान है। 204 निर्वाचन-क्षेत्रो में हुए चुनावों के पहले चरण के पश्चात्‌ प्राप्त 
सूचनाओं से यही संकेत मिलता है कि भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है। 
केंद्र में सरकार बनाने के लिए शेष क्षेत्रों में पार्टी को पर्याप्त स्थान प्राप्त करना सर्वथा 
सरल प्रतीत होता है। 

देश आज चौराहे पर खड़ा है। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। परंतु आज 
विकल्प स्पष्ट है। एक ओर हैं नाम के अनुशासनहीन नेता और संगठनहीन दल, 
और दूसरी ओर है भाजपा, जिसे गौरव है कि यह देश के उन सनातन सांस्कृतिक 
मूल्यों से शक्ति अर्जित करती है जिनके प्रतीक श्री राम हैं। अयोध्या में 
राम-जन्मभूमि मंदिर के पुननिर्माण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का यही कारण है। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी जाति तथा पंथ से ऊपर उठकर सभी भारतीयों का आह्वान 
करती है कि वे देश के इस संकट-काल में भाजपा का साथ दें, ताकि वह राष्ट्र को 
शांति, स्थिरता और प्रगति की ओर उन्मुख कर सके। देश को एक स्थिर और 
सशक्त सरकार की इतनी आवश्यकता कभी नहीं रही, जितनी आज है। भाजपा का 


विनीत निवेदन है कि इतिहास के इस विकट मोड़पर केवल वही इसका प्रावधान कर 
सकती है। [| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


तिरुअनंतपुरम 28-30 सितंबर, 1991 


देश कौ एकता, अखंडता और स्थिरता को खतरा 

देश के विभिन्न भागों में जो व्यापक सुनियोजित हिंसा का दौर चल रहा है, 
उससे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अत्यंत क्षुब्ध है। जम्मू-कश्मीर, 
पंजाब, असम आदि कुछ सीमावर्ती राज्यों में हत्या, अंग-भंग, अपहरण और फिर 
इसके लिए फिरौती की माँग की घटनाएँ आए दिन की बातें हो गई हैं। भारतीय 
जनता पार्टी इसे सिर्फ कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का मामला नहीं 
मानती है। कार्यकारिणी का विचार है कि देश के अंदर ऐसे कुछ तत्त्व हैं, जिन्हें 
विदेशी ताकतों से सहायता और प्रेरणा मिलती है; वे तत्त्व देश की एकता, 
अखंडता और स्थिरता नष्ट करने पर जानबूझकर तुले हुए हैं। 

कार्यकारिणी को क्षोभ है कि केंद्रीय सरकार अलगाववाद और आतंकवाद 
के बढ़ते खतरे को रोकने में बुरी तरह से विफल हुई है। उसने इन राज्यों में इन 
समस्याओं के बारे में अत्यंत कुप्रबंध द्वारा और अपने हित में अवसरवादी रवैए 
से स्थिति को कहीं अधिक बिगाड़ दिया है। 


कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बाहर से समर्थन 

कांग्रेस कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र में जाने की गलती शुरू में ही 
करने, आक्रमणकारी को घाटी से खदेड़ देने से पहले युद्ध-विराम करने और 
संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान करने के अलावा आतंकवादियों के आगे 
घुटने टेकने और इस तरह उन्हें अपनी कमजोरी का संकेत देने की भी दोषी है। 
भारतीय जनता पार्टी का लगातार मत रहा है कि जो कुछ राष्ट्र को जम्मू एवं 
कश्मीर में झेलना पड़ रहा है, बह बाहर से सहायता-प्राप्त बगावत है, और अब 
इसके पंजे जम्मू और डोडा की तरफ भी फैल रहे हैं। इस समय एकदम स्पष्ट 
नीति अपनाकर निश्चयपूर्वक काररवाई करना हमारी न्यूनतम आवश्यकता है। 
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साथ ही भारतीय जनता पार्टी यह भी अक्षम्य समझती है कि घाटी के जिन 
विस्थापितों को अपने घर छोड़े हुए एक वर्ष से भी अधिक हो गया है, उनके 
मामले की अनदेखी केंद्रीय सरकार लगातार कर रही है। उनकी दुर्दशा परम 
दुःखदाई है। इस दुःखपूर्ण स्थिति में सरकार ने उनके लिए विचार करने या कोई 
काररवाई करने के बारे में कोई नई पहल नहीं की है। 


पंजाब में विफलता की भारी कीमत 


पंजाब में भी पाकिस्तान के लंबे हाथ निश्चय ही सक्रिय होते जा रहे हैं। परंतु 
पंजाब की अपनी कुछ वैध शिकायतें भी हैं कि कांग्रेस ने भिंडरांवाले को सामने 
लाकर सिखों में फूट डाली, चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराया, जल्दबाजी में 
समझौतों पर हस्ताक्षर किए और फिर आराम से बैठ गई। अभी हाल में यह हिंसा 
उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती जिलों में फेल गई है। केंद्र ने पंजाब में कई राज्यपालों 
को अदला-बदला और बाद में बार-बार तथा बेईमानी से चुनाव टाल दिए, जिससे 
लोगों को केंद्र और राज्य दोनों में अपने प्रतिनिधि भेजने से वंचित होना पड़ा। 
भारतीय जनता पार्टी पंजाब में केंद्रीय सरकार को पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने 
का दोषी मानते हुए राष्ट्र को इसके परिणामों से सावधान रहने के लिए सचेत 
करती है, क्योंकि इससे हमारी अखंडता और सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। 


असम में विनाशलीला 


असम में उल्फा के नेताओं ने विदेशी ताकतों का समर्थन प्राप्त करने की 
बात को सार्वजनिक तौर पर कई बार स्वीकार किया है। और इधर उत्तर, 
उत्तर-पूर्व के जंगलों में नागा, मीजो, और मई-तई गिरोह ने बड़ी विस्फोटक स्थिति 
पैदा कर दी है। यहाँ भी अस्थिर स्थितियाँ अपनाकर, जिसमें ऑपरेशन बजरंग के 
साथ ही चुनावों में दखलंदाजी हुई, और अब ऑपरेशन राइनो ने उसका स्थान ले 
लिया है, कांग्रेस सरकार के दुबारा सत्ता में आने पर जब उल्फा के लोगों के आम 
माफी की घोषणा की गई तो भारतीय जनता पार्टी ने इस आत्मसमर्पण के 
दृष्टिकोण को अपनाने से फैलनेवाली आंतरिक क्ुव्यबस्था से सावधान किया था। 


इसलिए यह कहते दुःख होता है कि एक और सीमावर्ती राज्य को विनाश की ओर 
धकेल दिया गया है। 


नक्सलवादी खतरा 


आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा का लंबा इतिहास है, लेकिन कांग्रेस और 
तेलुगू देशम पार्टी द्वारा चुनावों में नक्सलवादियों को समर्थन देने की होड़ ने मामले 
को और जटिल बना दिया है। इसका परिणाम यह है कि “पीपुल्स वार ग्रुप' की 
एक समानांतर सरकार चल रही है, जो नियमित रूप से अपहरण करती रहती है 
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और कंगारू अदालतों में फैसले करती है। अभी हाल में नक्सलवादी मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ लगे इलाकों में घुस गए हैं। इस खतरे को शुरू में 
ही दबा देना चाहिए। 

यह देखकर दुःख होता है कि तथाकथित मानवाधिकार का समर्थन करनेवाले 
कुछ सक्रिय लोग आतंकवादियों को सहायता और सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हें, 
उन्हें कानूनी सहारा दे रहे हैं और उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। 


लिट्टे : भारत और श्रीलंका के लिए गंभीर समस्या 

पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में भी आतंकवाद फैल गया है। इसकी बजाय 
कि कोलंबो इस स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में देखता और तमिलों के साथ न्याय करता, 
भारत ने बड़े गैर-जिम्मेदाराना ढंग से लिट्टे को हथियार दिए, प्रशिक्षित किया और 
आर्थिक सहायता दी, जो अब भारत ओर श्रीलंका-दोनों के लिए एक विशाल दैत्य 
बन गया है। भारतीय शांति सेना को भेजना केबल एक गलत सोच और नासमझी 
का परिणाम है। इससे हमें एक हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और 
एक हजार से अधिक जवानों को भी खोना पड़ा है। यही नहीं, हम श्रीलंका के सिहंली 
और तमिलों-दोनों के समान रूप से शत्रु माने जाने लगे हैं। आज देश को नष्ट 
करने के लिए डी.के., डी.एम.के. और मुसलिम लीग ने लिट्टे के साथ नापाक 
गठबंधन किया है। तथाकथित जेहाद कमेटी ने कुछ पोस्टर जारी किए हैं जिनमें उन 
हिंदू नेताओं के नाम दिए गए हैं, जिन्हें बह मार डालना चाहती है। आठ नामों की 
एक सूची 19 अगस्त, 1991 को प्रकाशित की थी। एक पखवारे के बाद 5 सितंबर, 
1991 को इन आठ लोगों में श्री शिव कुमार को छुरा घोंपकर मार दिया गया। इसी 
सूची में एक अन्य नेता श्री सरवन पर हमला किया गया। पुलिस द्वारा समय पर की | 
गई काररवाई के कारण वह किसी तरह बच गए। 


केरल में राजनीति का सांप्रदायीकोकरण 

केरल में कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों ने सांप्रदायिक मत प्राप्त करने की होड़ 
लगाई और मुसलिम लीग को विधानसभा में 19 सीटें मिलीं। इसके मंत्रिमंडल में 
चार कैबिनेट मंत्री हैं-जिन्हें शिक्षा, उद्योग, लोक-निर्माण और स्थानीय प्रशासन 
विभाग सौंपे गए हैं। इन विभागों पर राज्य के बजट का आधा हिस्सा व्यय होता 
है। इस प्रकार ये चार मंत्री बजट के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण किए हुए 
हैं। तटवर्ती केरल राज्य में सांप्रदायिक राजनीति के भयंकर परिणामों को सोचकर 


रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अराजकता 


बिहार के जनता दल के मुख्यमंत्री के अपराधपूर्ण नेतृत्व में वहाँ मात्र 16 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 245 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महीने में 600 अपहरण और 8000 हत्या की घटनाएँ हो चुकी हैं। बॉग्लादेशी 

घुसपैठियों से सीमावर्ती 6 जिले लगभग पूरी तरह से 'भर गए हैं। एक बार तो 

पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस आशंका 
की पुष्टि की है कि पूरे पूर्वी भारत में साठ घुसपैठियों के आ जाने से इस इलाके 
की दशा और जनसंख्या अस्त-व्यस्त हो गई है। 

हत्या के इस पागलपन में भी एक खास ढंग चल रहा है। केवल बुद्धिमत्ता 
और दृढ़ता से काररवाई करके ही देश में कानून व्यवस्था तथा न्याय-व्यवस्था 
फिर से बहाल की जा सकती है। यह साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि भारत 
ऐसा पहला देश नहीं है जिसे आतंकवाद और अलगाववाद का सामना करना पड़ा 
है। मलाया और फिलीपींस ने ऐसी ही स्थिति पर काबू पाया था और इसी तरह 
हम भी अवश्य काबू पा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास देश को एकता, 
अखंडता और स्थिरता के बारे में स्पष्ट विचार और परिकल्पना है। इसने अपने 
चार राज्यों में शानदार प्रशासन का उदाहरण रखा हे। 

भाजपा खरकार से मांग करती है कि-- 

1. आतंकवादियों और अलगाववादियों से कोई बात न की जाए। 

2. कानून न माननेवाले तत्त्वों से सख्ती से निपटा जाए और आतंकवाद को 
समाप्त किया जाए। इसके लिए जल्दी से जल्दी शांति बहाल करने के 
लिए गंभीर रूप से गड़बड़ीबाले इलाके सुरक्षा-बलों को सौंप दिए जाएँ। 

. हमारे सुरक्षा-बलों को कम से कम ऐसे हथियार और साजो-सामान भी 
दिए जाएँ जो शत्रु के हथियार की टक्कर के हों। 

4. अपहरण-संबंधी कानून में संशोधन कर और अधिक सख्त सजा का 
प्राबधान किया जाए। और उन आतंकवादियों को, जो पकड़े जाते हैं 
और बंधकों की रिहाई के बदले में जिनकी रिहाई की माँग की जाती है, 
अपहरण के कार्य में अपराधी माना जाए। 

. हमारी सभी खुफिया एजेंसियों की काररवाइयों का समन्वय किया जाए 
और उन्हें सुधारा जाए। 

. 1959 के शस्त्र-अधिनियम में जो शिथिलताएँ हैं, उनको कसें और बिना 
लाइसेंस के हथियारों को रखने को एक दंडनीय अपराध करार दिया जाए 
जिसमें कैद और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान हो। 

- पाकिस्तान, बाँग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से हथियारों आदि के चोरी- 
छपे आने को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएँ। जहाँ आवश्यक हो, 
वहाँ एक तरह को घेरा-बंदी या सुरक्षा-पट्टी बनाई जाए। 

8. विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों से प्राप्त धन के हिसाब पर नजर 

रखी जाए, उसकी जाँच को जाए ओर उसे प्रकाशित किया जाए। 

9. लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर किया जाए तथा इस देश के 
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कानूनों और अन्य कल्याणकारी विधायी व्यवस्थाओं, जिनकी उपेक्षा की 
जाती रही है, को सही ढंग से लागू किया जाए। उदाहरण के लिए-इस 
तरह की उपेक्षा निहार ओर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने में आई 
है। 


भाजपा देश को एकता एवं अखंडता के प्रति वचनबद्ध 

हालाँकि ऊपर दी गई राष्ट्रीय स्थिति गंभीर है, परंतु निराशा या आतंकित होने 
का भी कोई आधार नहीं है। हमारा देश विविधता में एकता का नहीं, बल्कि एकता 
में विविधतावाला देश है। हमारी प्राचीन एकताएँ और हमारे अंतर्निहित बहुलवाद 
में प्रजातंत्र की जड़ें जमी हुई हैं और यह एकता तथा आंतरिक शक्ति की गारंटी 
है। लेकिन साथ ही साथ हम अपनी एकता और अखंडता के प्रति समन्वित खतरों 
की अनदेखी आसानी से नहीं कर सकते हैं। हमारा देश खतरे में है और हमें 
अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करनी होगी। हम यह करेंगे। देश के शत्रुओं को 
यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की रीढ़ है और वे इसके 
राष्ट्रीय क्षेत्रों की एक इंच भूमि को भी अलग नहीं कर सकते। इसके लिए हम 
सभी को जाति, वर्ग और संप्रदाय से ऊपर उठना चाहिए और मिलकर भारत की 
एकता, अखंडता तथा स्थिरता के लिए पैदा होनेवाले खतरों का मुकाबला करना 
चाहिए। इस धर्मयुद्ध में भाजपा कार्यकर्ताओं को स्व. श्री पं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा दिखाई गई शानदार परंपराओं के अनुसार अपने को 
समर्पित करना होगा। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कलकत्ता 6-8 अप्रैल, 1990 


कश्मीर की स्थिति 


अनुच्छेद 370 के बारे में कुटिल चालें 
कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन में वृद्धि के कारण देश की एकता, 
अखंडता और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस समय केवल तात्कालिक 
और समुचित काररवाई की ही आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस बात की 
जागरूकता की भी जरूरत है कि यह खतरा दीर्घकालीन है। दुर्भाग्यवश बंदूक की 
नोक पर सभी हिंदू अल्पमत आबादी को घाटी से निकाल दिए जाने के बाद 
स्थानीय प्रशासन लगभग ठप पड़ गया है और बड़ी संख्या में, जिसमें मुसलमान 
भी हैं, को आतंकित किए जाने पर भी अभी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। 
राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः शीघ्र लागू करने की मांग से यह काफी स्पष्ट 
है कि कुछ अलगाववादियों के दलों से संपर्क स्थापित किया जाए तथा जम्मू और 
कश्मीर विधानसभा को पुनर्जीवित करने की व्यावहारिकता पर विचार किया जाए, 
चाहे भले ही डॉ. फारुख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद पर प्रतिस्थापित न किया 
जाए। इन सब सीधे-सीधे अनुमानों से यह स्पष्ट नहीं है कि घाटी में रूढ़िवादी 
तत्त्वो का पूरी तरह समर्थन प्राप्त होना निश्चित है तथा पाकिस्तान कश्मीर को 
भारतीय संघ क्षेत्र से बाहर निकालना चाहता है। इस सद्भावना और वचनबद्धता 
के पीछे सीधे अर्थों में यही भाव है कि अनुच्छेद 370 को और व्यापक किया जाए। 
भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दो कारणों से अनुच्छेद 370 का विरोध किया 
है--इससे कश्मीर में अलगाववाद को प्रोत्साहन मिला है और इससे राज्य की जनता 
को हमारे संविधान का और इसके अंतर्गत स्वतंत्र न्यायपालिका तथा चुनाव-तंत्र का 
पूरा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अभी हाल को घटनाओं से इस मूल्यांकन की सचाई 
और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की माँग की वैधता की पुष्टि होती है। अगर 


८०८२७४॥४च्वर्ती डासताके ज़छाइंड, 58.17, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कश्मीर के लोग अपने को अलग-थलग और कठिनाई में पड़ा महसूस करते हैं तो 
उसका मुख्य कारण है कि अनुच्छेद 370 ने वहाँ पर 40 वर्षों से अधिक अवधि तक 
भ्रष्ट तथा अक्षम शासन बनाए रखने में सहायता की है, जिससे उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक 
शासन किया है। अतः भाजपा इस मामले पर भारतीय जनता को अनुच्छेद 370 के 
लिए उत्तरदायी कारणों के खतरों के प्रति पहले से ही चेतावनी देती है, जिसके कारण 
बे परिस्थितियॉ एक बार पुनः सक्रिय हैं। हमारी पार्टी अनुच्छेद 370 का विस्तार करने 
और उसे अधिक शक्त देने के प्रस्ताब का पूरी तरह विरोध करेगी। 

यह सामान्य बुद्धि की बात है कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया तभी पुनः 
शुरू की जाए, जब अलगाववादी आंदोलन की कमर तोड़ दी जाए। और इसमें 
जल्दी किए जाने से उग्रबादियों तथा रूढ़िवादियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 


आतंकवाद का प्रतिरोध करने की आवश्यकता 

कश्मीर में संकट एकाएक नहीं बढ़ा है। इसका प्रारंभ सन्‌ 1947 से देखा जा 
सकता है। इस बात को स्मरण करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और न ही 
उन घटनाओं को जिनके कारण वर्तमान दुःखद परिस्थिति पैदा हुई है। जिस बात की 
ओर अधिक ध्यान दिया जाना है वह यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कश्मीर में 
हस्तक्षेप करने के बारे में कठोर शब्दों में कुछ कहने का कोई परिणाम उस समय 
तक नहीं निकलेगा जब तक आतंकवादियों, जो इसलामाबाद की सैनिक शक्ति के 
साथ जुड़े हैं, के विरुद्ध दृढ़ एवं लगातार काररवाई नहीं की जाती है। भारत सरकार 
और जनता को इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि वे दो मोचाँ पर संघर्ष कर रहे 
हैं। उनकी विजय तब होगी जब वे दोनों ही मोचों पर एक साथ काररवाई करेंगे। 
शीघ्रता से निवारण करने की बात करने और सोचने से केवल आतंकवादियों को 
ही प्रोत्साहन नहीं मिलेगा नल्कि पाकिस्तान के समर्थकों, जो उनकी काररवाइयों के 
लिए पीठ ठोंक रहे हैं, को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दोनों को इस तथ्य को मानने के 
लिए तभी बाध्य किया जा सकता है, जब हम उन्हें इस बात से सहमत करा लें कि 
हम इसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं और तब तक कीमत अदा 
करेंगे जब तक हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए इसकी 
आवश्यकता है। यह बहुत गंभीर मामला है कि हम दोनों ही कश्मीर में 
आतंकवादियों को तथा पाकिस्तान को लगातार गलत संदेश दे रहे हैं। इस बात को 
इससे ज्यादा और नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने हिंदू ओर मुसलमानों के 
प्रति कश्मीर में पूरी तरह उदासीनता दिखाई है, जो प्रमुख रूप से हिंदुओं के प्रति है। 
अतः यह भारत सरकार का दायित्व है कि वह उनकी देखभाल तब तक करे, जब 
तक वे अपने घरों को, वहाँ परिस्थितियाँ ठीक होने पर, वापस जाने के योग्य नहीं 
हो जाते हैं। इसके स्थान पर उसने यह नहाना बनाना चाहा है कि वहाँ ऐसी कोई 
परिस्थिति नहीं है। यह निर्दयता किसी सरकार के योग्य नहीं है कि जैसा हो रहा है। 
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इस निर्दयता का राजनीतिक प्रभाव भी है। इसका अर्थ यह घोषणा होगी कि सरकार 
की चिंता केवल उनके लिए है जो बंदूक का सहारा लेते हैं। 


पाकिस्तान को चेतावनी दी जाए 


भारतीय जनता पार्टी उनको जो देश की एकता को भंग करना चाहते हैं, याद 
दिलाना चाहती हे कि यद्यपि प्रजातंत्र अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, किंतु 
इतिहास ने यह प्रकट कर दिया हे कि अंतिम विश्लेषण में बाहरी आक्रमण तथा 
आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए हमारी इच्छाशक्ति को कम आँकना खतरनाक 
होगा। कश्मीर भारत का.एक अखंड भाग है और यह रहेगा। इस बीच हम केंद्रीय 
सरकार से आग्रह करते हैं कि बह सीमा को सील कर दे, शरणार्थियों की भली 
प्रकार देख-रेख करे, कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए प्रभावी कदम 
उठाए, अपने को तथा देश को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करे 
और पाकिस्तान को उसकी शैतानियों के लिए चेतावनी दे। 


आतंकवादियों का पीछा उनके घर तक करने पर विचार किया जाए 

पाकिस्तान के बहुत से भड़कानेवाले कार्यों का अर्थ युद्ध की काररवाइयाँ 
माना जाना चाहिए। सही अर्थो में बह भारत के विरुद्ध या भारत के क्षेत्रों में अपने 
चुने गए स्थानों और समयों पर युद्ध कर रहा है। अतः जब तक पाकिस्तान हाथ 
वापस नहीं खींच लेता है और जब तक इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था स्थापित 
करना संभव नहीं हो जाता, तब तक भारत के पास इसके अलावा और कोई 
विकल्प नहीं रह जाता हे कि बह पाकिस्तान में आतंकवादियों के प्रशिक्षण-शिविरों 
तथा आवागमन के रास्तों को नष्ट कर दे। कड़ी काररवाई सुरक्षा का एक मान्य 
उपाय है। हर हालत में, जैसा दुनिया जानती है, पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर 
भारतीय क्षेत्र का एक वैध अंग हैं। 

भारतीय जनता पार्टी घाटी के लोगों, जिन्होंने गड़बड़ी की परिस्थितियों के 
कारण अपने घरों तथा पदों को छोड़ दिया है, के साथ अपनी गहरी सहानुभूति 
प्रदर्शित करती है। गंभीर भड़कानेवाली काररवाइ्यों के बावजूद जम्मू की जनता 
द्वारा शांति बनाए रखने के लिए पार्टी उसे बधाई देती है। 

भारतीय जनता पार्टी 20 से 27 अप्रैल तक 'कश्मीर बचाओ, भारत बचाओ' 
सप्ताह मनाने का संकल्प करती है। इसका समापन 30 अप्रैल को संसद्‌ भवन 
के बाहर एक विशाल रैली के रूप में होगी। साथ ही कश्मीरी लोगों की सहायता 
के लिए सहायता कोश एकत्र किया जाएगा। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कलकत्ता 6-8 अप्रैल, 1990 


दिल्‍ली को राज्य का दर्जा 


दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की यह बैठक इस बात पर 
क्षोभ प्रकट करती है कि केंद्र में नई सरकार बन जाने के बाद अभी तक दिल्ली 
को राज्य का दर्जा देने के लिए संसद्‌ में विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। 
भारतीय जनता पार्टी सदा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की समर्थक रही है। 
नवंबर, 1989 के चुनावों में पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वचन भी 
अपने घोषणा-पत्र में दिया था। जनता दल ने भी अपने घोषणा-पत्र में इसका 
स्पष्ट उल्लेख किया था। उसके तत्कालीन अध्यक्ष श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 
अपने दल की ओर से सार्वजनिक वक्‍तव्य देकर इस माँग का समर्थन किया था। 
अतः इसे देखते हुए दिल्ली की जनता को नई सरकार से यह अपेक्षा होना 
स्वाभाविक था कि वह शीघ्रातिशीघ्र संसद्‌ में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने 
संबंधी विधेयक प्रस्तुत करके अपने वचन को पूरा करेगी। दुःख है कि इस बारे 
में प्रधानमंत्री को कई बार स्मरण कराए जाने के बाद भी अभी तक इस दिशा में 
कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्मरणीय है कि दिसंबर, 1989 में भाजपा अध्यक्ष 
श्री लालकृष्ण आडवाणी को भी प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मार्च, 
1990 के पहले ही दिल्ली को विधानसभा देने से संबंधित विधेयक तैयार हो 


जाएगा । 


दिल्ली को राज्य का दर्जा न देने के खिलाफ जनांदोलन 
इस स्पष्ट आश्वासन के बाद भी जब दिल्ली को पूर्ण राज्य देनेवाला कोई 
विधेयक संसद्‌ में प्रस्तुत नहीं किया गया, तब दिल्ली कौ जनता के मन में 
स्वभावतः यह आशंका उठी कि नई सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इस 
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आशंका का निवारण करने के लिए दिल्ली प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह को 31 मार्च तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देनेबाले 
विधेयक को संसद्‌ में प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए यह सूचित किया था 
कि ऐसा न होने पर जन-भावनाओं को मुखरित करने के लिए आंदोलन का रास्ता 
पकड़ने के लिए पार्टी को विवश होना पड़ेगा। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति दिल्ली प्रदेश भाजपा के 11 अप्रैल से प्रारंभ 
होनेवाले आंदोलन की तरफ नई सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह माँग 


दोहराती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करने से संबंधित विधेयक इसी मास 
में प्रस्तुत किया जाए। 


[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मद्रास 21-23 जुलाई, 1990 


कश्मीर 


सैनिकों के शौर्य की सराहना 
जब 6, 7 तथा 8 अप्रैल को कलकत्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 
थी और जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादी-अलगाववादी खतरे के बारे में पार्टी 
के दृष्टिकोण को परिभाषित किया गया था, तब से देश की एकता और अखंडता 
को बनाए रखने के लिए हमारी सुरक्षा-सेनाओं ने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से कुछ 
महत्त्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त की हैं। उन्होंने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान में 
प्रशिक्षित आतंकवादियों को बंदी बनाया, भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद 
पकड़ा तथा नियंत्रण-रेखा के पार से आनेवाले व्यक्तियों और शस्त्रास्त्रों में कमी 
लाने के लिए कारगर कदम उठाए। उन्होंने अपने खुफिया-तंत्र में भी सुधार किया 
जिसके फलस्वरूप बहुत सी हत्याओं के मामलों को सुलझाना संभव हो सका और 
अनेक अलगाववादी इकाइयों के नेताओं को पकड़ा जा सका। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
उन बहादुरों, जिन्होंने राष्ट्रीय अखंडता के लिए अपनी जान को जोखिम में 
डालकर खतरों से लड़ा या अपना बलिदान तक कर दिया है, की अत्यधिक प्रशंसा 


करती है। 


राज्यपाल जगमोहन को हटाने का गलत निर्णय 
यदि हम इसी अवसर पर वहाँ पर हुई प्रतिकूल गतिविधियों के बारे में यहाँ 


उल्लेख न करे तो हमारा कर्त्तव्य पूरा नहीं हो सकेगा। इनमें से पहली घटना 
केंद्रीय सरकार के द्वारा राज्य के राज्यपाल श्री जगमोहन को 25 मई को वापस 
बुला लिए जाने का निर्णय था। इस बात को सभी लोग मानते थे कि उन्होंने 

पूरी तरह से अव्यवस्थित हो रहे प्रशासन को व्यवस्थित किया। राज्य के 
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देशभक्त तंत्र का मनोबल ऊँचा किया और आंतकवादियों और अलगाववादियों 
के दिलों में भय की भावना पैदा की। डेढ़ लाख से अधिक हिंदुओं को अपने 
घरों को छोड़कर जम्मू, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शरण लेने के लिए जाना 


पड़ा। सरकार का उनके प्रति रवैया पूरी तरह से उदासीन, लापरवाही और बेदर्दी 
का हे। 


हिंदू परिवारों की दयनीय दशा 
इसी बीच में उन लोगों की घाटी की संपत्तियों को लूटा जा रहा है। उनकी 
नौकरियाँ स्थानीय लोगों को दी जा रही हैं। जम्मू में 47,000 परिवारों को पंजीकृत 
किया गया है, जिनमें से केवल 6000 लोगों को तंबू या अन्य अस्थायी आवास 
दिए गए हैं। दिल्ली में 10,000 परिवारों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से केबल 
350 के लिए ही आवास की व्यवस्था की गई है, और वह भी दयनीय दशा में। 
राज्यपाल पद से श्री जगमोहन को हटाए जाने से आतंकवादियों और उनके 
पाकिस्तानी सलाहकारों का मनोबल बढ़ना तथा उससे जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन, 
खास तौर से पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के राष्ट्रीय तत्त्वों में चिंता पैदा होना 
स्वाभाविक है। इसके फलस्वरूप नए राज्यपाल श्री गिरीशचंद्र सक्सेना के लिए यह 
एक चुनौती बन गई। दुर्भाग्य से श्री सक्सेना की समस्या इस बात से और बढ़ गई 
कि भारत सरकार 137 अधिकारियों के विरुद्ध कठोर काररवाई करने में विफल 
सिद्ध हुई, जिनमें वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव तक 
के पद के व्यक्ति थे, जो कि बाहर भारत सरकार के विरुद्ध तथा अपनी 
सुरक्षा-सेनाओं के विरुद्ध झूठे आरोप लगाने आदि घोर अपराधों के दोषी थे। 
वास्तव में नई दिल्ली के द्वारा राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों के द्वारा की जा 
रही निंदा के लिए मौन स्वीकृति देने से दूसरे कर्मचारियों के विश्वास को धक्का 
लगा और जिसके साथ वे अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करना चाहते थे उसको आघात 
पहुँचा। 
कार्यकारिणी यह निष्कर्ष निकालने की इच्छुक नहीं है कि इस निष्क्रियता का 
कारण कोई बड़ी नीति है, तथापि उन लोगों को, जो देश की एकता को नष्ट करने 
में लगे हुए है, खुश करने की यह गलत ढंग से परिभाषित नीति है, तथापि उसका 
भी कुछ अर्थ है। उदाहरण के तौर पर--यह असाधारण बात है कि सरकार को 
चाहिए था कि वह 'स्थानीय' कहलाए जानेवाले लोगों को सरकारी और सार्वजनिक 
क्षेत्रों के कर्मचारियों के स्थान पर रोजगार देने का आदेश देती, जिन्हें सरकार की 


अपनी अभिस्वीकृति के अनुसार श्रीनगर में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकी 
और जिन्हें जम्मू में शरण लेनी पड़ी। 
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राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से चालू किया जाए 

7 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अपने प्रस्ताव में यह नोट किया था 
कि कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया तभी शुरू की जा सकती है, जब अलगाववादी 
आंदोलन की कमर तोड़ दी जाए और इसके लिए शीघ्रता करने से आतंकवादी 
और रूढ़िवादी प्रोत्साहित होंगे। निश्चय ही कोई इस बात का दावा नहीं कर 
सकता है कि इससे वे सुरक्षा-बलों पर आक्रमण करने लगे हैं। इसके प्रतिकूल 
उनकी काररवाइयाँ बढ़ी हैं। अभी हाल में वे जम्मू में घुसपैठ करने में 
कामयाब रहे। उन्होंने केवल खुले बाजार में ही बम-विस्फोट नहीं किया, 
अपितु डिबीजनलै कमिश्नर और उपायुक्‍त के कार्यालयों में बम-विस्फोट की 
घटना इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। वास्तव में पूरी कश्मीर घाटी और कुछ 
सीमावर्ती जिलों को आतंकवादी तथा विघटनकारी निवारक अधिनियम के 
अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। भारत सरकार ने स्वयं ही यह स्वीकार 
किया है कि वहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करना अभी पूरी तरह से उचित 
नहीं होगा। ऐसी दशा में राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः लागू करना, जबकि एक 
ओर राष्ट्रविरोधी तत्त्वो को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जनता के मन 
में यह भावना पैदा की जा रही है कि सरकार का विचार उन्हीं लोगों को 
शासन में वापस लाने का है जिन्होंने पहले उसके विश्वास को धोखा दिया था 
और जो घाटी को वर्तमान स्थिति में ले आए थे इस समय उचित नहीं होगा। 

एक के बाद दूसरी राज्य सरकारें और केंद्रीय खुफिया एजेंसियाँ निश्चय ही 
सन्‌ 1984 से नियंत्रण-रेखा के पार से आनेवाले व्यक्तियों, हथियारों तथा 
गोली-बारूदों को रोकने में विफल रहे हैं। उन हथियारों की संख्या जो पकड़े 
गए हे और अथवा जहाँ पर वह छिपाए गए थे वहाँ से बरामद हुए हैं इस 
विफलता का सबूत है। किंतु श्री फारूख अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में भी 
बढ़ती हुई रूढ़िवादी, अलगाववादी तथा आतंकवादी जोखिम की ओर आँखें मूँद 
रखी थीं। इस स्थिति में उनके साथ चर्चा करना निश्चय ही एक गलत संदेश 


देना होगा। 


आतंकवाद से मुकाबला 
हम आतंकवाद से नहीं लड़ सकते हैं, खासतौर से उस वक्त, जब पाकिस्तान 


उसका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और वह धार्मिक भावनाओं को मेमने के 
चमड़े के दस्ताने पहनकर भड़का रहा है। इसके लिए एक सही दृष्टिकोण और 
निश्‍चित दिशा-निर्देश की आवश्यकता है। अभी हाल में दोनों सरकारों की सचिव 
स्तर की हुई इसलामाबाद की बैठक में पुनः संकेत मिला है कि पाकिस्तान 
भड़कानेवाली, विस्फोटक और प्रॉक्सी युद्ध की अपनी वर्तमान नीति पर चलते 
रहने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान जिस दूढ़ता, अध्यवसाय 
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और मनोवैज्ञानिक तनाव में और सबसे अधिक सहानूभतिपूर्ण समझबूझ से कार्य 
कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। दुर्भाग्यवश कुछ भारतीय लोग लगातार इस 
प्रकार की समझबूझ नहीं दिखा रहे हें। 

यह ध्यान देने की बात है कि वे लोग, जो नागरिक-स्वतंत्रता के लिए स्वतः 
नियुक्त अभिभावक बनते हैं, इसके लिए कोई भी बात नहीं करते और उनके द्वारा 
सैकड़ों हिंदू पुरुष, महिला तथा बच्चों की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। जो 
लगभग 2000 लोग आतंकवाद से भयभीत होकर अपने घर-संपत्ति को छोड़कर 
भाग खड़े हुए हैं और जो जम्मू, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शरण ले रहे हैं 
उनके लिए इनलोगों के पास कोई संवेदना नहीं है। यह निर्दयतापूर्ण उपेक्षा, उन 


असहाय अल्पसंख्यक लोगों के लिए इनकी अपने-आप बनाई स्वतंत्रता दल की 
वास्तविकता को कथा स्वयं ही कहती है। 


भाजपा की माँग 
अतः भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित माँग करती हे-- 
1. जब तक आतंकवाद रहता है, तब तक आतंकवादियों से कोई बातचीत 
नहीं की जानी चाहिए। 

- भारत-पाक सीमा को प्रभावशाली ढंग से सील कर देना चाहिए। 

- पाकिस्तान को नोटिस देना चाहिए कि वह इतने दिनों में अपने सभी 
आतंकवादी शिविरों को बंद कर दे या उन्हें नष्ट करने के लिए काररवाई 
को जाए। 

- आतंकवादियों के हाथों में जो भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद 
हैं उन्हें जब्त करने के लिए जोरदार तलाशी की काररवाई की जाए। 
5. घाटी में हिंदू सरकारी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा-व्यबस्था की 
जाए, अथवा उनको नियुक्ति जम्मू या लद्दाख में की जाए, यदि उनके 

पदों को 'स्थानीय' कहे जानेवाले लोगों के द्वारा भरा गया हो। 

6. पुंछ, राजौरी और डोडा क्षेत्रों में स्थिति को जहाँ पर आतंकवादी काररवाइयों 

को शुरुआत है, तत्परता से नियंत्रण में लाया जाए। 

- राज्य सरकार के कर्मचारियों की बफादारी और अनुशासन की जाँच-पड़ताल 
को जानी चाहिए। 

- राज्य की घाटी/केंद्रीय सरकार के द्वारा हमेशा जम्मू और लद्दाख की 
उपेक्षा की गई है। राज्य सरकार द्वारा विद्रोह शुरू होने के कारण जम्मू 
और लद्दाख में भी व्रिकास-कायों को पूरी तरह रोक दिया गया है। 
भारतीय जनता पार्टी माँग करती है कि जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में एक 


सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो वहाँ पर प्रांत के प्रशासन को बहाल 
कर सके और विकास-कार्य शुरू कर सके। 
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9. आवास-शरणार्थियों को भले ही केवल तंबू मिले, उसे मुहैया करवाना 
प्राथमिक कार्य है अगले कुछ महीनों में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए 
जम्मू के ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों नए नगरों जैसे कुड्ड, वटोट, समाशार और 
पटनीटॉप का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे की वे अपने संबंधियों 
के निकट रह सकें और उन्हें मैदानी क्षेत्रों को गरमी बरदाश्त न करनी 
पड़े। 

10. अरबों रुपए की हिंदुओं के मकानों, दुकानों और अन्य संपत्तियों की रक्षा 

की जानी चाहिए और उन्हें बढ़ रही लूटमार से बचाया जाए, तथा 

घाटी के सभी शरणार्थी विद्यार्थियों को उनके समकक्ष पाठ्यक्रमों में जम्मू, 
दिल्ली तथा देश के अन्य कॉलेजों में प्रवेश दिलाया जाए। 

अंत में भारतीय जनता पार्टी इस आशंका के साथ यह नोट करती है कि 
नई दिल्ली ने एमेनेस्टी इंटरनेशनल को भारत का दौरा करने की अनुमति दे दी 
है। एमेनेस्टी का राज्य आतंकवाद' को रोकने के लिए संदेहजनक रिकॉर्ड रहा है। 
हम हर प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध हैं। यदि एमेनेस्टी अपने को सरकार द्वारा 
की गई काररवाई तक सीमित रखेगी और आतंकवादियों के भय से आँखें मूँद लेगी 


तो वह अन्याय करेगी। 


11. 


[_] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मद्रास 21-23 जुलाई, 1990 


आंध्र प्रदेश में नक्सली खतरा 


अगस्त, 1989 तक नक्सलवादी पुलिस के साथ हारे हुए युद्ध लड़ रहे थे। 
उनके अनेक संगठन प्रभावहीन हो चुके थे। उनके सशक्त आंदोलनकारी महाराष्ट्र 
और उड़ीसा के जंगलों में पुलिस के कोप से बच निकलने के लिए भाग रहे थे। 
आत्मसमर्पण करनेवालों को संरक्षण देने तथा उनका पुनर्वास करने की एन.टी. 
आर. सरकार की नीति के कारण बिभिन्न स्तरों के लगभग 50 नक्सली सामान्य 
जीवन शुरू करने के लिए अपनी भूमिगत गतिविधियों से बाहर आ गए। 


कांग्रेस (आई) के साथ साँठ-गाँठ तथा नक्सलवादियों को ताजा 
रियायत 

ज्यों-ज्यो 1989 के चुनाव नजदीक आते गए, त्यों-त्यों परिदृश्य में बदलाव 
आना शुरू हो गया। नक्सलियों ने अचानक आक्रमण शुरू कर दिया उन लोगों 
ने पी.डी.पी. के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण शुरू कर दिया। ताकि 
पी.डी.पी. सरकार को झुकाया जा सके। कांग्रेस (आई) ने उग्रबाद की समस्या 
तथा लोगों के प्रतिनिधियों के अपहरण करने की समस्या पर चर्चा करने के लिए 
सभी दलों की बैठक का बहिष्कार करके एक विचित्र रुख अख्तियार कर लिया। 
तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चेन्ना रेड्डी के बारे में ऐसा माना जाता है 
कि उनका नक्सलियों विशेषकर श्री कुंडापलि सीमा रमैया के नेतृत्ववाले “पीपुल्स 
वार ग्रुप के साथ गुप्त समझौता था। श्री शशिधर रेड्डी (श्री चेन्ना रेड्डी के पुत्र) 
द्वारा दिए गए वक्तव्य, पी.डब्ल्यू.जी. के श्री सीता रमैया के चचेरे भाई के. चंद्र 
मौली रेड्डी की भूमिका और श्री सब्बीर एम.एल.ए. कुल्लारेडी की खुली 
स्वीकारोक्ति थी। यह स्पष्ट हो गया कि उसे नक्सली समर्थन के कारण विजय 
मिली थी। कांग्रेस (आई) और पी.डब्ल्यू.जी. के साथ साठ-गॉठ होने का सबूत 
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मिलता है। अक्तूबर, 1989 के बाद इस अपवित्र साँठ-गॉठ के कारण नक्सलियों 
को नया जीवन मिला, जिससे कि वे अपना गिरोह तैयार कर सकें, अपनी स्थिति 
मजबूत कर सकें और आतंक फैला सकें। 


कांग्रेस सरकार को समर्थन की नीति तथा नक्सलवाद का उभरना 
आंध्र प्रदेश में सत्ता में आने के बाद श्री चेन्ना रेड्डी नक्सली समस्या के बारे 
में नई नीति बना रहे हैं। इस नीति की मूलभूत विशेषता इस प्रकार है- 

1. नक्सली नेताओं के साथ बातचीत। 

2. विचाराधीन कैदियों की बिना शर्त रिहाई तथा निवारक कानूनों का प्रयोग 

नहीं करते हुए सद्भावनापूर्ण वातावरण का निर्माण करना। 

3. नक्सली अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस की पहल को रोकना। 

4. कुछ नक्सली नेताओं का तुष्टीकरण, जिसमें बीमार नक्सल नेता श्री 

सीता रमैया को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा एक प्रसिद्ध 
नक्सल कवि और कलाकार गदर को नोकरी देने का सरकार का प्रस्ताव 
शामिल है। 

इस प्रकार की नीतियों के परिणामस्वरूप नारकीय स्थिति पैदा होने लगी। 

(क) डॉ. चेन्ना रेड्डी ने एकपक्षीय रूप से सभी नक्सली विचाराधीन कैदियों 
को रिहा करने का आदेश दे दिया, जबकि कैबिनेट की उप-समिति 
विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा करने की प्रक्रिया में थी। 

(ख) उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियाँ 
निरोधक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। स्पेशल पुलिस फोर्स 
अर्थात्‌ ('ग्रेहाउंड्स), जिसकी स्थापना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा आतंकवाद 
को रोकने के लिए की गई थी, को समाप्त कर दिया गया। 

(घ) नक्सलियों को खुले तौर पर बैठकें और रैलियाँ आयोजित करने की 
अनुमति दी गई, जिनमें वे उत्तेजक भाषण देते थे तथा उच्च पुलिस 
अधिकारियों को जान से मारने की धमकियाँ देते थे। 

(ङ) नक्सलियों द्वारा आयोजित पीपुल्स कोर्ट (प्रजा न्यायालय) को कार्य 
करने की अनुमति दे दी गई। 

(च) सरकार ने वारंगल में नक्सलियों की रैली में खुले रूप से प्रस्तुत संकल्प 
कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार' पर चुप्पी साध रखी। 


नक्सलवाद का उभरना और उसको विनाशकारी विशेषताएँ 
श्री सीता रमैया के नेतृत्ववाला पीपुल्स वार ग्रुप, जिसे पी.डन्ल्यू.जी. कहा 
जाता है, सी.पी. ग्रुप (चंद्र पुल्लो रेड्डी) और पायला ग्रुप (पायला वासुदेव राव 
ग्रुप) नक्सलियों के तीन समूह हैं, जो आंध्र प्रदेश में सक्रिय हैं। सील रमैया के 
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नेतृत्ववाला पी.डब्ल्यू-जी. सबसे सक्रिय ग्रुप है। सरकार की नीति इन सभी गुटों 
को जिंदा रखने की हे, जिसका घातक प्रभाव इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक 
ताने-बाने पर पड़ा है। 
आतंकवादी संगठन का खुले तौर पर कार्य करना-सरकार की नई नीति 
के कारण पी.डब्ल्यू.जी. खुले तौर पर आतंकवादी विचारधारा का प्रचार कर रही 
है, धन ऐंठ रही है, केडर की सूची बना रही है, उन्हें शस्त्र प्रदान कर रही है, अपने 
लिए आधार तैयार कर रही है और वैधता प्राप्त कर रही है तथा समानांतर 
प्रशासन को स्थापना कर रही है। 
कानून को लागू करनेवाली पुलिस मूक दर्शक बन गई है। जिला प्रशासन 
और उसके विभिन्न अंग, राज्य प्रशासन और राज्य परिवहन, बिजली बोर्ड आदि 
उसकी विभिन्न सेवाएँ तथा अन्य अधिकारी तेलंगाना के विभिन्न भागों के 
नक्सलियों के मनमुताबिक कार्य कर रहे हैं। 
नक्सली करीम नगर, निजामाबाद, अलीदाबाद, वारंगल तथा मेडक जिलों में 
ए के 47 के साथ खुले रूप में सरकार के वास्तविक प्रतिनिधियों की भाँति घूमते 
रहते हैं। तेलंगाना के जिलों में उनका आदेश चलता है। अधिकारी से लेकर आम 
आदमी तक को उनका विरोध करने पर गोली से भून दिया जाता है और किसी 
भी संस्थान को जलाकर राख कर दिया जाता है। 
हाल ही में वे अपने कंधों पर ए के 47 बॉधकर रैलियाँ, सार्वजनिक बैठकें 
ओर प्रैस सम्मेलन करते रहे हैं। 
यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उन लोगों ने किसानों, व्यापारियों, डॉक्टरों आदि 
को धमकाकर 12 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। 
तेलंगाना जिले में संपूर्ण प्रशासन नक्सली घेरे के अंदर है। अधिकारियों के 
पास पी.डब्ल्यू.जी. के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 
यहाँ तक कि वे लोग नक्सलियों के लिए मंच खड़ा करते हैं, स्मारकों का निर्माण 


करते हैं, उन्हें जेरनेटर उपलब्ध कराते हें और प्रतिदिन के प्रशासन में नक्सलियों 
का सहयोग भी लेते हैं। 


लोकतंत्र खतरे में हे 


हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे का आधार, यानी लोगों के प्रतिनिधियों को उनके ही 
निर्वाचन-क्षेत्रों में बाधा पहुँचाई जाती है। ग्राम स्तर की राजनीतिक गतिविधियाँ 
समाप्त कर दी गई हैं। संसदू-सदस्य, विधायक और मंडल प्रचार परिषद्‌ के 
अध्यक्ष और ग्राम सरपंच उपर्युक्त क्षेत्रों में मुख्य ढंग से अपने कर्त्तव्य का निर्वहन 
नहीं कर पा रहे हें। राजनीतिक दलों को राज्य के इन भागों में सदस्यता नहीं प्रदान 
करने की चेतावनी दी जाती है। 


उनका विरोध करनेवालों का अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें धमकी दी 
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जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनको हत्या कर दी जाती है। 
उनके परिवार पर भी हमले होते हैं और अपनी माँगें पूरी करने के लिए सरकारी 
कर्मचारियों को बंधक बना देते हैं। 35 सरपंचों को पीटा जा चुका है, चार की 
हत्या की जा चुकी है। इस आतंक के शासन के कारण कई विधायक हैदराबाद 
में सुरक्षित महसूस करते हैं ओर कड़ी सुरक्षा के बीच केवल जिला मुख्यालय का 
दौरा करते हैं। मंडल प्रजा परिषद्‌ की बैठकें जिला मुख्यालयों में आयोजित की 
जाती हैं। 


आतंक का शासन 

वह सारा क्षेत्र कानूनविहीन हो चुका है और जनता को उसका खामियाजा 
भुगतना पड़ रहा है। विभिन्न नक्सली समूहों के बीच गुटबाजी की लड़ाई के कारण 
लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। निर्दोष लोगों पर हमले हो रहे हैं, 
महिलाओं को परेशान किया जाता है। बैंकों तथा सरकारी समितियों को लूटा जाता 
है और उन्हें जलाकर राख कर दिया जाता है। सरकारी कार्यालयों को नुकसान 
पहुँचाया जाता है और ग्रामीण सामाजिक राजनैतिक गतिविधियों को कुचल दिया 
जाता है। नक्सलियों के पास कोई मूल्य-प्रणाली नहीं हैं, न ही कोई नैतिक मानदंड 
हैं। इन सबके परिणामस्वरूप मानसिक क्लेश हो रहे हैं जो असहनीय हैं। 


बंदूक की नोक पर लोगों को बलपूर्वक रोकना 

बे लोग अपनी नीति के अनुसार राज्य को समाप्त कर देने के स्थान पर 
राज्य को भगा देने की नीति पर चल रहे हैं। सिविल प्रशासन उसका मूल आधार 
और न्यायापलिका उसकी आत्मा है। नक्सली अपने मुद्दों को निपटाने के लोगों 
को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नहीं जाने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें 
अपने प्रजा न्यायालय में बुला रहे हैं। पी.डब्ल्यू.जी. ने तेलंगाना क्षेत्र में प्रजा 
न्यायालय की स्थापना की है। दलाम सशस्त्र स्क्वाड ग्रामीणों को सम्मन जारी 
करता है, उनकी सुनवाई करता है और बंदूक कौ नोक पर निर्णय सुनाता है। 10 
एकड़ से अधिक भूमिवाले किसान को अपनी अतिरिक्त भूमि पी.डब्ल्यू.जी. द्वारा 
नामित व्यक्ति को देनी पड़ती है। तेलंगाना में 24 एकड़ भूमि जिसके पास है, 
उसके लिए भी दोनों वक्‍त भोजन जुटा पाना कठिन है। उनके निर्णय को चुनौती 
देनेवालों को नक्सलियों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। लोग डर के कारण 
उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं और भूमि की रजिस्ट्री कराकर पी.डब्ल्यू.जी. 


को सौंप रहे हैं। 


संकट 


मुख्यमंत्री का यह मानना है कि उग्रवादियों के साथ समर्पण और टकराव को 
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टालने की उनकी नीति का लाभ उन्हें मिल रहा है, जबकि नक्सलियों द्वारा अपने 
प्रभाव का विस्तार किया जा रहा है और वे लोग दंड प्रक्रिया से अपने को मुक्‍त 
कराने के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। टी.डी.पी. शासन के दौरान समर्पण 
करनेवाले बहुत सारे नक्सली फिर से भूमिगत हो गए हें। 
लोग उत्तेजित हैं। व्यापारी परेशान हैं, ग्राम प्रशासन नष्ट हो चुका है, पुलिस 
का आत्मबल कम हुआ है। कुछेक दुर्गम गाँवों को मुक्त कराया जा चुका है। 
नक्सली निर्बाध रूप से आतंक का शासन जारी रखे हुए हैं। विरोधी पार्टियाँ राज्य 
सरकार पर अपनी नीतियों को पलटने के लिए दबाव डाल रही हैं। इस बात की 
पूरी आशंका है कि यदि सभी संबद्ध पक्षों द्वारा तत्काल उपचारात्मक कदम नहीं 


उठाए गए तो यह राज्य भी जम्मू एवं कश्मीर की भाँति अनियंत्रित संकट से 
गुजरने लगेगा। 


क्या काररवाई को जानी चाहिए 

इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र को राज्य सरकार को 
निर्देश देना चाहिए कि बह कानून और व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दे। उसे राज्य 
सरकार को निर्दोष लोगों का अपहरण करने, प्रजा न्यायालय लगाने, जबरन धन 
वसूल करने और केंद्र द्वारा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए 
निर्देश जारी करना चाहिए। 

केद्र को नक्सली समस्याओं से प्रभावित राज्यों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और 
मध्य प्रदेश के बीच समन्वय करना चाहिए तथा उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों 
पर निगरानी रखनी चाहिए। केंद्रीय सरकार को इस खतरे से निपटने के लिए राज्य 
सरकारों के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। राज्य सरकार 
को आंध्र प्रदेश में हथियारों के प्रबाह को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। 


उपबंध 
1. नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 650 बसों को 

जला डाला। जली हुई बसों की कीमत 29 करोड़ 29 लाख रुपए आँकी 
गई है। इसके अतिरिक्त और 29 करोड 94 लाख रुपए का नुकसान 
पहुँचाया गया है। गत 6 महीने के दौरान 32 बसों को जलाया गया या 
क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 

. 1985 से 1989 के दौरान नक्सलियों ने 242 व्यक्तियों की हत्या कर दी। 

- नक्सलियों ने 1985-89 में 52 पुलिसकर्मियों को मार दिया। इस वर्ष 4 
पुलिसकर्मी मारे गए। 

- उग्रबादियों द्वारा 248 बार डकेतियाँ डाली गईं और हमले किए गए। 

- विगत छः महीनों में छः मुठभेड़ें हो चुकी हैं। 
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उपर्युक्त सूचना सरकार द्वारा मुहैया कराई गई । 


पी.डब्ल्यू.जी. कौ रणनीति 'सुधार-अभियान' 

श्री के. सीता रमैया द्वारा 1982 में 'सुधार-अभियान' के शीर्षक से तैयार कार्य 
योजना के अनुसार 4 राज्यों के क्षेत्रो को मिलाकर बनाए गए एक छापामार जोन 
को पाँच मंडलों में बाँटा गया है। 


मंडल जिले 

पूर्व कोरापुट, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापटनम, पूर्व 
गोदावरी 

बस्तर बालाघाट, रेडगाँव, बस्तर, खमाम, गरचिरोली, चंद्रपुर 


उत्तरी तेलंगाना श्वारांगल, करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद 
दक्षिणी तेलंगाना मेडक, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर 


इस दस्तावेज के अनुसार, इस छापामार जोन में कंबोडिया जैसी आकार, 
जनसंख्या, स्थलाकति में काफी समानताएँ हैं। दस्तावेज में छापामार-युद्ध करने के 
लिए जोन में विभाजित करने के लाभ को बताया गया है। 

1. इचापुरम से काकीनाडा तक के लिए सागर का मुहाना है, जिससे हथियारों 
की तस्करी करने में सुविधा होती है। एल.टी.टी.ए. ने रास्ता दिखा दिया 
है। 

2. जोन की बहुराज्यीय संरचना के कारण एक राज्य में काररबाई करके 
दूसरे राज्यों में घुसकर छिप जाने का लाभ है। इन वर्षों में आंध्र प्रदेश 
में काररवाई करके दलाम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आश्रय लेते रहे 
हैं। जब इन राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें होती हैं तो 
वर्तमान राजनीतिक वातावरण उनके लिए बहुत ही अनुकूल होता है, 
क्योंकि ऐसे में उनके बीच समन्वय लगभग समाप्त हो जाता है। 

3. यह पर्वतीय क्षेत्र हैं और बहुत हद तक दुर्गम हैं। उनमें रहनेवाले 
अधिकतर लोग आदिवासी हैं, जिन्हें सशस्त्र संघर्ष के लिए आसानी से 
तैयार किया जा सकता है। 

4. देश की दो जीवन-रेखाएँ, मद्रास-दिल्ली और मद्रास-कलकत्ता इस जोन 
से गुजरती है। इस जोन पर नियंत्रण का अर्थ है दक्षिण का से उत्तर से 
संपर्क काट देना तथा अर्थव्यवस्था को पंगु बना देना। 

दुर्गम गाँवों को मुक्त कराया जाएगा। फिर छोटे शहरों के निकट के गाँवों 

को नियंत्रित किया जाएगा। शहरों पर कब्जा करने के बाद नगरों पर घेरा डाला 
जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए छापामार डालान, जिनकी संख्या 25 है, प्रत्येक 
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मंडल में कार्य कर रहा है। सत्ता में चेन्ना रेड्डी के आने के बाद तेलंगाना और 


हैदराबाद के आसपास के पूरे क्षेत्र में दलामों की संख्या मुक्त कराने के कार्य में 
लगी हुई है। 


एल.टी.टी.ई. से हथियार और प्रशिक्षण 

पुलिस सूत्रों के अनुसार एल.टी.टी.ई. के करुणाकरण ग्रुप ने तमिलनाडु में 
एल.टी.टी.ई. को प्रशिक्षण दिए जाने के दौरान भारी मात्रा में हथियार जमा कर 
लिये जिनमें ए.के.47 राइफल, बारूद आदि शामिल हैं। ये हथियार पी.डब्ल्यू.जी 
के द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। जुलाई, 1989 में मुंबई में हुई आंध्र प्रदेश, मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक में इस गुप्त 
गतिविधि पर गौर किया गया। पुलिस प्रमुखों को इस बात के भी पर्याप्त प्रमाण 
मिले कि बहुत सारे नक्सलवादियों को एल.टी.टी.ई. द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा 
है। 

इंडियन एक्सप्रेस को 31 जुलाई, 1989 को आंध्र प्रदेश के गृहमंत्री ने बताया 
कि इस बात को दर्शाने के लिए प्रमाण मौजूद हैं कि खन्नापुर जनसंहार में एल. 
टी.टी.ई. से प्राप्त ए.के.47 राइफलों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने यह भी 
रहस्योद्घाटन किया कि ओत्कामन, मदुरै और बंगलौर में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई 
थीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार ने 27 जुलाई, 1988 को विधानसभा में 


यह स्वीकार किया था कि गरचिरोली और चाँदपुर में सक्रिय नक्सलियों को पंजाब 
के आतंकवादियों से हथियार मिल रहे हैं। 


OD 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


मद्रास 21 जुलाई, 1990 


कलकत्ता नगर निगम चुनाव 
पश्चिम बंगाल में 13 वर्षों की वामपंथी दलों की सरकार ने मार्क्सवाद के 
खोखलेपन की सचाई को उजागर कर दिया है मार्क्सवादियों के चालबाजी-भरे नारों 
और उनके शब्दजाल पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने पूरी तरह उजागर हो चुके 
हैं। उतना ही नहीं, सी.पी.आई.एम. के नेतृत्ववाली वामपंथी सरकार अच्छा शासन 
देने में विफल रही है, जिसका वादा उन्होंने किया था। इस सरकार ने भारत के 
इतिहास में अभूतपूर्व गतिरोध पैदा कर दिया। आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से विफल 
रही और उसके शासन में बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई (1977 में 17 लाख 
और 1989 में 48 लाख) । श्रमिकों की हड़ताल के कारण उद्योग बंद हुए और राज्य 
में एक तिहाई जूट मिलें बंद हो गई। बिजली की भारी कमी है (अधिस्थापित क्षमता 
का 35 प्रतिशत तक ही उस क्षेत्र में औसत उत्पादन हो रहा है, जो देश में सबसे कम 
है)। इन सबके कारण वामपंथी सरकार की क्षमता के बारे में लोग बुरी तरह से 
दिग्भ्रमित हो चुके हें । सी.पी. आई.एम. द्वारा अपने लाभ के लिए बर्गा अभियान जैसे 
भूमि-सुधार के उपायों के निराशाजनक प्रयोग के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट 
हो गई है, जिसमें कृषि-उत्पांदन में भारी कमी आई है। प्रशासन पर पूरा नियंत्रण 
स्थापित करने के उत्साह के कारण सी.पी.आई.एम: पुलिस प्रशासन, शिक्षा और 
अनुसंधानों का संगठित तरीके से राजनीतिकरण करता रहा है। इन क्षेत्रों में सभी 
प्रकार के विरोध को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। विभिन्न स्तरों 
पर भ्रष्टाचार को न सिर्फ बरदाश्त किया जा रहा है, बल्कि कई मामलों में इसे बढ़ावा 
भी दिया जा रहा है। इस प्रकार के वातावरण में जैसा हमेशा होता हे, समाज-विरोधी 
तत्त्वों को सत्ताधारी दल द्वारा संरक्षण.दिया जाता है, क्योंकि वे लोकशासक दल के 
हाथ में दल के भीतर और बाहर विरोध के स्वर को दबाने के लिए प्रमुख साधन 
बन चुके होते हैं। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारियों की समन्वय समिति, जिसे 
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वामपंथी सरकार द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, इस सहायता से 1978 से 
मतदाता-सूचियों में हेराफेरी करती रही है। उस समिति ने 1977 के बाद से चुनावों 
में हमेशा ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी.पी.आई.एम. द्वारा किसी भी विपक्षी 
गतिविधियों को जबरन दबाने के लिए समाज-विरोधी तत्त्वो और पुलिस का 
निर्ममतापूर्वक उपयोग किया जाता रहा है। उसके बदले में दोनों को ही तस्करी, 
डकैती आदि करने तथा महिलाओं, हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े 
समुदायों पर अत्याचार करने की खुली छूट दी जाती रही। राज्य के सभी पुलिस थानों 
में तथाकथित नागरिक समितियाँ गठित की गई हैं। इन समितियों में सी.पी. आई.एम. 
के लोगों को भर दिया गया है। ये लोग पुलिस को आदेश देते हैं और उन्हें कानून 
तथा व्यवस्था की कीमत पर भी पार्टी के हित में काररवाई करने के लिए बाध्य किया 
जाता है। 
इस प्रकार राजनीतिक विरोधियों को उपकृत पुलिस तथा सी.पी.आई.एम. के 
समाज-विरोधी तत्त्वों की संयुक्त काररवाइयों से दबाया जाता रहा है। इन सबके 
परिणाम सामने आते हैं। राज्य में डकैतियाँ और आपराधिक गतिविधियाँ चिंताजनक 
रूप से बढ़ रही हैं। सी.पी.आई.एम. के नेता और अन्य फ्रंटों के नेता भी इस 
तथ्य को स्वीकार करते हैं। समाज विरोधी तत्त्व इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि 
उन लोगों ने गत 31 मई को 3 महिलाओं पर हमला करने का दुस्साहस किया। 
उनमें से दो महिलाएँ राज्य सरकार की अधिकारी हैं। तीसरी यूनिसेफ की 
एक्जीक्यूटिव हैं। उनके ड्राइवर (सरकारी कर्मचारी) ने कलकत्ता के वार्ड-संख्या 
108 के अधीन बैंटाला में शाम के सात बजे निर्मम तरीके से उन सब महिलाओं 
को निर्वस्त्र कर दिया। ऐसा संदेह है कि उनमें से एक के साथ बलात्कार भी किया 
गया। वे तीनों औरतें बसावा से ड्यूटो करके लौट रही थीं। ड्राइवर अबानी नैयर 
और एक अधिकारी अनीता दीवान को मार डाला गया और अन्य लोगों को 
सौभाग्यबश बचा लिया गया। यह घटना हजारों लोगों के सामने घटी, लेकिन उनमें 
से कोई विरोध करने का साहस नहीं कर पाया क्योंकि आक्रमणकारी खतरनाक 
अपराधी थे जिनके संबंध सत्ताधारी दल के साथ थे। ऐसा लगता है कि अनीता 
दीवान उस क्षेत्र में सरकारी दवाओं के गायब हो जाने के रहस्य को उजागर करने 
की कोशिश कर रही थीं और उनपर तथा शेष लोगों पर हमला करने के पीछे 
वही मंशा हो सकती है। उसके बाद सत्ताधारी दल के नेताओं तथा पुलिस द्वारा 
की गई प्रतिक्रिया से भारी संदेह पैदा हो गया है कि प्राधिकारीगण कुछ लोगों को 
बचाने तथा लोगों की नजर से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह 
आश्चर्यजनक है कि आज तक संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा 
सका हे और पहले गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत पर पहले ही छोड़ा जा 
चुका है। यह घटना सिद्ध कर चुकी है कि सी.पी.आई.एम. से जुड़े समाज-विरोधी 
तत्त्व कुछ भी करके छूट सकते हैं। इतना ही नहीं सी.पी-आई.एम. का इन तत्त्वों 
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पर कोई नियंत्रण नहीं है। पार्टी या पुलिस उन लोगों को पकड़ने का साहस नहीं 
कर पाती, क्योंकि वे लोग बोट बटोरने के प्रमुख साधन हैं। 
इस घटना के तुरंत बाद दूसरी खबर आई कि हुगली (सिंगूर पुलिस थाना) 
में दो महिलाओं का बलात्कार किया गया। इन घटनाओं को दर्ज करने में पश्चिम 
बंगाल सरकार द्वारा दिखाई जानेबाली उदासीनता तथा चिकित्सा-परीक्षण में किए 
गए अनावश्यक विलंब इस तथ्य को दर्शाने के लिए आँखें खोलनेवाले हैं। सी. 
पी.आई.एम. पुलिसकर्मियों को शह देती है जो राज्य में कुछ ले करने के लिए 
स्वतंत्र हैं। सरकार उन लोगों के विरुद्ध तब तक काररवाई नहीं करेगी जब तक 
वे लोग वामपंथी दलों, विशेष कर सी.पी. आई.एम. के लिए वोट बटोरने के काम 
में उपयोगी हैं। 
इस प्रतिवेदन को लिखे जाने (19.7.90) तक राज्य यह जानकर स्तब्ध रह गया 
कि विराटी, जो कलकत्ता का एक उपनगर हे, में 9 महिलाओं के साथ, जो बँगलादेश 
के विस्थापित शरणार्थी परिवारों की स्थानीय लोगों, जो सी.पी.आई.एम. के मजदूर 
संघ के सदस्य हें और उनमें से एक स्थानीय नेता भी हे, द्वारा सामूहिक बलात्कार 
किया गया। 18 जुलाई को सैकड़ों पुरुष और महिलाओं के सामने कुछ कमसिन 
लड़कियों को नंगा घुमाया गया। किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, 
क्योंकि वे सभी सी.पी. आई.एम. के आदमी थे। बे समाज-विरोधी तत्त्व शेंटियो में, 
जहाँ शरणार्थी रहते हैं, अवैध शराब का ठेका चलाते हैं। पुलिस स्पष्ट कारणों से 
उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से इनकार कर देती है। अद्यतन रिपोर्ट यह दर्शाती 
है कि सी.पी.आई.एम. के स्थानीय केडर रिपोर्टरों को शरणार्थियों से, जो इस घिनौने 
अपराध के चश्मदीद गवाह हैं, बात करने से रोक सकते हैं। पीड़ितों और उनके 
परिवारों को सी.पी. आई.एम. नेताओं को छोड़कर किसी से भी बात नहीं करने की 
धमको दी जाती है। पश्चिम बंगाल राज्य में जंगल राज कायम हो गया है। 
पश्चिम बंगाल के लोग कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा 
प्राधिकारियों द्वारा अपराधियों को खुले तोर पर संरक्षण दिए जाने को लेकर नाराज 
हैं। सी.पी.आई.एम. द्वारा राजनीति के अपराधीकरण के कारण विगत पाँच वर्षों 
में बहुत सारी हुई रहस्यमय हत्याओं के मामलों को नहीं सुलझाया जाएगा। सी. 
पी. आई.एम. के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आगजनी, लूट और गैर सी.पी. 
आई.एम. राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारा जाना तथा सभी स्तरों पर बड़े पैमाने 
पर व्याप्त भ्रष्टाचार और राज्य के आर्थिक दीवालियापन के स्पष्ट प्रभाव विगत 
27 मई को हुए नगर निगम के चुनाव में परिलक्षित हुए हैं। एक नई ताकत भाजपा 
ने 841 (चार साल पहले सिफ 160) उम्मीदवार खड़े किए और 7-8 प्रतिशत बोट 
प्राप्त किए। बहुत सारे लोगों के अटकलों के विपरीत भाजपा ने कांग्रेस-विरोधी 
और राज्य में सी.पी. आई.एम. के प्रदर्शन से निराश वामपंथी बोट बैंक में सेध 
लगाई है। उसके फलस्वरूप कांग्रेस वामपंथी दलों से नगर निगम की कुछ सीटें 
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छीनने में सफल हुई हे हालाँकि सी.पी. आई.एम. द्वारा बड़े पैमाने पर चुनाव में 
धांधली की गई थी ओर लोगों को डराया-धमकाया गया था। बोलपुर, गोरगंगा और 
रानाघाट नगर निगम कुछ ऐसी सीटें थीं जिन्हें कांग्रेस वामपंथी दलों से छीन सकी 
है, जबकि राज्य में कांग्रेस-विरोधी लहर व्याप्त थी तथा पार्टी में आंतरिक संघर्ष 
चल रहा था। 
इसने सी.पी.आई.एम. के लिए खतरे का संकेत दे दिया है। पार्टी को डर है 
कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो वामपंथी दल कलकत्ता नगर निगम के चुनाव 
हार जाएँगे, जिसपर गत पाँच वर्षा से उन्हें थोड़ा हलका बहुमत प्राप्त होता रहा है। 
दूसरी आशंका यह भी थी कि कलकत्ता नगर निगम का भ्रष्टाचार का बड़ा ही 
कुख्यात रिकॉर्ड रहा है। गत पाँच वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार का खुला खेल चलता 
रहा है। बह भी इतना अधिक कि कलकत्ता नगर निगम के मेयर ने हाल ही में 
बक्तव्य दिया है कि निगम में भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। निजी 
डिवेलपर्स और निवेशकों को पार्क और बाजार सौदेबाजी करके बेच दिए गए। 
रौडन स्कवायर घोटाले, सत्यनारायण पार्क घोटाले के विरोध में बी.जे.पी. और 
कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया था। कलकत्ता के मेयर के विरुद्ध अपनी 
सार्वजनिक आलोचना में सी.पी. आई.एम. नेता श्री बिमान बोस द्वारा न्यू मार्केट 
स्टॉक के आवंटन घोटाले का उजागर किया गया। नियमित अंतराल पर बहुमंजिली. 
इमारतें ताश के पत्तों के समान नीचे गिर रही हैं। इन भवनों के निर्माता अभी भी 
खुले आम घूम रहे हैं। उनकी सी.पी.आई.एम. नेताओं के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस 
अधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ है। यदि चुनाव निष्पक्ष होने दिया जाए तो निश्चय 
ही सी.पी.आई.एम. की कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में हार होगी ही। 
इसलिए व्यापक पैरामीटरों के साथ एक योजना तैयार की गई। बड़ी मेहनत 
से विवरण तैयार किए गए। मतदाता सूची में हेराफेरी की गई। वह सब पर्याप्त 
सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए चुनाव-पूर्व के दिनों में बड़े पैमाने पर लोगों को धमकाया 
गया। गरिया, जादवपुर, बिहाला, टोलीगंज, तिजाला, टांगडा, बेलियाघाट, मानिकटा, 
डमडम और गार्ड रीच में बड़े पैमाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया 
धमकाया गया था। उनमें से कई को चुनाव से दो दिन पूर्ब झूठे मामलों में गिरफ्तार 
कर दिया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी। लेकिन उन्हें 
लोगों का समर्थन प्राप्त था। इसलिए इन क्षेत्रों में लोगों को आतंकित किया गया। 
सी.पी. आई.एम. कार्यकर्ता इन क्षेत्रों में, विशेषकर गंदी बस्तियों में, घूम-घूमकर 
बस्ती में रहनेवालों को 17 तारीख को बोट डालने को कह रहे थे। चुनाब से दो 
दिन पहले सी.पी-आई.एम. ने आसपास के जिलों से अपने ऐक्शन स्क्वाड को 
बुलाना शुरू कर दिया था। ये लोग सी.पी. आई.एम. ब्रांड के समाज-विरोधी तत्त्व 
हैं। प्रत्येक वार्ड में ऐसे कम-से-कम 100 गुंडे घूम रहे थे। प्रत्येक के पास 
खतरनाक हथियार थे। चे लोग 24 परगना, उत्तरी हावड़ा, हुगली, वर्धमान और 24 
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परगना दक्षिण के औद्योगिक क्षेत्रों से आए थे। सी.पी. आई.एम. के कम प्रभाववाले 
क्षेत्रों (गरिया, बेहाला, जादवपुर, कसवा, तौलीगंज, तिजाला, टांगला, तेलिया घाट, 
डमडम) के 40 वार्डो में इन समाज-विरोधी तत्त्वों ने सवेरे से घूमना शुरू कर दिया 
था, ताकि मतदाताओं को भगाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप सच्चे मतदाता 
बोट डालने नहीं आए। चूँकि बहुत सारे कांग्रेसियों को पुलिस द्वारा एहतिहाती उपाय 
के तौर पर गिरफ्तार कर दिया गया था इसलिए उस दिन सी.पी.आई.एम. के लोगों 
की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक थी। उसी समय सी.पी. आई.एम. द्वारा जाली 
बोट डालना शुरू कर दिया गया। इसीलिए इन क्षेत्रों में चुनाव के पैटर्न यह दर्शाते 
हैं कि दस बजे सुबह तक केवल 15 प्रतिशत वोट डाले गए थे जबकि 10 और 
। बजे के बीच अगले 35 प्रतिशत बोट पड़ चुके थे। बहुत सारे क्षेत्रों में सी.पी. 
आई. कैडरों को चुनाव बूथों के आसपास कैलकुलेटर लेकर वोटों की गणना 
उनसे करते देखा गया था ताकि विनिर्दिष्ट सीमा में कुल वोट के प्रतिशत को रखा 
जा सके। जहाँ भी चुनाव-अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे थे, उन लोगों को 
रास्ते पर लाने के लिए डराया-धमकाया गया। 
मध्य कलकत्ता दक्षिण कलकत्ता के भागों और जोरासांको, जोराबगान और 
कोशिपुर इस स्थिति जहाँ इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त संख्या में 
भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे, में भारी हिंसा का सहारा लिया गया। कुछ क्षेत्रं 
में कांग्रेस ने भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए सी.पी. आई.एम. के साथ 
हाथ मिला लिया। यहाँ यह स्मरण रखना तर्कसंगत है कि फरवरी, 1987 में कांग्रेस 
के 11 पार्षदों ने सी.पी.आई.एम. के मेयर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध 
क्रॉस मतदान किया था और सी.पी.आई.एम. को निगम में कब्जा जमाए रखने में 
मदद की थी। सी.पी. आई.एम. द्वारा इन 11 पार्षदों को पुरस्कृत किया गया और 
उनकी जीत सुनिश्चित कर दी गई। ऐसे इन सभी स्थानों पर कांग्रेस और भाजपा 
के बीच अंतिम दिन तक टक्कर थी। चुनाव के दिन भी सी.पी.आई.एम. और 
कांग्रेस-दोनों ने मिलकर भाजपा पर हमले शुरू कर दिए। पार्षद शांति लाल जैन 
के घर पर बमबारी की गई। वार्ड-संख्या 6, 22, 23, 39, 41, 42, 63, 70, 86, 
और 87 में दोनों ही पार्षदों ने भाजपा पर हमले किए। दक्षिण कलकत्ता, 
मानिकतल्ला, ठाकुरगाची और अलीपुर बहुमंजिली इमारतों में रहनेवाले संपन्न 
मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने घर से निकलने नहीं दिया जाता है। 
इन घरों के गेटों को बंदकर दिया गया था और दो-तीन सी.पी. आई.एम. केडर 
को हथियार देकर बाहर खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई बाहर निकलकर वोट 
डालने का साहस न कर सके। इस दिन भाजपा के उम्मीदवार के साथ सी.पी. आई. 
एम. के प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अजय देव द्वारा मारपीट की गई। भाजपा के अन्य 
उम्मीदवार सुधीर साधु खान और उनकी पत्नी को पोलिंग बूथ से बाहर निकाल 
दिया गया और उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। भाजपा के उम्मीदवार फतेह चंद 
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को कार को सी.पी.आई.एम. के गुंडों ने जला दिया। भाजपा के अन्य उम्मीदवार 
मयंक घोष के घर पर बम फेंका गया, जिससे उनके बूढ़े पिता घायल हो गए। मध्य 
कलकत्ता और उत्तरी कलकत्ता में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तीन वाडों में कुछ 
हद तक इन हमलों का प्रतिरोध किया है। उनमें से दो वाडों में भाजपा के उम्मीदवार 
जीते और तीसरे उम्मीदवार (श्याम सुंदर गोयनका) 50 बोट से हार गए। 
कुछ वार्डो में जहाँ कांग्रेस ने पर्याप्त संख्या जुटा रखी थी, वहाँ घमासान टक्कर 
हुई । सैकड़ों बम फेंके गए, रिवॉल्वरों और अन्य आग्नेयास्त्रों का जमकर प्रयोग किया 
गया। मुच्चिपारा, जोरासांको, विद्यासागर और बड़ा बाजार के क्षेत्रों में जहाँ आम 
मतदाताओं ने पोलिंग बूथ तक आने की हिम्मत दिखाई, वहाँ सी.पी.आई.एम. और 
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारी संख्या में उपस्थित देखा। वे लोग मुक्‍त भाव से 
जाली चोट डाल रहे थे तथा पुलिस और चुनाव अधिकारी दूसरी तरफ देख रहे थे। 
इस प्रकार 1990 के कलकत्ता नगर निगम के चुनाव में बड़े ही उन्मुक्त और गुपचुप 
ढंग से हेरा-फेरी की गई । सत्ताधारी दल द्वारा हिंसा और आतंक का बर्बर तांडव मचाया 
गया। जहाँ चुनाव में धांधली करने के लिए शारीरिक हिंसा करने की जरूरत थी, वहाँ 
दुर्दात अपराधियों को खुले छोड़ दिया गया था। उन्होंने लोगों के मन में डर फैला 
दिया, जिससे उनका अभिप्राय पूरा हो गया। 
मीडिया ने इन सभी चीजों के बारे में खबर दी थी और खुलकर चुनाव 
धांधली की निंदा की थी। पुलिस के सामने चुनाव के दिन काम करनेवाले 
अपराधियों को तसवीरें राज्य के सभी दैनिक समाचार-पत्रों में छपी थीं। कुछ 
रिपोर्टरों और कैमरामैनों को तब मारा-पीटा गया जब वे इन कृत्यों को रिकॉर्ड 
करने की कोशिश कर रहे थे। 
मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया 
कि इस चुनाव के दिन गड़बड़ी पैदा करनेवाले कांग्रेस के आदमी थी। मेयर ने यह 
कहकर इन चीजों को न्यायोचित ठहराने की कोशिश की कि बूथ पर जाम लगना 
आदि आम बात है और ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव के बाद किए गए 
सर्वेक्षण यह दर्शाते हैं कि सभी क्षेत्रों में हजारों लोग अपना बोट नहीं डाल पाए, 
क्योंकि उनके बोट जाली मतदाताओं द्वारा पहले ही डाल दिए गए थे। कई लोग 
लंबे समय तक कतार में प्रतीक्षा करने के बाद भी बूथ पर जाम रहने के कारण 
मतदान नहीं कर सके। उनमें से कई लोग सी.पी. आई.एम. के समर्थक भी थे। 
यह इस बात को दर्शाता है कि सी.पी.आई.एम. के नेता अपने ही मतदाताओं पर 
विश्वास नहीं कर रहे थे, क्‍योंकि बे लोग अपने में व्याप्त दोष से डरे हुए थे। यह 
इस बात का सूचक है कि तथाकथित 'लोगों की पार्टी' अपने ही 'लोगों' से कितनी 
दूर चली गई है। 
सभी स्रोतों से प्राप्त सूचना से एक बात तो स्पष्ट है कि कलकत्ता में 17 जून 
को चुनाव की प्रक्रिया निश्चित रूप से पुलिस और सरकारी अधिकारियों के द्वारा 
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नियंत्रित नहीं की जा रही थी। उसे अपराधियों के हाथ में दे दिया गया था, जिनके 
पास सरकार ने अपने सारे मूल्य और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को गिरवी रख दिया है। 
इस दिन हथियार का शासन था। 17 जून के चुनाव से एक सबक तो सीखा जा चुका 
है कि भविष्य में जब तक कुछ तात्कालिक गंभीर काररवाई नहीं की जाती है तो 
पश्चिम बंगाल में होनेवाले सभी चुनाव ऐसे ही अपराधियों के हाथों संचालित होंगे, 
कानून और व्यवस्था के पदाधिकारियों द्वारा नहीं। अब से हथियार चमकाते हुए दृश्य 
आम होंगे। इस प्रकार के परिदृश्य में कोई भी शांतिप्रिय नागरिक बाहर निकलने तथा 
अपने मताधिकार का प्रयोग करने का साहस नहीं करेगा। प्रत्येक नागरिक अपने 
मताधिकार का प्रयोग कर सके, यह सुनिश्चित करने की प्रारंभिक ड्यूटी निभाने में 
क्या श्री ज्योति बसु विफल नहीं रहे हैं? क्या चुनाव के दिन कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने की ड्यूटी निभाने में गृहमंत्री विफल नहीं रहे हैं? चूँकि प्रतिरोध करने 
के लिए लोगों के पास पर्याप्त ताकत मौजूद नहीं थी, इसलिए मेहम जैसी त्रासदी वहाँ 
दोहराई नहीं गई। बूथ को जाम करने, बूथ पर जबरन कब्जा करने, लोगों को डराने, 
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने, सभी मामलों में कलकत्ता ने मेहम की बराबरी 
कर ली है। मेहम जो कि लोगों की सतर्क निगाहों से काफी दूर था, ने भी लोकतंत्र 
पर शर्मनाक हमला नहीं झेला और सभी सही सोचवाले व्यक्ति चौटाला को बाहर 
का रास्ता दिखाने में सहमत थे। कलकत्ता के नारे में क्या होगा कि जहाँ विश्व की 
आँखों के सामने ऐसी घटना हुई है। यहाँ लोकतंत्र बुरी तरह से दबाया गया और 
मार्क्सवादियों तथा उनके सर्वहारा गुंडों ने इस शहर की शताब्दी के वर्ष में यहाँ की 
संस्कृति के साथ बलात्कार किया। ; 
इस प्रकार की गड़बड़ी की कई घटनाएँ हुई। कई वाडों में मतगणना महज 
मजाक थी, क्योंकि पोलिंग सह गणना एजेंटों को पहले ही भगा दिया गया। यह 
कोई नहीं जानता कि कितनी हेराफेरी की गई लेकिन निश्चय ही उस बारे में 
अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा ने 141 में से 118 वार्डो में चुनाव लड़ा 
था, जबकि पाँच वर्ष पहले 31 वाडों में चुनाव लड़ा था। परिणाम दर्शाते हैं कि 
पूर्वी कलकत्ता में भाजपा को पाँच प्रतिशत बोट मिले हैं, जबकि गत लोकसभा 
के चुनावों में उसे दो प्रतिशत कम वोट मिले थे और 1985 में हुए नगर निगम 
के चुनावों में 46 प्रतिशत मत पड़े थे। उत्तरी पश्चिम कलकत्ता में भाजपा को 
लगभग 7 प्रतिशत चोट मिले हैं। यह आंकड़ा विगत नवंबर के ऑकड़े से बहुत 
भिन्न नहीं है। लेकिन दक्षिण कलकत्ता, जिसमें गत लोकसभा-चुनाव में भाजपा 
के पक्ष में 1.3 प्रतिशत मत पड़े थे, में इस बार थोड़ा सा सुधार दिख रहा है और 
सभी प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद नगर निगम के चुनाव में दक्षिण कलकत्ता में 
भाजपा को लगभग 6 प्रतिशत बोट मिले हैं। 
बंगाल राज्य भाजपा समिति की ओर से यह रिपोर्ट संकलित की गई। 
OD 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 17 अक्तूबर, 1990 


रामजन्म-भूमि 


रथयात्रा के विरुद्ध निंदात्मक अभियान 


राम-रथयात्रा को महान सफलता प्राप्त हो रही है। सोमनाथ से दिल्ली तक 
की राम-रथयात्रा का स्वागत सभी जातियों एवं समुदायों के लाखों लोगों ने वास्तव 
में उत्साहपूर्वक किया है। यह राष्ट्रीय एकता का महान कार्य है। कोई भी सरकार, 
जिसकी दिलचस्पी राष्ट्रीय एकता में होती बह इसका स्वागत करती ही। कितु 
सरकार ने यात्रा के विरुद्ध लगातार निंदात्मक रवैया अपनाया और उत्तर प्रदेश के 
हजारों लोगों को बंदी बनाया, जिनमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भारतीय जनता 
पार्टी के नेता श्री कल्याण सिंह, बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंहजी, उत्तर प्रदेश के माननीय 
संघचालक (सेवा निवृत्त न्यायाधीश) देवकी नंदन अग्रवाल शामिल हैं। 

हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि हमें इससे धक्का लगा हे। इस सरकार 
का कार्य-निष्पादन पूरी तरह से निराशाजनक हे। 

देश ने जनता दल सरकार का स्वागत किया था और भारतीय जनता पार्टी 
ने बहुत आशाओं के साथ इसका समर्थन किया था, किंतु ये सभी प्रत्याशाएँ मिथ्या 
साबित हुइं। 

राजीव सरकार ने पंजाब और कश्मीर मसलों को गड़बड़ कर दिया था, कितु 
बी.पी. सिंह सरकार ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। सबसे 'बड़ी चिंता की बात 
यह है कि असम और आंध्र प्रदेश में आतंकवाद का संकट कई गुना बढ़ गया है। 


धन्य हे सरकार, जिसकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण महँगाई आकाश 
को छूने लगी है और लाखों लोगों का जीबन दूभर हो गया हे। 
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मंडल रिपोर्ट का राजनीतीकरण 

भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गो के 
आरक्षण के पक्ष में रही है, तथापि सरकार ने जिस प्रकार से मंडल आयोग कौ 
रिपोर्ट अपने समर्थक दलों से बिना परामर्श किए और बिना किसी आर्थिक आधार 
पर संशोधित किए घोषित की, यह पूरी तरह से गलत था। यह निर्णय पिछड़े वर्गों 
की किसी चिंता के कारण नहीं, अपितु राजनीतिक स्वार्थ के कारण था। सरकार 
का निर्णय समाज को केवल विभाजन और उपविभाजन की ओर ले जा सकता 
है। इसके फलस्वरूप शांतिभंग की गंभीर गड़बड़ी ही नहीं हुई अपितु इससे बहुत 
अधिक धन-जन की भी क्षति हुई है जिसके साथ ही हमारे कुछ युवाओं ने 
आत्मदाह तक किया है। 

राम-जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मसजिद का मसला काफी लंबे अर्से से 
लटका पड़ा है। जनता चाहती है कि अयोध्या का वह स्थल वापस मिले, जिससे 
मंदिर को अपवित्र किए जाने का और मसजिद के रूप में परिवर्तित किए जाने 
का पुराना दुःखद प्रकरण बंद हो सके। यह सांप्रदायिक मामला नहीं है। इससे 
राष्ट्रीय मेल-मिलाप बढ़ेगा, किंतु इस मामले को सार्थक रूप में देखने की बजाय 
सरकार ने इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया। शासक दल के कुछ नेताओं ने सांप्रदायिक 
भावनाओं को उभारा, जिसके फलस्वरूप भीषण दंगे हुए। 


हिंदुओं की भावनाओं का आदर किया जाए 

भारतीय जनता पार्टी का मत है कि हिंदू भावनाओं को केवल तभी संतुष्ट 
किया जा सकता हे जब राम-जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण किया जाए। बाबर 
के द्वारा बनाई गई मसजिद सन्‌ 1936 में त्याग दी गई थी। 54 वर्षों से इस स्थान 
पर कोई नमाज अदा नहीं की जा रही है। सन्‌ 1949 से इस स्थान पर पूजा और 
परिक्रमा नियमित रूप से चल रही है। वास्तव में विवाद मंदिर और गैर-मसजिद 
के बीच है। फिर भी मुसलिम भावनाओं का सम्मान करते हुए विश्व हिंदू परिषद्‌ 
ने मसजिद ढाँचे को अन्यत्र स्थापित करने की पेशकश की थी। 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार से आग्रह करती 
है कि वह जनता की भावनाओं का आदर करे और राम-जन्मभूमि पर एक मंदिर 
के निर्माण की अनुमति दे। कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार को चेतावनी देती है कि 
यदि वह ऐसा नहीं करती है या रथयात्रा, जो इस भावना का एक प्रतीक हे, में 
व्यवधान डालती है तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार से अपना समर्थन वापस 


ले लेने के लिए बाध्य होगी । 
|| 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 273 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 9-10 नवंबर, 1990 


राजनीतिक स्थिति 


रथयात्रा के विरुद्ध राज्य का आतंक 


भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय 
सरकार से आग्रह किया था कि वह देश को बहुसंख्यक जनता की भावनाओं का 
आदर करे और राम-जन्मभूमि पर श्रीराम-मंदिर बनने दे। लोग सदियों से इस भव्य 
मंदिर के निर्माण कौ आकांक्षा संजोए चले आए हैं। इसलिए सरकार वैसा ही 
सकारात्मक रूख अपनाए, जैसा सोमनाथ मंदिर के संबंध में नेहरू सरकार ने 
अपनाया था। 

इस समस्या के संबंध में अपने दृष्टिकोण के प्रति राष्ट्रीय समर्थन जुटाने तथा 
छद्म धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकवाद को बेनकाब करने के उद्देश्य से 
भाजपा के अध्यक्ष ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम-रथयात्रा का बीड़ा 
उठाया। इस यात्रा के कारण जनता में अभूतपूर्व जागरण एवं ऐक्य-बोध की सृष्टि 
हुई। लाखों महिलाओं और पुरुषों ने जिनमें सभी जातियों और वर्गों के बच्चे, बूढ़े, 
जवान आदि शामिल थे इसका हार्दिक समर्थन किया। इसके द्वारा नया इतिहास रचा 
गया। परंतु सत्ता पर हावी संकीर्ण व्यक्तियों ने इसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण के प्रमाण 
के रूप में स्वीकार करने की बजाय इसे चुनावी चश्मे से देखा और अपने लिए 
इसे खतरा माना। इसीलिए उन्होंने श्री आडवाणी को गिरफ्तार किया और राम-रथ 
को जब्त कर लिया। इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उसी दिन स्वप्रेरणा से लोगों ने 
बंद आयोजित किए और दूसरे दिन निर्धारित तौर पर भारत बंद हुआ। देशवासियों 
को सांस्कृतिक गरिमा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के संयम के कारण ही 
जन-भावनाओं को रौंदे जाने के बाबजूद व्यापक हिंसा नहीं हुई। 
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मूलभूत अधिकारो का हनन 
दूसरी ओर कानूनों और सार्वजनिक मान्यताओं की अवहेलना का सिलसिला 
बरकरार रहा। प्रधानमंत्री ने अधूरा, त्रुटिपूर्ण और जल्दबाजी-भरा एक अध्यादेश 
जारी किया, और उसे भी अपने सांप्रदायिक दोस्तों के दबाव में वापस ले लिया। 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दमन और आतंक का नया रिकॉर्ड कायम किया। एक 
लाख से अधिक लोगों को बंदी बनाया गया। सड़क, रेल, नदी-मार्ग, यहाँ तक कि 
वायु-मार्ग के द्वारा भी आवागमन को ठप कर दिया गया, जिससे लोगों को अपार 
कष्ट हुआ। संवैधानिक और कानूनी मान्यताओं को ताक पर रखकर वाणी, धर्म, 
संगठन स्वतंत्रता, आवागमन आदि की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों को कुचल 
डाला गया। तीर्थ-यात्रियों की पूजा, परिक्रमा और अखंड पाठ करने के अधिकारों 
को भी छीन कर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय के निर्णयो की अवमानना 
की गई। शिलान्यास-स्थल की छतरी को हटाकर धार्मिक स्थान की पवित्रता को 
भंग किया गया। समाचार-पत्रों के दफ्तरों पर छापे डाले गए, संपादकों को 
गिरफ्तार कर उन्हें हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया, जिसके प्रतिबादस्वरूप अभूतपूर्व 
ढंग से स्थान-स्थान पर बाजारों और न्यायालयों में एक पखवाड़े तक हड़तालें हुई। 
करीब 3,30,000 कार-सेवक गिरफ्तार हुए। जनता पर इतने अत्याचार हुए कि सन्‌ 
1857 से लेकर 1942 तक ब्रिटिश शासकों के अत्याचार और सन्‌ 1975 से 1977 
के आपातकाल के काले कारनामे भी फीके पड़ गए। 


दूसरा जलियाँवाला बाग 

उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों और अन्य राज्यों से आए हुए लाखों 
कार-सेवकों पर ये सब अत्याचार और दमन सिर्फ इसलिए किए गए कि कोई भी 
आदमी 30 अक्तूबर को अयोध्या में प्रवेश न-कर सके। तथापि राज्य की समस्त 
दमनशक्ति को अवज्ञा करके हजारों लोग लाठी, अश्रु गैस और गोलियों को झेलते 
हुए अयोध्या पहुँच गए और उन्होंने प्रतीक रूप से कार-सेवा की। 

किंतु यह सब कुछ ऐसा था, जिसे सत्ताधारी पचा नहीं पाए। केवल अपनी 
क्षुद्र अधिकार भावना का रौब गालिब करने के लिए उन्होंने 2 नवंबर को 
जलियाँबाला बाग की पुनरावृत्ति करते हुए निहत्थे और शांतिपूर्ण रामभक्तों को 
भून डाला। रेडियो एवं टी.वी. द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देनेवाले 
विवरणों एवं मुलायम सिंह के सांप्रदायिकता भड़कानेवाले बयानों के फलस्वरूप 
ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़क उठी। 

भारतीय जनता पार्टी माँग करती है कि-- 

1. मुलायम सिंह मंत्रिमंडल को बरखास्त किया जाए; 

2. इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाए; 

3. देश के संविधान और कानून की वास्तविक तथा भावनात्मक रूप से 
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अवमानना करके जनता को आतंकित करनेवाले अधिकारियों और 
नेताओं पर मुकदमे चलाए जाएँ। 

4. तनाव की समाप्ति और राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा के लिए राम-जन्मभूमि 
पर राम-मंदिर के निर्माण कार्य को आसान बनाया जाए। 


राष्ट्र-जीवन की इस ऐतिहासिक घड़ी में भारतीय जनता पार्टी- 

1. 30 अक्तूबर को कारसेवा करने के लिए देश को बधाई देती है; 

2. उन लाखों लोगों का अभिनंदन करती है, जिनकी राम के प्रति भक्ति एवं 
निष्ठा ने राम-रथयात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव, राम-जन्मभूमि 
मंदिर के निर्माण के प्रयास को अदमनीय आंदोलन और रामराज्य को 
अनिवार्य लक्ष्य बना दिया; 

. उत्तर प्रदेश की उस बहादुर जनता को धन्यवाद देती है, जिसने अकथ 
सरकारी अत्याचारों को झेलकर भी कारसेवकों के लिए भोजन, निवास-स्थान, 
चिकित्सा-सुविधा और यातायात के साधनों की व्यवस्था की, जिससे 
उनका अयोध्या पहुँचना संभव हो सका; 

. समाचार-पत्रों का, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार-पत्रों का सम्मान 
करती है, जिन्होंने कष्ट बरण करके भी सच्चे समाचार प्रकाशित किए 
एवं पत्रकारिता को शानदार परंपराओं का निर्वाह किया; 

. उन लाखों कार-सेवकों की बंदना करती है, जिन्होंने असंख्य असुविधाएँ 
झेलकर लंबी-लंबी यात्राएँ की और उत्तर प्रदेश, विशेषतः अयोध्या के 
नगरों और राज्य द्वारा खड़ी की गई लौह-प्राचीर को भेदकर राम-जन्मभूमि 
तक पहुँच ही गए; 

. अयोध्या में हुए शहीदों की पवित्र स्मृति में नतमस्तक होकर अश्रुपूर्ण 
श्रद्धांजलि अर्पित करती है; तथा की 
. उचित समझती हे कि अयोध्या आंदोलन के दौरान किए गए १ 
जिनकी परिणति 2 नवंबर के जनसंहार में हुई, की शीघ्र जाँच करने के 
लिए प्रतिष्ठित नागरिकों, न्यायविदों, पत्रकारों आदि के सहयोग से एक 
गैर-सरकारी जाँच आयोग का गठन किया जाए। 
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रामभक्तों का रक्तपात व्यर्थ नहीं जाएगा। भाजपा राम-मंदिर के पुननिर्माण 
तथा रामराज्य की स्थापना के लिए अपने को समर्पित करती है। 

मुसलिम भाइयों को हमारी सलाह है कि वे अलग-थलग नहीं रहें, राष्ट्र की 
मुख्य धारा से जुड़ें। हिंदुओं के साथ सहयोग करके सुरक्षा एवं सम्मान प्राप्त करें। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


उदयपुर 3-5 मार्च, 1989 


राजनीतिक स्थिति 


प्रधानमंत्री पूर्णतः अक्षम 

श्री राजीव गांधी के चार वर्ष के कुशासन ने देश को अभूतपूर्व राजनीतिक 
संकट के भँवर में डाल दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में राष्ट्र को पहले कभी 
इतने बड़े बहु-आयामी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। इस संकट ने हमारे 
राष्ट्रीय जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक--सभी क्षेत्रों को 
प्रभावित किया है। लोगों को आज पूरा विश्वास हो गया है कि यह देश इस 
अत्यधिक अक्षम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस संकट से उबर नहीं सकेगा। 


श्री गांधी अपनी पार्टी को एकजुट बनाए रखने में विफल 

तमिलनाडु के चुनाव-परिणामों ने श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 
की चुनावी छवि में आई भारी गिरावट को तेजी से उजागर करके रख दिया है। 
उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के हाल के परिणामों ने हिंदी क्षेत्रों में स्थित उनके 
गृहराज्य में श्री गांधी की वोट बटोरने को क्षमता में तेजी से आई गिरावट की और 
भी पुष्टि कर दी है। बिहार और मध्य प्रदेश के विधानमंडल दलों में हुए विद्रोह 
को दबाने में उनकी असमर्थता से भी यह पूरी तरह प्रदर्शित हो गया है कि उनका 
नियंत्रण अपनी पार्टी के तंत्र से भी उठ गया है। कांग्रेस (इ) के अंदर बढ़ते हुए 
असंतोष का प्रभाव अब धीरे-धीरे लगभग सभी राज्यों में फैल गया है। कांग्रेस 
(इ) हाई कमान ने बिहार में जो फूहड़पन दिखाया है, उसकी वजह से एक के बाद 
एक गुजरात और राजस्थान राज्यों में भी अस्थिरता फैलती जा रही है। लोग अब 
यह सवाल पूछने लगे हैं कि यदि श्री गांधी अपनी पार्टी में एकता नहीं रख सकते 
तो वे देश को कैसे एक रख सकते हैं। 
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चुरहट लॉटरी घोटाला 


चुरहट लॉटरी घोटाले के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कैलाश 
जोशी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर को थी, उस पर उच्च 
न्यायालय के निर्णय ने स्पष्ट रूप से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि मध्य 
प्रदेश को सरकार बड़ी बेशरमी से मुख्यमंत्री से संबद्ध धोखाधड़ीपूर्ण लॉटरी को 
प्रश्रय देती रही हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को भ्रष्टाचार में आकंठ 
संलिप्त पाया गया। उन्हें दंड देने की बजाय अब बचाने की कोशिशें की जा रही 
हैं ओर इसपर लीपापोती करने के लिए जाँच समिति बैठाई जा रही है। इस जाँच 
से तब तक कोई उपयोगी लाभ होनेवाला नहीं है, जब तक इसके निर्देश पदां में 
उन लोगों की भूल-चूक की जाँच करने का स्पष्ट उल्लेख न किया जाए, जिन्होंने 
(क) चुरहट बाल कल्याण सोसायटी के पंजीकरण की इजाजत देने और इसे 
लॉटरी चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने, तथा (ख) लॉटरी पर कर माफ करने 


और कानून के अंतर्गत अन्य अनियमितताएँ करने के संबंध में अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग किया है। 


राजीव गांधी भ्रष्टाचार के सौदों में शामिल 


श्री गांधी ने भ्रष्टाचार मिटाने की बड़ी-बड़ी घोषणाओं से अपना कार्यकाल 
आरंभ किया था। इस वर्ष के अंत में जब वे इसे समाप्त करने जा रहे हैं तब 
उनकी प्रतिष्ठा बोफोर्स, एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बियों, वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों आदि से 
संबंधित अनेक घोटालों से धूमिल हो चुकी है। उन्होंने श्री अंतुले का पुनर्वास 


आरंभ कर दिया है, जो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बदनाम हो चुके 
थे। 


लोकपाल विधेयक वापस लिया गया 


भ्रष्टाचार और स्वच्छ राजनीति के मुद्दे पर वे बड़े नाटकीय ढंग से कुछ 
मास पूर्व तब पलटा खा गए जब उनकी सरकार ने उस लोकपाल विधेयक को 
वापस लेने की घोषणा की जो उसने सन्‌ 1985 में बड़े धूमधड़ाके और केंद्रीय 


सरकार के मंत्रि-स्तरीय भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के निश्चित उद्देश्य से प्रस्तुत 
किया था। 


प्रधानमंत्री द्वारा संविधान की उपेक्षा 


श्री गांधी द्वारा राज्य सरकारों की वैध माँगों को भी निरंतर ठुकरा देने से यह 
साफ पता लगता है कि चे देश के संविधान की कितनी उपेक्षा करते हैं। भारतीय 
जनता पार्टी लंबे समय से यह कहती आ रही है कि स्थानीय निकायों (जिनमें 
पंचायतें भी शामिल हैं) की शक्तियों, कृत्यों, संसाधनों, कार्यकाल आदि को 
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संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की जाए। किंतु प्रधानमंत्री द्वारा हाल में पंचायती 
राज के संबंध में की गई घोषणाओं से सरकार के असली इरादों के बारे में लोगों 
के मन में आशंकाएँ पैदा हो गई हैं। राज्य सरकारों के वित्तीय आधारों को बढ़ाने 
के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करके सत्ता का 
विकेंद्रीकरण करने की बजाय श्री गांधी अब जिला प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से 
हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब खतरा यह है कि वे पंचायती राज की संस्थाओं के 
अधिकारों और कृत्यों के पुननिर्धारण के नाम पर राज्य सरकारों की पूर्णतया 
उपेक्षा करके दिल्ली से ही सीधे गाँवों का प्रशासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 
यह लोकतंत्रीय विकेंद्रीयकरण के सिद्धांत का पूर्ण उच्छेदन है। जनता की निरंतर 
माँग के बावजूद दिल्ली को लगातार राज्य के दर्जे से वंचित रखना इसका एक 
प्रत्यक्ष उदाहरण है कि श्री गांधी का लोकतंत्र एवं सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रति 
क्या रवैया है। दिल्ली की जनता के संबंध में सबसे निर्लज्ज बात यह है कि दिल्ली 
के लोगों को नियमित रूप से चुनाव करने के उनके अधिकार से भी वंचित किया 
जा रहा है। 


प्रस्तावित चुनाव-सुधार निराशाजनक 

यह स्मरणीय हे कि प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार 
चुनाव-संबंधी सुधारों के बारे में एक व्यापक विधेयक पेश करेगी, जिसके सामने 
चुनाव आयोग की सिफारिशें चिड़िया का चुग्गा' जैसी प्रतीत होंगी। चुनाव आयोग 
द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की लंबी सूची और चुनाव-कानून में किए गए नवीनतम 
संशोधनों को जो कोई भी देखेगा, उसे यह बात साफ हो जाएगी कि वस्तुतः श्री 
गांधी के प्रस्ताव ही चिड़िया का चुग्गा' हैं। चुनावी प्रक्रिया में तेजी से बढ़ते हुए 
धनशक्ति के प्रभाव को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मतदाताओं 
को बहु-प्रयोजनीय पहचान-पत्र जारी करने और चुनावों का खर्च राज्य सरकार 
द्वारा वहन किए जाने की सिफारिशों को छुआ तक नहीं गया है। श्री गांधी को 
बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में कोई रुचि नहीं है और न ही वे इसे स्वतंत्र बनाने 
को तैयार हैं जिसकी माँग स्वयं आयोग करता रहा है। लोकतंत्र केवल त्रुटिविहीन 
चुनाव कानून के सहारे ही चल सकता है। प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसे कानून को 
टाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान चुनाव-व्यवस्था की त्रुटियों और कमियों में उनकी 
पार्टी का निहित स्वार्थ विकसित हो गया है। 


सांप्रदायिक कटूटरपंथियों के आगे पूरी तरह घुटने टेके 
श्रीनगर और मुंबई में हुए हाल के दंगों ने यह दिखा दिया है कि सांप्रदायिक 
जहर कितना गहरा फैल गया है। रश्दी की पुस्तक पर सरकार ने इसके प्रकाशन 
के तुरंत बाद प्रतिबंध लगा दिया था और इस मुद्दे पर भावनाएँ भड़काने के लिए 
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किसी के पास कोई भी बहाना नहीं था। यद्यपि सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिंबध 
लगाने में बड़ी फुर्ती दिखाई, किंतु इस लेखक को मारने के लिए किए गए खुमैनी 
के ऐलान पर यह अब तक मोन धारण किए हुए थी। श्री गांधी का यह मौन धारण 
करना इस बात का एक और उदाहरण है कि उन्होंने सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के 
आगे पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। यह एक ऐसी सरकार है, जिसे मानवाधिकारों 


पर किए गए प्रहार और राज्य द्वारा संचालित आतंकवाद की निंदा करने में शर्म 
महसूस हो रही है। 


कम्युनिस्टो द्वारा कांग्रेस (इ) का समर्थन 


कम्युनिस्टों ने ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय पर मौन धारण करके कट्टरपंथ के साथ 
समझौता करने में अपने आपको कांग्रेस (इ) के साथ जोड़ दिया है। वस्तुतः यदि 
कम्युनिस्टों के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो बे हमेशा ही राष्ट्रवादी लोकतंत्रीय 
शक्तियों के संगठित होने के खिलाफ रहे हैं और उन्होंने फूट डालनेवाले तथा 
सांप्रदायिक तत्त्वों की हिमायत हमेशा ही सक्रियता से की है। इसके अतिरिक्त 
उनकी गतिविधियों और वक्तव्यों को गहराई से देखने पर यह पता लगता है कि 
वे सदा ही राष्ट्र के मनोबल और राष्ट्रीय सुरक्षा को क्षीण करते रहे हैं। उन्होंने 
सदा किसानों के हितों के खिलाफ काम किया है और आज पूरी दुनिया में 
मानववाद के नवोदय के खिलाफ भी उनका गुस्सा प्रगट हो रहा है। समय-समय 


पर उनके द्वारा दिखाई जानेवाली बौखलाहट को इसी पृष्ठभूमि में आसानी से 
समझा जा सकता है। 


कांग्रेसियों और वामपंथियों की मिलीभगत 


प्रधानमंत्री द्वारा संसदू में विपक्ष पर हमला करले. समय वामपंथी दलों को 
अलग कर देने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नंबूदरीपाद के निरंतर 
जहरीले प्रचार से यह बात साफ तौर पर सिद्ध हो जाती है कि इन दोनों में 
मिलीभगत है और उत्तर प्रदेश के निगमों के चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 
के सदस्यों ने जिस प्रकार से बोट डाले हैं, उससे इसकी पुष्टि भी हो जाती है। 
जब लोग चुनावों में पहला मौका मिलने पर इस भ्रष्ट और बेकार राजीव सरकार 
को कूड़ेदान में फेंकने की तैयारी रहे हैं तो कम्युनिस्ट लोकतंत्रबादी विपक्ष में फूट 
डालने की दुरभिसंधि रच रहे हैं और इस प्रकार से राजीव की गद्दी बनाए रखने 
की सुरक्षित रूप से कोशिश कर रहे हैं। 

देश आज नई दिल्‍ली की सरकार को पूरी तरह बदल देने के लिए बेचैन है। 
भारतीय जनता पार्टी निम्नतर स्तर पर अपनी गतिविधियों को और बढ़ाकर लोगों 


की इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखने के अपने दृढ संकल्प 
को पुनः दोहराती है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


उदयपुर 3-5 मार्च, 1989 


भोपाल को बेच दिया जाना 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कारबाइड के 
समक्ष समर्पण किए जाने और उसे जहरीली गैस के रिसाव के कारण 3500 लोगों 
के मारे जाने तथा लाखों व्यक्तियों के अपंग बनाए जाने की आपराधिक देयता से 
मुक्‍त होकर जाने देने पर पूरा विश्व स्तब्ध और आश्चर्यचकित रह गया है। सभी 
लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि भारत ऐसे जहरीले रसायनों के प्रयोग और निर्माण 
के लिए तीसरी दुनिया की गरीबी का दोहन करनेवाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो सभी 
कार्य अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने विकसित देशों के लिए ही कर रही हैं, 
के विरोध में सिद्धांतबादी और साहसपूर्ण रबैया अपनाएँगी, ताकि आगे वह ऐसा न 
कर सकें। भारत सरकार ने इस आपदा के परिमाण और गंभीरता को कमतर आँकते 
हुए जनविरोधी और निर्मम रवैया अख्तियार किया। यह आपदा आँख खोलनेवाली 
होनी चाहिए थी। और उसमें लोगों को सूचना के अधिकार प्रदान करने के साथ-साथ 
पीड़ितों की याद में स्मारक स्थापित करने तथा भविष्य में ऐसी आपदाओं को टालने 
के लिए एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना किए जाने की संभावना मौजूद थी। 


केंद्रीय सरकार द्वारा समर्पण 
केंद्रीय सरकार द्वारा नहुराष्ट्रिक कंपनी यूनियन कारबाइड के समक्ष समर्पण किए 


जाने तथा भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी अपराधों को महज सात सौ करोड़ रुपए 
की धनराशि का मुआवजा लेकर छोड़ दिए जाने से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों 
के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस (आई) की सरकार ने इस जहरीले उद्योग 
को शहर में स्थापित करने की अनुमति दी थी। जब जनता पार्टी कौ सरकार का 
गठन हुआ तो उसने इसे शहर के बाहर करने का निर्देश दिया। लेकिन जनता सरकार 
के बदल जाने पर अर्जुन सिंह और अन्य कांग्रेसियों ने भारी डोनेशन प्राप्त किए थे 
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और जनता पार्टी के निर्णय को बदल दिया था। राज्य विधानमंडल में भाजपा द्वारा 
त्रासदियों का मामला उठाया गया था, किंतु कांग्रेस सरकार ने आश्वासन देने के बावजूद 
कोई काररवाई नहीं की। अंततः 3 दिसंबर, 1984 की रात्रि को आपराधिक लापरवाही 
के कारण विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की घटना हुई। जहरीली गैस के 
रिसाव के कारण एक ही साथ 3500 लोग मारे गए तथा लाखों लोग घायल हो गए, 
जिसमें अधिकतर स्थायी तौर पर विकलांग हो गए। अभी जहरीली गैस के प्रभाव 
के कारण प्रतिदिन औसतन एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। ऐसी विपदा और अपराध 
के लिए जब एंडरसन को भोपाल में गिरफ्तार किया गया तो केंद्रीय सरकार ने दबाव 
देकर उसे रिहा करवा दिया, अन्यथा बहुराष्ट्रीय कंपनी को मानव जीवन के नुकसान 
और उनके घायल होने के एवज में अमेरिकी कानून के मानक के मुताबिक तत्काल 
मुआवजे का भुगतान करना पड़ता, जो प्रति व्यक्ति न्यूनतम दस लाख रुपए से कम 
नहीं होती और प्रति व्यक्ति करोड़ों का मुआवजा मिल सकता था। 
केंद्रीय सरकार ने अमेरिकी न्यायालय में 4 हजार करोड़ रुपए का दावा किया 
था और यूनियन कार्बाइड उस समय 4 सौ करोड़ रुपए, जो वह चिकित्सा-उपचार 
और पुनर्वांस के लिए खर्च करना चाहती थी, के अलावा 6 सौ करोड़ रुपए 
भुगतान करने को तैयार थी। नवंबर 1988 में जब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के 
प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि न्यायालय 
के बाहर मामले को एक हजार से 15 सौ करोड़ रुपए से कम लेकर नहीं निपटाया 
जाएगा और वह भी पीड़ितों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके ऐसा किया जाएगा। 
सन्‌ 1987 में उसी प्रकार के प्रस्ताव को दिल्ली के बोट क्लब में जमा हुए 
प्रदर्शनकारियों के सामने खारिज कर दिया गया था। 
जिला जज (भोपाल) द्वारा 350 करोड़ रुपए के अंतरिम मुआवजे की अनुमति 
दी गई थी। और जब उच्च न्यायालय ने उसे घटाकर 250 करोड़ रुपए कर दिया तो 
गैस त्रासदी के पीड़ितों और राज्य की ओर से उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की 
गई। 
पूरा विश्व यह सुनकर स्तब्ध रह गया कि अंतरिम आदेश में अचानक भारत 
संघ ने केवल 715 करोड़ रुपए में समझौता कर दिया और वह भी एंडर्सन राबर्ट 
कैनेडी और सभी लोगों को वर्तमान, भूत और भविष्य के गंभीर अपराधों और 
सिविल देयताओं से मुक्त करके। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस प्रकार की 
बिक्री और समर्पण पर अपना गहरा दुःख और चिंता व्यक्त करती है तथा यह 
मौंग करती है कि इसकी समीक्षा की जाए और मृत व्यक्ति के लिए कम-से-कम 
10 लाख रुपए तथा स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्ति को न्यूनतम 2 लाख रुपए 
तथा अन्य पीड़ितों को उनके पशुओं और अन्य चीजों के एवज में समुचित 
मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित हो। कार्यकारिणी इस बात को चिंता के साथ नोट 
करती है कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 371 रुपए की 
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कार्य-योजना को केंद्रीय सरकार द्वारा काफी कमी करके 115 करोड़ रुपए को 
योजना बनाई जा रही हे और आगे उस राशि को उपर्युक्त 715 करोड़ रुपए की 
राशि में समायोजित करने का प्रयास हो रहा है। रेड क्रॉस द्वारा खर्च किए गए पाँच 
करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश सरकार के व्यय हुए 179 करोड़ रुपए तथा अन्य ऐसे 
खर्चों को समायोजित किया जाए तो केवल 162 करोड़ रुपए ही बचेंगे। भाजपा 
यह माँग करती है कि 715 करोड़ रुपए पूरी तरह से केवल पीड़ितों को दिया जाना 
चाहिए और उसमें कोई समायोजन या काट-छाँट नहीं किया जाना चाहिए। 
चूँकि भोपाल गैस रिसाव आपदा दावेदारी को प्रक्रिया अधिनियम, 1985 में पीड़ितों 
के लिए मुआवजा का परिमाण निर्धारित करने के लिए किसी सिद्धांत या दिशा-निर्देश 
का उपबंध नहीं किया गया है और अब तक केंद्रीय सरकार ने भी मुआवजे के निर्धारण 
के लिए कोई योजना या विस्तृत निर्देश तैयार नहीं किए हें, इसलिए अब यह किया 
जाना चाहिए। भाजपा यह माँग करती है कि लाखों दावों के लिए मामले को तत्काल 
न्यायाधीन बनाना चाहिए । पीड़ितों को सीधे मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, 
ताकि दलाल द्वारा उनका दोहन नहीं किया जा सके और विधवाओं तथा अवयस्कों 
के मामले में मुआवजे के काफी अंश को बैंकों के खाते में सावधि जमा के रूप 
में जमा करवा देना चाहिए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जहाँ गरीब पीड़ितों की 
कीमत पर बोफोर्स दलाली की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सौदेबाजी करके 
इस मामले को निपटाने की निंदा करती है, वहीं सभी राष्ट्रवादी ताकतों का आह्वान 
करती है कि ऐसी आपदाओं और त्रासदियों के लिए निषेधात्मक, दंडात्मक और 
निवारक काररवाई करने हेतु जनमत जुटाएँ तथा इस प्रकार बिक जाने का विरोध 
करें। कारणों का पता लगाए जाने तथा उपचारात्मक सुझावों का जवाब देने के साथ 
अर्जुन सिंह के आचरण की जाँच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एन.के. 
सिंह आयोग को अर्जुन सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए उस समिति को 
इस मिथ्या तर्क के आधार पर समाप्त कर दिया गया कि डॉ. बरदराजन की समिति 
का गठन कर दिया गया है। लेकिन दोनों ही समितियों के विचारार्थ विषय अलग-अलग 
थे। भाजपा कार्यकारिणी यह माँग करती है कि जिम्मेदारी का निर्धारण करने के लिए 
ऐसे आयोग को बहाल किया जाए और एंडरसन तथा आठ अन्य लोगों को, जिनका 
चालान 1987 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304, 326, 429 और 324 के अधीन 
अपराधों के लिए किया गया था, पूरे मामले पर विचार के बाद सजा दी जानी चाहिए 
और उन्हें जेल भेजना चाहिए। 304, 326 और 429 के मामलों को एक साथ नहीं 
मिलाया जा सकता और उच्चतम न्यायालय में उस आशय का किया गया कोई 
समझौता या उस प्रकार से मामलों को मिलाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। उस 
आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार-दोनों 
के अधिकारियों पर मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें सजा देनी चाहिए। 
मुआवजे का भुगतान किए जाने में असामान्य देरी शर्मनाक है और इससे पीड़ितों 
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को काफी कठिनाई हो रही है, जबकि अभी निर्धारण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई 
है। कार्यकारिणी यह माँग करती है कि अंतिम रूप से निर्धारण किए जाने तक आयुक्‍त 
द्वारा मृतक के मामले में दो लाख रुपए की दर से, स्थायी रूप से विकलांग होने की 
स्थिति में 50 हजार रुपए को दर से और अन्य प्रकार के नुकसान होने की स्थिति 
में दस हजार रुपए की दर से तदर्थ आधार पर अंतरिम मुआवजा का भुगतान कर 
देना चाहिए। सोवियत संघ की सरकार ने चेरनोबिल दुर्घटना के एक साल के भीतर 
ही सभी मुआवजे का भुगतान कर दिया था। अपने ही देश में मोटर वाहन अधिनियम 
के अनुसार अंतरिम मुआवजा संवैधानिक रूप से तत्काल दे दिया जाता है और इसमें 
आगे विलंब किए जाने का कोई और कारण नहीं है। 
कार्यकारिणी कांग्रेस सरकार के द्वारा इस प्रकार समर्पण किए जाने की निंदा 
करती है तथा पीड़ितों को यह आश्वासन देती है कि भाजपा वास्तविक न्याय प्राप्त 
करने के लिए उनके संघर्ष में साथ देने तथा उसके लिए बलिदान करने के लिए भी 
तैयार है। कांग्रेस सरकार बोफोर्स के उजागर होने से आशंकित रही है। अपने 
प्रधानमंत्री राजीव की बिगड़ती छवि को सही करने के लिए उसने उच्चतम न्यायालय 
को सम्मिलित करने का छलावा किया है और कार्यकारिणी इस बात पर अफसोस 
व्यक्त करती है कि उच्चतम न्यायालय को बलि का बकरा बना दिया गया है। 
कार्यकारिणी लोगों से यह अपील करती है कि बे लोगों के गुस्से को जो इस सरकार 
के विरोध में है न्यायपालिका की ओर मोड़ने के कांग्रेस के दुष्टतापूर्ण जाल में न 
फँसें। और लोग यह जान लें कि उनका वास्तविक दुश्मन कांग्रेस है, जिसने बोफोर्स 
को पुनरावृत्ति कर दी है। बह न्यायपालिका से भी आग्रह करती है कि वह कांग्रेस 
के इस खेल को देखे और धैर्य तथा गंभीरता के साथ काररवाई करे। वह 715 करोड़ 
रुपए का उपयोग अंतरिम मुआवजे को देने में करे तथा उसे बापस लेने की अनुमति 
न दे यदि इस निर्णय को फिर से खोला जाता है और उसपर फिर से काररवाई की 
जाती है, जैसा एक माननीय न्यायमूर्ति ने स्वयं को अलग करते हुए कहा था। 
कार्यकारिणी वेंकटरमैया द्वारा नाम वापस लिये जाने के समय उच्चतम 
न्यायालय की प्रतिक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त करती है और लोगों तथा 
न्यायपालिका से अपील करती है कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडियन कार्बाइड' से 
दलाली लेकर अंतरराष्ट्रीय विश्‍वासघात करने की घटना को छिपाने तथा उसे 
छलावा भरा बनाने के लिए न्यायपालिका को बलि का बकरा बनाने के कांग्रेस 
के जाल में न फँसें। न्यायपालिका का असम्मान नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार 
का तरीका अपनाकर न्यायपालिका को नीचा दिखाने तथा अस्थिर करने के कांग्रेस 
के अप्रत्यक्ष प्रयास का विरोध लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


पालमपुर 9-11 जून, 1989 


पंचायती राज 


पंचायती राज का दुरुपयोग 

“पंचायती राज' ऐसा एकमात्र उदाहरण है, जो यह दिखाता है कि किस प्रकार 
से एक सिद्धांतहीन नेतृत्व द्वारा किसी अनिद्य विषय का दुरुपयोग संकीर्ण, 
पक्षपातपूर्ण हितों के लिए किया जा सकता है। उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं 
है कि इस प्रक्रिया में मूल प्रश्‍न किस प्रकार से बुरी तरह तोड़-मरोड़ दिया जाता 
है। वस्तुतः यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात तो यह है कि राजीव 
गांधी का कार्यकाल, जो दुःखद सहानुभूति की लहर पर सवार होकर एकदम सत्ता 
के आसन पर पहुँचे थे, एक के बाद एक घोटालों से भरा पड़ा है। इसलिए यह 
बात समझ में आ सकती है कि वे इस चुनावी वर्ष में हर उस तिनके को भी 
पकड़ने के इच्छुक हैं, जिससे उन्हें सहारा मिल सके। जब उनकी विश्वसनीयता 
इतनी अधिक गिर चुकी हो तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि वे इतने विश्वास 
के साथ लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 

ये वही श्री राजीव गांधी हैं, जिन्होंने लगातार तीसरे वर्ष राजधानी के लोगों 
को अपने नागरिक निकाय को चुनने के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। 


शहरी निकायों में लोकतंत्र : एक पाखंड 
अतः “शहरी निकायों में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने' की उनकी बड़ी-बड़ी 
बातें एकदम पाखंडपूर्ण हैं। उन्होंने अपनी .ही पार्टी के अंदर चुनाव करवाने के 
लिए बार-बार किए गए वादों को भी भुला दिया है। इन वर्षों में उन्होंने चुने हुए 
मुख्यमंत्रियों का दर्जा घटाकर उन्हें केवल संदेशवाहक बनाकर रख दिया है और 
उन्होंने कांग्रेस दलों को तो गुलामों का समूह ही बना डाला है। नियमित चुनावों 
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की अच्छाइयों के संबंध में उनके मन में अचानक जो जागृति पैदा हुई है, उससे 
किसी की आँखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। 


राजीव सरकार गांधीजी के स्वप्न को साकार करने में विफल 

किंतु भारतीय जनता पार्टी को बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि श्री 
राजीव गांधी जिस ढंग से “लोगों को सत्ता बॉटते' फिर रहे हैं और जिस प्रकार से 
वे इसका सारा श्रेय अपने लिए हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, बह एक 'द्वेष भाव 
से सोची गई और धोखे से कार्यान्वित की गई! योजना का स्मरण कराती है। इससे 
पहले कि वे ऐसे लोगों, जो उनके खुशामदियों की टोली में शामिल नहीं है, को 
सत्ता के दलालों का समर्थक' बतलाएँ, अच्छा होता कि वे यह बतलाते कि उनकी 
पार्टी ने गत चार दशकों में गांधीजी के ग्राम-स्वराज के स्वप्न को साकार करने 
के लिए क्या कुछ किया है, और अनेक निगम तथा अन्य नागरिक निकाय 18 
वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए निलंबित क्यों रहे? 


भाजपा द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं को समर्थन 

भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर गर्व है कि इसे जो परंपराएँ विरासत 
में मिली हैं, उनमें आरंभ से ही पंचायतों, जनपद-सभाओं, जिला परिषद्‌ नगरपालिका 
आदि स्थानीय संस्थाओं को संविधान में सम्मानजनक स्थान दिलाने की आवश्यकता 
को स्वीकार किया गया था। जनसंघ ने कानपुर (1952) में अपने प्रथम महाधिवेशन 
से ही, राज्य पुनर्गठन आयोग (1957) को दिए गए अपने अभ्याबेदन में और 
अपने चुनाव घोषणा-पत्र (1957) में भी इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। 
अपने अंबाला अधिवेशन (1968) में संविधान में इनकी भूमिका और संसाधनों को 
नियत करने के महत्त्व, उनके चुनाव करवाने और चुनाव आयोग द्वारा उनको 
निगरानी किए जाने, इन्हें हमारे विकास-कार्यक्रमों का आधार बनाने और इनको 
राज्य सरकारों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप तथा मनमाने निलंबन और नाम-निर्देशन 
से बचाने के लिए नियमों ब विनियमों में संशोधन पर बल दिया गया था। 
प्रधानमंत्री तो उस समय बहुत छोटे बच्चे थे। उनके नाना पंडित नेहरू ने बाराबंकी 
(1957) की एक जनसभा में सार्वजनिक रूप से यह टिप्पणी की थी कि जनसंघ 
"लोकतंत्र को नहीं समझता। यदि ग्रामीण लोगों को इतने व्यापक अधिकार दे दिए 
गए तो केंद्र कमजोर हो जाएगा और देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे।' इसी म 
से और खाद में सारी सत्ता शीर्ष पर केंद्रित करने के लालच में, यद्यपि 1959 में 
पंचायती राज का औपचारिक रूप से श्रीगणेश कर दिया गया था, किंतु इसे 
आत्मनिर्भर बनने के अवसरों से लगभग बंचित कर दिया गया। श्री राजीव गांधी 
ने इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत-सारे निगम लगातार 15 या 16 वर्ष 
तक निलंबित रहे हैं (इस सूची में भागलपुर 18 वर्षों तक निलंबित रहने के कारण 
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सबसे ऊपर हे) और इनमें से तीन चौथाई कांग्रेस-शासित राज्यों में थे, किंतु 
उन्होंने इस बात की तारीफ नहीं की कि विपक्षी सरकारोंवाले राज्यों में पंचायती 
राज की संस्थाओं को बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं और इन राज्यों 
में इन संस्थाओं के चुनाव मोटे तौर पर नियमित रूप से करवाए गए हैं। 


पंचायती राज क्‍यों विफल हुआ 

कभी भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की गई कि अतीत में पंचायती 
राज काम करने में क्यों विफल हुआ। और यह जानने की भी कोशिश नहीं को 
गई कि हमारी राजनीतिक पद्धति में जो बुराइयाँ घुन की तरह घुसी हुई हैं उनसे 
पंचायती राज की संस्थाओं को कैसे बचाया जा सकता है। 


पंचायतों के पास संसाधनों की कमी 

सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पंचायती राज संस्थाओं का दुर्भाग्य 
यह रहा है कि जो काम उन्हें सौंपे गए हैं, उनके अनुसार उन्हें निश्चित रूप से 
संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते। अतः भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि 
स्थानीय निकायों को संसाधनों के लिए संवैधानिक रूप से गांरटी दी जानी चाहिए 
और इसके लिए संविधान के सातवें परिशिष्ट में चौथी सूची लगाई जाए। इस समय 
जो व्यवस्था की जा रही है, वह बहुत देर से की जा रही है और बिलकुल अपर्याप्त 
है, जबकि इसके लिए बहुत ज्यादा श्रेय लिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं 
को आवश्यक गरिमा प्रदान किए जाने की गारंटी देना ज्यादा जरूरी है ताकि वे 
हमारी लोकतंत्रीय व्यवस्था की प्रभावी और जिम्मेदार बुनियादी इकाइयाँ बन सकें 
और महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ. लोहिया, पं. दीनदयाल 
उपाध्याय आदि दूरद्रष्टाओं के स्वप्न को साकार कर सकें। इस आदर्श को प्राप्त 
करने के लिए तब तक संघर्ष जारी रखना होगा जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। 


राम-जन्मभूमि 


हिंदुओं की भावना का तिरस्कार 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह सुविचारित मत है कि 
राम-जन्मभूमि के प्रश्‍न पर हो रहा वर्तमान वाद इस बात का ज्वलंत उदाहरण है 
कि सामान्यतः सभी राजनीतिक पार्टियाँ विशेष कर कांग्रेस देश के बहुसंख्यक 
समाज, अर्थात्‌ हिंदुओं की भावनाओं का किस प्रकार तिरस्कार कर सकती है। 
उपलब्ध सभी दस्तावेजों के अनुसार, मुगल बादशाह बाबर सन्‌ 1528 में 
अयोध्या गया और वहाँ राम-जन्मस्थान पर निर्मित मंदिर को गिराकर एक मसजिद 
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बना दी। तभी से हिंदुओं की यह उत्कट इच्छा रही है कि उनके द्वारा अत्यधिक 
पवित्र माने जानेवाले उक्त स्थान पर मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया जाए। सन्‌ 
1857 के स्वातंत्र्य युद्ध के दिनों में मुसलमानों ने हिंदुओं की भावना का आदर 
करते हुए राम-जन्मभूमि पर हिंदुओं का दावा स्वीकार किया था, परंतु कुटिल 
अंग्रेजों ने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अंतर्गत इस समझौते 
को सिरे नहीं चढ़ने दिया। यद्यपि इस बात के लिए कोशिशें होती रही हैं कि 
मुसलमानों को हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए उस स्थान पर अपने 


दावे को छोड़ने के लिए मना लिया जाए, तथापि यह स्थान बहुत दिनों से 
मुकदमेबाजी का विषय हुआ है। 


भाजपा और विहिप को बदनाम करने का षड्यंत्र 


हाल में कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद्‌ के 
खिलाफ एक जहरीला प्रचार- अभियान आरंभ कर दिया है। इसमें यह आरोप लगाया 
गया है कि ये दोनों दल सरकार के साथ बातचीत में हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते 
रहे हैं, किंतु जब अन्य कुछ वर्गों ने इस विवाद को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को 
सौंपने की बात मान ली है, तब भाजपा एवं विश्व हिंदू परिषद्‌ इस मामले में न्यायिक 


निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह प्रचार सिर्फ बदनाम करने के उद्देश्य 
से तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। 


राम-मंदिर का प्रश्‍न न्यायालय की सीमा से बाहर 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि इस विवाद का स्वरूप ऐसा है कि 
इसे किसी न्यायालय द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता। कोई भी न्यायालय स्वामित्व, 
अनधिकृत कब्जे आदि के बारे में तो निर्णय दे सकता है, किंतु इस बारे में कोई 
पंच फैसला नहीं दे सकता कि क्या वस्तुतः बाबर ने अयोध्या पर हमला किया 
था और वहाँ पर एक मंदिर को नष्ट करके उसके स्थान पर एक मसजिद बनवाई 
थी। यदि किसी मामले में कोई न्यायालय ऐसे तथ्यों के बारे में कोई निर्णय देता 
है तो भी बह अतीत में किए गए किसी विध्वंस के पुनर्निर्माण के लिए कोई उपाय 
नहीं सुझा सकता। बहुत पहले (सन्‌ 1885 में) एक जज कर्नल एफ.ए. शेमियर 
ने इस जगह के बारे में एक दीवानी अपील का फैसला देते हए बिलकुल निराश 
भाव में निम्नलिखित बातें कही थीं- 

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्थान पर कोई मसजिद बनाई गई, जिसे 
हिंदू अत्यधिक पवित्र मानते हैं, किंतु क्योंकि यह घटना 356 वर्ष पहले घटी थी, इसलिए 
बहुत देर हो जाने के कारण इस शिकायत को दूर नहीं किया जा सकता....' 


(जिला कचहरी, फैजाबाद में 1885 की दीवानी अपील संख्या 27, दिनांक 18 
मार्च, 1886) 
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इस संबंध में यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान अशांति, 1951 और 1986 
के दो न्यायिक निर्णयों से ही पैदा हुई है। 

दिनांक 3 मार्च, 1951 को गोपाल सिंह विशारद बनाम जहूर अहमद तथा 
अन्य के मामले में सिविल जज, फैजाबाद ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित 
टिप्पणी की थी-- 

` कम से कम सन्‌ 1936 के बाद से मुसलमानों ने न तो इस स्थान का 
प्रयोग किसी मसजिद के रूप में किया है और न ही यहाँ पर नमाज अदा की है, 
जबकि हिंदू इस विवादास्पद स्थान पर अपनी पूजा-अर्चना आदि करते रहे हैं।! 

उसके बाद पहली फरवरी, 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने सन्‌ 
1951 के इसी आदेश का उल्लेख करते हुए यह निर्देश दिया था कि चूँकि 'गत 
35 वर्षों से हिंदुओं को निर्बाध रूप से पूजा करने का अधिकार प्राप्त है, अतः 
1951 में कानून और व्यवस्था के आधार पर इस स्थान पर दोनों दरवाजों पर 
लगाए गए ताले हटा दिए जाएँ। (1986 की सिबिल अपील संख्या 6) 

सन्‌ 1951 के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। उस समय तक 
धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं को चिढ़ाने का पर्यायवाची नहीं बनी थी, जैसाकि आजकल हो 
गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लगभग उसी समय पं. नेहरू और सरदार 
पटेल के नेतृत्व में और गांधीजी के आशीर्वाद से स्वयं भारत सरकार ने इसी प्रकार 
किए गए एक अन्य विध्वंस के पुननिर्माण द्वारा प्रभाष पाटण (गुजरात) में महान 
सोमनाथ मंदिर को पुनः उसका गौरवशाली स्वरूप प्रदान करने का निर्णय किया था। 

जब पुरातत्त्व विभाग ने यह सुझाव दिया था कि इस स्थान को संरक्षित 
स्मारक घोषित कर दिया जाए (इन दिनों राम-जन्मभूमि के संबंध में भी इसी प्रकार 
के सुझाव के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है), तब तत्कालीन गृहमंत्री सरदार 
पटेल ने सरकारी फाइलों में निम्नलिखित टिप्पणी की थी- 

'इस मंदिर के संबंध में हिंदुओं की भावना बहुत ही तीव्र और व्यापक है। 
बर्तमान परिस्थिति में मंदिर का केवल जीर्णोद्धार कर देने से अथवा इसका जीवन 
बढ़ा देने मात्र से उनकी भावनाएँ संतुष्ट होनेवाली नहीं हैं। मूर्ति की पुनर्स्थापना 
हिंदू जनता के लिए सम्मान एवं भावनाओं का प्रश्‍न है।' 

जब सोमनाथ मंदिर में विधिवत ज्योतिलिंग की स्थापना की गई थी हमारे 
राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी उस समारोह में भाग लिया था। 


हिंदुओं से नफरत अल्पसंख्यकों के लुष्टीकरण का पर्याय बनी 

सन्‌ 1986 में न्यायालय के दूसरे आदेश के समय तक तो धर्मनिरपेक्षता हिंदुओं 
से नफरत और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का पर्याय बन चुकी थी। देश में मुसलिम 
लीग-समर्थकों ने नए सिरे से उग्रवादी और आक्रामक रवैया अपना लिया था। सन्‌ 


1985 में शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ इन 
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लीग-समर्थकों ने एक आंदोलन चलाया था और उसका भरपूर लाभ उन्हें मिला था। 
भयभीत सरकार ने दंड-प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके कानून बनाकर उच्चतम 
न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया था। इस तरह मुसलिम लीग-समर्थकों के 
मुँह खून लग गया। परिणामस्वरूप उन्होंने फैजाबाद न्यायालय के निर्णय के खिलाफ 
“बाबरी मसजिद ऐक्शन कमेटी' बनाकर एक विषाक्त आक्रमण शुरू कर दिया और 
इन आदेशों का बहिष्कार करने तक की घोषणा कर दी। संसद भवन के समक्ष इन 
लोगों ने जो रैली की थी, उसमें यह धमकी भी दी गई कि अगर इन आदेशों को बदला 
नहीं गया तो देश में हिंसा होगी। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बाबरी मसजिद 
ऐक्शन कमेटी के अधिकतर सदस्य कांग्रेस (इ) पार्टी के थे। 


न्यायालय को सौंपना उचित नहीं 


इस पृष्ठभूमि में इस प्रश्‍न को उच्च न्यायालय को सौंपा जाना इस सारी 
समस्या को थोड़ी देर के लिए आँखों से ओझल कर देने का एक सुविधापूर्ण 
तरीका है। यह मुसलिम लीग के समर्थकों को संतुष्ट करता है, इसलिए चुनावी 


दृष्टि से भी लाभकारी है। लेकिन इससे इस समस्या का हल करने की सरकार 
की नेकनीयती बिलकुल भी जाहिर नहीं होती। 


मजहबी राज्य हमारी परंपराओं के प्रतिकूल 


भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास है कि मजहबी राज्य हमारे इतिहास 
और परंपराओं के प्रतिकूल है। इसी कारण सन्‌ 1947 में देश का विभाजन 
सांप्रदायिक आधार पर होने के बावजूद और पाकिस्तान द्वारा स्वयं को इसलामी 
राज्य घोषित करने के बावजूद भारत ने अपने लिए बर्तमान संविधान को ही 


स्वीकार किया तथा सभी नागरिकों को समानता की गारंटी दी, चाहे उनका धर्म 
कुछ भी हो। 


पंथ-निरपेक्षता का मतलब सर्वधर्मसमभाव 


हमारे संविधान-निर्माताओं के अनुसार 'पंथ-निरपेक्षता' का मतलब सर्वधर्मसमभाव 
था। इसका मतलब 'धर्मविहीन' राज्य नहीं था। इसका मतलब अपने इतिहास और 
सांस्कृतिक विरासत को ठुकरा देना भी कतई नहीं था। 


भाजपा द्वारा शियाओं की प्रशांसा 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन शिया नेताओं की कोशिशों की तारीफ करती है, 
जिन्होंने अपने सहधर्मियों से यह मनवाने की कोशिश की कि किसी दूसरे धर्म के 
माननेवालों के उपासना-स्थल पर कोई मसजिद बनाना इसलाम के सिद्धांतों के 
विरुद्ध है, इसलिए इस विवादास्पद स्थान को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए तथा 
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किसी अन्य उपयुक्‍त स्थान पर मसजिद बना लेनी चाहिए। 


अयोध्या के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाया जाए 

भारतीय जनता पार्टी राजीव सरकार का आह्वान करती है कि वह अयोध्या 
के संबंध में भी वही सकारात्मक रवैया अपनाए, जो नेहरू सरकार ने सोमनाथ 
मंदिर के बारे में अपनाया था। लोगों की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए 
और राम-जन्मभूमि को हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। यदि संभव हो तो बातचीत 
के द्वारा या फिर कानून बनाकर, समाधान करवाया जाए। मुकदमेबाजी निश्चय ही 


इसका कतई समाधान नहीं है। 
[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 1-2 दिसंबर, 1989 


कश्मीर की स्थिति 


कानून और व्यवस्था ठप 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जम्मू व कश्मीर में भारत-विरोधी 
गतिविधियों में हुई गंभीर वृद्धि, जिसके फलस्वरूप राज्य में कानून और व्यवस्था 
लगभग भंग हो चुकी है, पर गहरी चिंता व्यकत करती है। 

व्यावहारिक रूप से आतंकवादियों ने शांतिपूर्ण नागरिकों को पूर्ण रूप से 
अपने कब्जे में कर रखा है। तोड़-फोड़ करनेवाले सशस्त्र पाकिस्तानी निर्बाध रूप 
से राज्य में घुसपैठ कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निरंतर अपने 
जीवन और सम्मान का भय लगा हुआ है, जिसके फलस्वरूप 'धरती का यह स्वग 
बिलकुल जहन्नुम बन गया है। अनंतनाग और बारामूला जिलों में हाल में हुए 
चुनाव एक क्रूर मजाक बनकर रह गए हैं, जिसका स्पष्ट नमूना यह है कि इस 
चुनाव में एक खाली बाजार में रंगीन टी.बी. का सैट उस व्यक्ति को इनाम देने 
के लिए रखा हुआ था जो सबसे पहले वोट डालने का हौसला करेगा। 2 प्रतिशत 
से भी कम मतदान पर राज्य सरकार द्वारा संतोष व्यक्त करना मतदान का एक 


ऐसा आधुनिक नमूना है, जिसे मुसीबत से बचने के लिए शुतुरमुर्ग द्वारा रेत में मुँह 
छिपाने के समान कहा जा सकता है। 


घाटी में पाक-एजेंटों का बोलबाला 

कांग्रेस (इ) जिस विपरीत धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है शायद उसी का 
यह एक सबसे भद्दा हिस्सा है कि कश्मीर में हर प्रकार के अपराध को केवल 
नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उसके शिकार हिंदू होते हैं। फरवरी, 1986 
में कश्मीर घाटी में 50 से ज्यादा मंदिरों को अपवित्र और नष्ट कर दिया गया, 
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बड़े पैमाने पर मकानों और दुकानों को जला दिया गया, किंतु हमारे नकली 
धर्मनिरपेक्षताबादियों अथवा राजीव गांधी या जी,एम. शाह की नींद में इससे कोई 
खलल नहीं पड़ा। ये जी.एम. शाह वही शख्स हैं, जिन्हें राजीव गांधी ने थोपा था 
और जिन्होंने जाते-जाते यह कहा था कि सभी कश्मीरी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी 
एजेंट जिस ढीठाई से तोड़-फोड़. कर रहे हैं और भारत की अखंडता को चुनौती 
दे रहे हैं, उसको देखते हुए फारुख अब्दुल्ला कौ ऊँची-ऊँची लफ्फाजी को छोड़ 
दिया जाए तो कांग्रेस (इ) और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली-जुली सरकार का 
रिकॉर्ड भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे का लहराया 
जाना और गत स्वतंत्रता-दिवस पर पुलिस की उपस्थिति में तिरंगे झंडे का जलाया 
जाना, तोड़-फोड़ करनेवाले पाकिस्तानी शब्बीर शाह की गिरफ्तारी पर व्यापक दंगे, 
राज्य के भाजपा उपाध्यक्ष श्री टीका लाल टपलू की दिनदहाड़े हत्या कर देना और 
पूर्व न्यायाधीश श्री नीलकंठ गंजू को दिनदहाड़े गोलियों से भून देना, इससे पहले 
नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्री हलवाई की हत्या, ये सब खतरे की निशानियाँ हैं। विदेशी 
एजेंट धृष्टतापूर्वक पाकिस्तान-समर्थक नारे लगाते हैं और सुरक्षा-बलों पर हमले 
करते हैं तथा लोगों को डरा-धमकांकर 'बंद' करवाते हैं जिससे देश के इस 
संवेदनशील हिस्से में सामान्य जीबन ठप हो जाता है। ये खतरे की ऐसी घंटियाँ 
हैं, बिलकुल अंधी और नपुंसक सरकार ही जिन्हें अनसुनी कर सकती है। इस 
दुःखद स्थिति का मुकाबला करने के लिए फारुख साहेब ने जो रोचक नुस्खा 
बताया था, वह सब जानते हैं, यानी प्रेस का मुँह बंद कर देना। 


भ्रष्ट और गैर-जिम्मेदार राज्य सरकार 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह विदित है कि घाटी और अन्य क्षेत्रों के लोगों 
के बीच जो मनमुटाव है, उसका मुख्य कारण इतने वर्षों से चली आ रही भ्रष्ट 
और जवाब न देनेवाली राज्य सरकारें हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के रूप में 
अपनी शिकायतों को पेश करने का जो लोकतांत्रिक तरीका है, उसको (1977 
को छोड़कर) उपलब्ध न कराने की वजह से आम आदमी की शिकायत और 


बढ़ गई है। 


जम्मू व लद॒दाख में बिगड़ती स्थिति 
राज्य के अन्य भागों में भी स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। किश्तवार 
में भारतीय जनता पार्टी के मंडल-उपाध्यक्ष श्री स्वामीराज को पुलिस ने दीवाली 
संध्या पर सिर्फ इसलिए पीट-पीटकर मार डाला, क्योंकि उन्होंने कर्फ्यू 
के दौरान दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति मॉगने का अपराध किया था, 
जिसके लिए ने पहले ही अनुमति दे रखी थी। हाल में शांतिपूर्ण 
लद्दाख में असंतोष की ज्वाला एकदम फूट पड़ी थी। जम्मू और लदूदाख क्षेत्रों 
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के साथ जो भेदभाव निरंतर किया जा रहा है, उन क्षेत्रों को स्वायत्तता और कश्मीर 
से अलग होने की माँग उसी की जड़ में है। 


भाजपा द्वारा जम्मू व कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की माँग 
वर्तमान स्थिति में इन्हीं सब कारणों से तत्काल काररवाई किए जाने की 
आवश्यकता है। श्री राजीव गांधी कश्मीर को जिस खस्ता हालत में छोड़ गए हैं, 
उससे अच्छा तोहफा बह अपने उत्तराधिकारी को नहीं दे सकते थे। न ही नई 
सरकार के पास अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का इससे अच्छा मौका होगा कि वह 
आनेवाली इन चुनौतियों का सामना कर सके। अतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय 
सरकार से यह माँग कर रही है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून और 
व्यवस्था के लगभग भंग हो जाने और देश की सुरक्षा तथा एकता के लिए इससे 
पैदा होनेवाले खतरे को देखते हुए निम्नलिखित पग तत्काल उठाए जाएँ- 
1. जम्मू और कश्मीर में तत्काल राष्ट्रपति-शासन लागू किया जाए। 
2. सीमापार से घुसपैठ और शस्त्रों की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी 
कदम उठाए जाएँ। 
3. पाकिस्तानी एजेंटों और उनके आश्रयदाताओं को चुन-चुनकर पकड़ा 
जाए तथा उन्हें सजा दी जाए। 
4. राज्य में तीन क्षेत्रीय परिषदे स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएँ 
ताकि असंतुलन और भेदभाव की शिकायतों को दूर किया जा सके तथा 
जन-कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। 


भारतीय जनता पार्टी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कदम उठाने हेतु सरकार 
को पूरा-पूरा सहयोग देने का बचन देती है। 


DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


एरणाकुलम 1-3 जनवरी, 1988 


राजनीतिक स्थिति 


गंभीर राजनीतिक स्थिति 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देश में आजकल कौ 
राजनीतिक स्थिति तथा सन्‌ 1975 में आपातकाल लागू किए जाने से पूर्व की 
राजनीतिक स्थिति में चिंताजनक समानता दिखलाई देती है। 

1971 में कांग्रेस (इ) ने अपने 'गरीबो हटाओ' के वादे के आधार पर भारी 
बहुमत से जनादेश प्राप्त किया था। उस समय लोगों में बड़ी-बड़ी आशाएँ जगाई 
थीं। सन्‌ 1974 तक ये सारी आशाएँ मिट्टी में मिल गईं। हड़तालों, आंदोलनों 
आदि के रूप में जनता का असंतोष फूटता रहा। जब सन्‌ 1975 में इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय ने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार के 
लिए दोषी पाया, तो सरकार के. खिलाफ जनरोष चरम सीमा पर पहुँच गया। 


राजीव सरकार के प्रति रोष 
सन्‌ 1985 में राजीव सरकार भी अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त करके लोकसभा के 


चुनावों में विजयी हुई। यदि इसके कार्यकाल का प्रथम वर्ष अत्यधिक उत्साह से 
पूरिपूर्ण था, तो इसका तीसरा वर्ष, जो अभी-अभी समाप्त हुआ है, गहरे मोहभंग 


और तीब्र रोष का रहा है। 


अविश्वसनीय घोटाले 
वस्तुत: आनेवाली पीढ़ियों द्वारा सन्‌ 1987 मुख्यतया दो बातों के लिए याद 


किया जाएगा। पहली, यह इस शताब्दी का सबसे भयंकर सूखे का वर्ष था। दूसरी, 
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इस वर्ष के दौरान लगातार कई एक बदबूदार घोटालों का भंडाफोड़ हुआ, जिससे 
मजबूर होकर देश के प्रधानमंत्री को भी संसद्‌ में खड़े होकर यह घोषणा करनी 
पड़ी कि न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को रिश्वत का कोई धन मिला है। 
फिर भी आम आदमी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। 


सरकार कौ विश्वसनीयता शून्य 


आज राजीव सरकार की विश्वसनीयता शून्य रह गई है और प्रधानमंत्री को 
यह मालूम है। पूर्व में देश के एक छोटे से प्रदेश को छोड़कर प्रत्येक राज्य में 
जहाँ-जहाँ भी सन्‌ 1985 के आम चुनावों के बाद चुनाव हुए हैं बहाँ-बहाँ कांग्रेस 
(इ) को मुँह की खानी पड़ी है। इस भय से कि दिल्ली में भी इसे बोरिया-बिस्तर 
समेत बाहर फेंक दिया जाएगा, सत्तारूढ़ दल को राजधानी में चुनाव स्थगित 
करवाने पड़े। 

फेयरफैक्स का मामला उन कुटिल चालों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 
राजीव सरकार अपराधियों को सजा दिलवाने की बजाय अपने अधिकारों से भी 
बाहर जाकर उन्हें बचाने के लिए चलती है। इस घटना में मुख्य मुद्दा यह था 
कि ऐसे कौन से आर्थिक अपराधी हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए बटोरकर विदेशी बैंकों 
में जमा करा दिए हैं। यह तो एक छोटा-सा मुद्दा था कि इन आर्थिक अपराधियों 
का पता लगाने के लिए किसी जाँच करनेवाली विदेशी एजेंसी को भाड़े पर रखना 
चाहिए था या नहीं। सरकार ने इसी को मुख्य मुद्दा बना लिया। अब, उनलोगों 
पर मुकदमा नहीं चलाना चाहती जिन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा है, अपितु 
उन ईमानदार अफसरों को अदालत में घसीटना चाहती है जिन्होंने अपने मंत्री के 
इशारे पर इन अपराधियों का पता लगाने की जी-तोड़ कोशिश की। 


जाँच में व्यवधान 


बोफोर्स के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसकी जाँच के काम 
को एक ऐसी लुंज-पुंज समिति को जो सभी प्रकार के सक्रिय अधिकारों से वंचित 
है और जिसका अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है जो स्वयं उस 
सरकार के एक सदस्य थे, जिसने इस कुख्यात स्वीडिश कंपनी के साथ यह सौदा 
किया था, सौंपकर इस जाँच को ही पूरी तरह खत्म करने में सफल हो गई है। 


इस बीच एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बियों के सौदे की जाँच जिसके लिए पूर्व रक्षामंत्री 
ने आदेश दिया था, को चुपचाप दफना दिया गया है। 


फिजूलखर्ची 


प्रधानमंत्री श्री राजीब गांधी जनता की संवेदनशीलता के प्रति जो नफरत 
दिखाते हैं, वह बहुत ही विस्मयकारी है। निस्संदेह वे देश में विद्यमान भयंकर सूखे 
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की बात करते रहे हैं और यह भी कहते रहे हें कि इसके लिए फिजूलखर्ची को 
रोकने की जरूरत है फिर भी उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करके शेरों के अभयारण्य 
में सप्ताहांत की मंत्रिमंडल की बैठक करने अथवा एक ऐसे सुनसान द्वीप में, जहाँ 
पीने के पानी से लेकर बेतार के यंत्रों तक सभी चीजें सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित 
मुख्य भूमि से ढोकर ले जानी पड़ती है, दस दिनों तक छुट्टियाँ मनाने में कोई 
गलत बात दिखाई नहीं देती। 


इंडियन एक्सप्रेस पर हमला 

जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनावी भ्रष्टाचार 
का दोषी घोषित किया तो उन्होंने विपक्ष एवं समाचार-पत्रों के खिलाफ बड़ी 
रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री राजीव गांधी ने लोगों की अदालत में उनके 
खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्‍त को, वह 
उससे कोई अधिक भिन्न नहीं थी। बे विपक्षी दलों तथा विपक्षी दलों के 
मुख्यमंत्रियों को बड़ी उदारता से फटकारते रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस पर बड़े 
सोच-समझकर किया गया प्रहार न केवल इंडियन एक्सप्रेस जिसने उच्चपदस्थ 
लोगों में विद्यमान भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा था, का मुँह बंद करने 
के इरादे से किया गया था, अपितु सब समाचार-पत्रों को यह चेतावनी देने के लिए 
भी किया गया था कि सरकार के आलोचकों को सावधान हो जाना चाहिए। 


अनिष्टकारी आपातूकाल 

श्री राजीव गांधी ने अपना पदभार सँभालने के कुछ समय बाद ही सन्‌ 1975 
में आपातकाल लागू किए जाने को उचित ठहराया था और यह धमकी दी थी कि 
अगर जरूरत पड़ी तो वे इने फिर लागू कर देंगे। अतः सिद्धांत रूप में उन्हें देश 
पर इस प्रकार के दुःस्वप्न को दूसरी बार लादने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। 
किंतु इस विषय में 1975 और 1987 में दो सारभूत अंतर हैं और इनके कारण 
इसी प्रकार की काररवाई करने पर कठोर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। पहली तो यह 
कि संविधान में संशोधन कर दिया गया है और अब “आंतरिक उपद्रब' के आधार 
पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता, जैसा सन्‌ 1975 में किया गया। इससे 
भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आज बारह राज्य सरकारें गेरकांग्रेसी दलों 
के हाथों में हैं। जब तक इन सरकारों को हटा नहीं दिया जाता, तब तक 
आपातकाल को लागू करना लगभग असंभव होगा। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में 
सरकारों को बरखास्त कर देने की धमकी, 
विरोधी' होने का प्रमाण-पत्र दे दे, अत्यधिक 


त 
रखते हुए प्रधानमंत्री कौ उन राज्य 
जिनको उनका गृह मंत्रालय राष्ट्र- 
अनिष्टसूचक दिखाई देता है। 
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समूचे देश में अराजकता 


यह सच है कि कांग्रेस (इ) को पाँच वर्ष के लिए चुना गया था, किंतु उसकी 
यह विजय मतदाताओं द्वारा तकसम्मत निर्णय के आधार पर दिए गए मतों की 
अपेक्षा दुर्घटनावश अधिक हुई थी। उस समय वे “श्रीमान्‌ स्वच्छ' थे, आज उनका 
चेहरा बोफोर्स और फेयरफैक्स आदि घोटालों के कीचड़ से सना हुआ है। उन्होंने 
कहा कि वे पंजाब-समस्या सुलझा देंगे और इस युद्धक्षेत्र बने हुए राज्य में शांति 
स्थापित कर देंगे। किंतु आज उस राज्य की स्थिति तब से भी बदतर है जब उन्होंने 
देश की बागडोर सँभाली थी। इस राज्य में कत्लो-गारत का बाजार गरम है और 
हत्याओं के रुकने का कोई आसार नजर नहीं आता। खालिस्तान की माँग को 
आम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है, कितु अब इसे 'कोरा नारा' कहकर टाला 
नहीं जा सकता। अभी कुछ दिन पहले अकाली दल के अधिक बड़े धड़े संयुक्त 
अकाली दल द्वारा बुलाई गई एक संगत ने एक ऐसा प्रस्ताब पारित करने की भी 
जुरंत की, जिसमें खालिस्तान की माग की गई थी। दार्जिलिंग में भी खून की होली 
खेली जा रही है और अलगाववादियों का बोलबाला है। जब हम गुजरात और 
उत्तर प्रदेश में बार-बार होनेवाले सांप्रदायिक दंगों तथा निहार में होनेवाले जातीय 
दंगों में मारे गए बहुत से निर्दोष लोगों की ओर ध्यान देते हैं तो हम आसानी से 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन तीन वर्षा में जितने ज्यादा लोग इस विवेकहीन 
हिंसा के शिकार हुए हैं, उतने आजादी के बाद से अब तक कभी नहीं हुए। इस 
सरकार ने हमारे देश की इस शस्यश्यामला भूमि पर विनाश और बरबादी की 
कालिख पोत दी है और जितनी देर तक यह सरकार यहाँ टिकी रहेगी, उतना ही 
यह राष्ट्र को सत्यानाश के कगार के निकट पहुँचा देगी। 


सरकार पुनः जनादेश प्राप्त करे 


अतः सभी लोकतंत्रवादियों को इस सरकार के नापाक इरादों के बारे में 
सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से सरकार की 
विफलताओं और कूकमों के खिलाफ जनमत को संगठित करने, राजशक्त के 
खिलाफ लोकशक्ति को तैयार करने तथा इसके त्याग-पत्र व मध्यावधि चुनाव पर 
आग्रह करने हेतु अपने प्रयत्नों को और तेज कर देगी। यद्यपि वह अपने इन 
प्रयत्नो में अन्य लोकतंत्रवादी दलों के समर्थन का स्वागत करेगी, किंतु इसके साथ 
ही यह दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की कुटिल एवं राष्ट्र-विरोधी भूमिका का भी 
भरदाफाश करती रहेगी। इन दलों ने अन्य विपक्षी दलों की इस माँग का 
औपचारिक रूप से समर्थन किया है कि राजीव सरकार को नए सिरे से जनादेश 
प्राप्त करना चाहिए। किंतु जब चार महीने पहले राष्ट्रपति के चुनाव के समय इस 
सरकार को असली संकट का सामना करना पड़ा, और उस समय इसे त्याग-पत्र 
देने के लिए मजबूर किया जा सकता था, तो ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ “अपने 
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विदेशी आकाओं के कहने पर' झटपट राजीव की मदद के लिए दौड़ पड़ीं और 
इन्होंने उनको इस संकट से उबार लिया। लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित 
करने के इस सतत अभियान में भारतीय जनता पार्टी का यह हमला दो-तरफा 
होगा। पहला तो कांग्रेस (इ) के कुशासन के खिलाफ और दूसरा, कम्युनिस्ट 
पार्टियों की कुटिलता एवं दूसरे देशों के प्रति निष्ठा के खिलाफ । 

OD 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


आगरा 8-10 अप्रेल, 1988 


राजनीतिक स्थिति 


राजीव गांधी के नेतृत्व में देश विनाश की ओर अग्रसर 

भारतीय जनता पार्टी श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में देश को विनाश के कगार 
को ओर बढ़ते हुए देखकर गहरी चिंता व्यक्त करती है। 

यद्यपि सरकार के पास पंजाब में प्रचुर अधिकार हैं, तथापि यह वहाँ पर 
कानून और व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में विफल रही है। वस्तुतः वहाँ पर 
आजकल 'सरकार' नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कानून और व्यवस्था तथा सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित करने की इस सरकार 
में न तो इच्छाशक्ति है और न ही क्षमता। 

फिर भी इसने पंजाब की स्थिति के नाम पर संविधान के 59वें संशोधन को 
संसदू में जल्दबाजी में पारित करवा लिया। इस संशोधन का एकमात्र परिणाम यह 
होगा कि पंजाब-संकट के नाम पर इससे सरकार को सभी राज्यों में चोर दरवाजे 
से आपातकालीन क्षमता हस्तगत करने की शक्त प्राप्त हो जाएगी। 


श्रीलंका में गलत नीति के दुष्परिणाम 

इस सरकार द्वारा श्रीलंका की नीति का गलत ढंग से संचालन करने का 
दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ रहा है। इस गलती की भारी कीमत जहाँ एक 
तरफ हमें अपने सैनिकों का रक्त बहाकर एवं पैसा लुटाकर चुकानी पड़ रही 
है, वहीं दूसरी तरफ हमने श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल--दोनों समूहों की 
सद्भावना भी खो दी है। इसी बीच भारतीय शांति रक्षक सेना की ऐन नाक के 
नीचे घटनेवाली बटिटकलोआ की घटनाओं के कारण श्रीलंका की राजनीति में 
एक नया और खतरनाक सांप्रदायिक मोड़ आ गया है। इसके फलस्वरूप श्रीलंका 
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में हमारे सामने एक संभावित लेबनान बनने का खतरा पैदा हो गया है। 


राजीव सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में विफल 

राजीव सरकार देश की सीमाओं की रक्षा करने में भी विफल रही है। सरकार 
उत्तरी-पूर्वी सीमा-क्षेत्रों में चीनी घुसपैठ के मामले में चुप बैठी है और अरुणाचल 
प्रदेश से चीनी सैनिकों को बाहर करने में पूरी तरह विफल रही है। 


देश में विघटनकारी गतिविधियाँ तेज 

देश के अंदर विघटनकारी तत्त्वों की गतिविधियाँ तेजी पर हैं। इन्हें रोकना 
तो दरकिनार, सरकार नागरिकों के जीवन, संपत्ति एवं सम्मान की रक्षा भी नहीं कर 
पा रही है। हाल में हुए जघन्य पड़रिया कांड ने देश को बुरी तरह झकझोर दिया 
है। दुःख और दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस सरकार दोषी एवं अपराधी पुलिस 
कर्मियों को दंडित करने की बजाय इस शर्मनाक घटना की लीपापोती में लगी हुई 
है। भाजपा की राय में पड़रिया कांड में अपराधियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए 
और पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा भी अविलंब देना चाहिए। 


संविधान को खतरा 

प्रधानमंत्री ने गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को राष्ट्र-विरोधी' होने के अभियोग 
पर बरखास्त करने की धमकी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्रियो को नजरअंदाज करके 
राज्यों में जिलाधिकारियों को संबोधित किया है। उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों से 
सलाह-मशविरा किए बिना गैर-कांग्रेसी राज्यों पर अपनी मर्जी से राज्यपाल थोप 
दिए हैं। इनमें से कुछ राज्यपालों का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के पक्के एजेंट की 
तरह होने से इन राज्यों को सदमा पहुंचा है और इसके चलते संसद्‌ में भी हंगामा 
खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस-शासित राज्यों में भी बिना पूर्वाभास के 
मनमाने ढंग से सरकारों के तख्ते पलट दिए हैं। इन करतूतों के द्वारा उन्होंने हमारी 
संघीय शासन-प्रणाली के शाब्दिक निर्देश और उसकी भावना-दोनों का उल्लंघन 
किया है। उनके गैर-जिम्मेदार हाथों में देश का संविधान सुरक्षित नहीं है। 


प्रधानमंत्री ने संसद, न्यायपालिका और प्रेस को कमजोर किया 
संसद, न्यायपालिका और प्रेस-ये तीनों जनता के प्रहरी हैं। प्रधानमंत्री ने इन 
तीनों को कमजोर किया है। वे स्वयं अनुपस्थित रहकर संसद्‌ की उपेक्षा करते 
हैं। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राज्यसभा में अपने आचरण द्वारा उपराष्ट्रपतिजी 
को रुला दिया और उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र देने का प्रस्ताव करने के लिए 
बाध्य किया। न्यायपालिका को इतना थमकाया गया कि उच्चतम न्यायालय के 
बकीलों की अभूतपूर्व हड़ताल हुई। प्रेस को बुरी तरह परेशान किया गया। इसका 
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ज्वलंत उदाहरण है इंडियन एक्सप्रेस का मामला, जिसके संबंध में भारत को प्रेस 
परिषद्‌ को भी सरकार की निंदा करनी पड़ी। 


देश विनाश के कगार पर 


सरकार की इन सब भूलों और करतूतों की वजह से देश विनाश के कगार 
पर पहुँच गया है। सरकार ने नवंबर, 1984 में सामूहिक हिंसा के समय आँखें मँद 
लीं, जिससे लोगों के मन में देश की एकता और अखंडता के विषय में आशंकाएँ 
पैदा हो जाएँ और बे उसे ही वोट दें। वह सांप्रदायिकता और अलगाववाद को 
प्रोत्साहन देती है, जिससे शीर्षस्थ पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के मुद्दे से जनता 
का ध्यान हटकर निम्नतर स्तर पर विद्यमान सांप्रदायकता की ओर चला जाए। 
यह देश उद्देगपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है कि अगले चुनावों में पासा अपनी तरफ 
पलटने के लिए यह सरकार कौन-सी कुत्सित चाल चलेगी। हमें इसपर आश्चर्य 
नहीं होगा कि यह पहले बड़े पैमाने पर उपद्रवों को फैलने दे और बाद में उनको 
बड़ी कठोरता से दबाए, जिससे लोगों को यह दिखाया जा सके कि यह कितनी 
बहादुर है, अथवा कोई ऐसा संकट पैदा करे जिससे यह लोगों की देशभक्ति की 
भावनाओं से नाजायज फायदा उठाकर अगला चुनाव जीत सके। 


“श्रीमान्‌ स्वच्छ' “श्रीमान्‌ महाविनाश' बने 

हमें बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री, जिन्हें चतुर संपर्क 
अधिकारियों ने 'श्रीमान्‌ स्वच्छ' के रूप में प्रस्तुत किया था, अब “श्रीमान्‌ 
महाविनाश' के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हुए हैं। बे हर रोज देश को एक 
घोटाला भेंट कर रहे हैं। आज का शासन ऐसे गुमनाम लोग चला रहे हैं, जिनके 
रहस्यमय संबंध विदेशों से हैं। प्रधानमंत्री पर से देश का विश्‍वास उठ गया है। देश 


की जनता उनकी सरकार के प्रति अपने अविश्वास को जल्दी से जल्दी प्रदर्शित 
करने के लिए मौके को तलाश में व्याकुल है। 


प्रतिपक्ष को बाँटने की कम्युनिस्टों की चाल 

ऐसे समय, जब देश इस भ्रष्ट कांग्रेसी शासन को हटाने के लिए एक 
व्यावहारिक, राष्ट्रीय, जनतांत्रिक विकल्प के निर्माण के लिए उद्यत है, कम्युनिस्ट 
पार्टियां ऐसे गठबंधन को साकार नहीं होने देना चाहतां। वे ऐसी शक्ति के उदय 
को रोकने के लिए अनेक चालें चल रही हें। भारतीय जनता पार्टी इस अवसर 
पर कम्युनिस्ट पार्टियों के राष्ट्रपति के चुनाव और हाल में प्रतिपक्ष द्वारा राजीव 
सरकार के इस्तीफे की माँग के लिए चलाए गए आंदोलन में उनकी हठधर्मिता की 
याद दिलाना चाहती हैं। सच तो यह है कि कम्युनिस्ट वामपंथी एकता का 
मायाजाल रचकर प्रतिपक्ष को विभाजित रखना चाहते हैं और राजीव गांधी की 
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गद्दी बनाए रखना चाहते हैं। भाजपा उनके इन मंसूबों को कभी सफल नहीं होने 
देगी। 


राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक पार्टियों से एक होने की अपील 
भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के बढ़ते हुए पापों के विरुद्ध इस ढंग से 
सतत अभियान चलाने के लिए कृतसंकल्प है जिससे इस बात को सुनिश्चित 
किया जा सके कि जब कभी वह मौका आए तो मतपेटियों द्वारा हरियाणा की तरह 
लोगों का रोष व्यक्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी 
अन्य राष्ट्रीय एवं लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ सहयोग जारी रखेगी। 
O 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 303 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
जमशेदपुर 1-3 जुलाई, 1988 


बोफोर्स घोटाला 


कितनी ही जादूगरी करो, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता 

बोफोर्स के चले आ रहे मुद्दे के संबंध में हुए हाल के रहस्योद्घाटनों पर 
प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया साल भर से की जा रही उन कोशिशों का एक हिस्सा हैं, 
जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ होनेवाले शस्त्र-संबंधी सबसे बड़े घोटाले पर परदा 
डालने के लिए की जा रही है। इन दस्तावेजों के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया 
निरर्थक ही नहीं, बल्कि हास्यास्पद भी है। उनका यह कहना है कि इन समाचारों 
से यह समर्थित होता है कि इस भुगतान में “कोई राजनीतिज्ञ शामिल नहीं है”, कि 
इन रहस्योद्घाटनों से संसदीय समिति के निष्कर्षों की 'पुष्टि' होती है, और यह 
विश्वसनीय है क्‍योंकि ये शायद स्वीडन के पब्लिक प्रोसीक्यूटर की जाँच के अंश 
हैं। उन्हें यह विचित्र प्रतीत हुआ कि फिर भी सरकार के केंद्रीय जाँच ब्यूरो को 
एक ऐसे विषय की जाँच करने के लिए कहा गया है, जिसकी और जाँच करने 
की कोई आवश्यकता (उनके कथनानुसार) नहीं है। तदनंतर केंद्रीय जाँच ब्यूरो 
ने बिना किसी पर कोई दोषारोपण किए सरकार को आगे काररवाई करने की 
सलाह दी है। आश्चर्य है (इससे कम क्या कहें) कि अब केंद्रीय जाँच ब्यूरो 


कार्यपालिका को हर तरह की काररवाई के बारे में सलाह देनेवाला एक निकाय 
बन गया है। 


प्रधानमंत्री शस्त्र-विक्रेताओं के हाथों की कठपुतली बने 

भारतीय जनता पार्टी का मत है कि जब तक इस घोटाले के संबंध में 
संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाते, तब तक देश के नैतिक वाताबरण में निरंतर 
हास होता रहेगा। अब यह केवल श्री राजीव गांधी के राजनीतिक सौभाग्य अथवा 
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दुर्भाग्य का प्रश्न ही नहीं रहा हे । बर्तमान प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय शस्त्र-उत्पादकों 
एवं विक्रेताओं के हाथों की घृणित कठपुतली बन गए हैं। देश इस प्रकार की 
स्थिति को बरदाश्त नहीं कर सकता। अतः भारतीय जनता पार्टी की माँग है कि 
इस चल रहे घोटाले का पूर्णतः स्पष्टीकरण हमेशा के लिए कर दिया जाना 
चाहिए। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक इसके सभी पहलुओं के बारे में 
संतोषजनक उत्तर नहीँ दिए जाते। इस प्रकरण में अनेक प्रश्‍न उठते हैं। 


अनेकानेक प्रश्‍न 
देश यह जानना चाहेगा, कि 24 अप्रैल, 1987 के पश्चात्‌ भी, विपरीत तथ्यों 
की जानकारी के बावजुद, स्वेच्छया एवं समझबूझकर प्रधानमंत्री यह क्यों बलपूर्वक 
कहते चले आ रहे हैं कि 'कोई भुगतान' नहीं किया गया? उनकी सरकार ने 
तदुपरांत श्री विन चड्ढा को देश छोड़कर जाने की इजाजत क्यों दी? और फिर, 
सरकार के प्रतिरक्षा मंत्रालय की लिखित विपरीत सलाह के बावजूद, स्वयं 
प्रधानमंत्री के मुख से यह घोषणा करवाकर कि बोफोर्स के साथ किए गए संविदा 
को देश की सुरक्षा के प्रभावित होने के कारण रदूद नहीं किया जा सकता, बोफोर्स 
ए बी के साथ मोल-तोल करने की अपनी दूढ़ स्थिति को कुंठित क्यों कर लिया? 
जुलाई, 1987 में प्रधानमंत्री ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की सलाह को ठुकराकर भारत 
आकर पूरे तथ्य बताने के लिए पहले से ही आमंत्रित बोफोर्स अधिकारियों को 
न आने का परामर्श देने के लिए क्यों कहा? प्रधानमंत्री ने संयुक्त संसदीय समिति 
द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले ही असंख्य बार सार्बजनिक रूप से 
यह क्यों कहा कि भुगतान पानेवालों में 'कोई भारतीय शामिल नहीं है', जबकि 
उनका यह बक्तव्य हाल के रहस्योदूघटनों से असत्य सिद्ध हुआ है? प्रधानमंत्री . 
ने बोफोर्स से अपने तथा औरों के लिए (जैसे सर्वश्री बच्चन और हिंदुजा के लिए) 
सदाचारी होने के प्रमाण-पत्र लेकर अपने उच्च सार्वजनिक पद की प्रतिष्ठा को 
क्यों धूमिल किया, जबकि हमारे स्टॉकहोम स्थित राजदूत ने लिखित रूप से यह 
कहा था कि इस कंपनी ने 'हमें इतनी बार गुमराह किया है कि अब हम इसका 
यकीन कतई नहीं कर सकते ? प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने स्विट्जरलैंड की 
संघीय सरकार के साथ डेढ़ वर्ष तक ऐसे आवश्यक और उपयुक्‍त समझौते क्यों 
नहीं किए, जिनसे उन फ्रंट कंपनियों के बैंक-खातों के बारे में सारी जानकारी 
सरकारी तौर पर प्राप्त की जा सके? चूँकि संयुक्त संसदीय समिति सरकार के 
हाथों की कठपुतली थी और तोतारटत दोहराती थी, अतः सरकार ने इस बात का 
आग्रह क्यों नहीं किया कि बह समिति इन मुख्य गवाहों के बयान ले और दो 
महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों की जाँच करे- एक तो इस सारे सौदे के कर्ता-धर्ता मार्टिन 
आर्दबो, दूसरे स्वीडन के प्रोसीक्यूटर रिंगबर्ग, जिनकी प्रामाणिकता के बारे में हमारे 
प्रधानमंत्री, देर से ही सही, बहुत प्रभावित हैं। तीसरे, जब इस सौदे के समय में 
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स्टॉकहोम में हमारे राजदूत श्री भूपतलाल ओझा रहे थे, जो इस घोटाले के बाद 
बोफोर्स के साथ हुई सभी चर्चाओं से सीधे जुड़े हुए अधिकारी रहे तो हमारी सरकार 
अथवा संयुक्‍त संसदीय समिति ने श्री रिंगबर्ग से मदद क्यों नहीं माँगी या उन्हें 
सहयोग क्यों नहीं दिया? वास्तव में श्री रिंगबर्ग को सार्वजनिक रूप से यहाँ तक 
कहना पड़ा कि इस प्रकार के सहयोग के लिए उनके द्वारा की गई प्रार्थना का कोई 
उत्साहजनक उत्तर नहीं मिला। हमारी सरकार ने रिंगबर्ग की उसी रिपोर्ट की एक 
प्रति क्यों नहीं मैंगवाई, जिसके बारे में प्रधानमंत्री अत्यंत भ्रामक और प्रशंसासूचक 
बातें बड़े उत्साहपूर्वक कहते हैं? तो क्या यह सही है कि हमारी सरकार ने स्वीडन 
की सरकार को यह सुझाव दिया था कि (स्वीडन की) सरकार ने स्विट्जरलैंड के 
न्याय मंत्रालय से इस मामले के बारे में अधिक ब्योरा देने की जो प्रार्थना की थी 
उसे अप्रभावी हो जाने दिया जाए, जिसके फलस्वरूप स्वीडन ने स्विट्जरलैंड द्वारा 


मांगी गई अधिक स्पष्ट जानकारी भेजने की बजाय पता क्यों नहीं लगाया क्‍यों 
अपनी प्रार्थना ही बापस ले ली? 


जाँच एजेंसियों को रिपोर्ट प्रकाशित की जाएँ 

नवीनतम रहस्योद्घाटन को देखते हुए देश यह जानना चाहेगा कि हमारे 
प्रधानमंत्री ने पहले ही यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाल लिया कि इसमें कोई 
राजनीतिज्ञ शामिल नही था, और कि संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षो की पुष्टि 
हो गई है? अकाट्य प्रमाणो के होते हुए भी केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा अनावश्यक 
जाँच आरंभ कराने का छल क्यों किया? अतः यह महत्त्वपूर्ण है कि केंद्रीय जाँच 
ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मुद्दे पर पहले दी गई रिपोर्टों को भारत 


सरकार तत्काल प्रकाशित करे, जो अंशत: और असंतोषजनक रूप से ही संयुक्‍त 
संसदीय समिति को उपलब्ध कराई गई थीं। 


भारतीय जनता पार्टी की माँग है कि 


(क) हाल के रहस्योदघाटनों द्वारा उजागर स्विस बैंक' खातों के लाभभोगियों 
के राजनीतिक संबंधों का पता लगाने के लिए एक नई संयुक्त संसदीय 
समिति नियुक्त की जाए, जिसका अध्यक्ष कोई विपक्षी सांसद हो; 

(ख) पहले से अभिज्ञात भारतीय पार्टियों, मेसर्स चड्ढा और हिंदुजा के खिलाफ 
तत्काल सार्वजनिक रूप से अभियोग चलाया जाए; 

(ग) स्टॉक-होम स्थिति हमारे वर्तमान राजदूत को तत्काल यह निर्देश भेजा 
जाए कि वे इस सारी जाँच को फिर से आरंभ करने के लिए स्वीडन की 
सरकार से औपचारिक रूप से प्रार्थना करें; और 


(घ) स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार से यह प्रार्थना की जाए कि वह इन बैंक 
खातों के बारे में तत्काल संपूर्ण तथ्य बताए। 


न 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अहमदाबाद 7-9 अक्तूबर, 1988 


राजनीतिक स्थिति 


राजीव गांधी की सरकार अधःपतन की ओर 

राजीव गांधी की सरकार इसी महीने अपने शासनकाल के निराशाजनक चार 
वर्ष पूरे करने जा रही है। इसने सभी क्षेत्रों में अधोगति को देखा है, जो पहले धीमी 
चाल से चल रही थी और गत दो वर्षों में सरपट चाल से चलने लगी है। भारतीय 
जनता पार्टी ने दो वर्ष पहले जम्मू में इस सरकार के खिलाफ एक आरोप-पत्र 
तैयार किया था और देश को यह चेतावनी दी थी कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
देश में जितनी सरकारें बनी हैं, उनमें से यह सबसे खराब सिद्ध हो रही है। उसके 
बाद से हमारी ये आशंकाएँ पूर्णतया सत्य सिद्ध हुई हैं। यह सरकार न केवल भ्रष्ट 
और लापरवाह अपितु पूर्णतया अक्षम और बेकार भी साबित हुई है। 


राजीव सरकार हिंसा के आगे नतमस्तक 

ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको इसने गलत मोड़ न दिया हो अथवा ऐसी कोई 
स्थिति नहीं है जिसे इसने न बिगाड़ दिया हो। अनेक समझौते, जिनका बहुत ढिंढोरा 
पीटा जा रहा है, मूल्य की दृष्टि से संदिग्ध साबित हुए हैं। पंजाब की स्थिति पहले 
जैसी गंभीर बनी हुई है। वहाँ आतंकवादियों की हिंसा में कोई कमी नहीं आई है, 
जबकि सरकार इसके विपरीत झूठे दावे कर रही है। श्रीलंका समझौते से, जिसकी 
तारीफों के पुल बांधे जा रहे है, हमारे वीर जवानों और अफसरों को, जिन्हें बिना 
किसी उद्देश्य के एक विदेशी भूमि पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ रही है, 
वीरगति के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। असम में घुसपैठ निर्बाध रूप से चल 
रही है और दो पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारों को बरखास्त करके राष्ट्रपति शासन थोप 
दिया गया है। पहले मिजोरम में और अभी हाल में त्रिपुरा में उग्रबादियों के साथ जिन 


राजनीतिक प्रस्ताव * 307 


(0 ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनके फलस्वरूप और कुछ नहीं तो देश की 
खिघटनकारी शक्तियों को, विशेष रूप से पंजाब में, इस बात का पक्का विश्वास हो 
गया है कि राजीव सरकार हिंसा की भाषा के सामने फौरन घुटने टेक देती है। 


देश में हिंसा का बोलबाला 

हिंसा देश में लगभग जीवन का एक अंग बन चुकी है। अमीर गरीबों के 
खिलाफ हिंसा करते हैं, बलवान कमजोर पर हिंसा करता है और राज्य सब पर 
हिंसा करता है। दलितों की हत्याएँ होती हैं, इकका-दुक्का घटनाओं में नहीं, अपितु 
अधिकांशतः सशस्त्र गिरोहों द्वारा संगठित हमले करके, और राज्य प्रशासन अपनी 
आँखें फेर लेता है। कश्मीर में जब भीड़ राष्ट्रीय ध्वज को जलाती है और 
राष्ट्र-विरोधी नारे लगाती है, तब वहाँ के अल्पसंख्यक (हिंदू) डर के मारे दुबकते 
फिरते हैं। प्रधानमंत्री निवास से फर्लाग से भी कम दूरी पर राज्य के विधायकों के 
साथ जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें पीटा जाता 
है। सत्ता के मद ने उन्हें इतना गिरा दिया है कि प्रधानमंत्री जिन कुछ दिनों देश 
में रहते हैं, गैर-कांग्रेसी सरकारों और उनके मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा नियंत्रित 


दूरदर्शन एवं अन्य संचार-साधनों के ऐन सामने उनके ही राज्यों में उठक-बैठक 
करवाते रहते हैं। 


सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का प्रतिवाद नहीं कर पाई 

मानो इतना ही पर्याप्त नहीं था, सरकार भ्रष्टाचार के उन अति गंभीर आरोपों 
का प्रतिबाद नहीं कर पाई है, जो समाचार-पत्रों में तथा संसदू के मंच पर इसके 
खिलाफ लगाए गए हैं। इन आरोपों में न केबल सरकार, अपितु प्रधानमंत्री को भी 
व्यक्तिगत रूप से संलिप्त किया गया है। जिस ढंग से प्रधानमंत्री के गुर्गों को, जिनमें 
कमीशन खानेवाले दलाल तथा अन्य बदनाम लोग भी शामिल हैं, आय-कर की तथा 
अन्य छूटे देकर पुरस्कृत किया गया है उससे राजीव गांधी की बची-खुची नैतिकता 
की छवि भी मिट्टी में मिल गई है। इसके विपरीत, आलोचकों को, जिनमें 
समाचार-पत्र संगठन भी शामिल हैं, पकड़ा जाता है और उनका उत्पीड़न किया जाता 
है। एक भ्रष्ट सरकार किसी खराब सरकार से भी बदतर होती है और यह सरकार 
तो भ्रष्ट और खराब-दोनों ही है। राष्ट्र के हदय के भीतर राजनीतिक एवं नैतिक 
हास में राजीव गांधी का व्यक्तिगत अंशदान किसी से कम नहीं है। 


राजीव गांधी ने देश को भिखारी बनाया 


सरकार जनता से बहुत कुछ छिपाती रही है। विदेशी ऋण की मात्रा, जो अभी 
हाल तक सह्य सीमा के भीतर थी, अब तथाकथित उदारीकरण और कम 
प्राथमिकतावाली आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाने 
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के फलस्वरूप विकराल रूप धारण कर चुकी है। गत चार वर्षों में ऋण का ब्याज 
ही 17 से 30 प्रतिशत तक बढ़कर लगभग दुगुना हो चुका है और इस वर्ष इसके 
35 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशंका है। इन चार वर्षों में राजीव गांधी ने इस 
देश को विश्व का सबसे बड़ा भिखारी बना दिया है। 


सरकार के गिरने की कोई हद नहीं 

किंतु इसकी कोई सीमा दिखाई नहीं देती कि यह सरकार स्वयं अपनी और 
अपने राजनीतिक भाई-भतीजों की खाल बचाने के लिए किस हद तक गिर सकती 
है। मानहानि विधेयक, जो आपातकाल के बाद का सबसे कुख्यात कानून माना 
जाता है, इसका जीता-जागता उदाहरण है। सरकार ने चुपके से इस विधेयक को 
संसद्‌ में पारित करवाने की कोशिश की और शायद यह ऐसा करने में सफल भी 
हो जाती, यदि विपक्ष और प्रेस इतना सतर्क न होते। भारतीय जनता पार्टी अपने 
पत्रकार भाइयों को प्रणाम करती है जो इस विधेयक के खिलाफ चट्टान बनकर 
खड़े हो गए और उन्होंने सरकार को घुटने टेक देने पर बाध्य किया। प्रेस की 
स्वतंत्रता के लिए खतरा अब भी बना हुआ है। मुंबई में हाल में प्रेस के बारे में 
केंद्रीय मंत्री के.के. तिवारी ने जो कुछ कहा है वह प्रेस को राष्ट्रीयकरण की 
धमकी देने के समान है। 


राजीव गांधी ने जनादेश खो दिया 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि इन सब विफलताओं से, जिनकी 
चरम परिणति मानहानि विधेयक की विफलता में हुई, यह बात साफ हो गई है 
कि श्री राजीव गांधी ने दिसंबर, 1984 के अपने जनादेश को खो दिया है। उनकी 
पार्टी केवल तकनीकी दृष्टि से इसलिए सत्ता में बनी हुई है क्योंकि उसने इतिहास 
की एक दुर्घटना के कारण भारी बहुमत प्राप्त कर लिया था। यह जनादेश धृष्ट 
एवं घमंडी लोगों की उस चौकड़ी की भूल-चूक की वजह से छिन गया है, जो 
दुनिया और राष्ट्र को एक बहुत ही संकुचित एवं स्वार्थी दृष्टि से देखती है। उन्होंने 
जो कुछ भी सद्भावना अर्जित की थी, उसे अक्षमता एवं लापरवाहीपूर्ण व्यवहार 
से गँवा दिया है। उनमें इस विशाल और विविधतापूर्ण देश को एक रखने की 
क्षमता नहीं है और जब तक ये स्वयं न हट जाएँ या उन्हें उठाकर फेंक न दिया 
जाए, तब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का अस्तित्व ही खतरे में पड़ 


गया है। 


प्रधानमंत्री त्याग-पत्र दें 
प्रधानमंत्री से हमारा आग्रह है कि वे त्याग-पत्र दे दें और अगले 15 महीनों 


तक इंतजार किए बिना तत्काल नए सिरे से चुनाव करवाने की घोषणा कर दें, 
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क्योंकि उनकी यह अनबूझ पहेली बड़ी लंबी हो गई है और देश की इस 
अनिश्‍चित स्थिति को किसी न किसी तरीके से सुलझाना होगा। चूँकि राजीव गांधी 
की सरकार स्वयं. भागनेवाली है, इसलिए यह इस देश को उस तरह से चलाने में 
असमर्थ है जैसे चलाना चाहिए। इस संकट की घड़ी में जनता को अपने हक का 
प्रयोग करके यह निर्णय करना चाहिए कि इस गत्यवरोध को कैसे खत्म किया 
जाए। राजनीतिक दलों को जनता के समक्ष जाकर उनका समर्थन माँगना चाहिए। 
लोकतांत्रिक गणराज्य में जनता ही अंतिम रूप से स्वामी है और हम यह माँग 
करते हैं कि लोकसभा को, जो अब जनता की इच्छा की द्योतक नहीं रही है, 
तत्काल भंग कर दिया जाए और देश की जनता को मतदान करके अविलंब एक 
नई लोकसभा और नई सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जाए। देश के 
सामने बहुत-सारी गंभीर समस्याएँ विद्यमान हैं। इनमें से अधिकांश वर्तमान 
लापरवाह नेतृत्व की विरासत हैं। इस सारे गड़बडझाले को केवल नए सिरे से 
जनादेशप्राप्त एक नई सरकार ही साफ कर सकती है। 


जनता और समाचार-पत्रों से एकजुट होने की अपील 

भारतीय जनता पार्टी देश की जनता, विशेष रूप से समाचार-पत्रों का 
आह्वान करती है, जो हाल में अपनी स्वतंत्रता पर किए गए प्रहार के खिलाफ 
बड़े धैर्य और साहस के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए थे, कि वे इस सरकार 
को नए सिरे से जनादेश प्राप्त करने के लिए बाध्य करें। इस विषय में और 
विलंब खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि यह सरकार हताशा में अपनी कठिनाइयों 
का निराकरण करने की कोशिश कर रही हे और वह सत्ता से चिपके रहने के 
लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि सन्‌ 1975 जैसे आपातकाल को भी 
लागू कर सकती है। यह 59वें संवरिधान-संशोधन और नए औद्योगिक विवाद 


विधेयक आदि विधेयकों द्वारा अद्ध-कानूनी उपायों से इसके लिए जमीन तैयार 
कर रही है। 


भ्रष्ट और बेकार सरकार को उखाड़ फेंको 
इस भ्रष्ट और बेकार सरकार को अपने पद से उखाड़ फेंकना जनता का 
पहला काम है ओर उसे इसको सर्वांधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय जनता 


पार्टी इस मुद्दे पर सभी लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी दलों के साथ सहयोग करने 
को तैयार है। 


सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए भाजपा कृतसंकल्प 

जहाँ अन्य दलों ने इस प्रयत्न में सहयोग किया है, वहाँ हमने तत्काल संयुक्त 
काररवाई में भाग लिया है। जहाँ उन्होंने ऐसा रवैया अपनाया जिससे हम यह 
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समझने लगे कि राजीब सरकार के हाथ मजबूत होंगे, जैसा उन्होंने कम्युनिस्ट 
पार्टियों के दबाव में आकर गत वर्ष राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किया था, 
तो भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र रास्ता अपनाने में नहीं हिचकिचाई है। भारतीय 
जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ तब तक संघर्ष जारी रखने के लिए 
कृतसंकल्प है जब तक यह हट नहीं जाती और कोई अधिक उत्तरदायी सरकार 


इसका स्थान नहीं ले लेती। 
[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


रोहतक 17-19 अप्रेल, 1987 


पंजाब की स्थिति 


उग्रवादियों का हुक्म चलता हे 

पंजाब को स्थिति के सुधरने के बारे में जो उम्मीदें लगाई गई थीं, वे सब झूठी 
साबित हुई हैं और पंजाब की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है। सामाजिक और 
धार्मिक सुधारों के नाम पर उग्रवादियों ने एक हिंसात्मक आंदोलन आरंभ कर दिया 
है। शराब, मांस और सिगरेट की दुकानों तथा हेयर कटिंग सैलूनों को हर रोज 
जलाया जा रहा है और बंदूक की नोक पर बंद कराया जा रहा हैं। देहात में और 
शहरों के आसपास के इलाकों में इस प्रकार की सभी दुकानें लगभग बंद करवाई जा 
चुकी हैं। पंजाब के वित्तमंत्री जो आबकारी मंत्री भी हैं, ने इस बात को स्वीकार किया 
है कि शराब की लगभग 20 प्रतिशत दुकानें बंद की जा चुकी हैं। यह बात यहीं खत्म 
नहीं हो जाती। उग्रवादियों ने अध्यापकों और विद्यार्थियों को एक खास प्रकार का 
पहनावा पहनने का आदेश दिया है। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया 
है। उन्हें लिपस्टिक, पाउडर आदि न लगाने और साड़ियाँ न पहनने के लिए कहा 
गया है। बारात में 1। से ज्यादा बारातियों को नहीं जाने दिया जाता। यह नकली 
शुद्धिवाद राज्य के प्रशासन का और अधिक मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा 
है। राज्य में अब उग्रवादियों के सिवाय और किसी का हुक्म नहीं चलता। एक 
छोटा-सा उदाहरण देखिए--मांसविक्रेता अब अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन के पास 


नहीं जाते, बे अपने व्यबसाय को चलाने की इजाजत लेने के लिए उग्रबादियों की 
खुशामद करते हैं और उन्हें इसके बदले में बहुत-सा पैसा देले हैं। 


देहातों से नए सिरे से पलायन 


इस चुनौती का दूढता से सामना करने में सरकार की घोर विफलता के 
कारण पूरे देश में अनिश्चितता और भय की भावना व्याप्त हो गई है। न केवल 
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इन व्यवसायों को करनेवाले दुकानदारों की दुकानें बंद हो गई हैं, अपितु लोग 
देहातों से नए सिरे से शहरों की ओर भागने भी लगे हैं। 


आतंकवाद तथा कानूनविहीनता 

सर्वदलीय रैलियों से भी राज्य में कुछ राहत नहीं पहुँची है। वस्तुतः अब तक 
आतंकवाद, कानूनविहीनता और अलगाववाद की भावना बढ़ती जा रही है। 
आतंकवादियों का जाल कितना अधिक फैला पहुँच चुका है-यह इस बात से पता 
लगता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रखा गया टाइम बम यदि और दो मिनट 
तक हटाया नहीं गया होता तो उससे जान-माल की अपार क्षति हो जाती। 

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि आत्मसंतोष से चुपचाप बैठकर काम 
नहीं चलेगा। बड़ी-बड़ी सभाओं में 'अमृत-प्रचार' के बहाने खालिस्तानी नारे 
लगाए जाते हैं और राज्य-भर में राष्ट्रविरोधी एवं अलगाववादी भाषण दिए 
जाते हैं। टूकों में भरकर लोग गलियों में खुलेआम और गुरुद्वारों के अंदर 
खालिस्तानी नारे लगाते हैं। सरकार असहाय-सी मौन खड़ी यह सब देखती 
रहती है। 

सभी बड़े-बड़े गुरुद्वारों पर से अकाली पार्टी का नियंत्रण हट चुका है; उनमें 
कोई सत्संग नहीं चल सकता। इसके विपरीत उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर सहित इन 
सभी गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया है। 


पंजाब की समस्या राष्ट्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता को चुनौती 

यह कहना सही नहीं होगा कि पंजाब की समस्या विशुद्ध रूप से राजनीतिक 
समस्या है। कुछ साल पहले तक तो यह राजनीतिक समस्या थी, किंतु अब नहीं 
रही। यह सीधी-सादी कानून और व्यवस्था की समस्या भी नहीं है। यह तो देश 
की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को चुनौती है, यही समझकर इसका मुकाबला 
किया जाना चाहिए। 

भारतीय जनता पार्टी की राय है कि-- 

(1) बरनाला सरकार वर्तमान स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकती। इसका 
एक कारण यह है कि न केवल प्रशासन में, अपितु मंत्रिमंडल में भी ऐसे 
लोग घुसे हुए हैं, जो आतंकवादियों और अलगाववादियों का समर्थन 
करते हें अथवा उनसे उनकी सहानुभूति है। ऐसे तत्त्वों का तत्काल 
शुद्धीकरण करने की आवश्यकता है। अकाली सरकार के रहते ऐसा नहीं 
किया जा सकता। अतः उसे हटाना ही पड़ेगा। 

(2) केंद्रीय सरकार को पंजाब स्थिति के बारे में पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर 
ले लेनी चाहिए। हमें सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा-पट्टी बनाने के 
संबंध में संसद्‌ द्वारा पारित प्रस्ताव को अविलंब लागू करना चाहिए। हाल 
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में जो हथियार पकड़े गए हैं उनमें बहुत से ऐसे बढ़िया किस्म के हथियार 
हैं जिनपर अरब देशों में बनने की मुहर लगी हुई है। अतः सीमा को 
कारगर तरीके से सीलबंद कर देना चाहिए। 

(3) जहाँ कहीं पुलिस और अरद्ध-सैनिक बल आतंकवाद का मुकाबला करने 
में अपर्याप्त सिद्ध हों, वहाँ सेना तैनात करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। 

(4) जोधपुर के कैदियों की समस्या जैसे मुद्दों को शीघ्रता से निपटाना चाहिए। 
जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें फौरन रिहा कर देना चाहिए; जिनके खिलाफ 
कोई खास जुर्म लगा हुआ है, उनपर मुकदमा चलाना चाहिए; और जिनके 
मंसूबे राष्ट्र-विरोधी हों, उन्हें उपयुक्त कानून के अधीन नजरबंद करना 
चाहिए। कितु वर्तमान ढुलमुल और अनिर्णय की नीति अवश्य खत्म 
होनी चाहिए। 

(5) श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात्‌ हुई हिंसा के संबंध में मिश्रा 
आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट सत्तारूढ़ दल के पापों पर लीपापोती करने और 
उनपर परदा डालने का निर्लज्ज प्रयत्न मात्र है। भारतीय जनता पार्टी 
अपनी इस माँग को फिर दोहराती है कि इस व्रिभीषिका के लिए जिम्मेदार 
लोगों का पता लगाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। 


राजीव को सत्ता से हटना चाहिए 


राजीव नेतृत्व प्रदान करने में विफल 

ठीक छह मास पूर्व जम्मू में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 
भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री राजीव गांधी के विरुद्ध उनकी भूलों और 
विफलताओं का एक 50 सूत्री आरोप-पत्र जारी किया गया था। उस आरोप-पत्र 
के अंत में कहा गया था कि यहाँ एक ऐसी सरकार है जो शासन नहीं कर 
सकती, एक ऐसा नेता है जो देश को नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकता और यह 
भौ कि इस सचाई को स्वीकार कर लेने का क्षण अब दूर नहीं है। किंतु तब 
किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इस सचाई का सामना करने का 
यह क्षण इतनी जल्दी आ जाएगा, एक ऐसा क्षण जब इस सरकार को साख 


पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 
छिन्न-भिन्न स्थिति 

राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक को सेन्सरशिप के आधार 
पर इतना अधिक आपत्तिजनक पाया है कि उन्होंने इसपर हस्ताक्षर करने से 
इनकार कर दिया है। भारतीय विदेश सेवा के अध्यक्ष को एक पत्रकार-सम्मेलन 
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में आनन-फानन हटा दिया गया, जिसे देखकर पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। 
पाकिस्तान, बॉग्लादेश, श्रीलंका, जाफना, चीन, अमेरिका-सबके साथ संबंध बिगड़े 
हैं। श्री राजीव गांधी द्वारा स्वयं एक भ्रष्ट एवं सांप्रदायिक चुनाव-अभियान चलाने 
के बावजूद केरल और पश्चिम बंगाल, दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ दल को करारी 
मात खानी पड़ी है। पंजाब की स्थिति और दार्जिलिंग के उपद्रबों को गलत ढंग 
से संभालने की बजह से खालिस्तान, गोरखालैंड आदि अलगाववादी मागो को बल 
मिला है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि चीजें टूटकर बिखर रही हैं, मगर 
केंद्र उन्हें इकट्ठा रखने में असमर्थ है।' 


विपक्ष को दोष देने से काम नहीं चलेगा 

यह सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सदा ही हमारे राष्ट्रपति की 
उपेक्षा करते रहे हें और उनका अपमान करते रहे हैं। किंतु उन्होंने बड़ी 
धृष्टतापूर्वक संसद्‌ से यह कहा कि राष्ट्रपति से दुर्व्यवहार करने के समाचार 
विरोधी पक्ष के दिमाग की कपोल-कल्पनाएँ हैं। वे उनसे सलाह-मशबिरा करते 
रहे हैं। उनका यह कथन राष्ट्रपति की बरदाश्त से बाहर था। इसलिए 9 मार्च को 
उन्होंने प्रधानमंत्री को औपचारिक रूप से एक पत्र लिखा, जिसमें तथ्यों को उद्धृत 
करते हुए यह कहा गया था कि “आपने जो कुछ बताया है, तथ्य उससे मेल नहीं 
खाते'। वस्तुतः यह इस बात को कहने का एक विनम्र तरीका था कि प्रधानमंत्री 
ने न केवल राष्ट्रपति की उपेक्षा की, अपितु उन्होंने संसदू और देश के सामने झूठ 
भी बोला। इन सारी चीजों का सीधा मतलब यह हुआ कि संविधान के शब्दों और 
भावना का घोर उल्लंघन किया गया है। 13 मार्च को उस पत्र के प्रकाशित होने 
पर इस सरकार की साख घटकर शून्य रह गई। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ 
उससे तो इसकी साख शून्य से भी नीचे गिरकर रसातल में चली गई है। 


रिश्वत के अधिकाधिक प्रमाण 

अब इस बात के अधिकाधिक प्रमाण मिलते जा रहे हें कि सत्तारूढ़ दल 
अर्थ व्यवस्था का, विशेष रूप से इसके बढ़ते हुए बिदेशी तत्त्व का, अधिक से 
अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए इसे एक दुधारू गाय को तरह 
इस्तेमाल कर रहा है तथा विदेशी व्यापार और प्रतिरक्षा सौदों पर रिश्वत के द्वारा 
इस प्रकार से निचोड़े गए धन को गुप्त प्राइवेट विदेशी खातों में जमा कर दिया 
जाता है। 

अर्थ व्यबस्था दिनोदिन पतली होती जा रही है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए 
का भारतीय धन देश के बाहर भेजा जा चुका है। इसमें से अधिकांश राशि 
स्विट्जरलैंड एवं अन्यत्र संख्यांकित गुप्त खातों में जमा करवा दी जाती है। भला 
हो विदेशी सौदों पर मिलनेवाली मोटी दलाली का, जिससे अब विश्‍व बैंक तक 
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को विदेशों से आयात किए जानेवाले उर्वरक और बिजली के संयंत्रो की बेतहाशा 
बढ़ी हुई कौमत को देखकर हैरानी होने लगी है। हमें यह संदेह है कि राजीव 
सरकार को उच्च तकनीक और आधुनिकीकरण का जो चस्का लगा है और 
इसको जो ऊँची कीमत चुकाई जा रही है, उसकी वजह इस प्रकार के सौदों से 
रिश्वत तथा दूसरी दलालियों के द्वारा पैसा बनाने के बहुत से अवसरों का मिलना 
है, न कि राष्ट्रीय विकास में इन सौदों का कोई योगदान होना। 
सोद्देश्य स्थानांतरण 
अब यह बात साफ हो गई है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय 
से हटाकर प्रतिरक्षा मंत्रालय में इसलिए नहीं भेजा गया था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय 
में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए उनकी जरूरत थी, अपितु इसलिए भेजा 
गया था कि उन्होंने राजनीतिज्ञों और उनके व्यापारिक मित्रों के विदेशों में जमा 
अरबों रुपए के काले धन के बारे में जाँच करवाने का दुस्साहस किया था। श्री 
राजीव गांधी ने इन अपराधियों को बचाने के लिए ही गत जनवरी मास में श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह को वित्त मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया 
था। उन्होंने अपने पार्टीजनों की सत्ता के दलाल' कहकर भर्त्सना की थी और अब 
यह बात बिलकुल साफ हो गई है कि वे स्वयं दलालों के भी दलाल हैं। 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने इन वित्तीय 
अपराधों का पता लगाने के लिए एक अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी 'फेयरफैक्स' को 
नियुक्त किया था। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया स्वदेशी में विश्वास रखती है, चाहे 
वह विचारों का सवाल हो, या कथनी या करनी का, अथवा आर्थिक जासूसी का 
मामला हो। कितु ऐसे लोगों को एक विदेशी सूचना एजेंसी के नाम पर छिद्रान्वेषण 


करना शोभा नहीं देता जो हर विदेशी चीज को पसंद करते हैं। यदि वित्तमंत्री श्री 
विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह सोचा कि फेयरफैक्स भारतीय सार्वजनिक जीवन के 
ठगों को पकड़ने में मददगार हो सकती है 


तो उन्हें इस आधार पर दोषी नहीं 
ठहराया जा सकता । 


प्रधानमंत्री का सिद्धांतहीन आचरण 


श्री राजीव गांधी ने अपनी सरकार में अस्थिरता लाने के मामलें में विदेशी 
हाथ होने की 


दुहाई देनी शुरू कर दी है। सरकार अपनी ही काली करतूतों की 
वजह से जब कभी मुसीबत में पड़ती है तो विदेशी हाथ की दुहाई दी जाने लगती 
है। सच तो यह है कि श्री राजीव गांधी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। 
बे स्वयं सिद्धांतहीन और अस्थिर हैं और यहाँ तक कि वे अपनी पार्टी और अपने 
मंत्रिमंडल को भी एक साथ नहीं रख सकते। अब उन्होंने भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
को बिगाड़ने और भारतीय राजनीति में जहर घोलने तथा लोकतांत्रिक निर्वाचन 
प्रक्रिया को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी धन का प्रयोग आरंभ 
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कर दिया है। वे स्वयं ही अस्थिरता पैदा करने के महान कारण हैं। 

अब इन दो खबरों से पूरा विश्व स्तब्ध रह गया है। दो मास पूर्व पश्चिमी 
जर्मनी की सरकार ने बॉन स्थित हमारे राजदूत को यह सूचित किया था कि कौल 
की एच.डी.डब्ल्यू. फर्म ने अत्यधिक ऊँची दरों पर कुछ पनडुब्बियाँ खरीदने के 
लिए कुछ प्रभावशाली भारतीय एजेंटों को 30 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा दी है 
और 16 अप्रैल को रेडियो स्वीडन ने यह समाचार प्रसारित किया कि 'शस्त्र-निर्माता 
फर्म बोफोर्स ने कांग्रेस (इ) के राजनीतिज्ञों को स्विस बैंक के गुप्त खातों के जरिए 
रिश्वत देकर स्वीडन के लिए 450 करोड़ रुपए की कीमत की होविट्जर्स तोपें देने 
का सबसे बड़ा आदेश प्राप्त कर लिया है।' यह भी खबर मिली है कि 20 करोड़ 
रुपए की यह रिश्वत सन्‌ 1986 के अंतिम दो मास में दी जा चुकी है। 


शासन करने का नैतिक आधार समाप्त 

इन भयंकर रहस्योद्घाटनों, जो इन बहुत बड़े घोटालों का एक छोटा-सा अंश 
प्रतीत होते हैं, के फलस्वरूप श्री राजीव गांधी को देश पर शासन करने का अब 
कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। सामान्य शालीनता का यह पहला तकाजा 
है कि वे तत्काल त्याग-पत्र दे दें। बह अब देश की एकमात्र सेवा यह कर सकते 
हैं कि अपनी गद्दी छोड़ दें और देश पर अपने पापों का बोझ और डालने की 
कोशिश न करें। 

भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जेहाद 
छेड़ने का संकल्प करती है। पार्टी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से त्याग-पत्र माँगने 


के लिए भी एक अभियान चलाने का निश्चय करती है। 
DO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 24-26 जुलाई, 1987 


शीर्षस्थ भ्रष्टाचार 


राजीव सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ निमग्न 


आज देश पर बहुआयामी एवं अभूतपूर्व संकट के गहरे बादल छाए हुए हैं। 
स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री की 
ईमानदारी पर गंभीरतम आरोप लगे हों और संदेह व्यक्त किए गए हों, जिनकी पुष्टि 
उसने अपने आचरण से उस प्रकार की हो, जिस प्रकार श्री राजीव गांधी ने गत कुछ 
महीनों में अपने आचरण द्वारा की है। प्रतिदिन इस बात के अधिकाधिक प्रमाण 
मिलते जा रहे हैं कि राजीव सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और गैर-कानूनी 
काले धन के करोड़ों रुपए स्टॉकहोम से चुपचाप स्विट्जरलैंड के नंबरी खातों में जमा 
कर दिए गए हैं तथा श्री राजीव गांधी के जिगरी दोस्तों ने ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त 
करके, जिनका कोई पता नहीं है, यहाँ, स्विट्जरलैंड तथा अन्य स्थानों में भारी कीमत 
चुकाकर बहुमूल्य संपत्ति खरीद ली हैं। यद्यपि प्रधानमंत्री शुरू से देश को यह 
आश्वासन देते रहे हैं कि बोफोर्स सौदे में, जिसमें (प्रसंगवश, वे स्वयं सरकार की 
ओर से मुख्य सौदा करनेवाले थे) कोई बिचौलिया नहीं है, तथापि ऑडिट ब्यूरो की 
रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि शस्त्रों के इस सौदे के करार में दलाली 


तय करने की व्यवस्था थी और अन्य लोगों के अतिरिक्‍त देश में बोफोर्स के पिछले 
एजेंट को बाद में बड़ी-बड़ी रकमें दी गईं। 


बोफोर्स सबसे बड़ा घोटाला 
राष्ट्र को यह जानकार बड़ा अचंभा हुआ कि अब तक जिन घोटालों का पता 
लगा है, वे तो इन बहुत से घोटालों का एक बहुत छोटा-सा अंश हैं और जब 


राजीव सरकार के भ्रष्ट सौदों का परदाफाश होगा तब बे नेहरूजी तथा इंदिरा गांधी 
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की सरकारों के जमाने में होनेवाले मूंधड़ा, तुलमोहन राम और क्युओ ऑयल सौदे 
के घोटालों को भी मात कर देंगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई भी 
व्यापारिक अथवा प्रतिरक्षा-संबंधी ठेका या सौदा नहीं हुआ है जिसमें सत्ताधारी 
परिवार और उसके माफिया गिरोह का स्वार्थ या हाथ न हो। इसकी तुलना 
फिलिपींस के मार्कोस परिवार से की जा सकती है, जिसने (ऐसा कहा जाता है कि) 
गत दस वर्षा में 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। इसके अतिरिक्त सभी 
सौदों का एकमात्र स्रोत अंततोगत्वा यही परिवार दिखाई देता है, जिसमें सब 
बड़े-बड़े और नवीनतम सौदे भी शामिल हैं, जैसे-बोफोर्स का सौदा, जिसपर स्वयं 
श्री राजीव गांधी ने प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। 


प्रधानमंत्री का लीपापोती का गहन प्रयास 

लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा 
से संबंधित अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी शब्दों की खींचतान करते 
रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करते रहे हैं, अपने बयान बदलते रहे हैं, 
मंत्रियों को हटाते रहे हैं, अफसरों के तबादले करते रहे हैं और बड़ी निर्लज्जतापूर्वक 
संसद्‌ तथा देश को गुमराह करते रहे हैं। लोगों में अब यह आशंका बढ़ती जा 
रही है कि इस प्रकार का प्रधानमंत्री अपनी खाल और संपत्ति को बचाने के लिए 
कुछ भी कर सकता है। 


फासीवादी हथकंडे 
अन्य किसी देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री, जिसकी ईमानदारी पर शक हो, 
त्याग-पत्र दे देता है अथवा घोटालों की जाँच होने तक फौरन त्याग-पत्र देने के 
लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन एक हैं श्री राजीव गांधी, जो अपने खिलाफ 
मुकदमा चलाए जाने के प्रत्यक्षतः जोरदार प्रमाणों के बावजूद न केवल अपनी 
गद्दी से चिपके हुए हैं, अपितु तानाशाही तरीकों के बल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया 
को भी नष्ट करने पर तुले हुए हैं। सत्ताधारी माफिया गिरोह अब न केवल उन 
लोगों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है जो उनकी आलोचना करते हैं, अपितु उन 
लोगों को भी नहीं बख्श रहा है, जो कुछ ही सप्ताह पहले तक उनके मंत्रिमंडल 
के सदस्य थे। दुष्टों का आखिरी हथियार फासीवाद है और जब कभी उनकी 
सत्ताधारी चौकडी की पोल खुलती है और उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोने का खतरा 
दिखाई देता है, तो वे इसी प्रकार के हथकंडों को अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 
यह चेतावनी देना चाहती है कि वह राष्ट्र को ऐसे फासीवादी ठगों के हाथ में कभी 
नहीं जाने देगी जो तीसरे विश्‍व के अनेक देशों में घटित हुआ है और लोकतंत्र 
की मशाल को अंत तक प्रज्जबलित रखने के लिए जान की बाजी लगा देने की 
प्रतिज्ञा करती है। 
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राजीव सरकार राष्ट के लिए खतरा 


गत कुछ सप्ताहों की घटनाएँ और अपने को स्वच्छ साबित करने के प्रति 
राजीव सरकार द्वारा दिखाई गई अवज्ञा इस बात के लिए काफी चेतावनी है कि 
यह सरकार देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोंटने में जरा भी नहीं 
हिचकिचाएगी। जो सरकार गरीब किसानों और मजदूरों से करोड़ों रुपए लूटकर 
विदेशी बैंकों के सुरक्षित लॉकरों में रखने से नहीं हिचकिचाती, वह लोगों से उनके 
लोकतांत्रिक अधिकारों को भी छीन सकती है। भ्रष्ट राजीव सरकार न केवल 


हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए, अपितु हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा देश की 
सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। 


भाजपा का भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान 

भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि भ्रष्ट राजीव सरकार को अब राज 
करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। इसलिए उसे हटना ही चाहिए। पार्टी 
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध और मूल्यों पर आधारित राजनीति के 
पक्ष में अपना संघर्षं जारी रखने के अपने दूढ़ निश्चय को पुनः दोहराती है, और 
शीर्षस्थ भ्रष्टाचार के खिलाफ जेहाद छेड़ने के लिए राष्ट्र का आह्वान करती है। 
यह अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देती है कि वे श्री राजीव गांधी को त्याग-पत्र 
देने के लिए विवश करने हेतु एक शक्तिशाली अभियान चलाएँ। सार्बजनिक 
जीवन को इस चोरी के धन के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त एवं स्वच्छ करने व 
राजीव सरकार को हटाने के प्रत्येक प्रयत्न को भारतीय जनता पार्टी संसदू के 
भीतर एवं बाहर अपना पूर्ण सहयोग देगी। 


[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जोधपुर 9-11 अक्तूबर, 1987 


राजनीतिक स्थिति 


स्तब्धकारी भंडाफोड़ 

राजीव सरकार इसी मास अपने शासनकाल के तीन वर्ष पूरे करने जा रही 
है। एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जम्मू में हुई अपनी बैठक में राजीव गांधी 
द्वारा शासन सँभालने के बाद हुई घटनाओं की समीक्षा की थी और इस सरकार 
के प्रति जनता के बढ़ते हुए मोहभंग को देखकर एक आरोप-पत्र तैयार किया था। 
तत्पश्चात्‌ विजयवाड़ा में अपनी राष्ट्रीय परिषद्‌ के अधिवेशन में पार्टी ने स्विट्जरलैंड 
के बैंकों के नंबरी खातों तथा अन्यत्र विदेशों में जमा कराए गए करोड़ों रुपए के 
भारतीय काले धन के बारे में जाँच करवाने की भी माँग की थी। उसके बाद से 
राष्ट्र की हालत बड़ी तेजी से बराबर खराब होती जा रही है। राजनीतिक संकट, 
विशेष रूप से गत छह मास में, और भी गहरा गया है। जब से विदेशी शस्त्र- 
निर्माताओं के साथ किए गए रक्षा-संबंधी सौदों के विषय में स्तब्धकारी भंडाफोड़ 
हुआ है, तब से स्वयं प्रधानमंत्री और देश के अंदर तथा बाहर उनके संगी-साथियों 
के बारे में भी संदेह पैदा हो गया है। 


असम तथा पंजाब में स्थिति बिगड़ी 

जब श्री राजीव गांधी ने सत्ता सँभाली थी तब उन्होंने यह वादा किया था कि 
वे असम और पंजाब की समस्या सुलझा देंगे, अलगाववादी तत्त्वों को काबू में कर 
लेंगे, अधिक तेजी से काम करनेवाली सरकार बनाएँगे, और सबसे बड़ी बात तो 
यह कही थी कि एक स्वच्छ प्रशासन भी देंगे। इसकी बजाय उनकी सरकार पहले 
की सरकारों की अपेक्षा कहीं अधिक निकम्मी और भ्रष्ट साबित हुई है। असम 
में आज भी घुसपैठ बिना रोक-टोक जारी है और रक्‍तरंजित पंजाब जल रहा है। 
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आज पंजाब में स्थिति उस समय से कहीं अधिक बिगड़ चुकी हे जब श्री 
राजीव गांधी ने सत्ता सँभाली थी। स्वार्थसाधक नीति, तदर्थवाद एवं संपूर्ण दिशाहीनता 
राजीव गांधी की पंजाब-नीति का अभिशाप हे और इसी वजह से पंजाब लगभग 
विनाश के कगार पर पहुँच गया है। पंथिक कमेटी ने स्वर्ण मंदिर के परिसर से 
इस बात की घोषणा की है कि उसका उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना है। 
उनकी यह घोषणा भारत की अखंडता और भारतीय संविधान के विरुद्ध लगभग 


युद्ध की घोषणा है। यह सामान्य रूप से संपूर्ण राष्ट्र एवं विशेष रूप से सिख समाज 
के लिए एक चुनौती है। 


सीमा के साथ-साथ सुरक्षा-पट्टी 


कांग्रेस नेता सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार करते रहे हैं कि 
आतंकवादी पाकिस्तान में पनाह लेते हैं, वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तथा वहाँ 
से बढ़िया किस्म के हथियार लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह माँग है कि 
संपूर्ण पश्चिमी सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा-पट्टी के निर्माण में अब और 
विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में सेना तैनात करने में भी कोई हिचकिचाहट 
नहीं होनी चाहिए जहाँ अर्द्धसैनिक बल और पुलिस आतंकवादियों का मुकाबला 
करने में असमर्थ है। 

भारतीय जनता पार्टी का यह सुविचारित मत है कि आतंकवादियों को आम 
जनता से अलग-थलग करने और लोगों को आतंकवादियों के हमलों से बचाने 
के लिए गाँवों तथा शहरों में रक्षा की तैयारी की जानी चाहिए। निर्दोष नजरबंदियों 
को जोधपुर जेल से रिहा करना न केवल न्यायोचित है, अपितु यह आतंकवादियों 
को अलग-थलग करने को प्रक्रिया में सहायक भी होगा। 


भ्रष्ट सरकार 


ज्ञात सूचनाओं से यह स्पष्ट हो गया हे कि राजीव सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ 
डूबी हुई है। किसी अन्य देश में यदि किसी प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर इस तरह 
शक किया जाता तो वह स्वयमेब अपने पद से त्याग-पत्र दे देता अथवा किसी 
समुचित जाँच आयोग द्वारा अपने आचरण की जाँच करवाकर स्वयं को स्वच्छ 
साबित करता। श्री राजीव गांधी ने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। इसकी बजाय 
संसद्‌ की एक ऐसी अपंग समिति का गठन कर दिया गया, जिसे कोई प्रभावी 
अधिकार प्राप्त नहीं है, और एक ऐसा व्यक्ति उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया 
है जो स्वयं सरकार में शामिल था और इसलिए कुख्यात स्वीडिश कंपनी के साथ 
सौदा करनेवालों में से एक था। सरकार इस सारे कांड पर परदा डालने के लिए इस 
समिति का पूरा-पूरा फायदा उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने अन्य विरोधी 
दलों के साथ मिलकरु अपने आपको इस समिति से संबद्ध करने से साफ इनकार 
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करके ठीक ही किया है। 

यह स्मरणीय है कि सन्‌ 1979 के बाद से किए गए परीक्षणों और मूल्यांकन 
के फलस्वरूप सेना ने फरवरी सन्‌ 1984 तक इन तोपों की एक छोटी सूची बनाई 
थी, जिसमें वांछनीयता की दृष्टि से क्रमशः फ्रांस, ब्रिटेन और स्वीडन में बनी तोपों 
को रखा गया था। सितंबर, 1985 तक फ्रांस में बने हथियारों को स्वीडन में बने 
हथियारों से अधिक उत्तम माना जाता रहा। किंतु फरवरी, 1986 में इस निर्णय को 
बदलकर बोफोर्स तोपों को सर्वोत्तम करार दिया गया। उस समय के बाद से कई 
सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। इन सौदों के पीछे अनेक ऐसे चेहरे 
हैं जिनके नाम अज्ञात हैं। 

यह कार्यकारिणी सरकार से पुनः आग्रह करती है कि वह उन सबके नाम 
बताए जिन्हें स्वीडिश कंपनी से रिश्वत या दलाली मिली है, अथवा जिन्हें अन्य 
किसी प्रकार का लाभ हुआ है। 


राजीव सरकार की संकटपूर्ण स्थिति 

जब से बोफोर्स का घोटाला प्रकाश में आया है और विरोधी पक्ष द्वारा संयुक्त 
रूप से भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मिल-जुलकर कोशिशों 
की संभावनाएँ शुरू हुई हैं, तबसे सत्तारूढ़ माफिया गिरोह के हाथ-पाँब फूल गए 
हैं। कांग्रेस (इ) के अंदर सुलगती हुई असंतोष की ज्वाला और उसके अंदर 
विद्यमान आपसी धड़ों में होनेवाली उठा-पटक की वजह से राजीव सरकार की 
हालत काफी पतली हो गई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसे समय में, जब 
हर तरफ इस बात की माँग की जा रही थी कि सच बात बताई जाए और भ्रष्टाचार 
का परदाफाश किया जाए, और जब उसके लिए मिलजुलकर काररवाई करने के 
लिए क्षितिज पर एक आशा की किरण दिखाई दी, तब कम्युनिस्टों ने अपने 
आपको बिरोधी दलों से अलग रखने का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने 
एक ऐसा थोथा बहाना बनाकर सूरजकुंड की बैठक का बहिष्कार किया जिसपर 
कोई विश्वास नहीं कर सकता। 


कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी शक्तियों के विरोधी 

भारतीय जनता पार्टी की राय में वर्तमान संकट के प्रति कम्युनिस्टों के रवैये 
को उनको पिछले इतिहास के संदर्भ में समझा जा सकता है। स्वतंत्रता-आंदोलन 
के दौरान बे महात्मा गांधी और नेताजी सुभाषचंद्र बोस के विरुद्ध दुष्प्रचार करते 
रहते थे। सन्‌ 1942 के आंदोलन को विफल करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ 
खुले रूप में हाथ मिलाया और पाकिस्तान के लिए मुसलिम लीग द्वारा की गई 
माँग का खुला समर्थन किया। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक शक्तियों के 
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सुसंगठित होने में अडचन डालने के किसी भी मौके को हाथ सें नहीं जाने दिया। 
सन्‌ 1962 में जब पूरा राष्ट्र चीनी हमले का मुकाबला करने के लिए एकजुट 
होकर खड़ा हो गया था, तब कम्युनिस्टों ने इस बात को मानने से भी इनकार कर 
दिया था कि चीन ने भारत पर हमला किया हे। बाद में उन्होंने जयप्रकाशजी के 
आंदोलन का न केवल विरोध किया, अपितु श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल 
का बड़े जोर-शोर से समर्थन भी किया। ऐन संकट की घड़ी में अपना समर्थन 
वापस लेकर उन्होंने जनता शासन को गिराने में और सन्‌ 1980 में श्रीमती इंदिरा 
गांधी को फिर से वापस लाने में मदद दी। अभी हाल में उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव 
में विरोधी दलों द्वारा संयुक्त रूप से खड़े किए जानेवबाले उम्मीदवार की जीत को 


असंभव बना दिया और इस प्रकार राजीव सरकार को उसके जीवनकाल के सबसे 
भयंकर संकट से उबार लिया। 


कम्युनिस्टों का राष्ट्-विरोधी रबैया 


इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के बाद कि इस समय किसी जनांदोलन 
के होने से उनका सर्वनाश सुनिश्चित है, सत्तारूढ़ कांग्रेसी नेता इधर-उधर के 
सवाल उठाकर भ्रष्टाचार के मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान बँटाने की जी-तोड़ 
कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ केंद्र में दुर्बल ब भ्रष्ट शासन का समर्थन करना 
तथा दूसरी तरफ लोकतंत्रबादी विरोधी दलों का असंगठित और भ्रमित रहने देना 
कम्युनिस्टों की नीति से सर्वथा मेल खाता है। सांप्रदायिकता एक ऐसी व्याधि है, 
जो राष्ट्र को खोखला बनाती जा रही है। इस समस्या पर हमें बहस करनी होगी, 
बिचार करना होगा और इसे सुलझाना होगा। किंतु कम्युनिस्टों ने अब इसपर 
केवल इसलिए बहस छेड़ी है, ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और जनता 
का ध्यान उच्च पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटाया जा सके। यह 
अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को उस विषम स्थिति 
से उबारा जा सके जिसमें बह फँस गई है। उनकी यह चाल सन्‌ 1942 की उनकी 
उस चाल के ही समान है जब उन्होंने अपने राष्ट्र-विरोधी एवं अआंग्रेज-समर्थक 
रवैये को तर्क॑सम्मत बनाने के लिए यह तर्क प्रस्तुत किया था कि इस समय जनता 
के सामने असली मुद्दा आजादी का नहीं। अपितु फासिज्म का है। भारतीय जनता 
पार्टी इस अबसर पर जनगण को सचेत कर देना चाहती है और विश्‍वास करती 
है कि बे कम्युनिस्टों के इस जाल में नहीं फॅसेंगे। 

भारतीय जनता पार्टी अपने देश के राजनीतिक तंत्र से सांप्रदायिक जहर को 
निकालने के लिए दूढ्प्रतिज्ञ है। इसने त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 
सरकार की सांप्रदायिक नीतियों का सफलतापूर्वक विरोध किया है जिसने यह 
आदेश जारी किया था कि पुलिस में धर्म के आधार पर भर्ती की जाए और इसी 
आधार पर छान्रवृत्तियों का वितरण भी किया जाए। कम्युनिस्ट चाहे जो हथकंडे 
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अपना लें, किंतु लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हें कि देश में कोई भी 
आंदोलन, चाहे वह गुजरात में हो या बिहार में अथवा पूरे देश में हो, जैसा 
आपातकाल के दौरान हुआ था, तथाकथित वामपंथी दलों के भाग न लेने से 
विफल नहीं हुआ है। 


सरकार की स्वच्छ छवि आवश्यक 

एक भ्रष्ट सरकार किसी बुरी सरकार से भी बदतर होती है। भ्रष्ट सरकार 
तो कोई सरकार ही नहीं होती और उसके सदस्य खून चूसनेबाली जोक के समान 
होते हैं। इसके बिना कोई काम चल ही नहीं सकता तथा संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया 
रुण और एकदम ठप हो जाती है, जैसा अपने देश में होने को आशंका है। एक 
ऐसा प्रशासन, जो सरकार के नाम से खर्च किए जानेवाले रुपए में, चाहे वह शस्त्रों 
के सौदे में हो या औद्योगिक परियोजनाओं के ठेके में अथवा सूखे और अन्य 
प्राकृतिक विपदाओं के बाद के राहत कार्यों में हो, अपना हिस्सा काट लेता है, 
उसपर राष्ट्र के संसाधन सौंपने का विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी कारण 
हम राजीव गांधी और उनकी सरकार से साफ-साफ कहना चाहते हैं कि वे जनता 
के सामने, उसी जनता के सामने जिसके नाम से और जिसकी ओर से वे देश का 
शासन चलाने का दावा करते हैं, स्वच्छ छवि लेकर उपस्थित हों। 


भ्रष्ट शासन सहनीय नहीं 

राजीव के शासनकाल के तीन वर्षां ने भारतीय समाज के नैतिक ताने-बाने 
को बुरी तरह क्षतविक्षत कर दिया है। यह भी एक कारण है, जिसकी वजह से 
हम यह चाहते हैं कि राजीव सरकार गद्दी छोड़ दे और नए सिरे से चुनाव 
करवाकर एक नवीन जनादेशाप्राप्त सरकार के लिए रास्ता साफ कर दे। अब इस 
भ्रष्ट शासन के खिलाफ सामूहिक रूप से उठ खड़े होने का समय आ गया है। 
इसी भावना से भारतीय जनता पार्टी गत मास सूरजकुंड में विपक्ष की बैठक द्वारा 
राजनीतिक प्रक्रिया को पूर्णतः स्वच्छ करने और नए सिरे से चुनाव करवाने के 
लिए किए गए आह्वान का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह विश्वास 
है कि यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। 

भारतीय जनता पार्टी अपने इस दृढ़ संकल्प को पुनः दोहराती है कि वह इस 
सिद्धांतहीन एवं भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने संघर्ष को निरंतर 


जारी रखेगी। 
[ 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


चंडीगढ़ 3-5 जनवरी, 1986 


शाहबानो का मामला 


भाजपा द्वारा उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अभियान को निंदा 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी शाहबानो के मामले में 
न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद मुसलिम लीग तथा जमायत-ए-इसलामी 


द्वारा उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध छेड़े गए जहरीले अभियान की घोर निंदा करती 
है। 


एक न्यायसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय 

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय बहुत ही न्यायसंगत और समझदारीभरा 
है। इसके द्वारा एक पति को अपनी पूर्व पत्नी को एक बहुत ही मामूली रकम 
गुजारे के लिए देने का आदेश दिया गया है। पति पैसों में खेल रहा है और पत्नी 
दाने-दाने के लिए मुहताज है। पत्नी ने कई दशाब्दियों तक बड़ी निष्ठापूर्वक अपने 
पति की सेवा की और उसके कई बच्चों की माँ बनी। उसे अकारण ही ऐसे अलग 
कर दिया गया, जैसे किसी पुराने कपड़े को उतारकर फेंक दिया जाता है। न ही 
किसी दूर या पास के रिश्तेदार ने और न ही किसी धर्मार्थ संस्था ने उसकी कोई 
सुध ली, और न किसी ने उसकी मदद की या उसे सांत्वना दी। उच्चतम न्यायालय 
का यह आदेश उसके लिए एक महान वरदान सिद्ध हुआ। जिन न्यायाधीशों ने यह 


ऐतिहासिक निर्णय दिया, उनकी सभी समझदार व्यक्तियों द्वारा, चाहे वे किसी भी 
धर्म के माननेवाले हों, भूरि-भूरि प्रशंसा की जानी चाहिए । 


केद्रीय मंत्री का स्तब्धकारी आचरण 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी को यह देखकर गहरा सदमा पहुँचा है कि केंद्रीय सरकार 
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के एक राज्यमंत्री श्री जेड.आर. अंसारी ने संसद्‌ में न केवल इस निर्णय की निंदा 
की, अपितु इस निर्णय को देनेवाले न्यायाधीशों की शान के खिलाफ भी बातें कहीं। 
उनके भाषण का तौर-तरीका और लहजा अत्यधिक आपत्तिजनक था। इस बात 
को देखते हुए भी कि श्री अंसारी ने न्यायपालिका के खिलाफ इतनी असंयत भाषा 
में इतनी निंदाजनक बातें कहीं, वे इस मुद्दे के बारे में सत्तारूढ़ दल के मुख्य 
प्रबक्ता बने हुए हैं। इस संदेह की पुष्टि ही होती है कि श्री अंसारी ने ये सब बातें 
किसी के हुक्म पर कही थीं। 


अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन लोगों के आचरण की निंदा करती है जिन्होंने मुंबई 
में वह जुलूस निकाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट मुर्दाबाद' के नारे लगाए गए और 
पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड का पुतला सार्बजनिक रूप से जलाया गया। इस 
भीड़ में कांग्रेस (इ) के एक राज्यमंत्री और संघ सरकार के एक पूर्व मंत्री भी 
शामिल थे। यदि हमें कानून के शासन को कायम रखना है तो उसका उल्लंघन 
करनेवालों पर मुकदमा चलाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। 


प्रधानमंत्री सांप्रदायिक राजनीति के शिकार 

कांग्रेस (इ) द्वारा आयोजित मोमिन सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 
ने बताया है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उठाई गई 
आपत्तियों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 

शाहबानो को दंड-प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की वजह से उच्चतम 
न्यायालय द्वारा राहत मिली। इस धारा में अपने पति द्वारा उपेक्षित पत्नी को अपने 
पति से उचित भरण-पोषण का भत्ता लेने का हक प्राप्त है। इस उपबंध में 
उल्लिखित पत्नी में तलाकशुदा औरत भी शामिल है, चाहे वह किसी भी धर्म की 
माननेवाली हो। 

सरकार द्वारा इस समय जो संशोधन करने का विचार किया जा रहा है उसका 
उद्देश्य मुसलिम महिलाओं को इस कानून की परिधि में से निकाल देना है ताकि 
वे इस उपबंध का आश्रय न ले सकें। 


प्रस्तावित संशोधन--एक प्रतिगामी कदम 

भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुच्छेद 25 का पूर्णतया समर्थन करती 
है, जिसके द्वारा सभी नागरिकों को अंतरात्मा एवं धर्म को स्वतंत्रता की गारंटी दी 
गई है। परंतु यह मुसलिम लीग के इस विचार से सहमत नहीं है कि यह निर्णय 
मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। वस्तुतः राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को संशोधित करने के इस प्रयास को प्रतिगामी, 
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महिला-विरोधी एवं कट्टरवाद तथा धर्मांधता के आगे घुटने टेकना समझती है। 
यह भारतीय संविधान की भावना के भी विरुद्ध है, जिसके एक निदेशक सिद्धांत 
के अनुसार राज्य में एक समान नागरिक संहिता बनाने की ओर अग्रसर होने की 
अपेक्षा की गई है। वस्तुतः एक ऐसी पार्टी के वे सभी दावे बिलकुल थोथे और 
धोखाधड़ी-भरे दिखाई देते हें कि जो देश को आधुनिकता और इक्कीसवीं सदी में 
ले जाने का दावा तो करती है, परंतु इस छोटी-सी बात के आगे भी घुटने टेकने 
का विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी यह माँग करती है कि दंड-प्रक्रिया 
संहिता में संशोधन के प्रस्ताव को तत्काल त्याग दिया जाए। 


पंजाब समझौते के बाद की काररवाई 


आतंकवाद और हिंसा खत्म होनी चाहिए 


पंजाब समस्या पर स्व. संत हरचंद सिंह लोंगोबाल और भारत सरकार के 
बीच समझौता हुए अब छह महीने होनेवाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात 
की प्रसन्नता है कि समझौते के बाद राज्य में सांप्रदायिक तनाव कम हुआ है। 
किंतु यह स्वीकार करना होगा कि आतंकवाद और हिंसा की घटनाएँ अब भी जारी 
हैं। प्रशासन को इन घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए। 


सबके साथ न्याय 


इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पूर्ण राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा कायम 
करना था, जो अभी भी है। ये उद्देश्य सभी समुदायों के साथ पूरा न्याय किए बिना 
प्राप्त नहीं किए जा सकते। भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल की सरकार से 
यह अनुरोध हे कि बह इस प्रकार से काम करे, जिससे किसी भी नागरिक के मन 
में यह भावना पैदा न हो कि उसके साथ भेदभाव अथवा अन्याय किया जा रहा 
है। इसके लिए समृद्ध पंजाबी पहचान को सुरक्षित रखना तथा इसे छिन्न-भिन्न 
करनेवाले सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना जरूरी है। 


पानी का बँटवारा न्यायसंगत और समान होना चाहिए 

इस समझोते के बारे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी आपत्ति 
नदियों के पानी के बॅटवारे के संबंध में इसमें दी गई व्यवस्था को लेकर है। सन्‌ 
1983 में हुई त्रिपक्षीय वार्त्ता में स्वयं अकाली दल इस बात से सहमत हो गया था 
कि 1955 के करार को, जिसके अधीन राजस्थान को रावी च व्यास नदियों के पानी 
का हिस्सा मिलता है, छेड़ा नहीं जाएगा। अतः इस समझौते में राजस्थान के बारे 
में कोई उल्लेख करना कतई उचित नहीं था। इसके साथ ही जिस ढंग से यह 
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समझौता लिखा गया है, उससे हरियाणा के किसानों के मन में भी अपने भविष्य 
के बारे में गंभीर आशंकाएँ पैदा हो गई हैं। 

इस समझौते के अनुसार, सतलुज-यमुना संपर्क नहर को 15 अगस्त, 1986 
को पूरा किया जाना है। किंतु पंजाब के सत्तारूढ दल के नेताओं ने इस नहर के 
मार्ग के बारे में जो बक्तव्य दिए हैं, उनसे हरियाणा के लोगों के मन में संशय 
पैदा हो गया है। 


केंद्र मौन क्‍यों 

पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच नदी जल और प्रादेशिक विवाद 
के संबंध में इस समय जो वाग्युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से तनाव बढ़ता 
जा रहा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हरियाणा और पंजाब के बीच 
बड़ी तेजी से परस्पर टकराव का वातावरण बनता जा रहा है तो नई दिल्ली ने 
इस संबंध में रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। 


क्षेत्रों के हस्तांतरण में कोई प्रगति नहीं 

इस समझौते के अधीन चंडीगढ़ 26 जनवरी, 1986 को पंजाब को हस्तांतरित 
करना है और उसके बदले में इसके साथ ही पंजाब के कतिपय हिंदीभाषी क्षेत्र 
हरियाणा को हस्तांतरित किए जाने हैं। 

ये क्षेत्र 31 दिसंबर, 1985 तक एक आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने थे। परंतु 
अंतिम तारीख गुजर जाने के बाद भी मैथ्यू कमीशन ने इस विषय में कुछ भी नहीं 
कहा है। 

अन्य प्रादेशिक दावों और प्रतिदावों का फैसला भी एक अन्य आयोग द्वारा 
करना तय हुआ था। परंतु लगभग छह मास गुजर चुके हैं और इस दूसरे आयोग 
की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। 


वर्तमान ढुलमुल नीति खतरनाक 

भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि पंजाब समझौते 
को पूरी तरह लागू करने के लिए उसे जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उन्हें 
वह तत्काल उठाए तथा अविलंब हस्तक्षेप करके विवादास्पद मुद्दों को स्पष्ट करे 
और संदेहों का निराकरण करे। वर्तमान दुलमुल नीति खतरनाक सिद्ध हो सकती 
है। भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से निम्नलिखित माँगें पेश करती है- 

1. मेथ्यू कमीशन की रिपोर्ट को जल्दी पूरा करवाया जाए और पंजाब को 
चंडीगढ़ तथा उसके बदले में हरियाणा को मिलनेवाले क्षेत्रों का हस्तांतरण 
एक साथ किया जाए, जैसी व्यवस्था समझौते में है। 

2. हरियाणावासियों के मन में सतलुज-यमुना संपर्क नहर के संबंध में जो 
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संदेह पैदा हो गया है, उसे दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार तथा हरियाणा 
और पंजाब सरकारों के पदाधिकारी नहर का प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण करें 
और उसे देखने जाएँ। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नहर 
के निर्माण का कार्य 15 अगस्त, 1986 तक समयानुसार पूरा हो जाए, 
आवश्यक पग उठाए जाएँ और इस संबंध में हरियाणा के लोगों को फिर 
से पूर्णरूपेण आश्वस्त किया जाए। 

3. इस समझौते के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के नदी-जल संबंधी दावों 
को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण 
(ट्रिब्यूनल) को पंचाट के लिए सौंपा गया था और इस ट्रिब्यूनल को छह 
महीने के अंदर अपना निर्णय देना था। यद्यपि समझौते पर हस्ताक्षर हुए 
पाँच माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल की नियुक्ति नहीं 
को गई। भारतीय जनता पार्टी यह माँग करती हे कि इसकी नियुक्ति 
अविलंब की जाए। 

4. भारतीय जनता पार्टी का यह मत है कि नदी-जल जैसे प्राकृतिक संसाधन 
राष्ट्रीय संसाधन हें, जिनका समुचित उपभोग राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
करने की भावना से प्रदेशों में बँटबारा किया जाना चाहिए। हम यह 
समझते हैं कि जिस ट्रिब्यूनल को पंजाब और हरियाणा के पानी का 

हिस्सा तय करने का काम सौंपा जाए, बह इस सिद्धांत को ध्यान में 
रखकर काम करे। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 9-11 मई, 1986 


राजनीतिक स्थिति 


राजीव गांधी से जनता का मोहभंग 

सन्‌ 1985 के प्रारंभिक महीनों में श्री राजीव गांधी को उनके निकटवर्ती 
सलाहकारों द्वारा नियुक्त जनसंपर्क विशेषज्ञ एक ऐसे नए मसीहा के रूप में प्रस्तुत 
कर रहे थे, जो भूतकाल की सारी गंदगी को झाड़पोंछकर साफ कर देगा। 
सीधे-सीधे प्रचारतंत्र के बल पर एक ऐसी छवि पेश की गई जो वास्तविकता से 
कोसों दूर थी। इस प्रकार लोगों को यह आशा दिलाई गई कि एक आधुनिक, 
स्वस्थ तथा कारगर सरकार कायम होगी। 

भारतीय जनता पार्टी समझती है कि लोगों का वह भ्रम दूर हो गया है तथा 
उनकी अपेक्षाओं का क्रूर हनन हुआ है। समग्र राजीव परिदृश्य, अपने 19 महीने 
के उतार-चढ़ाव सहित, इस बात का माना हुआ उदाहरण है कि प्रचार विशेषज्ञ 
तथा जनसंपर्क-निपुण व्यक्ति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वे 
किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर बैठा सकते हैं, किंतु उसे सफल नहीं बना 
सकते। वे अनाप-शनाप आशाएँ जगा सकते हैं, किंतु उन्हें पूरा नहीं कर सकते। 


प्रधानमंत्री देश की गंभीर समस्याओं के प्रति उदासीन 
सुरक्षा की अभेद्य दीवारों से घिरे तथा दरबारियों के एक गुट द्वारा औरों से 
अलग-थलग किए गए प्रधानमंत्री देश को अपनी आँखों की बजाय दूसरों की 
आँखों से देखते हैं। जहाँ तक देश की बढ़ती हुई गंभीर समस्याओं को हल करने 
का प्रश्न है, वे पूरी दृष्टिहीनता या अस्थिरता एवं संभ्रम का ही परिचय देते हैं। 
देश की स्थिति चिंताजनक है और भाजपा का यह दायित्व है कि वह 
महत्त्वपूर्ण मामलों में सरकार की भारी विफलताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करे। 
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सरकार में न तो रोग के निदान की समझ है और न उसके पास कोई उपचार 
ही हैं। यह सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर निर्वाचित हुई थी, किंतु 
राष्ट्रीय एकता को जितना गंभीर खतरा आज है उतना पहले कभी नहीं था। 


पंजाब समझौता खटाई में 


पंजाब आतंकवाद तथा हिंसा से लगातार संत्रस्त है। पंजाब-समझौता खटाई 
में है। क्षेत्रों से संबंधित दावे तथा प्रतिदाबे उत्तेजना फैला रहे हैं। हरियाणा अपनी 
जल-संबंधी जरूरतों के विषय में अधीर हो रहा हे। संपर्क नहर (लिंक कैनाल) 
के पूरे होने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। 

पंजाब में केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी बराबर बनी हुई है। किंतु वह हिंसा 
को सीमित करने में भी पूरी तरह विफल रही है। परिणामस्वरूप प्रतिदिन बड़ी 
संख्या में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। 


जम्मू एवं कश्मीर में राष्ट्रविरोधी तत्त्व खुलेआम हिंसा तथा पवित्र स्थानों के 
विध्वंस में लगे हुए हैं। 


पूर्वोत्तर में स्वतंत्र राज्य की योजना 


देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के सात में से 5 राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्र बागी 
गुटों के चंगुल में हैं, जो देश को टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं। कहा जाता 
है कि ये विद्रोही गुट पिछले वर्ष भारत-बर्मा सीमा के निर्जन प्रदेश में मिले थे। 
उन्होने ब्रह्मपुत्र और चिंदविन (बर्मा) नदियों के बीच के क्षेत्र में एक स्वशासी राज्य 
कायम करने का प्रस्ताव किया। उनकी योजना कथित 'ब्राचीन नेशनल यूनियन! 
स्थापित करने की है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ना होगा। इस 
स्वतंत्र राज्य में नगालेंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा 
के आदिवासीबहुल क्षेत्रों, असम के कुछ भाग और बाँग्लादेश के सारे चटगाँव 


पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल करने का विचार है। बिहार में भी स्वतंत्र कोल्हन राज्य 
बनाने की मांग उठ रही हे। 


देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा 


समूचे देश में सांप्रदायिक तनाब बढ़ रहा है। असम में सीमा के पास घुसपैठ 
जारी है। बांग्लादेश के दबाब में आकर हमने अपनी सीमा में सुरक्षात्मक बाड़ 
लगाने का विचार छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि सरकार की हुकूमत उस क्षेत्र 
में नहीं चलती और हमारी प्रभुसत्ता वहीं स्वयं को प्रभावी नहीं बना पा रही है। 
असम समझौते को क्रियान्वित करने की अपनी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार ने नहीं 
निभाई और अभी तक उसके लिए कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया। पंजाब, 
राजस्थान, गुजरात, बिहार, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बड़े पैमाने पर घुसपैठ 
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हो रही है, जिससे देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो 
गया है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी तथा जासूसी ने भयावह आयाम ग्रहण कर 
लिये हैं। 


देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक 

देश-भर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। निजी सेनाएँ तथा 
सशस्त्र गिरोह स्थान-स्थान पर अंकुरित हो रहे हैं। इन सेनाओं पर प्रतिबंध लगाया 
जाना चाहिए। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग पूर्ण अराजकता के क्षेत्र बन 
गए हैं। पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है। निजी झगड़े पुलिस स्टेशनों तथा 
मनगढ़ंत 'मुठभेड़ों' में अंग-भंग एवं हत्याओं द्वारा निपटाए जाते हैं। कई स्थानों 
पर अनुसूचित जातियों के न्यायपूर्ण संघर्ष को असामाजिक तत्त्वों को दबाने के 
नाम पर कुचल दिया जाता है। न्याय-व्यवस्था पंगु है और बिखर रही है। 
न्यायालयों की सत्ता छुटभैये मंत्रियों के लगातार हमलों से घट रही है। इन मंत्रियों 
को संसदीय विशेषाधिकार की सुरक्षा प्राप्त है। वे प्रधानमंत्री को शह पाकर ही ऐसा 
कर रहे हैं। 


देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का हास 

देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएँ जानबूझकर कमजोर की जा रही हैं। 
राष्ट्रपति के पद का पहले ही अवमूल्यन हो चुका है। प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय 
मंत्री योजनापूर्वक प्रेस पर हमले कर रहे हैं। महत्त्वपूर्ण फैसले, जिनमें वित्तीय 
फैसले भी शामिल हैं, संसद्‌ की पीठ पीछे लिये जाते हैं। प्रधानमंत्री कौ कृपापर 
राज्यपालों की पूर्ण निर्भरता को दिखाने के लिए उन्हें बार-बार स्थानांतरित किया 
जाता है। केंद्रीय मंत्रियों को निरंतर बदले जाने से सरकार निष्प्रभावी बन जाती 


है। 


भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर 
भ्रष्टाचार चरम बिंदु पर पहुँच गया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर छापे पड़ते 


हैं, किंतु राजनेता डरा-धमकाकर और कमीशन के द्वारा विपुल संपत्ति इकट्ठी कर 
रहे हैं। विदेशों में सुरक्षा तथा अन्य साज-सामान की खरीद विदेशी बैंकों में जमा 
भारी अवैध धनराशि का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। जगमोहन, अर्जुन सिंह आदि जैसे 
लोगों को न्यायालयों द्वारा उनके प्रतिकूल दिए गए निर्णय के बावजूद संरक्षण तथा 
बचाव मिल रहा है। 


सत्ताधारी पार्टी द्वारा सांप्रदायिक अलगाव को प्रोत्साहन 
राजनीतिक कारणों से सत्ताधारी पार्टी सांप्रदायिक अलगाव को योजनाबद्ध ढंग 
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से प्रोत्साहन देती है और उसे सुदृढ़ करने का प्रयत्न करती है। केरल में मुसलिम 
लीग ही सरकार चला रही है। वास्तव में वहाँ मुसलिम लीग की सरकार है जिसके 
नाममात्र के नेता कांग्रेस (इ) के श्री करुणाकरण है। आंध्र प्रदेश में हाल ही के 
कॉरपोरेशन चुनावों में कांग्रेस मुसलिम लीग की सहायता करने में नहीं हिचकी । 
राजीव सरकार ने उच्चतम न्यायालय के तकसंगत निर्णय, प्रबुद्ध वर्ग के, जिसमें 
मुसलमान भी हैं, बहुमत तथा अधिकतर कांग्रेसजनों की राय की अवहेलना कर 
एक प्रतिगामी कानून बनाया हे जिसकी वैधता संदिग्ध हे और जिससे तलाकों की 
प्रवृत्ति, बेसहारा बच्चों की संख्या, सामाजिक उच्छृखलता तथा कठिनाइयों को 
बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक समान नागरिक विधि-संहिता बनाने के संवैधानिक 
आदेश की भी उपेक्षा की है। परिणामस्वरूप मुसलमानों तथा गैर-मुसलमानों में 
अलगाव बढ़ गया है और एक सीमा तक सुदृढ़ हो गया है। 


देश को 21वीं सदी में ले जाने का उपहासास्पद दावा 


मौजूदा सरकार का यह दावा कि देश 21वीं सदी में जाएगा, अब एक क्रूर 
मजाक बन गया है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति जानता है कि 21वीं सदी तब ही 
आएगी जब 20वीं सदी का शेष भाग बीत जाएगा। न तो प्रधानमंत्री और न ही 
उनकी सरकार 21वीं सदी को इससे एक क्षण भी पूर्व ला सकते हैं। परंतु शाहबानो 
निर्णय के संबंध में रूढिवादी तत्त्वों, जिनका नेतृत्व मुसलिम लीग कर रही थी, के 
समक्ष आत्मसमर्पण यह सिद्ध करता है कि हमारे प्रधानमंत्री में तुच्छ राजनीतिक 
स्वार्थ-साधन के लिए सातवीं सदी में वापस जाने की क्षमता है। 


केद्रीय सरकार में परिपक्वता का अभाव 


पिछले 18 महीने का हमारा अनुभव बताता है कि वर्तमान केंद्रीय-सरकार 
में परिपक्वता का अभाव है। वह देश की समस्याओं का समाधान करने में 
असमर्थ है। इसकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री के नहुप्रचारित 
आदिवासी क्षेत्रों के दौरे भी प्रचार की युक्ति मात्र बन गए हैं। फलस्वरूप 
आदिवासी पहले से अधिक दुःखी तथा हतोत्साहित रह जाते हैं। देश को निश्चय 
ही एक बेहतर सरकार प्राप्त करने का हक है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार 
को स्थापना हेतु वर्तमान सरकार की विफलताओं के विषय में राजनीतिक शिक्षा 
त्र एक सतत सशक्त अभियान चलाने के लिए अपने आपको वचनबद्ध करती 

| 


[1] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


ग्वालियर 18-20 जुलाई, 1986 


मिजोरम समझौता 


विद्रोह के प्रति आत्मसमर्पण 

भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार द्वारा मिजो विद्रोहियों के साथ इस असाधारण 
समझौते पर हस्ताक्षर करना विद्रोह के प्रति आत्मसमर्पण मानती है। 

यह मिजो समझौता एक और ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा सत्तारूढ़ दल ने 
विविधता को बचाने के नाम पर अलगाववाद को प्रोत्साहन दिया है। वस्तुतः यह 
समझौता भारतीय संस्कृति एवं इतिहास के इस मौलिक स्वरूप पर ही कुठाराघात 
करता है कि देश की अखंडता इसकी समृद्ध विविधता में निहित मूलभूत एकता 


को स्वीकार करने से ही कायम रह सकती है। 


मिजोरम में जम्मू व कश्मीर से भी अधिक स्वायत्तता को माँग 

मिजो नेशनल फ्रंट को हथियार डाल देने और स्वतंत्र मिजोरम को माँग न 
करने की शपथ लेनी है और इसके बदले में असम के इस भूतपूर्व जिले को, 
जिसकी जनसंख्या पाँच लाख से भी कम है, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया 
जाएगा, जिसे स्वयं मिजो नेता श्री लालडेंगा के अनुसार जम्मू और कश्मीर से भी 
ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त होगी। विद्रोहियों (जिनमें वे लोग भी शामिल हें जो 
आजकल हत्या आदि के अपराध में जेलों में बंद हैं) को छोड़ दिया जाएगा। इसके 
अतिरिक्त केंद्रीय सरकार विद्रोहियों के “पुनः संस्थापन और पुनर्वास” का सारा खर्च 
उठाएगी। जो विद्रोही लड़ते हुए मारे गए, उनके परिवारों को पेंशन व गुजारा भत्ता 
दिया जाएगा। इसके साथ ही इन काररवाइयों में नष्ट हुई अथवा क्षतिग्रस्त किसी 
भूमि या सुरक्षा-सेनाओं द्वारा प्रयोग किए गए भवनों अथवा फसलों के लिए 
क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मिजोरम को अपनी अलग विधानसभा, विश्वविद्यालय और 
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उच्च न्यायालय होगा तथा उसे 'विशेष श्रेणी के राज्य' के रूप में विशेष वित्तीय 
सहायता दी जाएगी। इन सब के अतिरिक्‍त मिजोरम को विदेशों से सीमावर्ती 
व्यापार करने की पूरी आजादी होगी और देश के किसी अन्य भाग के किसी भी 
गैर-मिजो नागरिक को विशेष अनुमति-पत्र लिये बिना मिजोरम में प्रवेश करने से 
संबंधित आंतरिक रेखा-संबंधी विनियम स्थायी बना दिया जाएगा। 


विद्रोह को पुरस्कृत करना गलत 

यद्यपि भारतीय जनता पार्टी मिजोरम तथा अन्य उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शांति 
समझौते के पक्ष में सदा रही है और यह आदिवासियों के अधिकारों, रीति-रिवाजों 
और परंपराओं की रक्षा करने की भी समर्थक है, किंतु यह हर कीमत पर शांति खरीदने 
की विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध है। हमें एक ऐसे विद्रोही जो विदेशी शक्तियों की 
सहायता और उनके उकसाने पर भारत के विरुद्ध गत 20 वर्षा से युद्ध छेड़े हुए है, 
के साथ इस प्रकार का समझौता करने में कोई तर्क नहीं दिखाई देता। विद्रोह को 
इस प्रकार से पुरस्कृत करना बुनियादी रूप से गलत है। हमें यह समझ में नहीं आता 
कि मिजो विद्रोहियों को एक विशेष दर्जा-प्राप्त राज्य का पारितोषिक क्यों दिया गया? 


अलग उच्च न्यायालय को आवश्यकता नहीं 


हमें यह बात भी समझ में नहीं आई कि मिजोरम के लिए एक उच्च 
न्यायालय की व्यवस्था क्यों की जा रही है, जबकि इस समय संपूर्ण उत्तर-पूर्व 
क्षेत्रों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है, जिसकी खंडपीठ 
नगालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में स्थित हैं। मिजोरम के लिए एक अलग 
उच्च न्यायालय बनाने का परिणाम यह होगा कि इन छोटे-छोटे राज्यों के लिए 


भी अलग-अलग उच्च न्यायालय बनाने पड़ेंगे। मिजोरम के लिए एक अलग 
विश्वविद्यालय बनाने का अर्थ भी यही होगा। 


सीमावर्ती व्यापार से गुप्त गतिविधि संचालन की आशंका 

सबसे अधिक आपत्ति तो मिजोरम को अन्य देशों के साथ सीमावर्ती व्यापार 
करने की अनुमति देने पर है। इन सब वर्षों में मिजो विद्रोहियों को इन देशों से 
हथियार और शरण मिलती रही है। 'सीमावर्ती व्यापार' गुप्त गतिविधियों को छिपाने 


का आसान रास्ता हो सकता है जिसके फलस्वरूप हमारे देश के पूर्वोत्तर भाग में 
निरंतर अस्थिरता बनी रह सकती है। 


अलग होने को धमको 


विद्रोही मिजो नेता का यह कहना है कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 
मिलना चाहिए, अधिकांश भारतीय सेना को वहाँ से हटा लिया जाए और उनके 
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हथियार डालने से पहले आम माफी की घोषणा कर दी जाए। हाल के अपने एक 
वक्‍तव्य में उन्होंने यह धमकी दी थी कि यदि यह संवैधानिक व्यवस्था' सफल नहीं 
हुई तो 'हम अलग हो जाएँगे', परंतु प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि 'समझौते में 
निर्धारित अवधि के भीतर' पहले गुरिल्ला सैनिक आत्मसमर्पण करें। किंतु 
समझौते के ज्ञापन' में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। 


बृहत्तर मिजोरम का सपना 

यह बात बड़ी महत्त्वपूर्ण है कि मिजो विद्रोही कानून और व्यवस्था को कायम 
रखने की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल को देने के लिए राजी नहीं हुए-ऐसा 
प्रावधान पहले संपन्न हुए नगा समझौते में शामिल था-यहाँ तक कि उन्होंने 
बृहत्तर मिजोरम की माँग प्रस्तुत कर दी, जिसमें यह दावा किया गया कि असम, 
मणिपुर, त्रिपुरा और नगालैंड के उन इलाकों को मिजोरम में मिला दिया जाए जहाँ 
मिजो लोग रहते हैं। और उन्होंने इस बात को भुला दिया कि मिजोरम में भी ऐसे 
इलाके हैं जहाँ नगा, मणिपुरी, त्रिपुरी और असमी लोग रहते हैं। परंतु केंद्रीय 
सरकार ने मणिपुर, त्रिपुरा, नगालैंड और असम के कड़े विरोध के कारण 
दृढ़तापूर्वक उनके इस दावे को ठुकराने की बजाय केवल भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 3 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और बड़ी निरीहता से कहा कि 
वह 'इस बारे में कोई वादा नहीं कर सकती।' 


मिजो विद्रोहियों के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण 

उन्होंने विद्रोहियों की वर्दियाँ पहनकर जिस ढंग से ऐजोल की गलियों में परेड 
की और अपने गैर-कानूनी शस्त्रों का प्रदर्शन किया उससे देश के उस भाग में 
चिरस्थायी शांति बनी रहने में संदेह प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी 
समाचार मिले हैं कि कर्नल लाल रौना के नेतृत्व में लगभग 250 विद्रोही हथियार 
डालना नहीँ चाहते। चूँकि मिजो विद्रोही अभी हाल तक मणिपुर में (पीपुल्स 
लिबरेशन आर्मी), त्रिपुरा में (त्रिपुरा नेशनल बॉलन्टीयर्स) तथा नगालैंड में 
(नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड) के विद्रोहियों की मदद करते रहे 
हैं, अतः यह उपयुक्त होता कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मिजोरम के साथ 
बातचीत और मिजोरम समझौते में शामिल कर लिया जाता। किंतु नई दिल्ली ने 
उन्हें अलग रखकर वैसी ही अपरिपक्वता का परिचय दिया है, जैसा इसने हरियाणा 
और राजस्थान को पंजाब की बातचीत से अलग रखकर दिया था। सभी जानते 
हैं कि इसका कितना विनाशकारी परिणाम हुआ और उसकी क्या कीमत चुकानी 
पड़ी। इसकी बजाय केंद्रीय सरकार ने सत्तारूढ़ दल के दो नेताओं को इस बातचीत 
में शामिल किया। इस प्रकार से पार्टी और राज्य के बीच की विभाजक 
लक्ष्मण-रेखा को एकदम मिटा दिया गया। 

राजनीतिक प्रस्ताव ° 337 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जिस ढंग से मिजो विद्रोहियों के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण किया गया हे, उससे 
पंजाब में तथा अन्य उग्रवादियों को ही मदद और शह मिलेगी । जिस तरीके से इस 
समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं उससे एक बार फिर यह बात प्रकट हो गई है 
कि हमारे देश के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय हित भी एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री के हाथों 
में सुरक्षित नहीं हैं। 

भारतीय जनता पार्टी की राय में राष्ट्र के हित में यह आवश्यक है कि- 

(1) समझोते को तत्काल रद्द किया जाए; 

(2) मिजोरम में आर्थिक विकास की गति को तेज करने तथा विद्रोहियों से 
सख्ती के साथ निपटने के लिए लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार 
को और मजबूत बनाया जाए; और 

(3) मिजो रीति-रिवाजों तथा परंपराओं को बचाने और सुरक्षित रखने के 


साथ-साथ मिजो लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने के लिए तेजी 
से पर्याप्त कदम उठाए जाएँ। 


कश्मीर की स्थिति 


बिगड़ती हुई स्थिति 

जम्मू और कश्मीर में श्री गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्ववाली समूचे दलबदलुओं 
की सरकार को बरखास्त कर दिए जाने और उसके बाद राज्यपाल का शासन लागू कर 
दिए जाने के बावजूद स्थिति दिनोदिन खराब होती जा रही है। एक बहुत ही बदतर 
सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ाजनक अनुभव के पश्चात्‌ राज्य में बेचैनी-भरी शांति तो 
स्थापित हो गई है, किंतु यह एक तूफान से पहले की शांति प्रतीत होती है। आपको याद 
होगा कि इस सांप्रदायिक हिंसा में हिंदुओं के लगभग 50 मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। 
इन दुःखदायी घटनाओं, जिनकी वजह से सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया था, के 5 माह के 
पश्चात्‌ भी प्रशासन लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर सका है, और जो लोग इस हिंसा के 
शिकार हुए थे, उनके मन में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अपने धार्मिक स्थानों के 
संरक्षण के बारे में संदेह तथा भय अब भी बने हुए हैं। 


बड़े पैमाने पर पाक-प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ 
पाकिस्तान-प्रशिक्षित आतंकवादियों की पुंछ, राजौरी और कपुरवा जिलों की 
सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ, घाटी के संवेदनशील भागों में गुरिल्ला प्रशिक्षण 
स्कूलों का जाल बिछे होने, राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में ऐसी जनसभाएँ किए जाने 
जिनमें कठमुल्ला लोग जहर उगलते हैं, के समाचार राज्य के सभी क्षेत्रों से प्राप्त 
हो रहे हैं। राज्य में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियाँ तेजी से बढ़ती जा 
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रही हैं। राष्ट्र-ध्वज का अपमान करने, पाकिस्तान-समर्थक नारे लगाने, राष्ट्रवादी 
तत्त्वो को डराने-धमकाने तथा परेशान करने की घटनाएँ रोजमर्रा की आम बात 

हो गई हैं। 
राष्ट्र-विरोधी शक्तियों का उदय 

भारत में कश्मीर के विलय के परंपरागत विरोधी, यथा--जमायत-ए-इसलामी 
और इसके विद्यार्थी संघ, द पीपल्स लीग आदि द्वारा हमारे देश के खिलाफ नफरत 
फैलाने का अभियान खुले रूप से बराबर चल रहा है और अल-जेहाद, अल- 
मुजाहिद आदि आतंकवादियों के गिरोह मुख्यतः घाटी में अपनी जड़ें फैला रहे हैं। 
सिख सैफ्रन टाइगर्स नामक उग्रवादी गिरोह गुप्त रूप से सक्रिय है, ऐसे भी समाचार 
मिले हैं। इन गिरोहों के प्रच्छन्न और खुले कारनामों की वजह से एक भारत-विरोधी 
वातावरण बन गया है, जिसमें हर उस चीज पर हमला किया जाता है, जो भारतीय 
राष्ट्रवाद का प्रतीक हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर की 
भू-राजनीतिक स्थिति के कारण वहाँ अंतरराष्ट्रीय तथा बाह्य शक्तियों तथा स्थानीय 
अलगाववादी तत्त्वों के बीच परस्पर संपर्क हमेशा ही बना रहा है। जम्मू और कश्मीर 
मुक्ति मोर्चा तथा जगजीत सिंह चौहान की खालिस्तान परिषद्‌ के बीच सॉठ-गॉठ के 
समाचारों से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये संपर्क और आगे बढ़ाए जा रहे हैं। 
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये शक्तियाँ सदा ही ऐसे उपयुक्त अवसरों 
की तलाश में रही हैं जिनसे सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता को 
बढ़ाकर एवं धार्मिक कठमुल्लापन के द्वारा अलगाववाद को प्रोत्साहित करके तथा 
उन सब लोगों के मनोबल को गिराकर, जो एकता और अखंडता का समर्थन करते 
हैं, भारत और कश्मीर के बीच संबंधों को कमजोर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया 
जाए। पंजाब की हाल की घटनाओं और अलगाववादियों को रोकने में सरकार की 
विफलता ने इनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। 


कांग्रेस (इ) घिनौनी राजनीतिक चालें चल रही है 

केंद्रीय सरकार का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि वह किसी भी हमले से, 
खास तौर से जब कांग्रेस (इ) ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने 
का नारा लगाकर सत्ता प्राप्त की है, देश की प्रभुसत्ता की रक्षा करे। लेकिन इस 
संबैधानिक दायित्व को पूरा करने की बजाय कांग्रेस (इ) जम्मू और कश्मीर में 
सत्ता हथियाने के लिए घिनौनी राजनीतिक चालें चल रही है और घोर सांप्रदायिक 
तत्त्वों पर बड़ी बेशर्मी से अपना वरदहस्त रख रही है। घाटी में दोनों संप्रदायों के 
बीच विद्वेष फैलानेवाले सबसे अधिक भड़कीले भाषण अनंतनाग के काजी निसार 
द्वारा दिए जाते हैं, जिसके कांग्रेस (इ) से संबंधों के बारे में दुनिया जानती है। वह 
कश्मीर का भिंडरांबाला बनता जा रहा है। 
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सांप्रदायिक तत्त्वो के साथ कांग्रेस (इ) के संबंध 


जम्मू में मुसलमानों के कत्ल की झूठी अफवाहें, जिसकी बजह से पहले से 
ही सांप्रदायिक भावनाओं से भरे हुए प्रज्बलनशील वातावरण में पलीता लगा दिया 
गया, फैलानेवाले लोगों के कांग्रेस (इ) से संबंधों को पूरी दुनिया जानती है। बहुत 
से कांग्रेस (इ) और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सक्रिय कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हिंसा के 
ये काम किए थे, बाल भी बाँका नहीं हुआ, अथवा उन्हें बिना मुकदमा चलाए छोड़ 
दिया गया। पहले शाह सरकार ने इन घटनाओं की जाँच करवाने से इनकार कर 
दिया था और बाद में राज्यपाल ने भी इसके लिए वैसा ही दो टूक जवाब दे दिया। 
इन तथ्यों के कारण लोगों में यह धारणा फैली हुई है कि मंदिरों पर घृणित हमले 
करवाने में कांग्रेस (इ) की मिली-भगत थी। यह बात भी साफ जाहिर हो गई है 
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की बजाय जम्मू 
एबं कश्मीर संविधान की धारा 92 के अधीन राज्यपाल के शासन को लागू करने 
का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कश्मीर-संबंधी इनपर तथा अन्य मामलों पर 
संसद्‌ में बहस न हो सके ताकि कांग्रेस (इ) की चालों की कलई न खुल पाए। 


राज्यपाल के शासन से कोई सुधार नहीं हुआ 


जब जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल का शासन लागू किया गया था तो लोगों 
ने समझा था कि हालात सुधर जाएँगे, लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं आया। यह 
आशा की जाती थी कि कुछ महत्त्वपूर्ण काम राज्यपाल जगमोहन शीप्रता से करेंगे 
जैसे कि घाटी को राष्ट्रविरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्त्वों से साफ करना, 
अल्पसंख्यकों में सांप्रदायिक भाई-चारा और विश्‍वास पुनः स्थापित करना, प्रशासन 
से भ्रष्ट एवं पाक-समर्थक अधिकारियों को चुन-चुनकर निकालना, और सेवाओं, 
शिक्षा तथा आर्थिक विकास में जम्मू डिवीजन के साथ हो रहे भेदभाव के बारे में 
बहुत देर से चली आ रही शिकायतों को दूर करना। इस संबंध में तब से अब 
तक कुछ भी नहीं किया गया। आज भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ खुलेआम 
कश्मीर पुलिस की नाक के नीचे बदस्तूर चल रही हैं तथा ऐसे सभी लोगों के लिए 
जो भारतीय राष्ट्रीयता में विश्‍वास रखते हें, सम्मान और गौरव के साथ रहना दूभर 
हो गया है। जुलाई में दो मंदिरों पर हमलों के समाचार प्राप्त हुए हैं और राज्यपाल 
के शासन के अंतर्गत भारत-विरोधी साहित्य का वितरण तथा उत्तेजनात्मक राष्ट्र 


विरोधी पोस्टरों का लगाया जाना बेरोक-टोक जारी है। इन सबसे जम्मू के लोगों 
में पहले की तरह निराशा छाई हुई है। 


कांग्रेस (इ) सरकार स्थापित करने की चाल 


राज्यपाल का मुख्य उद्देश्य आजकल किसी भी तरह जोड़-तोड़ करके राज्य 
में कांग्रेस (इ) की सरकार स्थापित करना है। ज्यों ही राज्य में राज्यपाल का 
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शासन लागू हुआ, त्यों ही कांग्रेस (इ) नेशनल कॉन्फ्रेंस के दलबदलुओं की मदद 
से इस बात की बिलकुल परवाह किए बिना कि शाह सरकार के मंत्रियों के रूप 
में उनके खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाए गए हैं, कश्मीर में सरकार बनाने 
की जुगत भिड़ाने लगी। इस बारे में जनता के विरोध की वजह से उसे बाध्य होकर 
यह विचार छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों के बाद अब वे उसी फारुख अब्दुल्ला के साथ 
गोटी बिठाने में लगे हुए हैं जिसकी नीयत पर उन्होंने तरह-तरह के आरोप लगाए 
थे और उसे राष्ट्रविरोधी' तक कह डाला था। 


लोकतांत्रिक शक्तियाँ कांग्रेस (इ) की चालों का विरोध करें 
भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बल देना चाहती है कि जम्मू और कश्मीर 
की विधानसभा को अब शासन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। 
भारतीय जनता पार्टी यह चेतावनी देना चाहती है कि यदि पुराने दलदबलुओं को 
जगह देकर अथवा नए सिरे से दलबदल करवाकर या नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुगत 
भिड़ाकर कांग्रेस (इ) की सरकार राज्य पर थोपने की कोशिश की गई तो जम्मू 
और कश्मीर को इतना ज्यादा नुकसान होगा, जिसकी कभी भरपाई नहीं की जा 
सकेगी। भारतीय जनता पार्टी को यह आशा है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और 
लोकतंत्रवादी शक्तियाँ इस प्रकार की चालों का विरोध करेंगी। पार्टी यह समझती 
है कि जम्मू और कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और राष्ट्रीय एकता 
एवं अखंडता को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि- 
(क) अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान से हटा दिया जाए। 
(ख) एक अध्यादेश जारी करके जम्मू और कश्मीर पुनःसंस्थापन अधिनियम, 
1982 को रद्द कर दिया जाए। 
(ग) जम्मू और कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया जाए तथा नए सिरे से 
चुनाव करवाए जाएँ। 
(घ) पाकिस्तानी घुसपैठियों तथा आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें 
बाहर निकालने के लिए पूरी छानबीन की जाए 
(ङ) कश्मीर पुलिस की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल की जाए और राष्ट्र-विरोधी 
शक्तियों से जिनके संबंध सिद्ध हो जाएँ, उन्हें निकाल दिया जाए। 
(च) फरवरी की हिंसात्मक घटनाओं तथा निरंतर जारी इसी प्रकार की अन्य 
घटनाओं में जिन लोगों को नुकसान पहुँचा है, उन्हें पर्याप्त राहत दी जाए, 
उनका पुनर्वास किया जाए और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए। इन 
घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है-इस बात का पता लगाने के लिए 


सरकार को जाँच करवानी चाहिए। 
(छ) राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय भेदभाव को तेजी से दूर किया जाए और राज्य में 


सभी क्षेत्रों के हितों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक गारंटी दी जाए। 
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पंजाब की स्थिति 


सतत आतंक और पीड़ा 


पंजाब को जिस प्रकार के आतंक और पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, उससे 
भारतीय जनता पार्टी की चिंता बहुत बढ़ती जा रही है। दिन-दहाड़े कत्ल होते हें 
और करनेवाले अकसर बच निकलते हैं। गुरदासपुर के बटाला सब-डिवीजन और 
अमृतसर के तरन-तारन सब-डिवीजन से हिंदू बड़ी संख्या में अपने घर-बार 
छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आतंकवादियों ने एक निश्चित अवधि के अंदर घर 
छोड़ जाने और ऐसा न करने पर जान से मार दिए जाने के नोटिस उन्हें दिए थे। 
पुलिस को पहले से सूचना दे दिए जाने के बावजूद जब आतंकवादी अनेक 
हत्याओं द्वारा अपनी इन धमकियों को कार्यरूप में परिणत करने में सफल हो गए 
तो सभी लोगों का मनोबल गिर गया और वे अपने घर छोड़कर जाने लगे। इससे 
पहले एक सप्ताह तक बटाला और फतेहगढ़ चूड़ियाँ का घेरा डाला गया था और 
उन शहरों में कोई भी चीज पहुँचने नहीं दी गई थी। यह सब या तो आतंकवादियों 
के साथ पुलिस को सक्रिय मिली-भगत से या उसकी उदासीनता के कारण हुआ। 


गंभीर स्थिति, किंतु काररवाई अपर्याप्त 


शुक्र है कि भारतीय जनता पार्टी ने अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के 
सीमावर्ती जिलों में सेना तैनात किए जाने की माग को लेकर जो दबाव डाला, उसे 
आंशिक रूप से मानकर सरकार ने दो जिलों में कानून और व्यवस्था को बनाए 
रखने का काम क्रमशः केंद्रीय आरक्षी पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर 
दिया। इससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी स्थिति अभी बहुत गंभीर है, 
क्योंकि पंजाब में रहनेवाले अधिकाधिक लोग अब यह अनुभव करने लगे हैं कि 
अलगाववादियों की धमकी का मुकाबला करना सरकार के बस की बात नहीं है। 
यह देश की एकता एवं अखंडता को गंभीर चुनौती है। 


गंभीर राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति प्रधानमंत्री का बचकाना रवैया 
बरनाला सरकार इस बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने की बड़ी क्षीण कोशिश 
कर रही हे। लेकिन असंतुष्ट अकालियों ने आतंकवादियों से मिलीभगत करके 
देश का बहुत बड़ा अहित किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार इस 
रक्तरंजित नाटक का सबसे घिनोना पात्र है। प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि वे 
असंतुष्टों से, यहाँ तक कि आतंकवादियों से भी, बातचीत करने के लिए तैयार 
हे, आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है। ऐसे भी समाचार मिले हैं कि प्रधानमंत्री 
व्हे दाएँ हाथ अर्जुन सिंह ने पहले ही असंतुष्टों तथा आतंकवादियों से गुफ्तगू शुरू 


००० Ris जरी वनाव सेज खं i 
-0. Nahaj Deshi कका 837, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने एक के बाद दूसरा न्यायिक 
आयोग गठित करके और उसे खत्म करके जो आखिरी आयोग गठित किया था, 
उसे 12 घंटे के अंदर ही हरियाणा को दी जानेवाली 70,000 एकड़ भूमि का पता 
लगाने का काम सौंपा गया। इससे न केवल सरकार की प्रतिष्ठा गिरी है, अपितु 
न्यायिक आयोगों की संपूर्ण संस्था ही उपहासास्पद बन गई है। हमें दुःख के साथ 
कहना पड़ता है कि सरकार जल्दबाजी में एक के बाद दूसरे समझोतों पर हस्ताक्षर 
करती है और बाद में फुरसत से उसपर पछताती रहती है। खेद है कि राष्ट्र की 
गंभीर समस्याओं के प्रति ऐसे नौसिखिया रवैए की वजह से देश को भारी कीमत 
चुकानी पड़ रही है। सरकार से भारतीय जनता पार्टी का यह अनुरोध है कि वह 
राजीव-लोंगोवाल समझौते से उत्पन्न सारे क्षेत्रीय विवादों को अंतिम रूप से निर्णय 
करने के लिए एक ही आयोग को सौंप दे। 


पंजाब में हिंदुओं को खतरे पर प्रभावी काररवाई की माँग 

भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बड़ा दुःख है कि बड़ी संख्या में 
हिंदू पंजाब से बाहर जा रहे हैं और सिख पंजाब की ओर जा रहे हैं। यह 
एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिससे आबादी की अदला-बदली करने की आतंकवादियों 
की योजना को ही सहायता मिलेगी। अतः इसे सफल नहीं होने देना चाहिए। 
भारतीय जनता पार्टी सरकार और जनता से यह आग्रह करती है कि वे ऐसे 
वातावरण का निर्माण करें, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति तत्काल पूर्णतया बंद 
हो जाए। अब तक की गई शरणार्थियों की उपेक्षा की हम निंदा करते हैं और 
यह माँग करते हैं कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और यहाँ से 
पलायन कर गए लोग अपने-अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते तब तक 
सरकार उनकी देखभाल करे। 


राजनीतिज्ञों की खतरनाक योजना 
भारतीय जनता पार्टी का यह दृढ़ मत है कि सच्ची और चिरस्थायी शांति 


केवल तभी स्थापित हो सकती है जब ग्राम-स्तर पर लोगों में परस्पर विश्वास हो। 
ऐसा विश्वास एक ऐतिहासिक सचाई रहा है। किंतु आज राजनीतिज्ञ जो खतरनाक 
खेल खेल रहे हैं, उससे परस्पर मेल-मिलाप के इन पवित्र बंधनों में गहरा खिंचाव 
पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार एवं जनता का आह्वान करती 
है कि वे स्थिति को बचाने के लिए भरसक कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी 
के कार्यकर्ताओं से विशेष अनुरोध है कि वे परस्पर सौहार्द, प्रेम और भाईचारे के 

संदेश को देश के घर-घर में फैलाएँ। इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी- 
(1) आतंकवाद और अलगाववाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करने तथा 
प्रेम, सद्भाव और सुरक्षा की भावना को पैदा करने के लिए पंजाब के 
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सभी जिलों में एकता सम्मेलन बुलाने का संकल्प करती है। 

(2) सीमावर्ती जिलों में स्थिति और अधिक सुधारने के लिए सेना को तैनात 
करने की अपनी माँग को फिर दोहराती है। 

(3) सभी सदाशयतापूर्ण व्यक्तियों, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के 
कार्यकर्ताओं, से अनुरोध करती है कि वे प्रेम और भाईचारे की भावना 
पैदा करें, लोगों के मनोबल को ऊँचा उठाएँ और पंजाब से आए हुए 
लोगों की तब तक सभी प्रकार से सहायता करें जब तक वे अपने घरों 
को न लौट जाएँ। 

[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जम्मू 17-19 अक्तूबर, 1986 


जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय असंतुलन 


विकास में असंतुलन 
जम्मू और कश्मीर राज्य के तीन क्षेत्रों, अर्थात्‌ कश्मीर घाटी, जम्मू और 


लद्दाख के विकास के मामले में जो गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है, उसपर 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चिंता व्यक्त करती है। 


जम्मू व लद॒दाख के. साथ अन्याय 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात को स्वीकार करती है कि राज्य सरकार द्वारा 


गत अनेक दशकों में किए गए भेदभाव के कारण जम्मू और लद्दाख के लोगों 
में जो गहरी पीड़ा और असंतोष की भावना विद्यमान है, वह जायज है। इस 
भेदभाव का आधार क्षेत्रीयता व सांप्रदायिकता रही है। 

अतः भारतीय जनता पार्टी की यह माँग है कि-- 


क्षेत्रीय विकास बोर्ड 
(क) इन तीनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय एवं जिला विकास बोर्डो की स्थापना की 


जाए, ताकि इन क्षेत्रों का शीघ्र एवं त्वरित विकास सुनिश्चित किया जा 


सके; और 
(ख) इन क्षेत्रों के लिए धन के समान वितरण तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी 


शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए न्यायसंगत व्यवस्था की जाए। 


भारतीय जनता पार्टी यह माँग करती है कि राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर के 
संविधान की धारा 33 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन 
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प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल को 
आवश्यक निर्देश दें जिससे कि इन क्षेत्रीय एवं जिला विकास बोर्डों का गठन किया 
जा सके। राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाए कि इस राज्य 


की लोक-सेवाओं में इन तीनों क्षेत्रों को भी न्यायसंगत एवं समान प्रतिनिधित्व 
मिले। 


[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 4-6 जनवरी, 1985 


भोपाल गैस त्रासदी 

2-3 दिसंबर, 1984 की रात्रि में भोपाल के 10 हजार निर्दोष नागरिकों को 
जिस त्रासदी का सामना करना पड़ा, वह किसी प्राकृतिक विपदा के समान थी। यह 
इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार हमारी जनता पूरी तरह से 
अक्षम प्रशासन और पूर्ण रूप से भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्व की दया पर जीवनयापन 
करती है। 
यूनियन कार्बाइड के संयंत्र कौ कहानी की शुरुआत सन्‌ 1979 में हुई थी, 
जिसे सभी मानकों और पर्यावरणीय विचारों की उपेक्षा करते हुए भोपाल के समीप 
स्थापित करने की आनुमति दी गई थी। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया था कि 
बहाँ आसपास की गंदी बस्तियों में रहनेवाले गरीब लोग थे। उनका मूल्य सत्ताधारी 
दल सिर्फ एक ही दिन, वह भी चुनाव के दिन पहचानता है। 

1975 में टाउन ऐंड कंट्री प्लानिंग एनवॉयरनमेंट विभाग ने यूनियन कार्बाइड 
संयंत्र को शहर से बाहर जाने (स्थानांतरित करने) का नोटिस दिया। लेकिन 


आपात्काल के दौरान सरकार द्वारा सभी प्रकार की शक्तियों को नियंत्रित किए 


जाने के बावजूद नोटिस को लागू नहीँ किया जा सका। दूसरी तरफ उस विभाग 
के सचिव को अपना विवेक दर्शाने की कीमत चुकानी पड़ी थी। बार-बार कुछ 
घटनाएँ हो रही थीं, जो आनेवाली त्रासदी की पूर्व सूचना दे रही थीं। 1981 में संयंत्र 
का एक कर्मचारी जहरीली मैस से मर गया था जबकि 1982 में दो लोगों की जानें 
गई थीं तथा 23 लोग बेहोश हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी 
प्रतिनिधियों ने राज्य विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया था। हर बार मंत्री द्वारा 
जोर-शोर से यह आश्वासन दिया गया कि वहाँ कोई खतरा नहीं है। उन्होंने तो 
यहाँ तक कहा था कि मैंने स्वयं ही तीन बार कारखाने का दौरा किया है। जब 
उनसे यह पूछा गया कि कारखाने को स्थापित करने के संबंध में 1975 में जारी 
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किए गए नोटिस का क्या हुआ, तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि यह 25 करोड़ 


रुपए का संयंत्र है, कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं जिसे स्थल से एकदम हटाया जा 
सके। 


पूरी कहानी में बहुत सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिनके परिणाम के बारे में हमें 
न्यायिक जाँच से पता चल पाएगा। हमें आशा है कि हमें पूरी सचाई जानने का 
मौका मिलेगा। फॉसजिन के उत्पादन की अनुमति किसने दी? कीटनाशी के लिए 
आवश्यक मात्रा से अधिक एम.आई.सी. का उत्पादन क्यों किया जा रहा था? इस 
फालतू उत्पादन का उपयोग कहाँ किया जा रहा था? भारतीय सहायक कंपनी को 
अपनी मुख्य कंपनी के लचर सुरक्षा उपायों के संबंध में दी गई चेतावनियों की 
उपेक्षा करने की अनुमति क्यों दी गई थी? इन वर्षों के दौरान श्रम और उद्योग 
विभाग क्‍या कर रहे थे? श्रममंत्री का इस्तीफा या श्री एंडर्सन की गिरफ्तारी तथा 
उन्हें दी जानेवाली विशिष्ट व्यक्ति की सुविधा के नाटक से कोई गफलत में नहीं 
पड़नेवाला है। इसका घृणित पक्ष तो यह है कि उस काले दिवस को सभी मंत्री 
और अधिकारी ,भोपाल छोड़कर भाग गए थे। श्री अर्जुन सिंह तो इस घोर 
लापरवाही के लिएं प्रत्यक्ष और पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। यदि वास्तविक तौर पर 
उनकी भागीदारी उसमें नहीं है तो उन्हें तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। 
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी कुछ उत्कृष्ट लोकसेवकों, जैसे-स्टेशन 
मास्टर, सेना के कमांडर, जिला प्रशासन के अधिकारी, जो अपनी जान को जोखिम 
में डालकर ड्यूटी पर बने रहे थे, द्वारा उस क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं की 
सराहना करती है। 
भारतीय जनता पार्टी यह नोट करती है कि जिन गैस-पीड़ितों को केवल तीन 
किलो अनाज मिल रहा है, और कुछ नहीं, उन्हें सब्जियों ईंधन के लिए तेल आदि 
की आपूर्ति को जानी चीहए। उन्हें वस्त्र और नकद भत्ता भी देना चाहिए। अशक्त 
व्यक्तियों को समुचित जीवन-भत्ता देना चाहिए। 
यह भी नोट किया गया है कि अधिकतम पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं 
मिला है। प्रत्येक पीड़ित को एक लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान किया जाना 
चाहिए। उन लोगों को दायर किए गए मुकदमों में न्यायालय-शुल्क में भी छूट दी 
जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को किसी भी जहरीली गैस या 
प्रदूषण को रोकने के लिए सभी रासायनिक संयंत्र का निरीक्षण कराना चाहिए। 


[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भोपाल 19-21 जुलाई, 1985 


आंतरिक स्थिति 


पंजाब को स्थिति अब भी असामान्य 

दिसंबर, 1984 के लोकसभा-चुनाव अभियान में कांग्रेस (इ) ने लोगों से यह 
बादा किया था कि वह पंजाब-समस्या को जल्दी ही हल कर लेगी तथा शीघ्र ही 
प्रदेश में सामान्य स्थिति स्थापित हो जाएगी। वस्तुतः राजीव सरकार पंजाब को 
स्थिति की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय एकता के प्रश्‍न को अपना मुख्य मुद्दा बनाकर ही 
सत्ता में लौटी है। 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर गहरी निराशा 
व्यक्त करती है कि यद्यपि वर्तमान सरकार को अस्तित्व में आए हुए 6 मास से 
अधिक समय हो चुका है, किंतु अब भी पंजाब की स्थिति सामान्य नहीं हुई है। 
राज्य की समस्याओं का समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। 


आतंकवादी अधिक सक्रिय हुए 
जो आतंकवादी सन्‌ 1984 के उत्तरार्ध में दबे हुए थे उन्होंने इन 6 महीनों में 


अपने आपको पुनः संगठित कर लिया है तथा देश-विदेश में अपनी घृणित 
गतिविधियों को पुनः आरंभ कर दिया है। उनके इन कुकृत्यों के दो निकृष्टतम 
नमूने हमें देखने को तब मिले जब पहले, मई मास में राजधानी दिल्ली एवं 
समीपवर्ती कई राज्यों में ट्रांजिस्टरों में रखे अनेक बम-विस्फोट हुए और दूसरे, 
हाल में बोइंग की विनाशकारी दुर्घटना हुई। उसमें भी आतंकवादियों का हाथ होने 


का संदेह है। 


अवसरवादिता की नीति 
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पंजाब में आतंकवाद इसलिए इतना नहीं बढ़ गया है कि वहाँ कानून 
अपर्याप्त थे, जैसाकि सरकार हमें समझाने की कोशिश करती रही है, लेकिन 
इसका कारण सरकार द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही अवसरवादिता, ढुलमुलपन एवं 


निष्क्रियता की नीतियाँ हैं। स्वयं आतंकवादियों से सत्तारूढ़ दल के नेताओं के गहरे 
संबंधों ने स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया है। 


कांग्रेसियों और आतंकवादियों के बीच संबंध 

सरकारी दल के संरक्षण में भिंडरांवाले के उदय की कहानी पुरानी मानी जा 
सकती है; किंतु पंजाब के लोग यह जानकारी पाकर स्तब्ध रह गए कि राजीव 
शासन के अंतर्गत भी राज्य कांग्रेस (इ) के प्रधान संतोख सिंह रणधावा, राज्य युवा 
कांग्रेस (इ) के नेता बाजवा आदि व्यक्तियों के आतंकवादियों से गहरे संबंधों का 
पता लगा है। अतः इन दोनों को अपने पद से हटा दिया गया है। 


संपूर्ण जाँच को आवश्यकता 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह माँग करती है कि पंजाब 


कांग्रेस (इ) की उग्रवादियों तथा आतंकवादियों से साँठ-गाँठ की पूरी-पूरी जाँच की 
जाए। 


अकाली भी उतने ही दोषी 


कांग्रेस पार्टी के सारे पाप-कर्मो के बावजूद यदि अकालियों ने उग्रवादियो के 
खिलाफ खड़े होने का हौसला दिखाया होता अथवा कम से कम उनसे अपने 
आपको जुदा कर लिया होता और उन्हें स्वर्ण मंदिर को एक सशस्त्र किले के रूप 
में बदलने नहीं दिया होता, तो आज पंजाब की कहानी कुछ और ही होती। दुर्भाग्य 


से कांग्रेस (इ) की तरह अकाली भी कायरता के साथ-साथ घोर अवसरवादिता 
के दोषी हे । 


तत्काल वार्त्तां की आवश्यकता 

हाल में श्री लोंगोबाल ने आतंकवाद के खिलाफ कुछ बहुत ही स्वागत के 
योग्य बक्तव्य दिए हैं, लेकिन उनका लगातार आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को रट 
लगाए रहने और जब तक उनकी कुछ शर्तें पूरी न हो जाएँ, तब तक बातचीत 
के लिए मेज पर आने से इनकार करते रहने से एक गत्यवरोध पैदा हो गया है। 


कार्यकारिणी सरकार और अकाली नेताओं, दोनों से ही यह अनुरोध करती है कि 
कोई पूर्व शर्त लगाए बिना बातचीत को चे पुनः आरंभ कर दें। 


यद्यपि पंजाब की समस्या तो पहले से चली आ रही है, किंतु श्री राजीव गांधी 
350 * पार्टी दस्तावेज खंड 5 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के शासनकाल में दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं जिनका गहरा प्रतिकूल असर देश 
की एकता पर पड़ा है। 


गुजरात में अराजकता 

लगभग पाँच महीने से गुजरात में अराजकता-सी फैली हुई है। विधानसभा 
चुनावों के ठीक पहले सोलंकी सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 10 
प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा के फलस्वरूप आरक्षण-विरोधी 
आंदोलन आरंभ हुआ। कांग्रेस (इ) के अंदरूनी झगड़ों की वजह से इस आंदोलन 
को पहले हिंसात्मक रूप मिला। बाद में इन्हीं झगड़ों ने स्थिति को खतरनाक 
सांप्रदायिक मोड़ दे दिया। जन-साधारण व विशेष रूप से महिलाओं पर पुलिस 
अत्याचारों ने स्थिति को बिलकुल ही बिगाड़ दिया। जब समाचार-पत्रों एवं विरोधी 
दलों ने पुलिस बर्बरता की निंदा की तो सरकार का गुस्सा समाचार-पत्रों और 
विरोधी दलों पर बरस पड़ा। पत्रकारों को पीटा गया, प्रेस के दफ्तर जला दिए गए, 
और विरोधी दलों के नेताओं की पिटाई की गई, उन्हें नजरबंद किया गया या झूठे 
मुकदमों में फँसाया गया। 

इस सबका कुल परिणाम यह हुआ है कि जो राज्य सन्‌ 1984 तक 
अपेक्षाकृत देश का सबसे अच्छा प्रबंधवाला राज्य समझा जाता था, वह आज ऐसी 
हिंसा और लालफीताशाही का शिकार बन गया है, जो रंगमंच से मुख्य अपराधी 
के हट जाने के बाद भी घटती नजर नहीं आती। 


राजीव गांधी की अदूरदर्शी नीति 

गुजरात की स्थिति में जो गड़बड़घोटाला हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री श्री राजीव 
गांधी को भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ही श्री सोलंकी को 
अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया था और यह झूठ फैलाया था कि गुजरात की स्थिति 
के लिए विरोधी दल ही जिम्मेदार हैं। मार्च के अंत में जब वे अहमदाबाद गए थे 
तो उन्हें यह बात साफ मालूम हो गई होगी कि आरक्षण-बिरोधी आंदोलन से 
विरोधी दलों का कोई संबंध नहीं है; सोलंकी ने ही स्थिति को बिलकुल उलझा 
दिया है। उस समय पार्टी का नेता बदल देने से हालत तुरंत काबू में आ सकती 
थी। प्रधानमंत्री ने भी पक्षपातपूर्वक एवं अदूरदर्शिता से कार्य किया, जानबूझकर 
ढुलमुल नीति अपनाई तथा ऐसा करके राज्य की शांति, स्थिरता एवं सामाजिक 


भाईचारे को बेहिसाब क्षति पहुँचाई। 
असम तथा नगालैंड के बीच सीमा- युद्ध 


गत छह मास की दूसरी गंभीर घटना 'मेरापानी' के स्थान पर हुई अंतरराज्यीय 
के बारे में प्राप्त ब्यौरा अविश्वसनीय रूप 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 351 


सीमा-संबंधी टकराहट है। इस घटना 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


से स्तब्धकारी है। नगालैंड सरकार और असम सरकार--दोनों ही कांग्रेस (इ) को 
सरकारें, वस्तुतः आपस में युद्धरत हैं, जिसमें होनेबाली जन-धन की हानि को 
जानकर चक्कर आ जाता है। समाचार-पत्रों की खबरों के अनुसार निम्नलिखित 
जन-धन की हानि हो चुकी हैः 
मारे गए पुलिसकर्मी 31, मारे गए नागरिक 31, ध्वस्त किए गए मकान 1284, 
आंशिक रूप से नष्ट किए गए मकान 452, मारे गए पशु 5000, उजाड़े गए 
नागरिकों की संख्या 60,000। 
इसके अतिरिक्त 2 हाई स्कूल, 4 मिडिल स्कूल, बहुत से प्राथमिक स्कूल, 
4 मसजिदें, 20 मंदिर, 272 दुकानें, 1 थाना, | लोकनिर्माण विभाग का विश्रामगृह, 
2 पंचायत भवन, 5 सीमावर्ती चौकियाँ तथा 3 बन विभाग की चौकियाँ जला दी 
गई और लूट ली गईं। 
इस घटना में यद्यपि असम सरकार पूर्णतया निर्दोष नहीं है, लेकिन नगालैंड 
सरकार ने इस प्रकार से व्यवहार किया है जैसे नगालैंड कोई सर्वप्रभुत्व संपन्न 
राज्य हो और इसके शासक सर्वप्रभुत्वसंपन्न शासक हों। 25 जून को राज्य 
विधानसभा में सरकारी सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट के बीच मुख्यमंत्री जमीर 
ने कहा--“हमने उन्हें (असमियों को) सबक सिखा दिया है। अगर वे भविष्य में 
फिर जुर्रत करेंगे तो हम फिर उनके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे!” 
पुलिस राज्य के अंदर कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। 
अपने असली या काल्पनिक सीमा-संबंधी विवादों को निबटाने के लिए एक-दूसरे 
राज्य के खिलाफ पुलिस-बल का प्रयोग करके ये दोनों राज्य सरकारें संविधान के 
घोर उल्लंघन की दोषी हैं। जहाँ तक नगालैंड को पुलिस का संबंध है, उसने इन 
झड़पों में बस्तुतः 3 इंचवाली मोर्टार तोपों, रॉकेट छोड़नेवाली मशीनों, ग्रेनेड आदि 
हथियारों का प्रयोग किया है, जो किसी भी पुलिस बल के पास नहीं होते। 


केंद्रीय सरकार मात्र मूक दर्शक 

इस भीषण प्रकरण के चलते राजीव सरकार मूक दर्शक बनकर हाथ पर हाथ 
धरे बैठी रही। इससे पता लगता है कि राष्ट्रीय एकता की बड़ी-बड़ी बातें 
करनेवाली तथा अपने आपको “अधिक तेजी से काम करनेवाली' बतलानेवाली 
सरकार के दावे कितने थोथे हैं। यदि ये दोनों सरकार गैर-कांग्रेस (इ) की सरकारें 


होतीं तो इनका तत्काल पत्ता साफ कर दिया जाता। चाहे किसी भी कसौटी पर 
कसा जाए, उनका हटाया जाना एकदम सही होगा। 


राष्ट्रीय एकता : एक नारा मात्र 

कांग्रेस (इ) के लिए (राष्ट्रीय एकता” एक नारा मात्र प्रतीत होती है, जिसका 
प्रयोग जहाँ सुविधाजनक हो वहाँ वोट बटोरने के लिए किया जाता है। इसलिए यह 
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त्रिपुरा उपजाति संघ आदि पार्टियों से भी, जो स्पष्ट रूप से अलगाववादी की 
पक्षपाती है गठबंधन करने में नहीं कतराती। केरल में कांग्रेस (इ) की संयुक्‍त 
सरकार में भागीदार केरल कांग्रेस और मुसलिम लीग आजकल ऐसे वक्तव्य दे 
रही हैं, जो स्पष्ट रूप से देश की एकता और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हैं। केरल 
कांग्रेस के एक मंत्री, जिन्हें बाद में त्याग-पत्र देना पड़ा, ने केरल में पंजाब जैसा 
आंदोलन चलाने की धमकी दी थी। केरल के उपमुख्यमंत्री ने जो मुसलिम लीग 
के सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय की निंदा सार्वजनिक रूप से की 
है कि कोई तलाकशुदा मुसलमान औरत भी भरण-पोषण के खर्च की हकदार है। 


कांग्रेस में राजनीतिक शुचिता का नितांत अभाव 

राजनीतिक शुचिता के मोर्चे पर कांग्रेस (इ) संसद्‌ द्वारा अधिनियमित 
दल-बदल निरोधक कानून का बड़ी जोर-शोर से ढिंढोरा पीट रही है। यह 
अधिनियम इसीलिए शीघ्रता से पारित किया जा सका, क्योंकि विरोधी दलों ने बड़ी 
सहजता से इसका समर्थन किया। हाल ही में बिहार में सत्तारूढ़ दल इस कानून 
का उल्लंघन करने में तब जरा भी नहीं हिचकिचाया जब इसने एक निर्दलीय 
सदस्य को कांग्रेस (इ) में शामिल करके उसे पार्टी का मुख्य सचेतक बना दिया। 
दल-बदल एवं सार्वजनिक जीवन में शुचिता के संबंध में कांग्रेस (३) की 
प्रामाणिकता की हरियाणा तथा जम्मू और कश्मीर में कड़ी परीक्षा हो रही है। ये 
दोनों ही सरकारें दल-बदलुओं की सरकारें हैं और इन्हें जनता का समादेश प्राप्त 
नहीं है। इन दोनों ही सरकारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जम्मू 
और कश्मीर राज्य में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि 
उन्होंने नींद हराम कर दी है। इन दोनों ही राज्यों के लोगों को अपने शासक नए 
सिरे से चुनने का मौका यथाशीघ्र मिलना चाहिए। 


हरियाणा में भ्रष्टाचार म के 
जहाँ तक हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल का संबध हैं, विरोधी दलों 


ने उनके भ्रष्ट कारनामों के बारे में सप्रमाण एक आरोप-पत्र प्रधानमंत्री को दिया 
है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि बे इस मामले की 
छानबीन करवा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह माँग करती है कि जब तक यह 
जाँच पूरी नहीं हो जाती, तब तक के लिए श्री भजनलाल को गद्‌दी छोड़ देने के 


लिए कहा जाए। 
[| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


गांधी नगर 8-9 अकतूबर, 1985 


संविधान को खतरा 
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी विगत पाँच वर्षों की अपनी 
कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए पार्टी-अध्यक्ष द्वारा गठित कार्यकारी दल 
द्वारा परिश्रमपूर्वक तैयार और अब प्रस्तुत रपट की सराहना करती है। 
कार्यकारी दल की रपट के पृष्ठ 32-33 पर प्रदत्त आधारभूत संस्तुतियों का 
समर्थन करते हुए कार्यकारिणी पार्टी की राष्ट्रीय परिषदू के समक्ष निम्नलिखित 
प्रस्ताव पेश करती है- 
राष्ट्रीय परिषद्‌ एतद्‌ द्वारा संकल्प करती है कि-- 
(क) पं. दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित “एकात्म मानबवाद' पार्टी का 
मूलभूत दर्शन होगा। 
(ख) पार्टी अपनी मूलभूत निष्ठाओं को इस रूप में पुनः अभिव्यक्त करती 


। राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकात्मता, 

2. लोकतंत्र, 

3. सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार 
पर समतायुक्त एवं शोषणमुक्त समाज की स्थापना, 


4. सकारात्मक सेक्युलरवाद, अर्थात्‌ सर्व-धर्म-समभाव, और 
5. मूल्यों पर आधारित राजनीति। 


(ग) पार्टी अपने लक्ष्य को इस रूप में पुनः अभिव्यक्त करती है-- 
भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे जनतंत्रीय राज्य की स्थापना करना 
हे, जिसमें जाति, पंथ अथवा लिंग के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को 
राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धर्म एवं अभिव्यक्ति 
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की स्वतंत्रता निश्चित रूप से प्राप्त हो। 

भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, जो 
एक शक्तिशाली एवं समृद्ध राष्ट्र हो; जिसका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील एवं 
प्रबुद्ध हो, और जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों से सगर्व प्रेरणा ग्रहण 
करता हो एवं इस प्रकार एक ऐसी महान विश्व-शक्ति के रूप में उभरने में समर्थ 
हो, जो विश्वशांति तथा न्याययुक्‍त अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के 


लिए विश्व में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके।” 
DO 


राजनीतिक प्रस्ताव * 355 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


4-5 जनवरी, 1984 


इंदौर 


सत्ता का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग 


दुर्बल वर्गों के लोगों को बैंक-ऋण 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज सायंकाल (4 जनवरी, 
1984 को) दिल्ली के रामलीला मैदान में होनेवाले समारोह के प्रति घोर आपत्ति 
व्यक्त करती है, जिसमें कांग्रेस (इ) के महासचिव श्री राजीव गांधी सत्तारूढ़ दल 
के द्वारा चुने गए 40,000 से अधिक व्यक्तियों को दिल्ली के राष्ट्रीयकृत बैंकों के 
तत्त्वावधान में दुर्बल वर्गों के लोगों के लिए नियत बैंक-ऋण देंगे। 

दुर्बल वर्ग के लोगों को ऋण देना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और यह 
सभी बैंकों द्वारा किया जाता है। परंतु बिना आवेदन-पत्र मागे और बिना उचित 


प्रक्रिया का पालन किए, इस प्रकार के ऋण बटने से उन योग्य व्यक्तियों को जो 
इसके पात्र हें, इन ऋणों से वंचित कर दिया जाएगा। 


शासकीय सत्ता का दुरुपयोग 


कार्यकारिणी इसे पार्टी की सहायता के लिए शासकीय सत्ता का शर्मनाक 
दुरुपयोग समझती है। इसे इस बात से बहुत धक्का लगा है कि रिजर्व बैंक और 
राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधकवर्ग सत्तारूढ़ दल से मिलीभगत करके इस प्रकार से 
संविधान और लोकतंत्रीय सिद्धांतों का घोर उल्लंघन कर रहे हैं 


संवैधानिक क्षति 


लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सरकार और सत्तारूढ़ 
दल के बीच स्पष्ट रूप से अंतर रखा जाना चाहिए। गत दशक से अंतर बनाए 
रखनेवाली यह लक्ष्मण-रेखा धीरे-धीरे अधिकाधिक मिटाई जा रही है। यह 
356 « पार्टी दस्तावेज खंड 5 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समारोह तो इस विभाजक रेखा को सपूर्णतः खत्म कर देने का संकेत है और हमारे 
लोकतंत्रीय संविधान पर एक करारा प्रहार है। 


राष्ट्रपति हस्तक्षेप करें 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रपति महोदय का, जो संवैधानिक सिद्धांतों के अभिरक्षक 
हैं, ध्यान इस घोटाला भरी घटना की ओर स्पष्ट रूप से दिलाना चाहती है और 
उनसे मांग करती है कि वे तत्काल इस दशा में हस्तक्षेप करें। 


असम 


अवैध घुसपैठ 

भारतीय जनता पार्टी सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण असम राज्य में विद्यमान 
लगातार अस्थिरता की स्थिति और नागरिक असंतोष पर गहरी चिंता व्यक्त करती 
है। हमारा यह विचार है कि यदि असम की बुनियादी समस्याओं का, अर्थात्‌ 
अनियंत्रित गैर-कानूनी आत्रजन तथा घुसपैठियों को निरंतर न पकड़े जाने का हल 
निकाला नहीं जाता, तो न केवल इन नाजुक क्षेत्रों को, अपितु पूरे देश को बहुत 
गंभीर हानि पहुँचेगी। वस्तुतः गैर-कानूनी आत्रजन की यह समस्या अब केवल 
पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार आदि 
राज्यों में भी फैलने लगी है। 


प्रतिगामी विधेयक 
अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा पहचान) विधेयक, 1983 हाल ही में 


संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा जल्दबाजी में बहुसंख्या के बल पर पारित किया गया 
है। भारतीय जनता पार्टी इस कानून को एक प्रतिगामी कदम समझती है। यह 
विधेयक विरोधी दलों या अखिल असम विद्यार्थी संघ और अखिल असम 
गणसंग्राम परिषद्‌ से सलाह किए बिना लाया गया है। इस विधेयक के गंभीर 
परिणामों के बारे में हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। इस समस्या को हल 
करने की बजाय इस विधेयक के द्वारा इसे और चिरस्थायी बना दिया जाएगा । 
प्रत्यक्षतः इस विधेयक के उपबंध संविधान, नागरिकता अधिनियम, विदेशियों से 
संबंधित अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों का उल्लंघन करते है। 
कार्यपालिका की काररवाई द्वारा 25 मार्च, 1971 से पूर्व आए सभी व्यक्तियों को 
राष्ट की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। अवैध आप्रवासियों का पता लगाना 
जहातत का कर्तव्य है, नागरिकों का नहीं। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ने 
अपनी इस जिम्मेदारी को आवश्यक रूप से नागरिकों पर डाल दिया है। यह न 
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केवल जिम्मेदारी का परित्याग है, अपितु जानबूझकर लोगों के बीच तनाव और 
झगड़े को बढ़ाने के समान भी है। इसके अतिरिक्त इस बात की व्यवस्था के 
कारण कि केवल 3 मील के भीतर रहनेवाले नागरिकों को ही अवैध आप्रवासियों 
के बारे में रिपोर्ट करने का अधिकार होगा, इस बात की भी कलई खुल गई है 
कि सरकार ईमानदारी से इस काम को नहीं करना चाहती। इस उपबंध के द्वारा 
इस कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया है। 


घुसपैठ जारी 


भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर अत्यधिक क्षोभ है कि पूर्वी क्षेत्रों में 
सीमा अब भी असुरक्षित है और घुसपैठ अबाध रूप से जारी है। वह सरकार से 
अनुरोध करती है कि त्रिपक्षीय चर्चाओं के दौरान किए गए इस समझौते को, कि 


सीमाओं की रक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएँगे, तत्काल कार्यान्वित 
किया जाए। 


सरकार वार्त्तां के लिए तैयार हो 


भारतीय जनता पार्टी पुलिस तथा राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा असम के 
शांतिपूर्ण नागरिकों पर किए जानेवाले अनियंत्रित तथा मनमाने हिंसात्मक कृत्यों 
पर अपना गहरा दुःख व्यक्त करती है। यह पार्टी आतंक या अलगाववादी 
प्रवृत्तियों की स्पष्ट शब्दों में फिर से निंदा करती है। परंतु इस प्रकार के तत्त्वों को 
केवल तभी प्रोत्साहन मिलता है, जब सरकार बातचीत के द्वारा समस्याओं के हल 
निकालने से इनकार करती है। यदि असम में उग्रबाद अपना सिर उठा रहा है, तो 
इसके लिए मुख्यतया सरकार जिम्मेदार है, जो आंदोलन के नेताओं से बातचीत 
करने से इनकार कर रही है। 

अतः भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार से अनुरोध करती है कि बातचीत 


तत्काल पुनः आरंभ की जाए और उस राज्य में समस्याओं का स्थायी हल 
निकालने के लिए कोशिश की जाए। 


पंजाब की स्थिति 


पंजाब में संकट की स्थिति 


पंजाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यह संकटावस्था तक पहुँच 
चुकी है। हिंसा तथा आतंक पंजाब से बाहर भी फैलते जा रहे हैं और पड़ोसी 
राज्यों, यहाँ तक कि दिल्ली में भी पहुँच गए हैं। उग्रवादी तत्त्वों द्वारा धृष्टता के 
साथ निर्लज्ज धमकियां और देशद्रोही बक्तव्य दिए जा रहे हैं। बब्बर खालसा के 
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प्रवक्ता ने बड़ी-बड़ी डींगें मारी हैं कि उन्होंने बहुत-सारे निरंकारियों को कत्ल कर 
दिया है और वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। अखिल भारतीय सिख विद्यार्थी संघ 
ने हिंदू साम्राज्यवाद को सिख पंथ का दुश्मन नंबर एक' करार दिया है। उन्होंने 
न निरंकारियों को, न राधास्वामियों को और न ही नामधारियों को बख्शा है। 
अखंड कीर्तनी जत्थे का यह दावा है कि सिख राज्य बने बिना इस क्षेत्र में शांति 
स्थापित नहीं हो सकती। अपने आपको 'संत' कहलानेवाला जरनैल सिंह भिंडरांवाला 
इस विश्वास से अपने आपको सुरक्षित समझकर कि सरकार उसको हाथ नहीं 
'लगाएगी, लगातार भड़कानेवाले और देशद्रोही बक्तव्य देता रहता है। 


कांग्रेस और उग्रबादियों के बीच साँठ-गाँठ 

इसलिए इस बात पर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आतंकवादी हिंसा और 
अलगाववादी प्रवृत्ति का अब इस प्रकार नग्न-नृत्य होने लगा है। सरकार न केवल 
इन सारी स्थितियों को असहाय भाव से निहार रही है, अपितु ऐसा प्रतीत होता है 
कि उग्रबादियों के एक वर्ग के साथ इसकी मिलीभगत भी है। प्रधानमंत्री क्या 
सोचती हैं, इस बारे में मुंबई के एक साप्ताहिक पत्र को दी गई भेंट में उन्होंने यह 
कहकर कि आतंकवाद के लिए केवल वही जिम्मेदार नहीं हैं, भिंडरांवाला को 
अस्पष्ट रूपे से बचाने की कोशिश की है। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद की 
अधिकांश घटनाओं को “व्यक्तिगत कृत्यों से पैदा होनेवाली' बताया है। अब आप 
इसका जो चाहें अर्थ निकाल सकते हैं। भिंडरांवाला के भड़कानेवाले और उत्तेजक 
चक्तव्यों को, जो कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन हैं, स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा 
उचित ठहराया जाना सर्वसाधारण के इस विश्वास को बल देता है कि कांग्रेस (इ) 
तथा उग्रवादी तत्त्वों, जो सांप्रदायिक हिंसा करने पर तुले हुए हैं, के बीच मिलीभगत 
है। यह बड़े दुःख की बात है कि प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल चुनाव-संबंधी तुच्छ 
फायदों की खोज में राष्ट्रीय सुरक्षा और पंजाब के भाग्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। 


अकाली दल हिंसा की निंदा करे 
यह संकट अकाली दल द्वारा निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध को गई हिंसा तथा 


स्वर्ण मंदिर परिसर के घोर दुरुपयोग की निंदा न करने के कारण और भी बढ़ 
गया है। अकाली दल इनलोगों की निंदा न करके अपने इस पापपूर्ण कृत्य द्वारा 
अनजाने में उनलोगों की मदद कर रहा है जो दोनों संप्रदायों तथा शेष भारत और 
पंजाब के बीच फूट डालना चाहते हैं। अखबारों की खबरों से स्पष्ट रूप से 
प्रमाणित हो जाता है कि स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर ऐसे तत्त्व विद्यमान हैं, जो 
बंदूकों का धंधा करते हैं और संपूर्ण राज्य में आतंकवादी काररवाइयों का षड्यंत्र 


रच रहे हैं। 
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राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ रोकने में सरकार को विफलता 

भारतीय जनता पार्टी को यह पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रविरोधी उग्रवादियों के 
इन कृत्यों तथा उक्तियों का समर्थन समस्त सिख आबादी का एक अंश भी नहीं 
करता। तथापि केंद्रीय सरकार द्वारा जिस ढुलमुल और षड्यंत्रकारी नीति का 
अनुसरण किया जा रहा है, उससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो काबू से बाहर 
हो जाए। भारतीय जनता पार्टी यह माँग करती है कि सरकार इन राष्ट्रविरोधी 
गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तथा उन सभी अलगाववादी तत्त्वों, जो 
धृष्टतापूर्वक कानून का उल्लंघन करते हैं, को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल 
आवश्यक कदम उठाए। पहले ही स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी हे कि पंजाब के 
लोगों के जीबन और सम्मान की रक्षा करने तथा राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखने 
में वर्तमान केंद्रीय सरकार की क्षमता पर से उनका भरोसा उठ गया है। भारतीय 
जनता पार्टी अकालियों द्वारा सभी उग्रवादी तत्त्वों की निंदा न करने और उन्हें 
अपने से अलग न कर देने की भर्त्सना करती है। अब इसमें रत्ती भर संदेह नहीं 
रहा कि अपराधी और हत्यारे स्वर्ण मंदिर परिसर का प्रयोग अपने गुप्त अड्डे के 
रूप में कर रहे हैं। परंतु अकाली नेता इस स्पष्ट तथ्य से इनकार करते जा रहे 
हैं। इस बात के बावजूद कि सभी विरोधी दलों ने अकालियों से अनुरोध किया 
है कि वे अपने आंदोलन को स्थगित कर दें, उन्होंने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया है। अगर अकाली खोई हुई विश्वसनीयता को फिर से प्राप्त करना चाहते 
हैं, तो अब समय आ गया है कि उनके नेतागण इस अवसर से लाभ उठाकर कुछ 


साहस और दूढ़ता दिखाएँ तथा समाज और राज्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को 
पूरा करें। 


पंजाब के लोगों के प्रति भाजपा वचनबद्ध 

आज पंजाब का जो संकट है वह कांग्रेस (इ) की अपराधपूर्ण अवसरवादिता, 
उग्रबादियों की देशद्रोही गतिविधियों और अकालियों के भीगी बिल्ली बने रहने का 
परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संकट का मुकाबला करने और अपनी 
पूरी शक्ति से राष्ट्र की एकता तथा सामंजस्य को बचाने का दृढ़ संकल्प कर लिया 
है। परीक्षा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पंजाब के लोगों को आश्वस्त 
करना चाहती हे कि पूरा राष्ट्र इस मामले में उनके साथ है। 


OD 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


इंदौर 6-8 जनवरी, 1984 


राजनीतिक स्थिति 


कांग्रेस का दुष्प्रचार 

गत कुछ महीनों में कांग्रेस (३) अपने आपको देश की एकता तथा अखंडता 
का एकमात्र अलंबरदार दिखाने की कोशिश करती रही है, और लोगों से यह 
कहती रही है कि अगर उसे सत्ता से हटाया गया, तो देश के टुकड़े-टुकड़े हो 


जाएँगे। 


चिंताजनक घटनाओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार 

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस (इ) के इस दावे को बिलकुल थोथा और 
विरोधी दलों के प्रति उद्दंड असहिष्णुता का द्योतक मानती है। यह अधिनायकवादी 
शासकों के चरित्र का सामान्य लक्षण है। भारतीय जनता पार्टी की यह राय है कि 
आज पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर भारत, असम, पंजाब या जम्मू और कश्मीर में 
होनेवाली चिंताजनक घटनाओं के फलस्वरूप यदि देश की एकता के लिए वस्तुतः 
कोई खतरा पैदा हो गया है, तो उसका सारा दोष सत्तारूढ़ दल पर है, जो राष्ट्रीय 
हितों की परवाह किए बिना विशुद्ध राजनीतिक तथा चुनावी लाभ की दृष्टि से भी 


निर्णय करता रहा है। 


भारी घुसपैठ 
इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने न केवल असम तथा त्रिपुरा, अपितु 


पश्चिम बंगाल और बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में होनेवाली बॉग्लादेशवासियों 
की घुसपैठ के प्रति एकदम आँखें मूँद ली हैं और इस कारण न केवल देश को 
सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है, अपितु देश की अर्थ-व्यवस्था भी 
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अस्त-व्यस्त हो गई है। इसके साथ ही बॉग्लादेश को सरकार द्वारा वहाँ के 
अल्पसंख्यकों की संपत्ति की नीलामी को रुकवाने के लिए भी यह सरकार कुछ 
नहीं करना चाहती। 


श्रीमती गांधी की हास्यास्पद विफलता 

श्रीमती गांधी पहले सन्‌ 1966 में प्रधानमंत्री बनी थीं। ढाई साल के छोटे से 
अंतराल को छोड़कर, अब तक लगभग 17 साल से लगातार देश की बागडोर 
उनके हाथों में रही है। अपनी सफलताओं के लिए उनके द्वारा हमेशा अपने चारों 
तरफ बलि के बकरों की तलाश करते रहना हास्यास्पद प्रतीत होता है। लोगों ने 
दो बार उन्हें भारी बहुमत से जिताया है। उनकी सरकार की उपलब्धियों का रिकॉर्ड 
हमेशा ही अंधकारमय रहा है। 

इस मास कांग्रेस (इ) की सरकार केंद्र में अपने दूसरे कार्यकाल के चार वर्ष 
पूरे करने जा रही है। ये चार वर्ष एकदम शुष्क रहे हैं। ऐसी एक भी वास्तविक 
उपलब्धि नहीं है जिसका दावा यह सरकार कर सके। कमरतोड़ महँगाई और 
कानून तथा व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने की वजह से आम आदमी की 
मुसीबत कई गुना बढ़ गई है। भ्रष्टाचार, जो अब कानून-सम्मत हो गया हैं 
अर्थ-व्यवस्था को खोखला बना रहा है। सन्‌ 1980 में दिया गया 'काम करनेवाली 
सरकार' का नारा अब एक ऐसा नारा बन गया है जिसे याद दिलाने पर कांग्रेसी 
खुद परेशान हो जाते हैं। इसलिए इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि कांग्रेस (३) 
पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में दिए गए भाषणों और स्वीकृत प्रस्तावों में इस वादे 
का कहीं कोई उल्लेख तक नहीं किया गया। वस्तुत: इन भाषणों और प्रस्तावों में 
विरोधी पक्ष के खिलाफ अनर्गल प्रलाप एवं श्रीमती गांधी और श्री राजीव गांधी 
के चापलूसी भरे स्तुतिगान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। 


लोकतंत्र का तिरस्कार 


जनता सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतंत्र की पुनः स्थापना थी। संसद्‌, 
प्रेस, न्यायपालिका आदि जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, के लिए, 1977-79 का काल 
स्वर्णकाल था। सन्‌ 1980 में श्रीमती गांधी के पुनः सत्तासीन होने के बाद देश ने 
इन संस्थाओं का क्रमिक हास देखा है। चुनाव आयोग आदि संस्थाओं का भी 
योजनाबद्ध रूप से अवमूल्यन किया जा रहा है। धनशकित की हानिकारक भूमिका 
तथा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से चुनाव आयोग एवं विरोधी 
दलों द्वारा की गई अनेक महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को क्रियान्वित करने से सरकार 
लगातार इनकार करती रही है। सत्तारूढ़ दल का लोकतंत्र के प्रति तिरस्कार-भाव 
और देश पर एक स्वच्छंद पारिवारिक शासन को लादने की उसकी इच्छा अनेक 
प्रकार से प्रकट होती रहती हे। 
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पुनः आपातूकाल की संभावना 

कलकत्ता अधिवेशन से निकलनेवाला सबसे अधिक चिंताजनक दस्तावेज 
कांग्रेस (इ) के महासचिवों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बड़ी निर्लज्जता से 
आपातूकाल की प्रशंसा की गई है। यहाँ यह याद दिलाना उचित होगा कि सन्‌ 
1980 में लोकसभा के चुनाव-अभियान के दौरान श्रीमती गांधी सामान्यतः आपातकाल 
के बारे में क्षमाप्रार्थी रहीं। तब मतदाताओं के मन में यह धारणा बिठाई गई कि 
आपातकाल कुछ भूल-सी थी, जिसे फिर कभी दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन अब 
कांग्रेस (इ) महासचिवों की इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हो जाता है कि आपातकाल 
घबराहट में की गई भूल नहीं थी। यह तो सोच-समझकर लिया गया एक निर्णय 
था, जिसपर सत्तारूढ़ दल को आज भी गर्व है। वस्तुतः यह रिपोर्ट तो एक 
अनिष्टकारी चेतावनी है कि यदि सत्तारूढ़ दल को कभी सत्ता से हटने का जरा 
सा भी खतरा पैदा हुआ (जैसा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जून, 
1975 में हुआ था), तो लोकतंत्र को एक बार फिर उखाड़ फेंकने में उसे रत्ती भर 
भी हिचकिचाहट नहीं होगी। यह एक ऐसी चेतावनी है, जिसकी ओर देश के सभी 
लोकतंत्रबादियों को ध्यान देना चाहिए। 


विरोधी पक्ष के प्रति अलोकतांत्रिक असहिष्णुता 

कांग्रेस (इ) की विरोधी पक्ष के प्रति अलोकतांत्रिक असहिष्णुता का एक 
निकृष्टतम नमूना केंद्र-राज्य संबंधों के क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि आज कुछ राज्यों 
में गैर-कांग्रेस (इ) सरकारें सत्तारूढ़ हैं, तो यह जनमत के बल पर हुआ है। परंतु 
केंद्र के सत्तारूढ़ दल को तो यह फूटी आँखों नहीं सुहाता। येन-केन-प्रकारेण इन 
सरकारों का तख्ता पलटने का प्रयत्न निरंतर चलता रहता है। मोयली टेप्स के 
घोटाले ने सत्तारूढ़ दल के चेहरे पर से नकाब उठा दिया है और लोगों को दिखा 
दिया है कि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह कितना निर्लज्ज हो सकता है। 


राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दलों का संयुक्त मोर्चा 
गत वर्ष अप्रैल में हुए राष्ट्रीय परिषद्‌ के अधिवेशन में हमारी पार्टी के 
अध्यक्ष ने राष्ट्रबादी तथा लोकतांत्रिक दलों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए 
आह्वान किया था। चार महीने बाद लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की स्थापना की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा गत छः माह 
से बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में तथा परस्पर सहयोग की भावना से कार्य कर रहा 
है। उपचुनावों के पिछले दौर में, यद्यपि चुनाव-परिणाम आशानुरूप नहीं रहे हैं 
परंतु दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जिस लगन तथा उत्साह से एक-दूसरे के लिए 
कार्य किया है, उससे मोर्चे के दोनों घटकों को अत्यधिक शक्ति और विश्वास 
प्राप्त हुआ है। 
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को बदनाम करने का प्रयास 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि कलकत्ता अधिवेशन में विरोधी पक्ष के प्रति 
सत्तारूढ़ दल के आक्रमण का निशाना मुख्यतया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा रहा 
है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा को बदनाम करने के लिए चुन-चुनकर अपशब्द 
कहे गए हैं। एक प्रकार से विभिन्न विरोधी गठबंधनों की तुलनात्मक शक्ति के 
बारे में कांग्रेस (३) के अपने मूल्यांकन का यह द्योतक है। इसके मुकाबले कांग्रेस 
(इ) के दस्तावेजों में साम्यवादी दलों की आलोचना काफी नरम थी। इसका एक 
स्पष्ट राजनीतिक अर्थ भी है, जिसे लोकतंत्रीय दलों को अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.) आपातकाल में श्रीमती गांधी की 
प्रबल समर्थक थी। उस भूमिका को फिर से अपना लेना चाहिए या नहीं-इस बारे 
में उस पार्टी में स्पष्ट रूप से दो धड़े बन गए हैं। हाल में कांग्रेस (इ) के प्रति 


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई.एम) के भी रूख में आई स्पष्ट नरमी 
दिखाई पड़ी है। 


रा.लो.मो. को मजबूत करने की आवश्यकता 
छः महीने पहले जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की नींब डाली गई थी, तब 
भी मोर्चे के नेताओं ने यह घोषणा की थी कि यदि अन्य राष्ट्रवादी तथा लोकतंत्रीय 
दल उनके साथ आना चाहें, तो वे उनका भी स्वागत करेंगे। उन्होंने हाल में इस 
बात को फिर दोहराया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ इस नीति की 
पुष्टि करती हे ओर आशा करती हे कि दूसरे दल इसका रचनात्मक उत्तर देंगे। 
अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी संकल्प करती है कि-- 
(क) यह पार्टी इन तीन मुख्य मुद्दों के बारे में कांग्रेस (इ) के विरुद्ध 
आरोप-पत्र तैयार करेगी 

1. राष्ट्रीय एकता को क्षति; 

2. 'काम करनेवाली सरकार' के समादेश से विश्‍वासघात, चारों ओर 
फैला हुआ भ्रष्टाचार और महँगाई तथा उसके फलस्वरूप जनता के 
सभी वर्गो, विशेषकर हरिजनों, गिरिजनों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं 
तथा अन्य दुर्बल वगो को होनेवाली मुसीबत; और 

3. लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का दमन 

इस संबंध में देशभर में सामूहिक रूप से लगातार प्रदर्शन किए जाएँगे। 
(ख) भारतीय जनता पार्टी अपना अलग अस्तित्व कायम रखते हुए राष्ट्रीय 
लोकतांत्रिक मोर्चे को शक्तिशाली बनाती रहेगी। यह अन्य राष्ट्रवादी और 


लोकतांत्रिक दलों के साथ मिलकर संयुक्त चुनाव-रणनीति बनाने की 
कोशिश करेगी। 


D 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अहमदाबाद 31 मार्च-2 अप्रेल, 1984 


भ्रष्टाचार 
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जो जानकारी दी है उसने 


सत्ताधारी दल के प्रचार-अभियान के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। यह दल 
संसदीय अर्थव्यवस्था के अति कुशल प्रबंधन को अपनी प्रमुख उपलब्धियों में से 
एक बताता रहा है। लेकिन मुद्राकोष भारत को अर्थव्यवस्था में काले धन का 
प्रसार करनेवाले सबसे बड़े देश के रूप में देखता है। हमारे देश में इसका अनुपात 
इंग्लैंड के 10 प्रतिशत तथा संयुक्‍त राज्य अमेरिका के 15 प्रतिशत काले धन के 
प्रचलन की तुलना में 50 प्रतिशत है। काले धन और भ्रष्टाचार के बीच साँठगाँठ 
का खतरा ही अर्थव्यवस्था की सचाई को उजागर कर देता है। इस तथ्य से कि 
भारत को सर्वाधिक भ्रष्टाचारग्रस्त देश के रूप में देखा जा रहा है--सभी आत्मसम्मानी 
भारतीयों को दुःख पहुँचा होगा और उनकी भावना आहत हुई होगी, यद्यपि देश 
को इस स्थिति में लानेवाले भ्रष्ट कांग्रेसियों को खुशी हुई होगी। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस दुःखपूर्ण घटना के बारे में अपना दुःख 
व्यक्त करती है और राष्ट्रीय चर्चा तथा उसकी स्वीकृति के लिए अपना बिश्लेषण 
केवल उपराचारात्मक उपाय द्वारा प्रस्तुत करना चाहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की राय में भ्रष्टाचार का प्राथमिक कारण चुनाव-प्रणाली है। चुनाव मशीनरी को 
चलाने के लिए भारी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वह संसद्‌ का चुनाव 
हो, राज्यविधान मंडलों का चुनाव हो या स्थानीय स्वशासन का चुनाव हो। प्रमुख 
निर्वाचन- क्षेत्रों में खर्चे करोड़ों रुपए तक पहुँच जाते हैं। सत्ताधारी दल चुनाव की 
पूर्व संध्या पर आदतन अपने सारे संसाधनों को झोंक देता है। बह उनका उपयोग 
प्रष्ट और अश्लीलतापूर्ण ढंग से करता है तथा चुनावी प्रक्रिया को तोड़ता- 
मरोड़ता है और अंततः लोकइच्छा का हनन करता है। स्पष्ट है कि ये विशाल 
संसाधन सरकारी शक्तियों के दुरुप्रयोग द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। अतः धनराशि 
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का संग्रह करना संगठित घूसखोरी का ही एक छलावा भरा रूप है। यह सरकारी 
अधिकारियों के अनुग्रह तथा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त किया जाता है। यह घूसखोरी 
का एक अच्छा-खासा अंश उसे इकट्ठा करनेवाले द्वारा रख लिया जाता है। 
सरकार भी भ्रष्टाचार और अपराध को पारस्परिक रूप से दबाकर इस विशाल 
षड्यंत्र का हिस्सा बनती है और इसका बचाव करती है । भ्रष्टाचार-विरोधी कानून 
को लागू करना एक असामान्य कार्य है। इसके लिए आवश्यक राजनीतिक 
इच्छाशक्ति का अभाव है। भ्रष्ट अधिकारी इस विश्वास के साथ भ्रष्टाचार में लीन 
होता है कि वह अपने श्रेष्ठ अधिकारियों से अलग हटकर कोई कार्य नहीं कर 
रहा है। पुलिस का भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो इस प्रकार के अपराधों पर, जिन्हें 
बिलकुल महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता बल्कि जिन्हें क्षमा योग्य समझा जाता 
हे-अपने ऊर्जा और संसाधन बरबाद कर रहा है। 
यह विशाल धनराशि मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त की जाती है। एक तो भ्रष्ट 
व्यापार की दुनिया से और दूसरा संगठित अपराध की दुनिया से। भ्रष्ट व्यापारी 
तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के बीच अपवित्र गठबंधन कायम हो गया है। राजनेताओं 
के चुनाव में धन देने के लिए व्यापारी को काला धन पैदा करना होता है तथा 
व्यापारी के द्वारा किए जानेवाले कानूनोल्लंघन को बढ़ावा राजनेता को देना होता 
है जिसके माध्यम से धन पैदा किया जाता है। कर-अपबंचन, खाद्य पदार्थों में 
मिलावट, वस्तुओं की मूल्य वृद्धि और तस्करी तथा हत्यारे माफिया, ये सिर्फ कुछ 
बुराइयों के उदाहरण हैं, जिनसे हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को खतरा 
पहुँच रहा है। सबसे बड़े अपराधियों को आज या तो सत्ताधारी दल में स्थान मिला 
हुआ हे या फिर उनका संरक्षण। 
यह निष्कर्ष इनके चरित्र के संबंध में सार्वजनिक तौर पर मिलनेबाले प्रमाणों 
से भी सिद्ध होता है। इस संदर्भ में दो मामलों का उल्लेख किया जाता है, जो 
न्यायिक रिकॉर्ड से लिये गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने संचिता स्कीम मामले के 
अपने निर्णय में यह बताया था कि किस प्रकार तीन व्यक्त बिना किसी आधार 
के सात हजार रुपए की पूँजी से व्यापार करके करोड़पति बन बैठे थे। केवल एक 
ही बेनामी खाते में तोस करोड़ रुपए काले धन को सफेद कर दिया गया था और 
फिर से निकाल लिया गया था। निश्‍चय ही बह काला धन एक राजनीतिक दल 
का था और वह दल सत्ताधारी दल हो सकता है। एक सम्मानित पत्रिका में यह 
स्पष्ट रहस्योद्घाटन किया गया था कि उस धन को एक कैबिनेट मंत्री द्वारा 
नियंत्रित किया जाना था। 
श्रीमती गांधी की सरकार तथा रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आशा 
व्यक्त करने के बावजूद इस संबंध में कोई जाँच नहीं की थी और न ही उन 
दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया था। उस विचित्र भ्रष्टाचार की अनदेखी कर 
दी गई तथा उसे उजागर होने से रोक दिया गया। कुख्यात मालधरी ब्रदर्स, जो एक 
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दशक से अधिक समय से बड़े पैमाने तक तस्करी में लिप्त रहे थे, के विरोध में 
मुकदमे लंबित पडे हुए हैं। उन लोगों के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बरबाद होती 
रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने खाड़ी देशों का दौरा किया। एक भगोड़े अभियुक्त 
ने वहाँ पर 'सन ऑफ इंडिया एग्जीबिशन' आयोजित की थी। श्रीमती गांधी के 
भारत लौटने के एक सप्ताह के भीतर, लंबे समय से चल रहे मुकदमे को वापस 
लिये जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिया गया था। इस आशय के बक्तव्य जारी 
कर दिए गए कि गालधरी ब्रदर्स हैदराबाद के कुछ नए उद्योगों में 135 करोड़ रुपए 
का निवेश करेंगे। एक भी पैसा निवेश नहीं किया गया, लेकिन उनके विरोध में 
चल रहे मामले वापस ले लिये गए। सत्ता के गलियारों में उन अभियुक्तों का 
जोरदार स्वागत होता है। स्पष्ट है कि उन्होंने दूसरे ढंग से निवेश किया होगा; वैसा 
नहीं, जैसा वादा किया गया था। 
भ्रष्टाचार के दूसरे महत्त्वपूर्ण कारण हें कर-संरचना का तर्क॑विहीन होना तथा 
बढ़ते जीवन-स्तर के खर्चे की तुलना में सरकारी अधिकारियों के वेतन का कम 
होना। यह तो सभी जानते हैं कि टैक्स रिर्टन आमतौर पर गलत ढंग से भरा 
जानेवाला दस्तावेज है। बचाए गए कर का एक भाग असुविधा पैदा करनेवाले 
अधिकारियों तथा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को चिकना करने के लिए रख लिया जाता है। 
भी संथानम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था- हमें बहुत सारे साक्षियों 
द्वारा यह बताया गया कि सरकार की ओर से दिए जानेवाले निर्माण, खरीद-बिक्री 
के सभी ठेकों तथा अन्य नियमित व्यापार में पक्षकारों द्वारा लेन-देन के रूप में 
एक नियमित प्रतिशत का भुगतान किया जाता हे और उस रकम को विभिन्न 
संबंधित अधिकारियों के बीच सहमति से बॉट लिया जाता है।' 
जहाँ भी शक्ति और विवेकाधिकार मौजूद हैं वहाँ हमेशा ही उनका दुरुपयोग 

होने की संभावना मौजूद रहती है। और यह विशेषकर तब होता है जब शक्ति 
और विवेकाधिकार का प्रयोग सरकारी धन को खर्च करने के लिए किया जा रहा 
हो और जहाँ अभाव, नियंत्रण, दबाब आदि का समावेश हो। मंत्रियों में निष्ठा का 
अभाब कोई असामान्य बात नहीं है। लोक-सेवाओं में पवित्रता की परंपरा की 
स्थापना के लिए सत्यनिष्ठ ईमानदारी का होना एक आवश्यक शर्त है। पहले भी 

भ्रष्टाचार का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। श्रीमती गांधी के प्रादुर्भाव के बाद से तो 

इसका ग्राफ चिंताजनक स्थिति में पहुँच गया है। इससे हमारी राजनीतिक संरचना 

की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। एशिया और अफ्रीका में असहनीय भ्रष्टाचार 

के कारण अधिकतर लोकतांत्रिक सरकारों का पतन हो चुका है। अधिकतर 

मामलों में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट को और सैनिक भ्रष्टाचार को मिटाने 

का वादा करके न्यायोचित ठहराया गया है। सन्‌ 1975 में आपातकाल सत्ताधारी 
भ्रष्टाचार को उजागर होने से. रोकने के लिए लगाया गया था। उसी प्रकार 
गई है अभी एकाधिकारवाद का खतरा कम नहीं है। 
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भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाए जाने या पहल किए 
जाने की आवश्यकता है। राष्ट्र निश्चित तौर पर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा 
के प्रति प्रतिबद्ध है। भाजपा की कार्यकारिणी का यह मानना है कि गांधीबादी 
समाजवाद की अवधारणा के बाद आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना 
चाहिए तथा अधिकारियों और मंत्रियों को धनराशि एकत्र करने के लिए अवसर 
कम होने चाहिए। केवल नियंत्रण से ही पवित्रता के मानक को सुरक्षित रखा जा 
सकता है और उत्पादों की उत्कृष्टता से विदेशी मुद्रा, देश की स्थिति, आवश्यक 
सामाग्री की आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है, समाज की सेवा की जा सकती 
है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है और विषमता दूर की जा सकती 
है। संभवतः दूसरा तात्कालिक कदम हमारी चुनाव-प्रणाली में सुधार करने के 
लिए उठाया जाना चाहिए। केवल विशिष्ट और नियंत्रित प्रचार की अनुमति ही 
उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए। पार्टी के खर्चे में कमी की जानी चाहिए और 
उसका वहन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। चुनावी मशीनरी को चुनाव आयोग 
की देख-रेख में कार्य करने चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी उम्मीदवारों के साथ एक 
समान बरताव किया जाना चाहिए। सभी मामलों में उनके साथ बराबरी का 
व्यबहार होना चाहिए, जिसमें सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार माध्यमों तक उनकी 
पहुँच भी शामिल है। 
बचतों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने तथा ईमानदार करदाताओं को परेशानी से 
बचाने के लिए कर-संरचना को तर्कसंगत बनाना चाहिए। न्यायिक सेवाओं सहित 
अधिकारियों की सेवा-शर्ते इस प्रकार से तय की जानी चाहिए कि अवैध आय 
के लिए उनमें कम-से-कम लालच पनप सके। ज्ञात अपराधियों का लगातार 
प्रचार होता रहना चाहिए। उनके बारे में अधिक-से-अधिक प्रचार किया जाना 
चाहिए तथा उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। किसी भी अच्छे 
अवसर पर उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। इस अभियान में सहायता के 
लिए महिला संगठनों की सेवा लेनी चाहिए। लोगों के जानने के अधिकार को 
अमेरिका के फ्रीडम ऑफ इनफॉरमेशन ऐक्ट की तर्ज पर मान्यता दी जानी चाहिए 
और कानून द्वारा उसे 'लागू करना चाहिए। भ्रष्टाचार के प्रमाण अकसर ही सरकारी 
फाइलों में दबे रहते हैं, जिन्हें गोपनीय या गुप्त रूप में वर्गीकृत करके लोगों की 
नजर से दूर रखा जाता है। दि प्री-इंडिपेंडेंस ऑफिशियल ऐक्ट 1911 को, जो 
ब्रिटिश लोगों द्वारा अपने औपनिवेशिक शासन को बनाए रखने के लिए तैयार 
किया गया था, सम्मानित बुद्धिजीवियो तथा भारतीय प्रेस परिषद्‌ द्वारा आलोचना 
किए जाने के बावजूद कांग्रेस सरकार द्वारा ज्यों का त्यों रखा गया। फ्रैंक कमेटी 
को रिपोर्ट के बाद उससे संबंधित ब्रिटिश कानून में काफी बदलाव किया जा चुका 
है। जब तक किसी कानून में विनिर्दिष्ट न हो, किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक 
जाँच के लिए प्रस्तुत करने से मना नहीं किया जा सकेगा यदि यह माना जाता हो 
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कि उसमें भ्रष्टाचार को सिद्ध करने के लिए कोई तर्कसंगत प्रमाण मौजूद हैं। 
सचाई का पता लगाने, विशेषकर राजनीतिज्ञों के चरित्र के बारे में सचाई का पता 
लगाने के लिए जाँच आयोगों का गठन काफी उपयोगी ओर शक्तिशाली साधन 
है। दुर्भाग्यवश श्रीमती गांधी और उनको पार्टी ने स्वार्थपूर्ण कारणों से इस साधन 
की शक्ति को नष्ट किया है, ताकि इसके प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सके। इस 
संस्था को पुनर्गठित तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल किए जाने की 
आवश्यकता है। अधिनियम में परिवर्तन करके निम्नलिखित प्रावधान किए जाने 
चाहिए-- 

(क) प्रत्येक आयोग के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के 
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों तथा लोकपालों (यदि कोई हों) के पैनल के 
साथ परामर्श करके पीठासीन न्यायाधीश को नामित किया जाना चाहिए। 

(ख) आयोग द्वारा निंदित किए गए व्यक्ति को आयोग के विवेक पर नामित 
अवधि के लिए कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने हेतु अयोग्य ठहराया 
जा सकेगा। 

(ग) उच्चतम न्यायालय की भाँति प्रत्येक आयोग के पास अवमानना के लिए 


सजा देने की शक्ति होनी चाहिए। 
LO 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


अहमदाबाद 31 मार्च-2 अप्रैल, 1984 


स्थानीय लोकतंत्र पर आघात 


स्थानीय निकायों के चुनाव न कराने की सरकार की निंदनीय प्रवृत्ति 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त 
करती है कि कांग्रेस (इ) शासित प्रदेशों में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों 
के माध्यम से स्थानीय निकायों में कार्य चलाने के अधिकार से बंचित करने की 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस (इ) की सरकारों ने स्थानीय 
निकायों के विरुद्ध देशव्यापी अभियान चला रखा है। साठ से अधिक महानगर 
निगमों में से केबल एक दर्जन निगम जनता के निर्वाचित सदस्यों के हाथों में हैं। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी को इस बात पर भारी क्षोभ और विस्मय है कि मुंबई 
के सौ साल पुराने महानगर निगम को महाराष्ट्र सरकार ने भंग कर दिया है। यद्यपि 
चुनाव कराने की पूरी तैयारियाँ हो चुकी थीं तथा उसका अस्थायी कार्यक्रम भी 
घोषित कर दिया गया था, फिर भी निपट निर्लज्जता से उसे भंग कर दिया गया। 
इससे पहले मुंबई नगर निगम अधिनियम में उसे निलंबित करने का अधिकार 
सरकार को प्राप्त नहीं था। इसी कारण भंग करने से पहले कानून में संशोधन 
किया गया। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपनी दलगत स्वार्थपूर्ति के लिए 
कांग्रेस (इ) किस सीमा तक जा सकती है। इससे भी बढ़कर दुःखद बात यह है 
कि पहले से भंग नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की बजाय 
महाराष्ट्र सरकार ने उनमें अफसरशाही शासन को एक और वर्ष तक जारी रखने 
का निर्णय किया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस (इ) पार्टी लोकसभा-चुनाव से पहले कोई 
चुनाव कराने को हिम्मत नहीं रखती, क्योंकि वह जानती है कि स्थानीय चुनावों 
में हुई पराजय का असर लोकसभा-चुनावों के परिणामों पर भी पड़ेगा। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सुनिश्चित मत है कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों एवं 
व्यवहार की शिक्षा के प्राथमिक केंद्र स्थानीय निकायों को नष्ट करने की इस 
प्रवृत्ति को अवश्य समाप्त करना चाहिए। 


स्थानीय निकायों के चुनाव कौ माँग 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी माँग करती है कि विभिन्न प्रदेशों में जहाँ-जहाँ स्थानीय 
निकाय अफसरशाही के अधीन हैं, बहाँ-बहाँ चुनाव कराने के लिए अविलंब पग 
उठाए जाएँ। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह भी माँग करती है कि स्थानीय निकायों के अस्तित्व 
को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाए, ताकि 
मनमानी रीति से भंग किए जाने से उन्हें बचाया जा सके। चुनाव आयोग द्वारा दिए 
गए सुझाव के अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव भी चुनाव आयोग के अधीन 


होने चाहिए। 
[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 22-24 जून, 1984 


पंजाब की स्थिति 


पंजाब में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या पर उन्हें श्रद्धांजलि 

भारतीय जनता पार्टी पंजाब-परिदृश्य को आज राहत और दुःख की मिश्रित 
भावनाओं से देखती है। उसे राहत है कि प्रकट रूप में आतंकवादी गतिविधियाँ 
कुचल दी गई हैं। लेकिन उसे यह जानकर दुःख हुआ है कि पंजाब के मामले को 
इस हद तक लटकने और खराब होने दिया गया कि राष्ट्र को इस लगभग घातक 
स्थिति से उबारने के लिए सैनिक काररबाई के सिवा कोई उपाय नहीं रह गया था। 

राष्ट्रीय संकट को इस घड़ी में अपनी शुद्ध आत्मा से भाजपा उन सैकड़ों 
निर्दोष व्यक्तियों की स्मृति में नतमस्तक होती है जिन्होंने पिछले चार वर्षों में 
अपनी जानें दीं। भाजपा उन सैनिकों को प्रणाम करती है जिन्होंने दरबार साहेब को 


ऐसे तत्त्वो से मुक्त कराते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी जो उसकी पवित्रता 
को नष्ट कर रहे थे। 


हिंदुओं और सिखों की समान संस्कृति 

जो त्रासदी अभी हुई है, उसके लिए भीतर गहराई से झौकने का यह अवसर 
है। सिख पंथ का सृजन हिंदू समाज की रक्षा के लिए हुआ था और पूजनीय सिख 
गुरुओं ने अपना और अपने प्रिय बच्चों का बलिदान हिंदू सम्मान की रक्षा के लिए 
दिया था। भारत की शक्ति और समृद्धि में सिखों का गौरवमय योगदान रहा है 
और इसके लिए राष्ट्र वस्तुतः उनके प्रति आभारी है। इसके बावजूद पंजाब की 
राजनीति गहरे अविश्वास, विद्वेष, विभाजकता और क्षुद्रता का उद्घाटन करती है। 


जहाँ हिंसा के सिद्धांत को अपनाया गया और इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा तथा 
अखंडता को भारी धक्का पहुँचाया गया। 
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स्नेह और मैत्री का वातावरण आवश्यक 

सैनिक काररवाई हिंसा का दमन करने में सफल हो सकती है, किंतु सबसे 
बड़ी जरूरत है संबद्ध लोगों की भावनाओं का रूपांतरण करने की। सुदृढ़, संयुक्त 
भारत की एकल नागरिकता की भावना का निर्माण करके और भारत गणराज्य की 
सर्वोच्च आवश्यकताओं के सामने सभी क्षेत्रीय ओर सांप्रदायिक माँगों को अधीनस्थ 
करके ही इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए स्नेह और मैत्री का 
वातावरण बनाना तथा बौद्धिक स्तर पर यह एहसास करना आवश्यक है कि जिस 
वस्तु से राष्ट्र कमजोर होता है वह किसी एक भी वर्ग का कल्याण कभी नहीं कर 
सकती। 


श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार 

भाजपा पंजाब की दुःखद घटनाओं के लिए श्रीमती गांधी की सरकार को 
पूर्णतया जिम्मेदार मानती है। श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके युवा पैरोकार, 
जो हिंसा और घृणा पर पले-पनपे, का सृजन पूर्णतया श्रीमती गांधी द्वारा किया 
गया। सैनिक काररवाई से ठीक पहले उनके बेटे जो उनकी पार्टी के महासचिव भी 
हैं, ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि भिंडरांवाले आतंकवादी नहीं, अपितु धार्मिक 
नेता हैं। 

सत्तारूढ़ दल विस्फोटक स्थिति के साथ निरंतर राजनीतिक खेल खेलता रहा। 
अकाली नेताओं ने जहाँ एक ओर साहस का अभाव दिखाया और निर्दोष व्यक्तियों 
की हत्या के विरुद्ध अकाल तख्त से हुक्मनामा जारी करवाने की विरोधी दलों की 
संयुक्त अपील तक को ठुकरा दिया, वहाँ कांग्रेस ने अकाली दल के विरुद्ध भिंडरांवाले 
की प्रतिष्ठापना की। अकाली नेताओं ने उसकी हठधर्मिता और विवेकहीनता के 
साथ होड़ लगानी शुरू कर दी। यह उल्लेखनीय है कि सन्‌ 1980 के साधारण 
निर्वाचनों में भिंडरांवाले ने कांग्रेस (इ) के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, 
जबकि उससे पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनावों में कांग्रेस (इ) ने 
भिंडरांवाले के अनुयायियों का समर्थन किया था। 


पंजाब समस्या बुनियादी तौर पर राजनीतिक 
पंजाब की समस्या बुनियादी तौर पर राजनीतिक थी और है। उसका राजनीतिक 


हल संभव था, और अभी भी है, लेकिन कांग्रेस (इ) ने राज्य में अपनी प्रभुता 
बनाए रखने के लिए जानबूझकर उसे लटकाए रखने, देर करने और बहानेबाजी 
करने की नीति अपनाई। इसने पिछले वर्ष मामले को उस समय नहीं सुलझाया 
जब समझौता होता दिखाई देने लगा था। इस प्रक्रिया में परिहार्य स्थिति को अपरिहार्य 
बना दिया गया और अंततोगत्वा सेना बुलानी पड़ी। यदि पिछले ही वर्ष, जब स्वर्ण 
मंदिर की सीढ़ियों पर डी.आई.जी. अटवाल की हत्या की गई, काररत्राई की गई 
होती तो सेना का इस्तेमाल करने, इतनी भारी प्राणक्षति करने, देश को इन सब 
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आघात लहरियों से दो-चार कराने और फैलने का मौका दिए बिना ही बुराई को 
खत्म कर दिया गया होता । 

भ्रमित जवान अपने कर्त्तव्य की जगहों से भाग खड़े हुए और उन्होंने राष्ट्रविरोधी 
नारे लगाए। उसी समय दरबार साहेब में से विदेशी हथियारों के ढेर बरामद किए 
गए। इस समूची विषम स्थिति के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाली 
दल और सरकार-तीनों समान रूप से दोषी हैं। 


पृथकतावादी राजनीति अनुचित 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दरबार साहेब में अपराधियों और आतंकवादियों 
को दाखिल होने देने, उसे शस्त्रागार बनने देने और हत्याएँ तथा अन्य कुकर्म करने 
की छूट देने की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। इस जघन्य घटना के क्षण में 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल को अपने भीतर झॉककर 


देखना चाहिए कि किस प्रकार उनकी पृथकतावादी राजनीति ने समूचे सिख समुदाय 
को एक दुःखद स्थिति में धकेल दिया। 


पंजाब को जनता को सदभावना 

इस विषम स्थिति में एक महान आशादायक तथ्य पंजाब के लोगों द्वारा दिखाई 
गई एकता और सूझबूझ है। गंभीर उत्तेजनाओं और झूठे प्रचार के बावजूद लोगों ने 
शहरों और ग्रामों में आपसी शांति और सद्भाव को बनाए रखा। यह हैरानी की भी 
बात नहीं हे, क्योंकि सिख पंथ का जन्म ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था 
और हिंदुओं तथा सिखों के बीच शताब्दियों से मधुरतम संबंध चले आ रहे हैं। 
पंजाब के भविष्य का निर्माण लोगों की एकता और सूझबूझ के इस चट्टानी 
आधार पर करने की आवश्यकता है। अतः भाजपा माँग करती है कि-- 

(1) दरबार साहेब को श्रद्धालुओं के लिए यथाशीघ्र खोला जाए। 

(2) सिख मर्यादाओं के अनुसार अकाल तख्त की मरम्मत यथोचित तरीके से 
कराई जाए। भाजपा समाज के सभी वर्गों से 'कार-सेवा' में प्राणपण से 
भाग लेने का अनुरोध करती है। 

(3) सरकार ऐसे कदम उठाए, जिनसे भविष्य में कभी भी मंदिर, मसजिद, चर्च, 
गुरुद्वारा या और कोई उपासना-स्थल अपराधियों के छिपने का स्थान 
और शस्त्रागार न बन सके। 

(4) श्वेत-पत्र जारी करने का सरकार का जो प्रस्ताब है, उसको केवल सैनिक 
काररवाई या उसके बाद की स्थिति तक सीमित न रखा जाए, अपितु 


पिछले चार वर्षो में पंजाब में हुई उन सभी घटनाओं का विवरण उसमें 
दिया जाए, जिनकी परिणति सैनिक काररवाई में हुई। 


(5) एक उच्चस्तरीय जाँच उन परिस्थितियों पर रिपोर्ट देने के लिए गठित को 
जाए जिनमें आतंकवाद और पृथकतावाद को राज्य में घातक आयाम 
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लेने की अनुमति दी गई। गुरुद्वारों में आधुनिकतम हथियार, जिनमें विदेशी 
चिहवाले शस्त्र भी शामिल हैं, कैसे पहुँचे? कुछ हजार जवानों ने सेना से 
गद्दारी क्यों की? और इन सभी मामलों में विदेशी शक्तियों की क्या 
भूमिका है? 

(6) पंजाब प्रेस सेंसरशिप तुरंत हटाई जाए। 

(7) मारे गए व्यक्तियों और संपत्ति को पहुँचे नुकसान की उचित क्षतिपूर्ति 

जाए। 

(8) क्षेत्रों, जल इत्यादि के बचे हुए विवादों के संबंध में बातचीत दोबारा चालू 

करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएँ। 


असम 


वात्ता आरंभ करने में सरकार विफल 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय सरकार द्वारा असम 
और उसकी समस्याओं की निरंतर उपेक्षा किए जाने पर अपना गहरा असंतोष 
प्रकट करती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, पिछले कुछ महीनों में, जब असम 
में कोई आंदोलन नहीं चल रहा था, सरकार का बेरूखीभरा रवैया। सरकार को 
इस अवधि का इस्तेमाल रचनात्मक ढंग से करना चाहिए था। राज्य की समस्याओं 
के राजनीतिक समाधान के लिए अखिल असम छात्र परिषद्‌ एवं अखिल असम 
गण संग्राम परिषद्‌ के नेताओं के साथ सार्थक वार्त्ता शुरू करनी चाहिए थी। इस 
मामले में सरकार की विफलता का परिणाम यह हुआ कि राज्य में आंदोलन 


फिर से शुरू होने लगा। 


घुसपैठ निर्बाध रूप से जारी 
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सामान्य स्थिति के दावों के बावजूद 


असम में पिछले पाँच वर्षों से धारा 144 लागू है। स्वतंत्रतापूर्वक सभा करने के 
अधिकार से राज्य के नागरिकों को बंचित रखा गया है। अवैध घुसपैठियों की 
शिनाख्त करने के उद्देश्य से गठित किए गए न्यायाधिकरण, जिनके गठित किए 
जाने का विरोध भाजपा ने उन्हें “भ्रम में डालनेवाले और अनुपयोगी' कहकर 
किया था, बिलकुल कार्य नहीं कर रहे हैं। बँग्लादेश-असम सीमा पर तार की 
बाड़ लगाने का काम रुका हुआ है। संकेत यह मिल रहा है कि सरकार ने यह 
काम अब छोड़ दिया है। राज्य में अवैध घुसपैठ की समस्या बेरोकटोक जारी 
है। गोचर-भूमि पर अवैध कब्जे बने हुए हैं और आरक्षित वन-भूमि भी किसी 
प्रकार की रुकावट के बिना अनुचित रूप से दबाई जा रही है। वास्तव में 
सरकारी एजेसियाँ ऐसी अनियमितताओं को वैध बनाने के लिए अतिरिक्त समय 
देकर भी काम कर रही हैं। 
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राजनीति का अपराधीकरण 


इन मामलों की ओर ध्यान देने ओर असम के लोगों को उनके समाधान 
के साथ सक्रिय ढंग से जोड़ने की बजाय 15 जून को असम की जनता की 
बुनियादी नागरिक आजादी पर एक और निष्ठुर प्रहार किया गया। दुकानें बलपूर्वक 
खुलवाने की अत्यंत चिंताजनक सूचनाएँ मिली हैं। कानून-व्यवस्था की एजेंसियाँ 
पुनः अराजक ढंग से व्यवहार कर रही हैं। कांग्रेस (इ) समर्थक छात्र यूनियन के 
लड़कों का इस्तेमाल राजनीति के अपराधीकरण के समान है। यदि विरोध के 
शांतिपूर्ण उपायों का मुकाबला राज्य द्वारा मनमानी और अविवेकपूर्ण हिंसा से 
किया जाता है, तो उसका एकमात्र परिणाम होगा लोगों का सरकार से बड़े स्तर 
पर खिलाफ हो जाना। यह अत्यंत चिंता का विषय है, क्‍योंकि ऐसे कार्या के 
कारण अपरिहार्य रूप से उग्रवाद और हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है। 


संशोधित मतदाता-सूची आवश्यक 


देश में जनवरी, 1985 में चुनाव होने हैं। असम में शांति-स्थापना के दावों 
और निर्वाचन आयोग के स्पष्ट आग्रह के बावजूद मतदाता सूचियों की उचित 
पड़ताल और उनके शोधन के लिए कोई काररवाई नहीं की गई। अगले आम 
चुनावों में भी असम को संसद्‌ में प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं रखा जा सकता। 
यदि ऐसा किया गया, तो वह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उपहास होगा। साथ 
ही सन्‌ 1979 की मतदाता-सूचियाँ राज्य पर थोपी नहीं जा सकतीं। यद्यपि भाजपा 
सन्‌ 1971 को विदेशी घुसपैठियों का पता लगाने के संबंध में आधार-वर्ष नहीं 
मौनेती, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से सन्‌ 1971 की मतदाता-सूचियाँ पुनरीक्षण का 


आधार बन सकती हैं। इसपर कांग्रेस (इ) सहित सभी राजनीतिक दलों की आम 
सहमति है। 


पुनः वार्ता आरंभ हो 


अब भी देर नहीं हुई है। असम प्रदेश की बहुत-सी उलझी समस्याओं को 
हल करने के लिए सरकार आवश्यक राजनीतिक संकल्प दिखाए और निर्णयात्मक 
ढंग से काररवाई करे। इस बात को दोहराने की जरूरत है कि असम की भूमिका 
समूचे उत्तर-पूर्व के संदर्भ में केंद्रीय महत्त्व रखती है। इन क्षेत्रों की सामाजिक 
महत्ता को नजर- अंदाज नहीं किया जा सकता। अतः भारतीय जनता पार्टी सरकार 
से असम-आंदोलन के नेताओं के साथ बिना और देरी किए बातचीत फिर से 
शुरू करने का आग्रह करती है। यदि सरकार की ओर से इस प्रकार की पहल 
हो, तो उसके साथ ही आंदोलन के नेताओं को भी आंदोलन का रास्ता त्याग 
देना चाहिए। समस्याओं के राजनीतिक समाधान और समझौते की प्रक्रिया शुरू 
करने को मुख्य जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसा न करके सरकार उन भूलों को 
और बढ़ाने का कारण बनेगी जो उसने सन्‌ 1983 में की थीं। 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ 


पुणे 12-14 अक्तूबर, 1984 


राजनीतिक स्थिति 


कांग्रेस (इ) सामाजिक बिच्छिन्नता के लिए जिम्मेदार 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ कांग्रेस (इ) की सरकार को राष्ट्रीय 
एकता को जोखिम में डालने, लोकतंत्र को नष्ट-भ्रष्ट करने, देश में अराजक 
स्थिति पैदा करने और समाज के नैतिक तंत्र को छिन्न-भिन्न करने का दोषी 
मानती है। 
भारत के पूर्वोत्तर तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में कांग्रेस (इ) की दलगत 
नीतियों ने हिंसा, आतंकवाद और अलगाववादी प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहित 
किया है। पंजाब में जबकि एक वर्ग के लोग शेष समाज से अपने को 
अलग-थलग अनुभव करते हैं, दूसरे वर्ग के लोग अपने आपको असुरक्षित 
समझने लगे हैं। इतिहास इस बात को न भुला सकता है और न माफ कर 
सकता है कि भिंडरांवाले कांग्रेस (इ) की कृति थे। पंजाब के सार्वजनिक 
जीवन में आतंक पैदा करने और उसको बढ़ाने के लिए मुख्यतया कांग्रेस (इ) 
की सरकार ही जिम्मेदार है। पंजाब की मूल समस्या बुनियादी रूप से राजनीतिक 
है। इसका राजनीतिक हल निकालने की कोई कोशिश अभी भी नहीं की जा 
रही है। इस समस्या का राजनीतिक समाधान ही इस संबेदनशील सीमावर्ती 
राज्य में शांति और समृद्धि को फिर से स्थापित कर सकता है। निस्संदेह 
अलगाववादी प्रचार करनेवाले तत्त्वों का पता लगाना चाहिए और उन्हें अलग-थलग 
कर देना चाहिए। यह बात सबको स्पष्ट कर देनी चाहिए कि देश की अखंडता 
के बारे में कोई समझौता नहीं किया जा सकता और यह भी कि खालिस्तान 
की माँग सहन नहीं की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि उन 
भाजपा, अकाली तथा अन्य राजनीतिक या धार्मिक नेताओं को निरंतर नजरबंद 
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रखने का कोई औचित्य नहीं है जिनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई आरोप नहीं 
है। 


न्यायाधिकरणो के निर्णयों की उपेक्षा 


असम की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वस्तुतः विदेशी नागरिकों की 
समस्या को जानबूझकर लंबे काल तक बनाए रखने की नीति देश की एकता के 
लिए वैसी ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है जैसी सरकार की पंजाब-नीति सिद्ध 
हुई है। चुनाव आयोग तथा लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता-सूचियों का 
पुनरीक्षण करने के लिए सन्‌ 1971 की मतदाता-सूची को आधार मानना स्वीकार 
कर लिया है। परंतु कांग्रेस (इ) इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। बह 1971 और 
1979 के बीच आनेवाले लाखों घुसपैठियों को निर्बाध मतदान का अधिकार दिए 
रखने के लिए उत्सुक है। विदेशियों का पता लगाने के लिए न्यायाधिकरणों 
(ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना की गई है। परंतु 20 न्यायाधिकरणों ने लगातार 7 महीने 
काम करके केवल एक व्यक्ति को विदेशी घुसपैठिया घोषित किया है। वस्तुतः 
ये न्यायाधिकरण असम की जनता के साथ एक क्रूर मजाक है। 


चुनाव आयोग की सिफारिशों की भी उपेक्षा 


मतदाता-सूचियों के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिशों को सत्तारूढ़ पार्टी 
द्वारा मानने से इनकार करने से संसद्‌ में दूसरी बार भी असम को प्रतिनिधित्व से 
बंचित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार की नीतियों ने गत वर्ष 
असम में जो घातक सर्वनाश किया था, उससे इसने कोई सबक नहीं सीखा है। 
इस बीच एक के बाद दूसरे राज्य में कठपुतली सरकारों को बिठाने के लिए 
बिरोधी पक्ष की सरकारें पलटी जा रही हैं। 
सिक्किम में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बरखास्त कर दिया, यद्यपि विधानसभा 
में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त था। कश्मीर में डॉ. फारुख का तख्ता पलटने 
के लिए राजभवन में आधी रात को षड्यंत्र रचा गया। इन दोनों मामलों में सन्‌ 


1968 में अध्यक्षों के सम्मेलन तथा सन्‌ 1972 में राज्यपालों के सम्मेलन द्वारा 
निर्धारित पथ-प्रदशंक सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। 


आंध्र प्रदेश में राज्यपाल का शर्मनाक कृत्य 


तख्ता पलटने की सबसे अधिक अनिष्टकारी काररवाई आंध्र प्रदेश में की 
गई। वहाँ पर राज्यपाल ने कांग्रेस (इ) के दलाल के रूप में कार्य करते हुए 


संविधान का उल्लंघन करके मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव को बरखास्त कर दिया 
और उनके स्थान पर कांग्रेस (इ) 


~ दलबदलू गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री बना 
दिया, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह 


गया। समाचार-पत्रों ने जोरदार शब्दों में अपना 
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आक्रोश व्यक्‍त किया। आंध्र प्रदेश के लोग एक होकर चट्टान की तरह खड़े हो 
गए। लोकतंत्र को बचाने के लिए वहाँ के लोगों का यह बीरतापूर्ण संघर्ष दुनिया 
भर के अखबारों की सुखी बन गया। विरोधी पक्ष की एकता के रूप में प्रकट हुई 
जनशकि्त ने कांग्रेस (इ) के इस घृणित षड्यंत्र को कुचल दिया। क्षणभर में यह 
बात प्रकट हो गई कि कांग्रेस (इ) का कितना अधःपतन हो सकता है और विरोधी 
पक्ष की एकता जनशक्ति को कितनी ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। 

भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की जनता का उसके इस ऐतिहासिक संघर्ष 
के लिए अभिनंदन करती है और उसकी इस शानदार विजय पर उसे बधाई देती 
है। उसके इस वीरतापूर्ण संघर्ष और महान विजय ने कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल 
में तख्ता पलटने की काररवाई के दरवाजे बंद कर दिए। 


पूर्वोत्तर में सर्वव्यापी हिंसा 

आज देश में विधि व्यवस्था एकदम समाप्त हो गई है। मिजोरम, त्रिपुरा, 
मणिपुर और नगालैंड में चारों तरफ हिंसा फैली हुई है। उड़ीसा में संबलपुर जिले 
के बरला नामक स्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज के 12 विद्यार्थियों की हत्या 
निर्दयतापूर्वक कर दी गई और उनके शवों को स्थानीय विद्युतशवदाहगृह में जला 
दिया गया। जब लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए बंद का आह्वान किया, 
तो 6 और लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 

इन गत वर्षों में महिलाओं तथा अन्य दुर्बल वर्गो, जैसे- अनुसूचित जातियों 
ब अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी संरक्षण 
प्राप्त गुंडागर्दी का शिकार पत्रकारों को भी होना पड़ा है। 


गुजरात में विस्फोटक स्थिति 
गुजरात में सोलंको सरकार की छत्रछाया में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा 


हो गई है, जो हाल ही में भावनगर जिले के मानगढ़ ग्राम में किसानों के कत्लेआम 
के रूप में प्रकट हुई। 

देश के कई भागों में कांग्रेस (इ) के आदमी लोगों में फूट डालने के लिए 
दंगे करवा रहे हैं। बड़ौदा, भिवंडी और मुंबई में उन्होंने यही किया। हाल में वे 
खास तौर से गैर-कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 
में बलबे कराने में मशगूल हैं, और इसी वजह से हैदराबाद, हुबली, बीजापुर, 
बेलगॉव तथा बेल्लारी में इतनी अधिक हिंसा देखने को मिली। 


सत्तारूढ़ पार्टी का अपराधियों से नापाक गठजोड़ 
वस्तुतः देश में विधि-व्यवस्था के भंग हो जाने का एक मुख्य कारण 
सत्तारूढ़ पार्टी और अपराधियों के गिरोह के बीच विद्यमान नापाक गठजोड़ है। 
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रखने का कोई औचित्य नहीं है जिनके खिलाफ तोड़फोड़ का कोई आरोप नहीं 
है। 


न्यायाधिकरणों के निर्णयों की उपेक्षा 

असम की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वस्तुतः विदेशी नागरिकों की 
समस्या को जानबूझकर लंबे काल तक बनाए रखने कौ नीति देश की एकता के 
लिए बैसी ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है जैसी सरकार की पंजाब-नीति सिद्ध 
हुई है। चुनाव आयोग तथा लगभग सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता-सूचियों का 
पुनरीक्षण करने के लिए सन्‌ 1971 की मतदाता-सूची को आधार मानना स्वीकार 
कर लिया है। परंतु कांग्रेस (इ) इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। वह 1971 और 
1979 के बीच आनेवाले लाखों घुसपैठियों को निर्बाध मतदान का अधिकार दिए 
रखने के लिए उत्सुक है। विदेशियों का पता लगाने के लिए न्यायाधिकरणों 
(ट्रिब्यूनल्स) की स्थापना की गई है। परंतु 20 न्यायाधिकरणों ने लगातार 7 महीने 
काम करके केवल एक व्यक्ति को विदेशी घुसपैठिया घोषित किया है। वस्तुतः 
ये न्यायाधिकरण असम को जनता के साथ एक क्रूर मजाक है। 


चुनाव आयोग की सिफारिशों की भी उपेक्षा 

मतदाता-सूचियों के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिशों को सत्तारूढ़ पार्टी 
द्वारा मानने से इनकार करने से संसद्‌ में दूसरी बार भी असम को प्रतिनिधित्व से 
वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार की नीतियों ने गत वर्ष 
असम में जो घातक सर्वनाश किया था, उससे इसने कोई सबक नहीं सीखा है। 

इस बीच एक के बाद दूसरे राज्य में कठपुतली सरकारों को बिठाने के लिए 
विरोधी पक्ष की सरकारें पलटी जा रही हैं। 

सिक्किम में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को बरखास्त कर दिया, यद्यपि विधानसभा 
में उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त था। कश्मीर में डॉ. फारुख़ का तख्ता पलटने 
के लिए राजभवन में आधी रात को षड्यंत्र रचा गया। इन दोनों मामलों में सन्‌ 
1968 में अध्यक्षों के सम्मेलन तथा सन्‌ 1972 में राज्यपालों के सम्मेलन द्वारा 
निर्धारित पथ-प्रदर्शक सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। 


आंध्र प्रदेश में राज्यपाल का शर्मनाक कृत्य 


तख्ता पलटने की सबसे अधिक अनिष्टकारी काररवाई आंध्र प्रदेश में की 
गई। वहाँ पर राज्यपाल ने कांग्रेस (इ) के दलाल के रूप में कार्य करते हुए 


Rea का उल्लंघन बळे मुख्यमंत्री श्री एन.टी. रामाराव को बरखास्त कर दिया 
र उनके स्थान पर कांग्रेस (इ)--दलबदलू गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री 
ख्यमंत्री बना 
दिया, जिससे पूरा देश स्तब्ध रह गया। डे 


समाचार-पत्रों ने जोरदार शब्दों में अपना 
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आक्रोश व्यक्‍त किया। आंध्र प्रदेश के लोग एक होकर चट्टान को तरह खड़े हो 
गए। लोकतंत्र को बचाने के लिए वहाँ के लोगों का यह वीरतापूर्ण संघर्ष दुनिया 
भर के अखबारों की सुर्खी बन गया। विरोधी पक्ष की एकता के रूप में प्रकट हुई 
जनशक्ति ने कांग्रेस (इ) के इस घृणित षड्यंत्र को कुचल दिया। क्षणभर में यह 
बात प्रकट हो गई कि कांग्रेस (इ) का कितना अधःपतन हो सकता है और विरोधी 
पक्ष की एकता जनशक्ति को कितनी ऊँचाइयों पर ले जा सकती है। 

भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश की जनता का उसके इस ऐतिहासिक संघर्ष 
के लिए अभिनंदन करती है और उसकी इस शानदार विजय पर उसे बधाई देती 
है। उसके इस वीरतापूर्ण संघर्ष और महान विजय ने कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल 
में तख्ता पलटने की काररवाई के दरवाजे बंद कर दिए। 


पूर्वोत्तर में सर्वव्यापी हिंसा 

आज देश में विधि व्यवस्था एकदम समाप्त हो गई है। मिजोरम, त्रिपुरा, 
मणिपुर और नगालैंड में चारों तरफ हिंसा फैली हुई है। उड़ीसा में संबलपुर जिले 
के बरला नामक स्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज के 12 विद्यार्थियों की हत्या 
निर्दयतापूर्वक कर दी गई और उनके शवों को स्थानीय विद्युतशवदाहगृह में जला 
दिया गया। जब लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए बंद का आह्वान किया, 
तो 6 और लोगों को गोलियों से भून दिया गया। 

इन गत वर्षों में महिलाओं तथा अन्य दुर्बल वर्गों, जैसे- अनुसूचित जातियों 
व अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी संरक्षण 
प्राप्त गुंडागर्दी का शिकार पत्रकारों को भी होना पड़ा है। 


गुजरात में विस्फोटक स्थिति 
गुजरात में सोलंकी सरकार की छत्रछाया में भयंकर विस्फोटक स्थिति पैदा 


हो गई है, जो हाल ही में भावनगर जिले के मानगढ़ ग्राम में किसानों के कत्लेआम 
के रूप में प्रकट हुई। 

देश के कई भागों में कांग्रेस (इ) के आदमी लोगों में फूट डालने के लिए 
दंगे करवा रहे हैं। बड़ौदा, भिवंडी और मुंबई में उन्होंने यही किया। हाल में वे 
खास तौर से गैर-कांग्रेस (इ) शासित राज्यों में जैसे-आंभ् प्रदेश और कर्नाटक 
में बलबे कराने में मशगूल हैं, और इसी वजह से हैदराबाद, हुबली, बीजापुर, 
बेलगाँब तथा बेल्लारी में इतनी अधिक हिंसा देखने को मिली। 


सत्तारूढ़ पार्टी का अपराधियों से नापाक गठजोड़ 
वस्तुत: देश में विधि-व्यवस्था के भंग हो जाने का एक मुख्य कारण 
सत्तारूढ़ पार्टी और अपराधियों के गिरोह के बीच विद्यमान नापाक गठजोड़ है। 
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उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के कथनानुसार, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सहकारी 
समितियों के 8000 प्रशासकों में से 50 प्रतिशत से अधिक या तो सजायाफ्ता 
अपराधी हैं या जिनके नाम पुलिस दस्तावेजों में समाज-विरोधी होने के नाते दर्ज 
हैं। 

शायद कांग्रेस (इ) 'संस्कृति' का घोर अधःपतन और किसी बात से इतना 
व्यक्त नहीं हुआ जितना हाल में नागपुर में हुए उनके राष्ट्रीय छात्र संगठन के 
सम्मेलन के द्वारा हुआ। यही कारण रहा कि उसके लिए 'प्रतिनिधियों' को ले 
जानेवाली रेलगाड़ियों का नाम 'लूटमार एक्सप्रेस' रख दिया गया। हाल यहाँ तक 
हुआ कि नागपुर के वेश्यालयों ने भी कांग्रेस (इ) के दरिंदों के लिए अपने दरवाजे 
बंद कर दिए। आज यह पार्टी देश के सामने अपने असली नग्न रूप में खड़ी है 
और इसकी सरकार को 'अपराधियों की, अपराधियों के द्वारा और अपराधियों के 
लिए सरकार' कहा जा सकता है। इस प्रकार की पार्टी को करारी हार देकर ही 
देश में विधि व्यवस्था, न्याय और शिष्टाचार को फिर से कायम किया जा सकता 


है। 


कांग्रेस अस्थिरता लाने की दोषी 


कांग्रेस (इ) अस्थिरता का हौआ दिखाकर लोगों को भयभीत करना चाहती 
है। सच तो यह है कि स्वयं कांग्रेस (इ) भारतीय राजतंत्र में अस्थिरता लाने के 
लिए सबसे अधिक दोषी है। गैर-कांग्रेस (इ) सरकारों का तख्ता पलटने के सतत 
प्रयत्नों के अतिरिक्त, यह केंद्र तथा राज्यों में अपने ही मंत्रिमंडलों और मंत्रियों 


के विभागों में इस प्रकार से परिवर्तन करती रही है, जैसे वे ताश के पत्ते हों। 


कांग्रेस (इ) शासित कुछ राज्यों में तो चार वर्षों में इतनी ही बार मत्रिमंडलों में 
फेर-बदल किया जा चुका है। 


इससे भी गंभीर बात हमारी लोकतंत्रीय संस्थाओं का क्रमशः हास है। केंद्रीय 
सरकार राज्यों को उनके संविधानप्रदत्त अधिकारों तथा शक्तियों से भी वंचित 
करती रही है। संसद्‌ तथा राज्य विधानमंडलों का जानबूझकर अवमूल्यन किया 
जा रहा है और उन्हें कमजोर बनाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने दलगत तथा 
व्यक्तिगत हितसाधन के लिए संचार-माध्यमों का दुरुपयोग किया है। यह समाचार-पत्रों 
के विरुद्ध भी एक जेहाद सा छेड़े हुए है। इसने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को 
खत्म कर दिया हे और अब यह न्यायपालिका की जड़ खोदने में व्यस्त है। 
न्यायाधीशों के सिर पर दंडस्वरूप स्थानांतरण की तलवार लटकाकर और मुख्य 
न्यायाधीशों को बहुत देर तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए रखकर सरकार 


न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गंभीरता से खत्म करने और न्याय के कॅओं को 


विषाक्त बनाने में पहले ही काफी हद तक सफल हो चुकी है। 


380 « पार्टी दस्तावेज खंड 5 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की कर्तव्यनिष्ठा 

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष को, जिन्होंने एक योग्य एवं कर्त्तव्यनिष्ठ 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सभी ओर से अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त की है, केवल 
इसलिए अपने पद से हटा दिया गया कि कांग्रेस (३) के 36 विधानसभा-सदस्यों में 
से एक और को वह जगह दी जा सके, जबकि इनमें से 28 पहले ही मंत्री हैं अथवा 
किसी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्हें मंत्रीपद का दर्जा मिला हुआ है। 

वस्तुत: स्वतंत्रता-प्रापित के बाद पिछले पाँच साल सबसे अधिक खराब साल 
रहे हैं। अब यह बिलकुल साफ हो गया है कि श्रीमती गांधी हमें एकता, स्थिरता, 
कानून और व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकतीं। उनके सत्तासीन रहने पर देश में फूट, 
असुरक्षा, अव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार और बढ़ेंगे। 

गांधीजी ने एक बार कहा था कि यदि कांग्रेसी लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते 
रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उन्हें सार्वजनिक जीवन से निकाल बाहर 
करेंगे) आज वह दिन आ गया है। देश को इस स्थिति की गंभीरता को समझना 
हे और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। केवल तभी हम देश को सुखी व समृद्ध 
बनाने का अपना पुराना सपना पूरा कर सकेंगे और देश में लोकतंत्र तथा न्याय 


की स्थापना कर सकेंगे। 
[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 


14-15 नवंबर, 1984 


समय की माँग 


राष्ट्‌ संकटपूर्ण स्थिति में 

भारतीय राज्यतंत्र आज इतिहास के एक संकटपूर्ण चौराहे पर खड़ा है। 
विधि-व्यवस्था का विभंग, शासन में उद्देश्य एवं दिशा का अभाव, जानबूझकर 
भड़काई गई सांप्रदायिक एवं जातीय भावनाओं से समाज में पड़ गईं गहरी दरारें, 
तथा संस्थागत क्षमता का गंभीर हास राष्ट्र की अवस्था को व्यक्त करते हैं। 

देश के लगभग आधे नागरिक घोर दरिद्रता के अमानुष बना देनेवाले बोझ 
के नीचे कराह रहे हैं, जो बढ़ती हुई महँगाई और बेरोजगारी के कारण और भी 
असहाय होता जा रहा है। नगरों में अव्यवस्था तथा ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के 
फलस्वरूप देश के नागरिकों के जीवन का गुणात्मक स्तर नीचे गिर गया है। 


नैतिक अधिकार का हास 


स्व. प्रधानमंत्री की क्रूर हत्या तथा उसके बाद की घटनाएँ नैतिक अधिकार 


के हास तथा सत्तारूढ़ दल की पूर्ण अधोगति के सर्वाधिक संत्रासकारी एवं स्पष्ट 
लक्षण हैं। 


सरकार द्वारा कोई नई पहल नहीं 


ऐसे संकट के समय उत्तराधिकारी सरकार से एक नई दिशा एवं अगुआई की 
आशा को जाती थी। इन सब आशाओं पर पानी फेरकर आज की सरकार 
अकर्मण्यता के दलदल में फँसी हुई तथा पुरानी चौकडी की बंदी बनी हुई, कल 
कौ अप्रासंगिक बातों को ही मानवद्देषी ढंग से दोहराती जा रही है, जबकि णम 
काररवाई की आवश्यकता है। यह केवल घिसी-पिटी बातें करती है तथा दूसरों 
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को दोषी बताकर अपनी जिम्मेदारी उनके मत्थे मढ़ने का प्रयत्न करती है। 

राष्ट्रीय अखंडता, एकता एवं सामंजस्य आज की सर्वोपरि आवश्यकता है। 
राष्ट्रीय सहमति को पुनः स्थापित करना एक बुनियादी काम है। आज की चुनौती 
का सामना कल की सरकार नहीं कर सकती। 


नए नेतृत्व की आवश्यकता 

समय की माग है : एक नया राज्यतंत्र, एक नई सरकार, एक नया नेतृत्व। 

नए राज्यतंत्र में हम मूल्यों पर आधारित राजनीति, प्रजातंत्र तथा सकारात्मक 
धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध हैं। 

देश को एक ऐसी नई सरकार चाहिए, जो स्वच्छ, कारगर, और सोद्देश्य हो 
एवं हमारे देश की समृद्ध विविधताओं का प्रतिनिधित्व करती हो। इस प्रकार की 
सरकार को राज्य के नैतिक प्रभुत्व को पुनः स्थापित करना होगा, राष्ट्र की 
अखंडता के प्रति अपने आपको नए सिरे से समर्पित करना होगा तथा देश के 
प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का आश्वासन देना होगा। हमारे गणराज्य को अब 
पहले की तरह भ्रष्ट तथा अपराधी लोगों का बंदी नहीं रहने दिया जा सकता। 


परस्पर समझौते के द्वारा राष्ट्रीय आम सहमति 

भारतीय जनता पार्टी इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करती है। यह 
परस्पर समझौते के द्वारा एक नई राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए किसी भी पहल 
में भागीदार होने तथा संयुक्त रूप से ऐसी पहल करने के लिए कटिबद्ध है। 

भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों, भाषाओं एवं नस्लों के लोगों के हितों का 
ध्यान रखने और एक-दूसरे से विमुख करनेवाले मसलों का न्यायोचित एवं शीघ्रता 
से हल निकालने के लिए कृतसंकल्प है। पार्टी पुनः अपनी यह आस्था दोहराती 
है कि सभी भारतीय राष्ट्र-निर्माण के अनवरत कार्य में समान रूप से भागीदार 
हैं और सभी को अपने भाइयों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए 
आमंत्रित करती है। जख्मों पर मरहम लगाने तथा परस्पर समझौता कराने का 
काम वह सरकार नहीं कर सकती जो पहले हमारी राष्ट्रीय सहमति के विघटन 
के लिए जिम्मेदार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरिजनों, आदिवासियों, 
पिछड़े वर्गों, दलितों, मजदूरों, बेरोजगारों, कारीगरों तथा महिलाओं की भलाई के 


लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा करती है। 


ग्रामीण विकास के लिए कृतसंकल्प 
कृषि हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। किसानों, भूमिहीन ग्रामीणों तथा गरीब से गरीब 


व्यक्ति की हालत सुधारने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। 
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एक नए भारत के निर्माण का प्रयास 

देश के युवाजनों से हमारा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे देश का भविष्य 
हैं। आइए, एक नए भारत के निर्माण में हमारा साथ दीजिए। 

भारतीय जनता पार्टी आज की चुनौती को स्वीकार करके समय की माग को 
पूरा करने के लिए अपने आपको समर्पित करती. है और अपनी इन चिंताओं एवं 
आकांक्षाओं में भागीदार होने तथा एक नए राज्यतंत्र, एक नई सरकार एवं एक 


नए नेतृत्व कौ खोज में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए देश के समस्त 
नागरिकों को आमंत्रित करती है। 


[_] 
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शू 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


जयपुर 12-13 फरवरी, 1983 


सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य 


कांग्रेस सांप्रदायिक दंगे फैलाने की दोषी 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गत अनेक महीनों से बड़ौदा में लगातार होनेवाले 
सांप्रदायिक दंगों और केरल की उन घटनाओं की, जिनसे राज्य सांप्रदायिक हिंसा 
से ग्रस्त हो गया और त्रिवेंद्रम में संपत्ति का भारी विनाश हुआ है, कि रिपोर्टों को 
सुना। यहाँ कार्यकारिणी को यह सूचित किया गया कि बड़ौदा की स्थिति वहाँ के 
शासक दल कांग्रेस (इ) के आपसी संघर्ष का परिणाम है। केरल के बारे में बताया 
गया कि वहाँ की राजधानी में विनाश का तांडव जारी रहा और कांग्रेस (इ) के 
नेतृत्व में बनी मोर्चे की सरकार अकर्मण्य प्रेक्षक बनी रही तथा राज्य में जहाँ 
पिछले पाँच दशकों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, वह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए 
रखने में विफल रही। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को महाराष्ट्र की कांग्रेस (इ) सरकार 
की उस लीपापोती की काररवाई से भी सूचित किया गया, जो एक पाठ्य-पुस्तक 
के एक संवेदनशील पाठ के बारे में की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक 
भ्रांति और शैक्षणिक क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया। बंगाल के नेताओं ने भी बताया 
कि कलकत्ता के काशीपुर क्षेत्र में पाँच-छह फरवरी को पुलिस ने असामाजिक 
तत्त्वो के विरुद्ध जनता के क्रोध को किस प्रकार खुली छूट दी, जिससे स्थिति ने 
सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस (इ) के गत 
तीस वर्षों के शासन में सांप्रदायिक विषजन्य बेल को किस प्रकार फैलने दिया गया 
है। इस संदर्भ में नवीनतम उदाहरण के रूप में जहाँगीरपुरी की घटना को बताया 
जा सकता है। 

कछ सदस्यों ने कुछ क्षेत्रों में जातीय तनाव-वृद्धि का और निर्बल वर्ग को 


सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करने में प्रशासन की विफलता का उल्लेख किया। यह 
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सब सुनने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया-- 


भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश के विभिन्न भागों में बढ़ते हुए सांप्रदायिक और 
जातीय तनाव पर, जिनके कारण प्रायः व्यक्तियों और संपत्ति के विरुद्ध हिंसात्मक 
काररवाइयाँ होती हैं, गंभीर चिंता प्रकट करती है। कांग्रेस का सुदीर्घ और प्रायः 
निर्बाध शासन भारतीय जनता के विभिन्न घटकों में शांति और सौहार्द स्थापित 
करने में बुरी तरह विफल रहा है और फलस्वरूप देश विभाजित और निर्बल हो 
गया है। 
भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का आह्वान इस बात के लिए 
करती है कि बह अपनी पूरी शक्ति, उपदेश और उदाहरण से, मनसा-वाचा-कर्मणा 
उस बात को पूरा करेगा जिसे सरकार गत अनेक दशकों में भी प्राप्त करने में 
विफल रही है। विशेष रूप से उसे चाहिए कि-- 
(1) ऐसे प्रत्येक तनाव या ऐसी परिस्थिति पर कड़ी नजर रखे, जिससे सांप्रदायिक 
शांति और सौहार्द को खतरा पहुँचने की आशंका हे। 
(2) तनाव को खत्म करने के लिए अविलंब उचित कदम उठाए व स्थिति 
को सामान्यावस्था में ले आए। 
(3) निर्दोष व्यक्तियों की संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए साहस के साथ 


अपने को अर्पित कर दे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बह चरम 
व्यक्तिगत त्याग के लिए भी तैयार रहे। 


अल्पसंख्यकों को डराना-धमकाना 


ऐसा प्रतीत होता है कि शासक दल को इस प्रकार के 'तनावों को पालने-पोसने 
और बढ़ावा देने में सिद्धि प्राप्त होती है। यह एक पुरानी चाल है, जिसे इसने 
देश के औपनिवेशिक शासकों से विरासत में प्राप्त किया है और अपने राजनीतिक 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्णता प्रदान की है। इन सुदीर्घ अवधि में इसने 
अल्पसंख्यकों के एक बहुत बड़े वर्ग को डरा-धमकाकर और धौंस-पट्टी 
दिखाकर अपने खेमे में ले रखा है। इसका घोषित धर्मनिरपेक्षवाद इसके पैशाचिक 
च घोर सांप्रदायिक तथा जातीय शोषण को छिपाने के लिए एक परदा मात्र 

। 
कोई भी धर्म अन्य मानवों के प्रति न तो घृणा को प्रोत्साहित करता है और 


न ही ऐसा करने की अनुमति देता है। देश का संविधान बिना किसी धर्म, जाति और 
भाषा के भेदभाव के अपने प्रत्येक नागरिक को समानता और सुरक्षा का आश्वासन 
प्रदान करता है। 
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{ 


राष्ट्रवादी भावना 

देश का हिंदू, मुसलमान या ईसाई-जो भी घायल या मृत है, वह भारतीय 
ही है। नष्ट जीबन और संपत्ति हिंदू-हानि या मुसलिम-हानि नहीं, अपितु राष्ट्रीय 
हानि है। किसी भी हरिजन पर किया गया कोई भी अत्याचार परमात्मा और 
भारतीय मानवता के प्रति अपराध है। 

इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सदस्य के 
लिए सांप्रदायिक और सामाजिक सामंजस्य व सौहार्द में वृद्धि और निर्बल वर्ग का 


संरक्षण ध्येय-वाक्य होना चाहिए। 
[] 


राजनीतिक प्रस्ताव ° 387 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 15-17 अप्रैल, 1983 


राजनीतिक स्थिति 


देश में अराजकता की स्थिति 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ तेजी से बिगड़ती हुई देश की 
राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है और वर्तमान हालात के लिए 
सत्तारूढ़ दल को मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराती है। 

सन्‌ 1980 में कांग्रेस (इ) तीन मुख्य वादों के आधार पर पुनः सत्ता में आई 
थी- कानून-व्यवस्था को बनाए रखना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और 
राजनीतिक स्थायित्व को बनाए रखना। इन तीनों ही मुद्दों पर वर्तमान सरकार बुरी 
तरह विफल रही है। 

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के इन 36 वर्षा में पहले कभी कानून-व्यवस्था की 


स्थिति इतनी बुरी नहीं रही, जितनी आज है। देश के कुछ हिस्सों में अराजकता 
जैसी स्थिति पाई जाती है। 


अर्थ-व्यवस्था क्षत-विक्षत 


बढ़-चढ़कर दावे करने के बावजूद कीमतें बराबर बढ़ रही हैं। 1978-79 में 
कीमतों में बढ़ोतरी एक प्रतिशत कम रही थी, 1982-83 में यह 10 प्रतिशत तक 
पहुँच गई है। समूची अर्थ-व्यवस्था क्षत-विक्षत हे। 


सत्तारूढ़ दल में गुटबंदी 


राजनीतिक स्थायित्व के विषय में जितना कम कहा जाए, उतना ही अच्छा 
है। सत्तारूढ़ दल में बराबर चल रहे गुटों के झगड़ों ने राज्यों में कांग्रेस (इ) 
सरकारों को पूर्णतः असुरक्षित और अस्थिर बना दिया है। पिछले तीन वर्षों में 
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आंध्र में 4, महाराष्ट्र में 3 तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल में 2-2 
मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस (३) के एक भी मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है कि वह अपने 
पूरे कार्यकाल तक बना रहेगा। यद्यपि कांग्रेस (इ) स्थायित्व के नाम पर जनसमर्थन 
प्राप्त कर सत्ता में आई थी, मगर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अब आंध्र प्रदेश 
और कर्नाटक की गैर-कांग्रेसी सरकारें ही कांग्रेसी अस्थिरता के सागर में स्थायित्व 
के द्वीप बनी हुई हैं। न 
इन विफलताओं से भी अधिक गंभीर विफलता यह है कि सरकार राष्ट्र की 
एकता को सुरक्षित रखने में असमर्थ रही है। वास्तव में सत्तारूढ़ दल में निरंतर 
चलनेवाले आपसी झगड़ों से न केबल सरकार को आघात पहुँचा है, बल्कि इससे 
राष्ट्रीय एकता भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। 
दो वर्ष पूर्व जब गुजरात के डॉक्टरों ने मेडिकल कालेजों में आरक्षण के 
प्रश्‍न को लेकर आंदोलन आरंभ किया तब सत्तारूढ़ दल के प्रतिस्पर्धी गुटों को 
स्थिति को परिगणित जातियों तथा अपरिगणित जातियों के परस्पर गृहयुद्ध में 
बदलने में कोई झिझक नहीं हुई। यही नहीं, वे इस झगड़े को ग्रामीण क्षेत्रों में भी 
ले गए, यद्यपि उन क्षेत्रों के निवासियों के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के 
प्रश्न का कोई महत्त्व नहीं था। हाल में बड़ौदा में बार-बार सांप्रदायिक दंगे हुए 
हैं। गुजरात कांग्रेस (इ) द्वारा नियुक्त जाँच समिति स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँची 
बतायी जाती है कि सत्तारूढ़" दल के दो प्रदेश मंत्रियों के नेतृत्व में युद्धरत गुट 
इस दंगे में फँसे हुए हैं। 
उल्लेखनीय है कि विगत तीन वर्षों में हरिजनों पर और अन्य कमजोर वर्गों 
पर अत्याचारों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। पिपरा, पारसबीघा, दिहुली और साढपुर 
कांड इनमें से कुछ अधिक कुख्यात घटनाएँ हैं। 
कांग्रेस (इ) के आपसी झगड़ों का सबसे बुरा नतीजा पंजाब में उत्पन्न 
विस्फोटक स्थिति है। कुछ समय पहले तक खालिस्तान की माँग विदेशों में बसे 
हुए मुट्ठी भर सनकियों की आवाज समझी जाती थी। यदि आज एक पृथक्‌ सिख 
राज्य के लिए किए जा रहे आंदोलन ने खतरनाक रूप धारण कर किया है तो 
इसके लिए कांग्रेस (३) के आंतरिक झगड़े काफी हद तक जिम्मेदार हैं। यह 
आंदोलन अब दल खालसा के नाम से लगातार चल रहे आतंक और हिंसा की 
वारदातों द्वारा प्रोत्साहन पा रहा है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्वयं दल 
खालसा कांग्रेस (इ) का बनाया हुआ है और उसके परस्पर विरोधी गुट एक-दूसरे 
से तथा अकालियों से निपटने में अतिवादियों का उपयोग करते रहे हैं। परंतु पंजाब 
की स्थिति के लिए केवल सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अकाली दल 
कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। यह सही है कि अकाली खालिस्तान की बात नहीं 
करते, किंतु वे इस बात पर जोर देते रहते हैं कि सिख एक राष्ट्र हैं। जब वे नदी 
के जल में अधिक हिस्से की माँग करते हैं या चंडीगढ़ पर अपने दावे पर जोर 
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देते हैं, तब भी वे सिख राष्ट्र के प्रति किए गए अन्याय को शिकायत करते रहते 
हैं। इन सबसे ऊपर, जब दल खालसा निर्दोष नागरिकों तथा खालिस्तान का विरोध 
करनेवाले संपादक की हत्या, विमान-अपहरण, शस्त्रागारो का लूटा जाना, बम-विस्फोट 
तथा आगजनी आदि पागलपन के काम करता है और अकाली इस बारे में 
सोची-समझी चुप्पी साधते हैं, तब खालिस्तान के सवाल पर अकालियों के 
बक्तव्यों की विश्वसनीयता बहुत से लोगों की दृष्टि में संदेहास्पद हो जाती है। 


पंजाब और हरियाणा में नदी-जल विवाद 

जहाँ तक पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल या क्षेत्रों संबंधी विवाद का 
प्रश्‍न है, जनवरी, 1983 में हुई त्रिपक्षीय वार्ता के फलस्वरूप संबंधित पक्षों के बीच 
मतभेद काफी हद तक कम हो गए थे। यह आवश्यक है कि वात्ता जल्दी से जल्दी 
फिर से आरंभ की जाए। हम सरकार से माँग करते हैं कि वह इस दिशा में पहल 
करे। 

इस बीच भाजपा अकाली नेतृत्व से भी यह आग्रह करती है कि वह 
राजनीतिक बुद्धिमत्ता से काम ले और सभी आतंकवादी एवं पृथकतावादी गतिविधियों 


को निंदा स्पष्ट शब्दों में करे तथा इस बात को दोहराए कि सिख भारतीय राष्ट्र 
के अभिन्न अंग हैं । 


पूर्वोत्तर राज्य में रक्तपात 


उत्तर-पूर्व में असम अभी-अभी भयाबह रक्तपात से गुजरा है, जिसकी 
तुलना सन्‌ 1947 के विभाजन के संहार से ही की जा सकती है। भारतीय जनता 
पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ असम में हुई उक्त हिंसा की निंदा स्पष्ट शब्दों में करती 
है, चाहे वह हिंसा राज्य द्वारा की गई हो या नागरिक द्वारा, एक नागरिक द्वारा दूसरे 
नागरिक के विरुद्ध की गई हो या एक समूह द्वारा दूसरे समूह के विरुद्ध। वहाँ जो 
कुछ हुआ हे उससे समूचा राष्ट्र स्वभावतः स्तंभित रह गया है। लोग यह जानना 
चाहेंगे कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। सरकार ने चालाकी-भरा प्रचार-अभियान 
चला रखा है, जिसमें इस हिंसा को असम-आंदोलन से जोड़ने का प्रयत्न किया 
गया है तथा आसू और उनके समर्थकों को इन घटनाओं के लिए दोषी ठहराया 
गया है। इस द्वेषपूर्ण प्रचार से किसी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। असम- आंदोलन 
पिछले तीन साल से अधिक समय से चल रहा है। कुछ इक्का-दुक्का घटनाओं 
को छोड़कर आंदोलन बराबर शांतिपूर्ण रहा है। आंदोलन को प्राप्त जनसमर्थन 
तथा उसकी व्यापकता एवं तीब्रता को ध्यान में रखते हुए यह बहुत बड़ी बात है। 
पिछले दो महीनों में ही यह निरर्थक हिंसा भड़की है। यह अपने आपमें इस बात 
का प्रमाण है कि हिंसा आंदोलन से नहीं, बल्कि चुनाव थोपे जाने से भड़की है। 
ये चुनाव असम के लोगों की इच्छा के विरुद्ध हुए थे। कई राष्ट्रीय दलों तथा 
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चुनाव आयोग ने भी ये चुनाव नहीं कराने की सलाह दी थी। भाजपा की माँग है 
कि इस पूरी त्रासदी की न्यायिक जाँच कराई जाए तथा यह निश्चित किया जाए 
कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। सन्‌ 1983 का असम-चुनाव इतिहास में सबसे 
अधिक रक्तरंजित चुनाव रहेगा। यह चुनाव नहीं, एक विडंबना थी। इसने एक 
पूर्णतः अप्रतिनिधिक विधानसभा तथा आधारहीन सरकार को जन्म दिया है। इस 
चुनाव को कराने के लिए सरकार के पास केवल यही बहाना था कि एक 
संवैधानिक दायित्व पूरा करना जरूरी है। अब, जबकि यह दायित्व पूरा हो गया 
है, विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। आंदोलन के नेताओं से बातचीत पुनः 
शुरू की जानी चाहिए। पहले हुई त्रिपक्षीय वार्त्ता में सहमति का एक बड़ा क्षेत्र 
सामने आया था। कोई वजह नहीं कि शेष मतभेदों को दूर न किया जा सके और 
समझौता न हो सके। 

आज असम के सामने एक बहुत बड़ी समस्या राहत और पुनर्वास की है। 
केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इस काम को सीधे और तुरंत अपने हाथ में ले। 


जम्मू एवं कश्मीर में चिंताजनक स्थिति 

जम्मू एवं कश्मीर में भी परिस्थिति चिंताजनक है। जम्मू और लद॒दाख के 
लोग उनके साथ श्रीनगर द्वारा किए गए भेदभाव से बड़े दुःखी हैं। 6 महीने पहले 
राज्य में सत्तारूढ़ दल ने अपने बहुमत का उपयोग कर “जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वास 
अधिनियम' नामक एक खतरनाक कानून बनाया। स्वयं राज्यपाल ने यह विचार 
व्यक्त किया कि “कानून ने जासूसों, तोड़फोड़ करनेवालों, विदेशी एजेंटों के लिए 
कानूनी अधिकार के रूप में राज्य में आना और बसना संभव बना दिया।” 

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांप्रदायिक उद्देश्य स्पष्ट थे। किंतु नई दिल्ली की मौन 
स्वीकृति आश्चर्यजनक थी। यदि बह विधेयक विधानसभा के पास वापस न भेजा 
जाता और सीधा उच्चतम न्यायालय उस की राय जानने के लिए भेज दिया जाता 
तो उसे पारित होने से आसानी से रोका जा सकता था। एक प्रकार से विधेयक 
का पास होना तथा उसका सर्वोच्च न्यायालय के पास न भेजा जाना जान-बूझकर 
सॉठ-गॉठ का ही काम जान पड़ता है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस (इ) तथा नेशनल 
कॉन्फ्रेंस में चुनाब-गठबंधन का रास्ता साफ करना था। 


राष्ट्रीय एकता और अखंडता सर्वोपरि 
कांग्रेस (इ) सरकार ने जिस प्रकार जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वास विधेयक 
के मामले में व्यवहार किया, वह और एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता 
है कि सत्तारूढ़ दल को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की कितनी कम चिंता है 
तथा वह राजनीतिक सत्ता के मोह से कितना ग्रस्त है। और सब बातें, चाहे 
वह लोकतंत्र या लोकतांत्रिक संस्थाएँ हों, या आम आदमी की आर्थिक भलाई 
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हो या राष्ट्रीय एकता और अखंडता हो-ये सब राजनीतिक स्वार्थसिद्धि की 
तुलना में गौण हैं। 

इसलिए यह एक विडंबना है कि कांग्रेस (इ) अपने आपको राष्ट्रीय एकता 
के सबसे बड़े हामी तथा क्षेत्रबाद और विघटनकारी शक्तियों से राष्ट्र के एकमात्र 
रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती है। 

इस संबंध में सत्तारूढ़ दल के दावे आंध्र में तेलुगू देशम द्वारा पराजित होने 
के बाद अधिक कर्णभेदी हो गए हैं। निश्चय ही कांग्रेस (३) को यह अधिकार नहीं 
कि वह क्षेत्रबाद तथा क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध इतनी चिल्ल-पों मचाए। कोई इस 
बात को भूल नहीं सकता कि महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, और हाल में 
त्रिपुरा में, कांग्रेस (इ) क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी संरक्षक रही है। यह भी समझना 
चाहिए कि यदि सारी सत्ता नई दिल्ली, में और वह भी एक ही परिवार में, केंद्रित 
को जाएगी तो इसका अवश्यंभावी परिणाम क्षेत्रीय प्रतिक्रिया में ही होगा। 


सरकारिया आयोग से अपेक्षा 


राष्ट्रीय परिषद्‌ को आश्चर्य है कि यद्यपि सरकारिया आयोग की नियुक्ति की 
घोषणा हुए एक महीने से अधिक हो गया है फिर भी न तो अभी इसके कार्यक्षेत्र 
का पता है और न इसके सदस्यों का। हम आशा करते हैं कि जब सरकारिया 
आयोग विकेंद्रीकरण के मसले पर विचार करेगा, तब वह केंद्र और राज्यों के बीच 
अधिकारों के वितरण तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखेगा, बल्कि राज्य और 
स्थानीय निकायों के बीच विकेंद्रीकरण के प्रश्न पर भी ध्यान देगा। 


राजनीतिक प्रक्रिया का शुद्धीकरण 


भाजपा राष्ट्रीय परिषद्‌ अनुभव करती है कि समय आ गया है जब संविधान 
की धारा 163 का उपयोग किया जाए और केंद्र तथा राज्यों के बीच और 
राज्य-राज्य के बीच उठनेवाले मसलों को हल करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद्‌ 
के रूप में एक संविधान-सम्मत मंच की स्थापना की जाए। 

राजनीतिक प्रक्रिया के शुद्धीकरण के बारे में भी शीघ्र चिंता की जानी चाहिए। 
मुख्य चुनाव आयुक्त बार-बार आग्रह करते रहे हैं कि दल-बदल पर कानूनी 
पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हाल में उन्होंने चुनावों में धन-शकित के बढ़ते हुए 
विषाक्त प्रभाव के बारे में चिंता प्रकट की है। उन्होंने चुनाव-सुधार के अनेक 
सुझाव दिए हैं, जिनमें सरकारी साथनों के दुरुपयोग को रोकने को व्यवस्थाएँ भी 


सुझाई हें। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद्‌ मग करती है कि इन सुझावों को अविलंब 
कार्यान्वित किया जाए। 


OD 


392 * पार्टी दस्तावेज खंड 5 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


लखनऊ 21-23 अक्तूबर, 1983 


केंद्र-राज्य संबंध 


भाजपा शक्तिशाली और मजबूत भारत के प्रति वचनबद्ध 

भाजपा शक्तिशाली, सुसंगठित भारत के आदर्श के प्रति अटल रूप से प्रतिबद्ध 
है। हमारी यह भी प्रतिबद्धता है कि संविधान की मौलिक विशिष्टता को संसद्‌ के 
संशोधन-अधिकार का प्रयोग कर बदला या बिगाड़ा नहीं जा सकता। अतएव 
केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार कर उनके पुनर्विन्यास की माँग का पूर्णतः समर्थन 
करते हुए भी हम उन मौलिक विशिष्टताओं के संबंध में परिर्वतन करने के पक्ष में 
नहीं हैं। भाजपा कुछ अन्य विरोधी दलों के इस प्रस्ताव की विरोधी है कि केंद्र का 
अधिकार- क्षेत्र केवल रक्षा, परराष्ट्र नीति, मुद्रा एवं संचार--इन चार विषयों तक ही 
सीमित रहे एवं अन्य सभी विषयों में राज्य स्वायत्त हों। 


विकेंद्रीकरण अत्यावश्यक 
भाजपा का यह मत है कि इस विशाल देश के प्रशासन एवं उसकी जटिल 


विविधतापूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय सरकारें आवश्यक हैं। 
लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए भी राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण 
अनिवार्य है। तो भी इन राज्यों के अस्तित्व के कारण भारतीयता की भावना एवं 
राष्ट्रीय चेतना में 'भारत माता' के रूप में विराजमान देश की समग्र अस्मिता के 
प्रति पूर्ण निष्ठा को दुर्बल नहीं होने दिया जा सकता। राज्यों को अत्यावश्यक 
राजनीतिक इकाइयों के रूप में अवश्यमेव स्वीकार करते हुए भी, उन्हें समानांतर 
या परस्पर-विरोधी निष्ठा के केंद्र बनने देने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसी भावना 
के अनुसार भाजपा केंद्र-राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहेगी, किसी अन्य 
भावना से नहीं। 
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केंद्र ने राज्यों को कमजोर किया 

भाजपा को खेद है कि हमारे संविधान की भावना का उल्लंघन कर केंद्र ने 
सर्वदा राज्यों को दुर्बल बनाया है। राज्यों को पर्याप्त कोष से वंचित रखा गया है। 
विधानसभाओं में बहुमत के बावजूद राज्य-मंत्रिमंडलों को बरखास्त किया गया है। 
कई बार पार्टी या उपदलों के स्वार्थो के चलते अल्पमत सरकारें थोप दी गई हैं। 
राज्यपाल के पद का अवमूल्यन कर दिया गया है। उसे तो केंद्र के गुमाश्ते जैसा 
बना दिया गया है। ताश के पत्तों की तरह राज्यपालों को फेंटा जाता रहा है। राज्य 
सरकारों के साथ नगरपालिकाओं जैसा व्यबहार किया जाता रहा है। 


भाजपा के सुझाव 


इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान की सच्ची भावना 
के अनुरूप इसमें सुधार करने का आग्रह हम करते हैं। इस दिशा में हमारे सुझाव 
निम्नलिखित है 
1. राज्यपाल के पद को उसकी वांछित मर्यादा एवं निष्पक्षता के अनुरूप 
पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने पर 
ऐसा करना संभव हे- 


(क) केंद्र को राज्य से परामर्श करके ही राज्यपाल की नियुक्ति करनी 
चाहिए। 

(ख) राज्यपालों को अपने कार्यकाल के बीच में नहीं हटाना चाहिए, न 
उन्हें अनिश्‍चित काल तक रखना चाहिए, न संबद्ध सरकारों की 
सहमति के बिना उन्हें स्थानांतरित करना चाहिए। 

(ग) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में 
प्रतिबेदन देते समय उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता बरतनी चाहिए। 

2. राज्यों को इतने पर्याप्त साधन देने चाहिए कि वे जनसाधारण के प्रति 
अपने कर्त्तव्य का निर्वाह कर सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-- 

(क) केंद्रीय उत्पादन-शुल्क, निगम कर, सीमा-शुल्क को विभाज्य 
धनराशि में शामिल करना चाहिए तथा उनमें राज्यों का हिस्सा 

पर्याप्त मात्रा में बढ़ाना चाहिए। 

राज्यों में बिद्यमान प्राकृतिक संसाधनों (यथा-बिहार में कोयला, 

असम एवं गुजरात में तेल, तमिलनाडु में लिग्नाइट आदि) के 

उपयोग के लिए स्वत्व शुल्क चुकाने के संबंध में न्यायोचित एवं 
तकसंगत सिद्धांतों का अनुगमन करना चाहिए। 

3. अनुच्छेद 356 का 'लज्जाजनक एवं अनवरत दुरुपयोग, उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीशों को नियुक्ति एवं स्थानांतरण में मनमानापन, योजना 
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(ख) 


आयोग का एकपक्षीय रूप से गठन, केंद्र द्वारा रेडियो एवं दूरदर्शन का 
दुरुपयोग आदि के विषय में की गई राज्यों कौ शिकायतें भी उचित हैं। 
राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 263 के आधार पर अवश्यमेव 
अंतरराज्य परिषद्‌ का गठन करना चाहिए, जो राज्य और राज्य तथा 
राज्य और केंद्र के बीच उठ खड़ी होनेवाली इन समस्याओं तथा ऐसी ही 
अन्य समस्याओं का निरंतर निराकरण करती रहें। 

4. केंद्र और राज्य-दोनों की शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखते हुए दोनों के 

संबंधों के विषय में भाजपा ये सुझाव भी देती है- 

(क) अधिक अच्छे प्रशासन एवं शीघ्र आर्थिक विकास के लिए अति 
बृहदाकार राज्यों को छोटे सुचारु नियंत्रणीय राज्यों के रूप में 
पुनर्गठित करना चाहिए। 

(ख) सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया राज्यों की राजधानियों में ही नहीं 
रुक जानी चाहिए। उसे निम्नतम स्तर तक ले जाना चाहिए। 
नागरिक संस्थाओं को संविधान के अंतर्गत कानूनी स्थिति प्रदान 
करनी चाहिए। नगर-निकायों को मनमाने ढंग से भंग करने पर 
रोक लगानी चाहिए और उनका नियमित रूप से चुनाव होना 
चाहिए। राज्यों की तरह ही नगर-निकायों को भी अपना उत्तर 
दायित्व निभाने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए जाने चाहिए। 

भाजपा इस समस्या का सर्वागीण अध्ययन कर अपने विचारों को 

सरकारिया आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस काम के लिए सर्वश्री के. 
एस. हेगड़े, राम जेठमलानी, शांतिभूषण, भैरो सिंह शेखावत, मकरंद देसाई, 
शांता कुमार एवं सतीश अग्रवाल (संयोजक) की उपसमिति गठित कौ जा 
रही है, जो अपना प्रतिवेदन 31 दिसंबर, 1983 तक प्रस्तुत करेगी। 


ww 


OD 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


21-23 अक्तूबर, 1983 


लखनऊ 


पंजाब की स्थिति 


राज्य के साथ राजनीतिक दाँव-पेंच 


पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने एवं पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र 
घोषित कर देने के बाद भी दिल को दहलानेवाली हिंसात्मक घटनाएँ वहाँ जारी 
हैं। चंडीगढ़ में रामलीला के ऊपर आक्रमण, स्यालदह एक्सप्रेस को पटरी से 
गिराना और दिल्ली में बम-विस्फोट की घटनाएँ इस तथ्य की सूचक हैं कि 
विकृति कितनी व्यापक और गहरी है। पिछले वर्ष की हमारी माँग के अनुसार 
यदि केंद्र ने पंजाब मंत्रिमंडल को बरखास्त कर दिया होता, तो उसके बाद की 
घटनेवाली बहुत-सी हिंसात्मक घटनाओं से पंजाब बच सकता था। अब भी 
विधानसभा को भंग किए बिना केवल मंत्रिमंडल को बरखास्त करने का निर्णय 


यह इंगित करता है कि केंद्र इस सीमाबतीं राज्य के साथ राजनीतिक दाँवपेंच 
चलाता रहेगा। 


सरकार बुरी तरह विफल 


अकाली दल ने अपनी राजनीतिक माँगों को हासिल करने के लिए मोर्चा 
शुरू किया था। कितु उप्रबादियों, विदेशी दलालों और समाज-विरोधी तत्त्वों ने 
पंजाब को शांति और समृद्धि पर कहर ढाया है। जनता प्रायः अपने घर से बाहर 
निकलते समय डरती है, व्यापार चौपट हो गया है, और औद्योगिक विकास ठप 
हो गया है। 150 से अधिक हत्याएँ हो चुकी हैं, किंतु एक भी हत्यारे को दंड देने 
में सरकार विफल रही है। लगता है कि बह अपराधियों को पकड़ने में न केवल 
असमर्थ है, बल्कि अनिच्छुक भी है। यह उद्देश्यपूर्ण है कि डी.आई.जी. श्री 
अटबाल कहौ हत्या पर प्रस्तुत केंद्रीय जाँच ब्यूरो की रिपोट दबा दी गई है। भारतीय 
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जनता पार्टी माँग करती है कि उसके साथ-साथ पंजाब की संगठित हिंसा संबंधी 
अन्य रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाएँ। 


अकाली भी दोषी 

भाजपा सखेद कहना चाहती है कि इस मामले में अकाली नेतृत्व भी समान 
रूप से अपराधी है। अपने को पृथकतावादियों एवं उग्रवादियों से अलग करने और 
विवेकहीन हत्याओं की निंदा करने में बह अनिच्छुक रहा है। हिंसा के संबंध में 
हाल ही में उनके रुख में कुछ स्वागत योग्य परिवर्तन हुआ है। सिख धर्म के पवित्र 
सिद्धांतों के प्रति निष्ठा स्थापित करने के लिए विशेष रूप से अकाल तख्त को 
निरंकारीगण समेत निर्दोष व्यक्तियों की हत्या एवं राज्यव्यापी अराजकता की निंदा 
करनी चाहिए। 


अपराधियों से सत्ताधारी पार्टी के संबंध 

अब मंत्रिमंडल को बरखास्त करने के पश्चात्‌ अनुभवी असैनिक अधिकारियों 
के हाथों में प्रशासन सौंप दिए जाने के कारण हमारी आशा है कि कानून और 
व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठित होगी और अपराधी दंडित होंगे। पवित्र उपासना-स्थानों की 
मर्यादा तो निष्ठापूर्वक बनाए रखनी चाहिए, किंतु साथ ही जाने-पहचाने अपराधियों 
को उनमें आश्रय लेने के कारण कानून के शिकंजे से बचने की छूट भी नहीं देनी 
चाहिए। यह विश्वास अकारण नहीं है कि कुख्यात अपराधियों के साथ राजनीतिक 
साँठ-गाठ होने के सबब से उनके उपासना-स्थलों में छिपे रहने का बहाना बनाकर 
सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें दंड नहीं दे रही है। यह अर्थपूर्ण है कि इस पूरे दौर में विषबमन 
करते रहनेवाले श्री जरनैल सिंह भिंडरांवाले स्वर्ण मंदिर के बाहर गुरु नानक 
निवास में खुल्लम-खुल्ला रहते हैं और सरकार उनके विरुद्ध कुछ नहीं करती। 
यह तथ्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि मुंबई में पंजाब पर विचार-विमर्श करते 
हुए अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति (इ) ने भिंडरांबाले की गतिविधियों की 
कोई निंदा नहीं की। 


अकाली दल रचनात्मक सहयोग दे 
यह अति आवश्यक है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति पुनः स्थापित 


हो। अकाली दल से हमारा आग्रह है कि इस दिशा में रचनात्मक सहयोग देने को 
दृष्टि से बह अपना मोर्चा वापस ले ले, क्योंकि इसी मोर्चे के बहाने की आड़ में 
पंजाब में हिंसा भड़कायी गई है। केंद्र-राज्य संबंधों के प्रश्‍न पर विचारार्थ 
सरकारिया आयोग के गठन एवं राष्ट्रपति-शासन के प्रवर्तन के फलस्वरूप उसकी 
मुख्य माँगें पूरी हो गई हैं। मोर्चे को वापस ले लेने पर ऐसे वाताबरण का निर्माण 
होगा, जिसमें क्षेत्रीय एवं नदी-जल संबंधी परस्पर विरोधी माँगों पर तटस्थतापूर्वक 
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विचार किया जा सकेगा। 


त्रिपक्षीय वार्त्तां का आह्वान 


भारतीय जनता पार्टी केंद्र से यह माँग भी करती है कि संतोषजनक रूप से 
चल रही त्रिपक्षीय वार्त्ता को पुनः चालू किया जाए, जिसे दिल्ली तथा जम्मू एवं 


कश्मीर के चुनावों को एक विशेष पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभावित करने के लिए 
अचानक समाप्त कर दिया गया था। 


शांति और मैत्री-भाव 


यद्यपि कुछ राजनीतिज्ञ और अपराधी पंजाब में आग लगाने की कोशिश पर 
आमादा हैं, फिर भी जनता के स्तर पर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए 
भारतीय जनता पार्टी पंजाब के हिंदुओं और सिखों को बधाई देती है। पंजाब की 
शांति और समृद्धि के लिए उसके सभी विचारवान शुभेच्छुओं, विशेषतः अपने 
कार्यकर्ताओं, का भाजपा आह्वान करती है कि बे प्रत्येक नगर और ग्राम में इस 
शांति और प्रेम को सुदृढ़ बनाएँ। 


OD 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


लखनऊ 21-23 अक्तूबर, 1983 


चर्बी कांड 

चर्बी कांड से राष्ट्र पर ऐसा गंभीर आघात लगा है कि पूरे देश में रोष और 
क्षोभ व्याप्त हो गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस राष्ट्रव्यापी रोष में 
शामिल है और इस कुकर्म के लिए जिम्मेदार लोगों की कठोर निंदा करती है। 


सत्ताधारी पार्टी का झूठा प्रचार 

गो-चर्बी कांड-संबंधित तथ्यों के बारे में जानबूझकर गलत सूचनाओं को 
प्रचारित करने के सरकारी कुप्रयास की. भी भर्त्सना यह कार्यकारिणी करती है। 
व्यक्तिगत लाभ एवं घूस के लिए सरकारी तंत्र ने गाय और सुअर की चर्बी 
मिला वनस्पति घी बेखबर नागरिकों को खिलाने के घृणित पाप में सॉठ-गॉठ 
की, यही बहुत बड़ा अपराध है, किंतु सरकार एवं सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी 
पाप एवं अपराध में साझीदारी छिपाने के लिए सरासर झूठ बोलकर उसका दोष 
जनता सरकार के मत्थे मढ़ने की चेष्टा करना तो बेईमानी की हद है। 

कुछ रासायनिक उद्योगों के उपयोग के लिए सन्‌ 1964 से इस देश में चर्बी 
का आयात किया जाता रहा है। जनता सरकार के समय इसे खुले सामान्य लाइसेंस 
(ओ.जी.एल.) सूची में शामिल नहीं किया गया था, जैसा इंदिरा कांग्रेस द्वारा 
कपटपूर्ण दावा किया जा रहा है। मिलावट के लिए इसका प्रयोग पहली बार कांग्रेस 
(इ) के सत्तारूढ़ हो जाने के बाद सन्‌ 1981 में किया गया। 

इस कांड के जगजाहिर होने के बाद यह उचित था कि इसकी पूरी जाँच 
कराने के लिए सरकार आदेश देती, किंतु उसके स्थान पर उसने झूठ और 
रालमटोल के द्वारा इसपर परदा डालना चाहा। सरकारी आचरण से साफ झलकता 
है कि उच्चस्तरीय राजनेता इस कांड के मुनाफे में हिस्सेदार हैं। 


र राजनीतिक प्रस्ताव ° 399 
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न्यायिक जाँच की माँग 

भाजपा माँग करती है कि एक स्वतंत्र, सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा इस पूरे 
कांड की न्यायिक जौंच कराई जाए, जिससे अपराधी व्यक्तियों को, भले ही वे 
कितने ही ऊँचे पदों पर क्यों न हों, दंडित किया जा सके। ऐसे नाजुक मुद्दों से 
जुड़ी जनभावना को कुचलकर सरकार अपना ही सर्वनाश करेगी। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


भुवनेश्वर 12-14 फरवरी, 1982 


अन्य प्रतिपक्षी दलों से संबंध 


भाजपा अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी 

गत कई मास से गैर-कम्युनिस्ट प्रतिपक्षी दलों को एकत्र करने और उन्हें 
एक पार्टी के रूप में जोड़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन प्रयत्नों के प्रारंभ 
में ही भाजपा ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि हम किसी प्रकार के विलय 
के इच्छुक नहीं हैं। इसके स्थान पर सहयोग की नीति अपनाने के पक्ष में 
हैं। 
पार्टी अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ 
हुए अपने वार्त्तालाप, लोकदल-अध्यक्ष के साथ हुए पत्राचार और इस संदर्भ में हुई 
अन्य बातों एवं घटनाओं से कार्यकारिणी को अवगत कराया। 

भाजपा का मत है कि प्रतिपक्षी दलों के समक्ष सबसे बड़ा और वास्तविक 
मुद्दा विश्वसनीयता का है। यही उचित है और आवश्यक भी कि सब प्रतिपक्षी 
दल जमीन पर अपनी जड़ जमाने का प्रयास करते हुए जनता के हितों के लिए 
संघर्ष करें और विश्वसनीयता अर्जित करें। 

लघु आम चुनाव सिर पर हैं। प्रतिपक्षी दल एकता का अनंत वात्तांक्रम जारी 
न रखकर, जिससे लगाव के स्थान पर विलगाव ही बढ़ता है, यदि एक ऐसी 
संगठित चुनावी रणनीति तैयार करने पर ध्यान दें, जिससे जन-असंतोष मतपेटियों 
के माध्यम से व्यक्‍त हो सके, तो वे स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में अधिक सहायक 


हो सकेंगे। 
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने निर्णय को इस प्रकार स्पष्ट करना 


चाहती है-- 
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1. भाजपा अपनी पृथक्‌ पहचान बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। 
2. भाजपा विधानमंडलों के भीतर और बाहर जनकल्याण तथा लोकतंत्र से 


संबद्ध विशिष्ट और स्पष्ट मुद्दों पर प्रतिपक्षी दलों की समवेत और 
संगठित काररबाई की समर्थक है। 


3. भाजपा अन्य प्रतिपक्षी दलों के साथ चुनावी समझौते की समर्थक है, 
ताकि कांग्रेस (इ) उम्मीदवारों को चुनाव में परास्त किया जा सके। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 12-13 अप्रैल, 1982 


जम्मू एवं कश्मीर में एक खतरनाक कानून 


एक शरारतपूर्ण कानून 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्वासन 
अथवा राज्य को स्थायी निवर्तन का अनुमति-पत्र दिए जाने से संबंधित अधिनियम, 
1982 के उपबंधों की समीक्षा की है। 

यह अधिनियम राजनीतिक दूष्टि से बहुत ही शरारतपूर्ण है। यह देश के बाहर 
से देश में आव्रजन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को समाप्त कर देता है - यह 
विषय देश के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची की प्रविष्टि 17 एवं 
19 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के लिए सुरक्षित है। एक ऐसे समय पर, जब 
पाकिस्तान की सरकार के साथ संबंध बहुत मित्रतापूर्ण नहीं हैं और तोड़-फोड़ 
करनेवालों, पंचमागियों तथा विध्वंसक कृत्य करनेवालों द्वारा भारतीय क्षेत्रों में 
घुसकर अव्यवस्था फैलाने, सांप्रदायिक दंगे करवाने तथा सामान्य रूप से अस्थिरता 
पैदा करने का चिरस्थायी खतरा है पाकिस्तान से बड़े चैमाने पर लोगों के घुसपैठ 
करने की अनुमति देने की शक्ति से भारत की स्थिरता एवं सुरक्षा के लिए 
खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। न 

उक्त कानून से जम्मू व कश्मीर राज्य अथवा संपूर्ण भारत का कोई वैध 
हितसाधन नहीं होता। एक ऐसा कानून बनाना, जिससे तीन दशकों तक भारत 
से दूर रहनेवाले व्यक्ति लौटकर भारत आ सकें, जबकि इस अवधि के दौरान 
उन्होंने एक विदेशी सरकार के प्रति आस्था व्यक्त की हो, पूर्णतया अनावश्यक 
है। ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों, विधवाओं अथवा पत्नियों को यह लाभ देना 
क्रूरतापूर्ण है। जाहिर है कि इन वर्गों की भारत के प्रति कोई भावनात्मक 
अथवा राजनीतिक आस्था नहीं है। इसके अतिरिक्‍त, कानून का यह भाग 
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 के द्वितीय उपबंध के क्षेत्राधिकार से बाहर है 
और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक एवं शून्य है। 


घोर सांप्रदायिकता 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी जम्मू एवं कश्मीर की सरकार द्वारा अपनाए गए दोहरे 
मानदंडों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करती है। यह उन हजारों शरणार्थियों 
को जो अपने मूल घरों से स्थायी रूप से उजाड़ दिए गए हैं और भारत में आकर 
रहने तथा मरने के लिए मजबूर हो गए हैं, जीविका एवं पुनर्वास का लाभ देने में 


विफल रही है। दुर्भाग्यबश जम्मू एवं कश्मीर सरकार के इस कृत्य से घोर 
सांप्रदायिकता की गंध आती है। 


असंवैधानिक एवं राष्ट्विरोधी 


भारतीय जनता पार्टी इस कानून के खिलाफ जनमत को उभारने के लिए 
मजबूत आंदोलन करेगी। इसका जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल से यह अनुरोध 


है कि वे इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान न करें, क्योंकि यह जाहिरा तौर 
पर असंवैधानिक एवं राष्ट्रविरोधी है। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


सूरत 2-3 जून, 1982 


पंजाब में अराजकता 


निष्क्रिय सरकार 
पंजाब की स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह 
सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है कि अल्टीमेटम देकर उपासना-स्थलो को 
अपवित्र किया जाता है, विशिष्ट व्यक्तियों को गोली मारी जाती है, अभियुक्त 
निर्भय होकर सड़कों पर घूमते हैं और कानून के तथाकथित लंबे हाथ महीनों और 
वर्षों तक लकवा के मारे हुए पड़े रहते हैं। यह राष्ट्र के लिए अपमानजनक स्थिति 
नहीं तो और क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि चंद विकृत राजनीतिज्ञों ने इस 
प्रकार मनमाने ढंग से समूचे समाज को बंधक बनाकर रख दिया हो। ऐसा शायद 
ही पहले कभी हुआ हो जब सर्वशक्तिमान केंद्रीय जाँच विभाग अपराधियों का पता 
लगाने और उन्हें पकड़ने में विफल रहा हो, और मुख्यमंत्री ने असहाय तथा निरीह 
व्यक्त की तरह दया की भीख मागते हुए हत्याओं से संबद्ध व्यक्तियों से “अपील' 
की हो कि पूछताछ में सहयोग देने के लिए वे हाजिर हों। ऐसा भी शायद पहले 
कभी नहीं हुआ कि अधिकारियों ने (किसी वाजिब आधार पर) हथियारों के 
लाइसेंस तो रदूद कर दिए हों, पर आगे कौ काररवाई करने में असमर्थ रहे हों और 
सैकड़ों हथियारबंद व्यक्तियों ने कानून को अंगूठा दिखाते हुए राजधानी तथा अन्य 
स्थलों पर बिना किसी भय और आशंका के प्रदर्शन किया हो तथा जनता को 
आतंकित किया हो। शायद ऐसा भी कभी नहीं हुआ होगा कि एक छोटे से समुदाय 
ने इस प्रकार लगातार एक पृथक राष्ट्र की ऐसी माँग की हो, जिसका आधार किसी 
की समझ में न आया हो। ऐसा भौ कभी नहीं हुआ कि एक विशाल और संगठित 
दल के दो महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने, जिनमें से एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो और 
दूसरा केंद्रीय गृहमंत्री, इस प्रकार अपने बुनियादी दायित्व को एक-दूसरे पर टालने 
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की कोशिश की हो और इस प्रकार एक सीमावर्ती राज्य को भ्रातृनाश के कगार 
पर ला खड़ा किया हो। इस दशा में सामान्य नागरिक अपनी सहज निराशावश यदि 
ऐसा कहने लगें कि देश में कोई सरकार है भी या नहीं, तो कोई आश्चर्य नहीं। 


शासक दल का शर्मनाक कृतित्व 
हिंदू समाज के दो अंग ही-सिख और गैर-सिख, जो सांस्कृतिक परंपरा और 
वैवाहिक सूत्रों से एक-दूसरे से बंधे हैं, यदि एक-दूसरे से इस प्रकार जुदा होकर 
दो शत्रु-शिविरों में बँट जाएँगे और तिल का ताड़ बनाने पर उतारू हो जाएँगे तो 
इसे शासक दल का शर्मनाक कृतित्व ही कहा जाएगा। स्थिति की विद्रूपता को तो 
इसी से समझा जा सकता है कि अपने सनकीपन में सिख इतिहास के उस अध्याय 
की उपेक्षा करके कि जब गुरु अर्जुन देव को गाय के चमड़े में बाँधने का आदेश 
हुआ तब उन्होंने जल-समाधि लेकर आत्मोत्सर्ग किया, दल खालसा गाएँ काट रहा 
है। महाराजा रणजीत सिंह की दंड-सहिता में गो-हत्या ही एकमात्र ऐसा अपराध 
था जिसके लिए प्राणदंड की व्यवस्था थी और (हरी सिंह नलवा की काबुल-विजय 
के बाद) अफगानिस्तान के शाह के साथ हुई शांति-संधि की महत्त्वपूर्ण शर्त यह 
थी कि उस देश में गो-हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गो-हत्या रुकबाने के 
लिए छद्म सूरमाओं के लिए चाहे बड़ी बात न हो, पर आस्थावान सिख आज भी 
प्रतिदिन प्रातः यही प्रार्थना करता है कि “मुझे गाय और गरीब की रक्षा करने की 
शक्ति दो।” इस गर्हित षड्यंत्र को पूरा करने के उद्देश्य से ही, शायद सिखों की 
भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए गुरुद्वारों में सिगरेट के टुकड़े फेंके गए तथा 
इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ हुई। भाजपा दोनों पक्षों के शरारती तत्त्वों की निंदा 
समान रूप से और निस्संकोच भाव से करती है। हमारा मत है कि ऐसा करनेवाले 
उस धर्म का ही अनादर करते हैं जिसमें वे आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि जिस 
प्रकार कोई सच्चा सिख किसी मंदिर को अपवित्र नहीं कर सकता, सदैब उसी 


प्रकार प्रत्येक सच्चा हिंदू मंदिर की ही तरह गुरुद्रारे का भी पूर्ण सम्मान करता है। 
इन बौने तिलंगों का दिमाग आखिर क्यों बौराया है? 


कांग्रेस नेताओं ने उग्रबादियों को उकसाया 

अलगाब के बीज तो ब्रितानी साम्राज्यवादी शासकों ने ही बोए थे, मगर 
आजादी पाने के बाद से सिख समाज में प्रतिद्वंद्वात्मक प्रगतिशीलता का एक 
अद्भुत खेल चल रहा है, जिसमें अति उग्रबादी और अतिकुतर्की समूह ही व्यापक 
छाप छोड़ता है। श्रीमती गांधी की व्यक्तिपूजा शुरू होने और वंशानुगत शासन 
चलाने के उनके प्रयास का परिणाम यह हुआ कि गुणों और निष्ठा का परित्याग 
कर दिया गया और श्रीमती गांधी के क्षत्रपों ने अपने व्यक्तिगत वैमनस्य की 
भरपाई कर लेने तथा त्वरित लाभ बटोरने की आशा से विघटन के अंगारों का 
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ढेर लगाना शुरू कर दिया। गला फाड़कर चाहे जितना विरोध किया जाए या निर्दोष 
मर्म के आहत होने के बाद चाहे जितने आँसू टपकाए जाएँ, मगर इस सत्य को 
मिटाया नहीं जा सकता कि संत भिंडरांवाले के रूप में जो कृत्या प्रकट हुई है, 
उसको ज्ञानी जैल सिंह और सरदार दरबारा सिंह ने ही अभिमंत्रित और आहूत 
किया था। हरसिमरन सिंह ने अपने संपर्क और सहयोगियों के सत्रह नामों की जो 
सूची दी, उसमें ऐसे ग्यारह व्यक्तियों के नाम हैं जो केंद्रीय गृहमंत्री के निकटस्थ 
व्यक्ति हैं। इसका अर्थ क्या है? वह सन्‌ 1977 से ही उग्रवादियों के संपर्क में था। 
यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। इस व्यक्ति ने श्री जैल सिंह के मुख्यमंत्रित्व 
काल में जिस प्रकार संकुचित कट्टर पंथवाद की आग भड़काई और जिस प्रकार 
“महान सिख' की उपाधि अर्जित की, उसका अर्थ भी स्पष्ट है। श्री जैल सिंह और 
जत्थेदार संतोख सिंह ने जनता पार्टी के खिलाफ. दल खालसा का समर्थन प्राप्त 
किया था। उन्होंने भिंडरांवाले को तैयार किया और मार्च, 1976 में हुए शिरोमणि 
गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों में भिंडरांवाले का समर्थन किया। संत भिंडरांवाले 
की हात्त की दिल्ली यात्रा के समय संत का अभिनंदन करने में प्रमुख इंदिरा 
कांग्रेसियों के बीच होड़-सी लगी थी। शरारत का सबसे बड़ा सूत्रधार अमेरिकावासी 
गंगा सिंह ढिल्लों जब भारत आया तब उसे गिरफ्तार करने की बजाय वापस लौटा 
दिया गया। 


राष्ट्रविरोधी तत्त्व और सत्ताधारी राजनीतिज्ञ 
इस प्रकार एक घोर राष्ट्रविरोधी गुट को (संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा 
होते हुए भी) सत्ताधारी राजनीतिकों ने उकसाया। सही सोचवाले सिखों को इससे 
उलझन हुई, प्रशासन को लकवा मार गया, और कानून का पालन करनेवाले 
नागरिकों को बंदूकचियों की दया पर छोड़ दिया गया। विमान-अपहरण, दिनदहाड़े 
हत्या, उपासना-स्थलों को अपवित्र करने आदि कार्यो से भिंडरांवाले का गिरोह 
सबको डराता-थमकाता इस प्रकार से आगे बढ़ चला कि शांति और व्यवस्था-तंत्र 
उपहास का विषय बन गया। यही नहीं कि अपने ही आदमियों को विमान-अपहरण 
करने के लिए प्रेरित करने और फिर उन्हें पुरस्कृत करने के बाद कांग्रेस (इ) 
के नेता ऐसा करनेवाले अन्य व्यक्तियों की निंदा करने का नैतिक अधिकार खो 
चुके हैं, बरन्‌ यह भी है कि दो वर्ष पूर्व 'सुशासन' का वचन देने के बाद 
निर्वाचित शासक दल ने पंजाब में नागरिकों की आजादी की रक्षा ओर शांति 
तथा व्यवस्था लागू करने के अपने मौलिक दायित्व का निर्वाह करने से भी 
इनकार कर दिया है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी सरकार पद पर बने रहने 
के अपने अधिकार को खो देती है। केंद्रीय जाँच विभाग और दिल्ली के 
उपराज्यपाल द्वारा बार-बार यह अनुरोध करने के बाद भी कि निरंकारी बाबा 
(और बाद में लाला जगतनारायण की) हत्या करनेवाले सात व्यक्तियों को 
राजनीतिक प्रस्ताव ° 407 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गिरफ्तार किया जाए, राज्य सरकार द्वारा चुप्पी साधकर बैठे रहने का अर्थ यही 
हो सकता है कि पंजाब में 'सरकार' नाम को कोई चीज ही नहीं है। जरनैल 
सिंह भिंडरांबाले को 'संरक्षण देकर सिरसा से मेहता चौक पहुँचाने और फिर 
वहाँ उन्हें गिरफ्तार करने पर हुए खून-खराबे को छोड़कर समूची काररवाई निरा 
स्वांग प्रतीत होती है। संत के समर्थकों के हथियारों के लाइसेंस रद्द करने का 
आदेश सरकारी कागज से आगे नहीं चल पाया, क्योंकि इस आदेश को लागू 
करने के नाम से ही शासकों को एड़ी से चोटी तक कॅपकॅपी छूटने लगी। संत 
की बोनी फौज जब पंजाब में पर्यटन पर थी, तब दिल्ली में बैठे केंद्रीय गृहमंत्री 
यह देखकर खिलखिला रहे थे कि उनकी अपनी ही पार्टी का मुख्यमंत्री कितना 
नपुंसक है। परंतु खिल्ली उड़ाते समय उन्हें इसका पता नहीं था कि राज्य का 
मुख्यमंत्री भी जल्दी ही यह कहकर उनकी खिल्ली उड़ाएगा कि यदि हिम्मत है 
तो हथियारों से लैस इस बौनी फौज के दिल्ली पहुँचने पर गृहमंत्री अपना 
करिश्मा दिखाएँ गुरुद्वारों के भीतर से और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अहातों 
में घुसकर बैठे घोषित अपराधी कानून का परिपालन करानेवाले सरकारी तंत्र का 
मजाक उड़ा रहे हैं। प्रतिबंधित दल खालसा के बारे में कहा जा रहा है कि 
उसके कार्यालय में अब भी काम होता है और उसका एक लघु ट्रांसमिटर चालू 
है। और तो और, मेहता चौक गुरुद्वारे में हुए एक बम-विस्फोट की जाँच करने 
के लिए भी पुलिस और फौज के कर्मचारी वहाँ प्रबेश नहीं पा सके। उपासना-स्थलों 
की पवित्रता का यह अर्थ नहीं है कि बे विदेशी क्षेत्र बना दिए जाएँ। 


राष्ट्र को अखंडता से बेखबर इंदिरा गांधी 


ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, उनमें से किसी घटना को लेकर 
श्रीमती गांधी के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी। बह अकालियों से बात करती हैं। 
खुल्लमखुल्ला पृथकतावादी आनंदपुर साहन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट करते हुए 
उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद उनकी दिलचस्पी बातचीत से कहीं अधिक 
अकालियों से राजनीतिक समझौता करने में है। स्पष्टतया राष्ट्र की अखंडता के 
मुकाबले उन्हें अपनी पार्टी के भविष्य की चिंता अधिक है। इस माँग का विचार 
भी बेहद खतरनाक है कि पंजाब को कश्मीर के समान दर्जा दिया जाए और केंद्र 
के अधिकार बहुत स्वल्प एवं सीमित हों, और यह संकल्प कि इस माग को पूरा 


करने के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग किया जाएगा इतना भयाबह है कि 
इसकी कतई उपेक्षा नहीं की जा सकती। 


गृहमंत्री का आरोप 


गृहमंत्री ने खालिस्तान- आंदोलन के पीछे विदेशी हाथ होने की बात कही है। 
यह आरोप यदि साधार और सही है तो इससे देश का शासन चलानेवालों के नाम 
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रोशन नहीं होते। जो भी हो, इस मामले में सब तथ्य जनता के सामने रखे जाने 
चाहिए। 

राष्ट्रहित में, और अकालियों के अपने हित में भी, अब यही वाजिब है कि 
वे बताएँ कि विमान-अपहरण कांड और निरंकारियों तथा लाला जगत नारायण 
की हत्या पर उनके प्रगाढ मौन का रहस्य क्या है! 


राष्ट्रपति- शासन की माँग 

भाजपा का निश्‍चित मत है कि महान राज्य पंजाब और वहाँ बसे नागरिकों 
के जीवन के साथ किसी वानर-लीला को राष्ट्र अब बरदाश्त नहीं कर सकता। 
पार्टी का मत है कि राज्य सरकार को बरखास्त करके वहाँ राष्ट्रपति-शासन लागू 
किया जाए, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने 
में पूरी तरह विफल रही है। साथ ही ज्ञानी जैल सिंह को केंद्रीय गृहमंत्री के पद 
से हटाया जाए। भाजपा की माँग हे कि खालिस्तान पर एक श्वेत-पत्र जारी करके 
इससे उत्पन्न संकट और इसकी शक्ति की सच्ची तस्वीर देश के सामने प्रस्तुत 
की जाए। प्रशासन की संपूर्ण साख इस हद तक गिर चुकी है कि इसके बिना न 
तो सरकार में जनता का अब विशवास जमेगा और न उसे यह यकीन होगा कि 
अपने दायित्व का निर्वाह करने में सरकार की कोई आस्था है। 

भाजपा को प्रसन्नता है कि राष्ट्रविरोधी शरारती तत्त्वों की काररवाइयों से 
पंजाबी विचलित नहीं हुए। पार्टी पंजाबियों से अनुरोध करती है कि वे विघटनकारी 
संकुचित विचारों से ऊपर रहें और किसी भी कीमत पर एकता तथा भाईंचारे की 
भावना की रक्षा करें। पार्टी खास तौर से अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करती 
है कि वे पंजाब को शांति और स्नेह का आगार बनाने के लिए समर्पित हों तथा 
उसे गुरुनानक आदि महान संतों और गुरु गोविंद सिंह आदि सूरमाओं के शानदार 
व्यक्तित्व और कृतित्त्व के अनुरूप सहिष्णुता और भातृत्व का प्रकाश-स्तंभ 


बनाने के लिए कार्यरत हों। 
|] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


कोचीन 15-17 अप्रैल, 1981 


राजनीतिक स्थिति 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ वर्तमान राजनीतिक स्थिति का 
वस्तुबादी और गंभीर विश्लेषण करने के बाद राष्ट्र का ध्यान इस बात को ओर 
आकर्षित करना चाहती है कि हमारे राजनीतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रीमती 
गांधी की सरकार का कृतित्व बड़ा ही निंदनीय और निराशाजनक रहा। 


असम 


जो समस्याएँ आज तक सुलझाई नहीं जा सकी, उनमें असम की समस्या 
सबसे महत्त्वपूर्ण है। गत दिसंबर मास में मुंबई में हुए अपने अधिवेशन में पार्टी 
ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि यह समस्या सरकार की ही 
उपज है। देश की सीमाओं की सरकार ने आपराधिक उपेक्षा की है। शासक दल 
के नेताओं ने अपनी घृणित राजनीतिक स्वार्थसिद्धि के लिए अवैध आत्रजन को 
प्रोत्साहित किया है। 

यह राष्ट्रीय वेदना का विषय है कि गत छह मास में श्रीमती गांधी की 
सरकार दलबदलुओं को ही सत्तारूढ़ करने में सफल हुई और विधानसभा में 
यह सरकार बुरी तरह पराजित भी हो चुकी है। सभी लोकतांत्रिक परंपराओं 
की धज्जियॉ उड़ा दी गई हैं। ऐसी नई-नई और शर्मनाक तथा खतरनाक 
परंपराएँ कायम की जा रही हें, जिनसे राष्ट्र के लोकतंत्री परिधान का तार-तार 
बिखर जाएगा तथा लोकतंत्र और कमजोर होगा। यह एक ऐसी संप्रदायवादी 
सरकार है जिससे संकट और ज्यादा घनीभूत होगा। समस्या की जड़ को 
पकड़ने का गंभीर प्रयास नहीं हुआ। सरकार यह भी नहीं समझ रही है कि 
असम की धरती पर अवैध आत्रजकों की उपस्थिति को सार्वजनिक रूप से 
स्वीकार न करने के क्या घातक परिणाम होंगे। इसे भी स्वीकार नहीं किया 
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जा रहा है कि इन अवैध घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका 
आना अब भी जारी है। 

कई मास का मूल्यवान समय गुजार देने और लुढ़कते-लुढ़कते खतरनाक 
कगार पर पहुँच जाने के बाद सरकार ने अब घोषणा की है कि आंदोलन के 
नेताओं के साथ मई मास में बातचीत की जाएगी। राष्ट्रीय परिषद्‌ असम के छात्रों 
का साधुवाद करती है कि उन्होंने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अपने आंदोलन 
को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया। वह समझौता-वार्त्ता शुरू करने का भी स्वागत करती 
है, मगर साथ ही सरकार को आगाह भी करती है कि समस्या के हल को टालने 
के लिए बातचीत को एक चाल के रूप में न चलाया जाए। विदेशियों की समस्या 
को हल करने की अपनी निष्ठा का परिचय देने के लिए उचित तो यह है कि 
भारत सरकार सीमाओं को तत्काल बंद कर दे और विदेशियों का पता लगाकर 
उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करके हटाए या देश से बाहर निकाले। 


पृथकतावादी माँग 

देश के कुछ भागों में उठी पृथकतावादी माँग पर, खासकर खालिस्तान कौ 
माँग पर, राष्ट्रीय परिषद्‌ गहरी चिंता व्यक्त करती है। भाजपा ऐसी सभी माँगों की 
जो फूट डालनेवाली और गैर-जिम्मेदाराना हैं, निंदा करती है। 


शांति और व्यवस्था 

शांति और व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। सरकार ने 
वादा तो यह किया था कि वह समृद्धि के संदेश को घर-घर पहुँचाएगी, मगर हुआ 
यह कि द्वार-द्वार पर अपराध होता नजर आ रहा है। ट्रेनों में डकैतियाँ और 
सार्वजनिक संपत्ति की लूट तो सामान्य बातें बन गई हैं। अधिसंख्य अपराधियों को 
राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं और वे कानून तथा दंड के भय से मुक्‍त हें। 
महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञों के विरुद्ध चल रहे मुकदमों को जिस तरह वापस लिया गया 
है, उससे यह धारणा बनी है कि शासक दल में शामिल होकर अपराध करके भी 
दंड से बचा जा सकता है। 

भ्रष्टाचार तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। घूस की चिकनाई लगे बिना 
सरकार का कोई पुर्जा नहीं हिलता। स्वयं पुलिस अब किसी कानून से बंधी नहीं। 
पुलिसजनों का अपराध में लिप्त होना तो अब सामान्य बात बन गई है। उसका 
प्रमुख कार्य तो अब मानो लोकतांत्रिक आंदोलन को दबाना भर रह गया है। 
निपानी में आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलाना तो निंदनीय है ही, यह पुलिस 
अत्याचार का सबसे घिनौना नमूना भी है। कई असाधारण मामलों में चाहे पुलिस 
कुछ ध्यान देने की सोचे भी, परंतु सामान्य अपराधों के बारे में तो अब उसके 
पास मानो सोचने का भी समय नहीं है। 
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न्यायपालिका पर प्रहार 


सरकार ने शायद अब यह समझ लिया है कि न्यायपालिका स्वतंत्रता का 
अंतिम दुर्ग है और इसके अभेद्य रहते तानाशाही कायम करने में बाधा ही आएगी। 
अतः जजों को अपमानित किया जाता है और क्रमबद्ध तरीके से उन्हें डराया-धमकाया 
जाता है। बात-बात में यह दर्शाने की कोशिश की जाती है कि कार्यपालिका 
न्यायपालिका से श्रेष्ठ है। राजकाज में ध्यान देने और जनता की गरीबी दूर करने 
के कदम उठाने की बजाय सरकार न्यायपालिका को नीचा दिखाने और अंत में 
उसे नष्ट करने पर उतारू जान पड़ती है। 

विधि मंत्री ने हाल में ही एक परि-पत्र जारी करके मुख्यमंत्रियों से कहा हे 
कि वे विभिन्न उच्च न्यायालयों के सभी अतिरिक्‍त न्यायाधीशों से पूछें कि वे 
किन-किन स्थानों पर स्थानांतरित किया जाना पसंद करेंगे। इससे स्पष्ट है कि 
न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्त उनका तबादला करने के सरकारी अधिकार 
से जुड़ी है और जजों को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि सरकार को बाध्य 
होकर अपने अधिकार का प्रयोग न करना पड़े। सरकार संविधान के इस निदेशक 
सिद्धांत को मिटा देने पर उतारू है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र 
रहना चाहिए। राष्ट्रीय परिषद्‌ मांग करती है कि इस परि-पत्र को वापस लिया 
जाए। 

भाजपा को राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से अनुरोध करती है कि बह न्यायपालिका 
की स्वतंत्रता पर प्रहार करने के इस शर्मनाक कार्य से बाज आए। जजों की 
नियुक्ति, पदोन्नति आदि के मसलों को उच्च न्यायपालिका के ही कार्य-क्षेत्र में 


रहने दे और न्यायपालिका के स्तर पर कार्यपालिका को बैठाने की अपनी प्रवृत्ति 
पर अंकुश लगाए। 


राष्ट्रपति शासन-पद्धति 


लोकतंत्र-विरोधी और तानाशाही प्रवृत्तियाँ अब अधिकाधिक मुखर होती जा 
रही हैं। संविधान और सरकार की संसदीय व्यवस्था पर अबाध और अहर्निश प्रहार 
हो रहा है। शासक दल के महत्त्वपूर्ण नेता ही विधिवत अब यह आंदोलन चला 
रहे हैं कि एक अस्पष्ट और अनिश्‍चित राष्ट्रपति शासन-पद्धति को अपना लिया 
जाए। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों और समाचार-पत्रों को दिए गए 
साक्षात्कारों का संकलन हाल में ही सरकारी खर्च से प्रकाशित कराया, जिसमें इस 
परिवर्तन के समर्थन में कुछ फूहड़ तर्क प्रस्तुत किए गए हें। श्रीमती गांधी 
सार्वजनिक रूप से तो कहती हैं कि सरकार की व्यवस्था बदलने का उनका कोई 
इरादा नहीं है, किंतु साथ ही अपने साथियों को प्रोत्साहित भी करती रहती हैं कि 
चे इस आंदोलन को जारी रखें। अपशकुन का संकेत तो यह है कि श्रीमती गांधी 
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संसदीय व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्‍त करती हैं और इसमें आवश्यक परिवर्तन 
करने के संकल्प को दोहराती हैं। उनकी भाषा और उनका रवैया आपातकाल के 
दौरान कही गई उनकी बातों और घोषाणाओं की याद दिलाता है। स्मरणीय है कि 
उन सब बातों और घोषणाओं का ही यह परिणाम था कि 42वें संशोधन द्वारा 
संविधान को सपूर्ण रूप से विकृत किया गया। 

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति राष्ट्रपति शासन-पद्धति लागू करने की किसी 
भी कोशिश के खिलाफ है। उसका निश्चित और स्पष्ट मत है कि संसदीय 
व्यवस्था नहीं विफल हुई है, वरन्‌ इस व्यवस्था को बदनाम करने के लिए वे 


व्यक्ति जिम्मेदार हैं जो सत्तासीन हें । 


उपचुनाव-स्थगन 
विभिन्न राज्य-विधानसभाओं और संसद्‌ में भी कई निर्वाचन-क्षेत्रों का 
प्रतिनिधित्व नहीं है। कानून की मंशा तो यह है कि एक उचित समय के भीतर 
उपचुनाव अवश्य कराए जाने चाहिए। शासक दल जनता का विश्वास इतनी जल्दी 
खो चुका है कि अब वह उपचुनाव में उनके सामने जाने का साहस नहीं बटोर 
पा रहा है। कुछ चुनाव-क्षेत्रों में उपचुनाव की तिथियाँ निश्चित की गईं, परंतु इन्हें 
बार-बार स्थगित किया गया। चुनाव आयोग अथवा सरकार इसका कोई संतोषजनक 
उत्तर नहीं दे पा रही है कि ऐसा क्यों किया गया। राष्ट्रीय परिषद्‌ का निश्चित मत 
है कि सरकार ही चुनाव आयोग पर दबाव डाल रही है, जिससे वह अपने सामान्य 
कर्त्तव्य और संवैधानिक दायित्व की उपेक्षा कर रहा है। राष्ट्रीय परिषद्‌ चुनाव 
आयोग से माँग करती है कि बह उन सभी चुनाव क्षेत्रों में, जिनका प्रतिनिधित्व 
विधायिका में नहीं है, और दिल्ली महानगर परिषद्‌ के भी चुनाव कराए ताकि 
रिक्त स्थानों को यथाशीघ्र भरा जा सके। 
देशभर में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति भी. शासक दल का रवैया बड़ा 
ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगमों, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय स्वशासन की अन्य 
संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। दीर्घकाल से इनके चुनाव नहीं कराए गए, 
जिसका कोई पर्याप्त कारण या औचित्य नहीं है। कारण यही है कि शासक दल 
मतदाता के सामने जाने से घबराता है। भाजपा राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से माँग 
करती है कि वह देश-भर में जनता को नागरिक मामलों का प्रबंध करने का 
उसका अधिकार उसे पुनः समर्पित करे। 


नजरबंदी कानून का दुरुपयोग 
भाजपा की राष्ट्रीय परिषद्‌ को यह जानकर गहरी चिंता हुई है कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा कानून तथा निवारक नजरबंदी के अन्य कानूनों का प्रयोग राजनीतिक 
विरोधियों से निपटने के लिए किया गया। उच्च और उच्चतम न्यायालयों के 
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निर्णयों से पता चलता हे कि इन कठोर कानूनों का मनमाने ढंग से और बेरहमी 
से इस्तेमाल करके नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार खतरा पैदा किया 
गया। कई बार तो कानून की उपेक्षा करके उसे छीना भी गया। 

प्रत्येक सभ्य देश में ऐसा स्वीकार किया जाता है कि गंभीर आपात्स्थिति को 
छोड़कर निरोधक नजरबंदी के अधिकार का प्रयोग करना न्यायसम्मत शासन की 
सभी मान्यताओं के विपरीत है। इस प्रकार के कानून बनाना और फिर इन्हें लागू 
करना हमारी न्याय और राजनीतिक व्यवस्था पर कलंक है। राष्ट्रीय परिषद्‌ 


सरकार से अनुरोध करती है कि लोकतंत्र-विरोधी इन कानूनों को समाप्त किया 
जाए। 


सरकारी प्रचार-माध्यमों का दुरुपयोग 

असहमति प्रकट करने के वैध अधिकार को भी सरकार दबाना चाहती है। 
समाचार-माध्यमों, खासकर आकाशवाणी और दूरदर्शन, का इस्तेमाल सरकार जिस 
प्रकार करती है उससे यह स्पष्ट है कि इन सरकारी माध्यमों को पार्टी का 
प्रचार-माध्यम बना दिया गया है और व्यक्ति-पूजा को ही बढ़ावा दिया जा रहा 
है। प्रतिपक्ष के विचारों को या तो तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है या फिर उन्हे 
दबा दिया जाता हैं। | 

इसके भी ढेरों प्रमाण उपलब्ध हैं कि सरकार समाचार-पत्रों के प्रबंधको पर 
दबाव डाल रही हे कि उन साहसी और ईमानदार संपादकों और संवाददाताओं की 
छुट्टी कर दी जाए, जो अब भी सरकार की आलोचना करके अपने नैतिक साहस 
का परिचय देते हैं। तेंतीस वर्ष में पहली बार अखबारी कागज पर आयात-शुल्क 
लगाया गया हे | यह सूचना प्राप्ति पर लगाया गया प्रतिगामी कर है। इससे प्रेस के 
प्रति सरकार के मन में छिपा विरोध ही प्रकट होता है। भाजपा माँग करती है कि 
इसे बापस लिया जाए। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ सरकार से आग्रह करती है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन 
को स्वायत्तता प्रदान करे और समाचार-पत्रों के प्रबंध में हस्तक्षेप करना बंद करे। 


उच्चतम न्यायालय पीठ 


राष्ट्रीय परिषद्‌ का ध्यान इसी मास की 12 तारीख को कोचीन में संपन्न 
दक्षिण भारत के वकीलों के सम्मेलन की काररवाई की ओर भी गया है। राष्ट्रीय 
परिषद्‌ सम्मेलन की इस माँग का पूरी तरह समर्थन करती है कि, उच्चतम 
न्यायालय को एक पीठ दक्षिण में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित की जाए। 
इसके लिए बंगलौर उपयुक्त स्थान हो सकता है। इससे दक्षिण भारत के नागरिकों 
को विशेष सुविधा होगी, क्‍योंकि दिल्ली आना उनके लिए बहुत महँगा पड़ता है। 
इससे दक्षिण में रहनेवालों के मन में सुलगती शिकायत की यह आग भी शांत हो 
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सकेगी कि देश में उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं का अधिकांश लाभ उत्तर 
भारतीयों को ही मिलता है। 

राष्ट्रीय परिषद्‌ के मुंबई अधिवेशन के बाद के इन चार महीनों में देश का 
राजनीतिक संकट और गहरा गया है। प्रदेशों में शासक दल के आंतरिक झगड़े काफी 
उग्र हो गए हैं और अब वे रिस-रिसकर केंद्र तक फैलने लगे हैं। श्री विद्याचरण 
शुक्ल की बरखास्तगी का तो कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में अर्थ यह लगाया गया है कि 
यह नई दिल्ली में उठ रहे विद्रोह के चक्रवात की आँख फोड़ने का एक प्रयास था। 

जनता पार्टी के विघटन और कांग्रेस (इ) सरकार की शर्मनाक विफलता के 
बाद राजनीतिक दलों में जनता की आस्था को जबरदस्त झटका लगा है। इस घोर 
निराशापूर्ण स्थिति में मुंबई में भाजपा का महाधिवेशन हुआ। इसकी महान सफलता 
से स्व. श्री मुहम्मद करीम छागला के शब्दों में, भाजपा देश के राजनीतिक क्षितिज 
में आशा की एक किरण के रूप में फूटी। हमारे आलोचकों और प्रशंसकों-दोनों 
का ध्यान इस अधिवेशन की ओर गया और उन्होंने इसे देश के राजनीतिक 
इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में भाजपा 
की क्षमताएँ असीम हैं। 


कांग्रेस की तदर्थ समितियाँ : संगठन-चुनाव नहीं 

पार्टी-संगठन के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद मुंबई अधिवेशन हुआ। 
भारतीय राजनीतिक दलों की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उन्होंने 
अपने राजनीतिक संगठन की उपेक्षा की। कई तो केवल चुनाव-मंच के रूप में 
काम करते हैं। यहाँ तक कि केंद्र के शासक दल, कांग्रेस (इ) संगठन के चुनाव 
एक अर्से से सन्‌ 1969 में पार्टी में आई फूट के बाद भी नहीं हुए। उसकी सभी 
समितियाँ नामजद तदर्थवाद समितियाँ ही हैं। तदर्थवाद जनता पार्टी का भी 
अभिशाप था। 


भाजपा का सुव्यवस्थित संगठन ढाँचा 

भाजपा ने इस तदर्थवाद को समाप्त करके पंचायत स्तर से लेकर संसद्‌ के 
स्तर तक संगठन का एक ढाँचा खड़ा किया है। इसका आम राजनीतिक वातावरण 
पर स्वस्थ और प्रेरक प्रभाव पड़ा है। अन्य राजनीतिक दल भी अपना राजनीतिक 
ढाँचा खड़ा करने के लिए अब बाध्य हुए हैं। यदि अधिक नहीं तो अब वे भी 
सदस्यता-आंदोलन चलाने, समितियाँ गठित करने और अधिवेशन आयोजित करने 
का नहाना करने लगे हैं। कांग्रेस (इ) ने भी संगठन के चुनाव कराने का एक 
कार्यक्रम घोषित किया है। इस प्रकार, भाजपा ने समूची राजनीतिक व्यवस्था को 
स्वस्थ बनाने के लिए एक महान सेवा-कार्य किया है। 
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दक्षिण राज्यों में भाजपा का फेलाव 

राष्ट्रीय परिषद्‌ इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि दक्षिण के राज्यों 
में भाजपा का फैलाव बड़ी तेजी से हो रहा है। वह खासकर केरल के पार्टी 
कार्यकर्ताओं का अभिवादन करती है जो मार्क्सवादियों के दिन प्रतिदिन के 
कातिलाना हमलों का प्रतिरोध बड़ी बहादुरी से कर रहे हैं। लोकतंत्र में भाजपा की 
अदूट आस्था है। आपातकाल और उसके बाद भी तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ 
संघर्ष करने में अपने योगदान पर पार्टी के सदस्य गर्व का अनुभव करते हैं। जनता 
पार्टी के अंग के रूप में पार्टी ने कुछ समय तक मार्क्सवादियों के साथ जुझारू 
साथी के रूप में रहने का अनुभव हासिल किया। पार्टी इस बात को कभी नहीं 
भूल सकती कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस (इ) के साथ सॉठ-गॉठ 
करके जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंका और इस प्रकार जनता सरकार को 
गिराकर श्रीमती गांधी की वापसी का रास्ता साफ किया। 


राजनीतिक प्रतिपक्षियों का सफाया करने का षड्यंत्र 


'तानाशाही' के खिलाफ एकजुट होने की अब किसी भी पेशकश को इस 
संदर्भ में समझना-परखना होगा कि 'तानाशाही' से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 
अभिप्राय क्या है। श्रीमती अनवरा तैमूर की सरकार जैसी किसी सरकार का थोपा 
जाना इस शब्द की व्याख्या के दायरे में आता है या नहीं? प्रशासनतंत्र से 
सौठ-गाँठ करके राजनीतिक प्रतिपक्षियों का सफाया करना भी-(जैसा केरल में 
हो रहा है)-क्या क्षम्य है? भाजपा को इसमें रंचमात्र संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय 
एकता, लोकतंत्र और गांधीवादी समाजवाद के प्रति इस पार्टी की बुनियादी आस्था 
और एक पार्टी की तानाशाही तथा भारत को 'कई राष्ट्रो' का समूह मानने के 


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विश्‍वास के बीच सैद्धांतिक टकराव है। यही वजह 


है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हमारे सहयोग का सवाल ही नहीं 
उठता। 


राष्ट्रीय परिषद्‌ यह भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि मार्क्सवादियों के प्रति 
हमारे इस विचार के बावजूद जम्मू एवं कश्मीर, पं. बंगाल और तमिलनाडु, यहाँ 
तक कि केरल, की भी गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने की केंद्रीय सरकार की 
कोशिशों का विरोध करने के हमारे संकल्प में कोई खोट नहीं आती। फिर भी, 
जहाँ तक केरल का संबंध है, राष्ट्रीय परिषद्‌ का निश्चित मत है कि जब तक 
गृह विभाग मार्क्सवादी पार्टी के पास रहेगा, तब तक वहाँ पर हिंसा का विस्फोट 
होता रहेगा। इससे नई दिल्ली को एक वाजिब बहाना मिलेगा कि राज्य सरकार 
को बरखास्त कर दिया जाए। अतः राष्ट्रीय परिषद्‌ महसूस करती है कि राज्य के 


और राज्य को मिली-जुली सरकार के हित में यही होगा कि मोर्चे में शामिल किसी 
गैर-माक्संवादी दल को गृह विभाग सौंप दिया जाए। र 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


शिमला 27-29 जून, 1981 


लोकतंत्र पर गंभीर खतरा 


चुनावी हेराफेरी से जीत 

हाल में ही संपन्न उपचुनावों में कांग्रेस (इ) की जीत मूलतः हेराफेरी और 
चुनावी बेईमानी की जीत है। अब यह प्रतिपक्ष का कोरा आरोप नहीं, वरन्‌ ऐसा 
सत्य है, जिसकी पुष्टि गढवाल उपचुनाव के बारे में अपने निर्णय से चुनाव आयोग 
ने भी कर दी है। 

देश के चुनाव-इतिहास में सरकारी तंत्र का ऐसी बेशर्मी से कभी दुरुपयोग 
नहीं किया गया जैसा इस बार हुआ। ये चुनाव कांग्रेस (इ) पार्टी नहीं लड़ी। 
प्रतिपक्षी दलों को इन चुनावों में, केंद्र और प्रदेश सरकारों की सम्मिलित शक्ति, 
उनके अफसरों की विशाल फौज, उनके विमानों, वाहनों तथा अन्य साधनों और 
उन सबकी संयुक्‍त शक्ति, दबाव-फुसलाव का सामना करना पड़ा। कई जिलाधीश, 
तहसीलदार आदि तो जानबूझकर और स्पष्टतः कांग्रेस के स्वयंसेवक बन गए थे 
और पार्टी के चुनाव-प्रबंधकों के आदेशों का पालन कर रहे थे। 


मतदान-कोंद्रो पर जबरन कब्जा 
लेकिन इन चुनावों की सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि कई 
चुनाव-क्षेत्रो में सरकारी अफसरों की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में मतदान- 
केंद्रों पर जबरन कब्जा किया गया। मतदान-केंद्रों पर जबरन कब्जा करने की इस 
बीमारी से इधर कुछ समय से लोकतंत्र के सभी हितैषी चिंतित हैं। परंतु अब तक 
इक्का-दुक्का मतदान-केंद्रों पर उन क्षेत्रों में रहनेवाली किसी एक प्रभावशाली 
जाति की प्रेरणा से और उसके आदेश पर कुछ जातिवादी दादा और जातिवादी गुंडे 
ही जबरन कब्जा किया करते थे। यद्यपि यह प्रवृत्ति काफी खतरनाक थी, तथापि 
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आशा की जाती थी कि पर्याप्त बंदोबस्त और चुनाव व्यवस्था में सुधार करके इस 
दोष का परिहार हो सकेगा। लेकिन जब शासक दल ही मतदान-केंद्रों और 
मतपेटियों पर जबरन कब्जा करने का षड्यंत्र रचे और इसे पुलिस तथा जिला 
अधिकारियों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाए या वे यह सब होता देखकर मुँह 
फेर लें, तब तो मामला और ज्यादा भयावह तथा गंभीर हो जाता है। इससे तो 
लोकतंत्र की जड़ (निष्पक्ष चुनाव) ही कटती नजर आती है। 


लोकतंत्र के लिए बढ़ते खतरे 


भारतीय जनता पार्टी के मत में ताजा उपचुनावों में जो कुछ हुआ, वह 
शासक दल का पूर्वाभ्यास था और इसका संकेत था कि आम चुनाव में वह क्या 
करेगा। गढ़वाल उपचुनाव के बारे में चुनाव आयोग के फैसले से निश्चय ही 
कांग्रेस (इ) के मंसूबों और उसकी योजनाओं को आघात लगेगा। फिर भी 
लोकतंत्र के लिए बढ़ते इस नए खतरे को प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के 
लिए जनमत के स्तर पर बहुत कुछ करना शेष है, क्योंकि यह खतरा उतना ही 
भयावह और घातक हो सकता है जितना सन्‌ 1975 की आपात्‌ स्थिति थी। 

चुनाव आयोग ने गढ़वाल में दुबारा मतदान कराने का आदेश दिया है। 
लेकिन, इस आदेश में जिस चुनावी कदाचार का उल्लेख किया गया है, बह उस 
हिमखंड का दृश्यमान शीर्षमात्र है जिसका अधिकतर भाग जलमग्न और अदृश्य 
है। अब यह नितांत आवश्यक है कि हाल के चुनावों में शासक दल और सरकार 
ने जो अपकर्म किए उन सबको बेनकाब किया जाए। भाजपा चाहती है कि एक 
निष्पक्ष और गैर-सरकारी जाँच आयोग नियुक्त किया जाए, जो मामले की 
तत्काल विशद जाँच करे और अपने जॉच-परिणामों को प्रकाशित करे। श्री 
जयप्रकाश नारायण ने नागरिक-स्वतंत्रता और लोकतंत्री अधिकारों की रक्षा के 
लिए 'सिटीजन्स फार डैमोक्रेसी' नामक जिस गैर-राजनीतिक संस्था की स्थापना की 
थी, उसने इस मामले की जाँच करने की घोषणा की है। 


पारिबारिक तानाशाही 


श्रीमती गांधी भारत गणराज्य को एक पारिवारिक तानाशाही में परिवर्तित करने 
पर उतारू जान पड़ती हैं। शासक दल के प्रबक्ता छलावे के लिए इसे राष्ट्रपति 
पद्धति' का नाम देते हैं। उनकी इस दुर्योजना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा स्वतंत्र 
न्यायपालिका, स्वतंत्र समाचार-पत्र और जागरूक प्रतिपक्ष है। निष्पक्ष चुनाव तो इस 
रास्ते की सर्वाधिक दुर्लघ्य रुकावट है। मार्च, 1977 में मिली चुनाव-प्रताड़ना को 
की कभी नहीं भुला सकतीं। इन चुनावों में उन्होंने मतदान के समय घोर 
बेईमानी का जो तरीका अपनाया उसका एक स्पष्ट संकेत यह है कि सन्‌ 1977 की 
पुनरावृत्ति को रोकने के लिए वह इस रास्ते को अपनाना चाहती हैं। 
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चुनाव सुधारों के पक्ष में जनमत तैयार करना 

भाजपा लोकतंत्र में निष्ठा रखनेवाले सभी राजनीतिक दलों, समुदायों और 
व्यक्तियों का आह्वान करती है कि वे इस खतरे को गंभीरता से समझें और इसको 
विफल करने के लिए एक संयुक्‍त रणनीति तैयार करें। भाजपा ने अपनी ओर 
से संकल्प किया है कि वह एक देशव्यापी "निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान-आंदोलन' 
चलाएगी। इस आंदोलन के दौरान लोकतंत्र को पंगु करने की शासक दल की 
दुर्योजनाओं को बेनकाब करने के अतिरिक्त चुनाव-सुधार की एक विशद 
परिकल्पना के पक्ष में जनमत तैयार किया जाएगा। चुनाव-सुधार की इस 
परिकल्पना में अन्य अनेक बातों के अलावा ये भी होंगी- 

1. चुनावों में धनबल के विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए कदम, 

2. शासक दल के चुनावी हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तंत्र का 

दुरुपयोग रोकने के उपाय, और 

3. वर्तमान चुनाव-व्यवस्था को नया रूप देने के संबंध में सुझाव। 

इस व्यवस्था को ऐसा रूप देना होगा, जिससे जन-भावनाओं का प्रतिनिधिक 
रूप अधिक अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हो, यह व्यवस्था राजनीतिक परिवर्तनों के 
प्रति अधिक संवेदनशील हो, जातीय हेरा-फेरी के लिए जिसमें गुंजाइश न हो और 
जो निर्वाचकों में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए अधिक उपयुक्‍त हो। 


दिल्‍ली में तुरंत चुनाव हों 

सरकार बिना किसी औचित्य के दिल्ली महानगर परिषद्‌ के चुनावों' को 
बराबर टाल रही है। भाजपा चाहती है कि राजधानी के नागरिकों को इस प्रकार 
लोकतांत्रिक गतिविधियों से वंचित रखने की यह काररवाई बंद हो और अविलंब 
चुनाव कराए जाएँ। 

हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आगामी वर्ष चुनाव होने हैं। इन प्रदेशों की 
वर्तमान सरकारें वस्तुतः दलबदलुओं की सरकारें हैं, जिन्हें एक दिन भी शासन 
चलाने का वैध अधिकार नहीं है। अतः इन राज्यों में जितनी जल्दी चुनाव हों, 
उतना ही अच्छा होगा। 

यह बड़ा ही अशुभ संकेत है कि गढ़वाल में शासक दल के चुनाव-आंदोलन 
के मुख्य प्रबंधक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चुनाव आयोग 
का निर्णय कांग्रेस (इ) के खिलाफ तो है ही, इससे दोनों मुख्यमंत्रियों की भी 
भर्त्सना होती है। 

हमारी माँग है कि इन दोनों राज्यों में जब भी चुनाव हों, दोनों राज्यों की 


सरकारें चुनाव से पूर्व इस्तीफा दे दें। 
O 
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८८-७0. Nanaji Deshmukh Libra 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 23 अप्रैल, 1980 


राजनीतिक स्थिति की समीक्षा 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में हुई, 
जिसमें देश की राजनीतिक स्थिति का पुनरीक्षण किया गया। 

आज की राजनीतिक परिस्थिति का ज्वलंत पक्ष यह है कि अब वे परिस्थितियाँ 
फिर से सामने आ रही हैं, जिनमें सन्‌ 1975 के दौरान प्रजातंत्र का गला घोंटकर 
तानाशाही को कायम किया गया था। 9 वर्ष के शासन के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी 
को सरकार, बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार के बावजूद, अपने निकम्मेपन और 
भ्रष्टाचार के बोझ के नीचे चरमरा रही थी। इसके कारनामे और अकर्मण्यता 
जगजाहिर होने लगी थी। ऐसे में श्रीमती गांधी ने प्रजातंत्रीय चुनौती का सामना 
करने की बजाय अपने विरोधियों का दमन तथा खानदानी हुकूमत स्थापित करने 
कौ जरूरतों के अनुरूप संविधान में कॉट-छॉट करने का फैसला किया। 


प्रधानमंत्री को वादाखिलाफी 


लोकसभा के पिछले चुनाव में उनकी पार्टी को कानून-व्यवस्था कायम 
करने, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नीचे लाने और सामान्यतया जनतंत्रीय 
सिद्धांतों का पालन करने के वायदे पर चुना गया था। इन तीनों ही मुद्दों पर वह 


नितांत विफल रही है और उनकी असहिष्णुता और तानाशाही की प्रवृत्ति फिर 
सामने आने लगी हे। 


बिगड़ती कानून-व्यवस्था 

भाजपा को कार्यकारिणी देश की बिगड़ती कानून-व्यबस्था की स्थिति पर 
गंभीर चिंता व्यक्त करती है। स्थिति इस कारण बिगड़ी है कि शक्तिशाली 
राजनीतिक संपर्कवाले लोगों ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त कर 
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ली है। शासन-तंत्र भ्रष्ट हो गया हे ओर उसपर से जनता का विश्वास उठ गया 
है। कानून का पालन करनेवाले अधिकारी अपराधों को रफा-दफा करने का 
माध्यम बन गए हैं। जिस तरह से पुलिस तथा प्रशासन के अन्य वर्गों के ईमानदार 
लोगों को अपमानित और स्थानांतरित किया जा रहा है, उससे प्रशासनिक कुशलता 
और स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। जिन अफसरों पर कुछ दिनों 
पहले कोई गंभीर आरोप था, उन्हें विशाल कानूनी शक्तियाँ देकर ईमानदार 
नागरिकों की तकदीर से खेलने की अनुमति दी जा रही है। कोई आश्चर्य नहीं 
कि इस कारण अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और दिनदहाड़े कत्ल, 
रेलगाड़ियों में डकेतियाँ, चोरियाँ एवं स्त्रियों तथा हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएँ 
रोजमर्रा की बात बन गई हैं। गंभीर अपराधों के लिए कुशलतापूर्वक छानबीन नहीं 
की जा रही है, जबकि छोटे-छोटे अपराधों पर पुलिस की सारी ताकत लग जाती 
है, क्योंकि इससे सरकार को थोड़ा-सा राजनीतिक लाभ मिल जाता है। 


जनता सरकार की उत्कृष्ट सेवा 

कार्यकारिणी जनता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जाँच आयोगों द्वारा राष्ट्र 
की उत्कृष्ट सेवा के प्रति अपनी प्रशंसा की भावना को अभिलिखित करती है। 
प्रख्यात न्यायिक महानुभावों न्यायमूर्ति श्री शाह, न्यायमूर्ति श्री ए.सी. गुप्ता तथा 
न्यायमूर्ति श्री जगमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में प्रत्येक आयोग ने श्रीमती गांधी के 
कुकृत्यो और अपराधों को सबके सामने उजागर कर दिया था, जिसमें उनकी 
सरकार और उनका पुत्र उनके सहयोगी थे। इन जाँच आयोगों के निष्कर्षों पर 
गंभीरता से विचार करने और इन प्रतिवेदनों को प्रचारित होने देने की बजाय 
सरकार इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। ऐतिहासिक सत्य को बदलने तथा 
काले कारनामो को छिपाने का यह भोंडा प्रयत्न है। 


संविधानेतर शक्ति का उपयोग 
शक्ति के असामान्य असंवैधानिक स्रोत फिर से सामने आने लगे हैं और 


अब उन्हें और भी बेशर्मी से उजागर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के पुत्र उच्च 
पुलिस अधिकारियों की बैठकों को संबोधित करते हैं और उन्हें ऐसे आश्वासन 
देते हैं, जैसे सत्ता उनके हाथ में है। यह संविधानेतर शक्ति का एक उदाहरण है। 


उत्पीड़न नहीं, वार्त्ता का मार्ग बेहतर 
असम की परिस्थिति ने और भी गंभीर मोड़ ले लिया है। इस समस्या को 
एक ओर तो भारत के संविधान, भारतीय नागरिकता अधिनियम तथा विदेशी 
अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं, तथा दूसरी ओर, जो लोग उत्पीड़न के 
कारण अपने घरों से उजड़कर शरण लेने के लिए हमारे देश में आ गए हैं, उनके 
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प्रति मानवीय दायित्वों के समन्वय के द्वारा तय किया जाना चाहिए था। जो दल 
सत्ता में है, उसको चुनाव में लाभ पहुँचाने की दृष्टि से नागरिकता-निर्धारण के 
लिए कृत्रिम तरीकों के प्रयोग का विरोध सभी देशप्रेमियों द्वारा किया जाना 
स्वाभाविक है। यह दुःख की बात है कि सरकार के पास इस समस्या के समाधान 
के लिए सैनिक-शक्ति तथा अशांत क्षेत्र अधिनियम के अलाबा कोई उपाय नहीं 
है। सरकार को इस बात की चेतावनी देने की आवश्यकता है कि शांतिपूर्ण 
आंदोलन के दमन के लिए सेना और अन्य कठोर उपायों के उपयोग से सरकार 
की अकुशलता एवं असंवेदनशीलता के कारण तनावपूर्ण स्थिति जो पहले से बनी 
हुई हे और भी भड़क उठेगी। 
सरकार अपनी शक्ति के प्रदर्शन द्वारा जिस गैर-कानूनी ढंग से अखिल 
असम विद्यार्थी संघ, असम गण संग्राम परिषद्‌ तथा अन्य संगठनों को डराने-धमकाने 
को कोशिश कर रही है, वह किसी सभ्य सरकार को शोभा नहीं देता। सरकार 
जिन्हें 'आंदोलनकारी' कह रही है, उनकी ही तरफ कानून है। उनका यह विचार 
कि जो लोग राज्य में चोरी-छिपे घुस आए हें, उन्हें निकाल बाहर करने की 
आवश्यकता है, विधिसंगत है। इस समस्या का समाधान डराने-धमकाने की बजाय 
बातचीत और समझाने-बुझाने से निकाना चाहिए। असम से सेना को तुरंत वापस 
बुला लेना चाहिए और दमन के सभी कार्यों को समाप्त कर देना चाहिए। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने अथवा विदेशी हाथ होने की बात कहकर 
सरकार अपने निकम्मेपन को छिपाए नहीं रख सकती। 
सरकार का रवैया सरकारी चिंतन में अपर्याप्तता को प्रकट करता है। 
सरकार जनता को आकांक्षाओं, आशाओं और शिकायतों के प्रति आँखें मूँदे हुए 
है और साथ ही शक्ति के अलावा कोई और उपाय खोजने में यह सर्वथा अक्षम 
और असमर्थ है। हाल ही में ग्वालियर के वकीलों के ऊपर अप्रत्याशित प्रहार 


और दिल्ली में बेसहारा तथा निहत्थे नेत्रहीनों पर लाठी-चार्ज सरकार के इस रोग 
के लक्षण हैं। 


अधिनायकवादी रुख निंदनीय 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी इन कृत्यों की भर्त्सना स्पष्ट शाब्दों में करती है और जो 
व्यक्ति अथवा समुदाय स्वतंत्रता और विधि की सर्वोपरिता पर विश्वास करते हैं, उन 
सभौ का आहान करती है कि वे अधिकारवादी प्रवृत्तियों का विरोध कर उन्हें निःशाक्त 
बना दें और प्रजातंत्र की शानदार परंपराओं को फिर से कायम करें। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी विशेष रूप से बुद्धिजीवियों, विधिवेत्ताओं, लेखकों, पत्रकारों और देश 
के नौजवानों को इस महान कार्य में हाथ बँटाने के लिए आमंत्रित करती है। 

बिना मुकदमा चलाए कैद करने की सरकार की शक्ति के संबंध में भाजपा 
का निश्चित मत है कि प्रारंभिक एवं गंभीर राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा किसी 
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भी अन्य स्थिति में बिना मुकदमा चलाए केद करना सभ्यता, प्रजातंत्र, विधि की 
सर्वोपरिता आदि के विरुद्ध है। भाजपा इस प्रकार के कानूनों को समाप्त करने के 
लिए जनमत तैयार करेगी। 


लोकतंत्र को खतरा 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अत्यंत निराशा के साथ न्यायपालिका द्वारा कार्यकारिणी 
के सामने घुटने टेकने की प्रवृत्ति पर गौर किया है। निष्पक्ष और ईमानदार 
न्यायपालिका जनतंत्र का आधार है। किसी न्यायाधीश द्वारा निर्भयतापूर्वक कर्तव्य- 
पालन करने में अगर कहीं आँच आएगी तो देश को जनता उसके सम्मान और 
विशेषाधिकार कौ रक्षा करेगी। इसके साथ ही जनता न्यायाधीशों से यह आशा 
करती है कि वे ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जिससे न्यायपालिका के सम्मान में किसी 
प्रकार का कलंक लगे। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात पर गहरी चिंता व्यक्‍त करती है कि शासक दल 
कांग्रेस (इ) ने सन्‌ 1980 में अस्थिरता की राजनीति और अवसरवादिता को अपने 
आचरण का मानदंड बना रखा है। हर प्रकार के राजनीतिक दलबदलुओं और 
अवसरवादियों के लिए अपने दरवाजे खोलकर सत्ताधारी पार्टी दलबदल और 
राजनीतिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन दे रही है। शासक दल के इस आचरण द्वारा 
जनजीवन से ईमानदारी नष्ट हो जाएगी, प्रजातंत्र में असहमति प्रकट करने कौ 
शक्ति कमजोर पड़ेगी और मजबूत विपक्ष के विकास में बाधा आएगी। राष्ट्रीय 
कार्यकारिणी का यह विश्वास है कि जनतंत्र में विश्वास करनेवाले सभी विरोधी 
दलों को स्वतंत्रता, प्रजातंत्र और संविधान के संरक्षण में अपनी पूरी ताकत लगानी 


होगी। 
[1 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 4 सितंबर, 1980 


सत्ताधारी दल का बुरी तरह से विफल रहना 

लोकसभा के चुनाव-अभियान में कांग्रेस ( आई) के तीन मुख्य नारे थे-कानून 
व्यवस्था, मुद्रास्फीति कम करना और सांप्रदायिक सद्भाव। इन तीनों ही मामलों 
में सत्ताधारी दल बुरी तरह विफल रहा। 

आठ महीने पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी भारी बहुमत से संसद्‌ में वापस आई थीं। 
ऐसा लगता था कि राजनीतिक स्थिति 1971 जैसी हो गई है। लेकिन बाद की 
घटनाओं ने उस मूल्यांकन को तोड़ दिया है। कुछ ही महीनों के भीतर स्थिति 
इतनी विस्फोटक और अनकही हो गई कि कोई भी व्यक्ति अगले छह महीनों के 
बारे में भी किसी निश्चित परिदृश्य के बारे में नहीं सोच सकता। 


सर्वाधिकारवादी दाँत का प्रदर्शन 


प्रतिदिन हम समाचार सुनते रहते हैं, जिनमें यह बताया जाता है कि सत्ताधारी 
दल अपने सर्वाधिकारवादी दाँत को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। दल 
के महत्त्वपूर्ण सदस्यों द्वारा वित्तीय आपातकाल को घोषणा किए जाने की वकालत 
खुले तौर पर की जा रही है। एक मुख्यमंत्री ने तो मीसा का भी समर्थन किया 


है। न्यायपालिका और प्रेस की शक्तियाँ कम करने तथा मजदूर संघ के अधिकारों 
को प्रतिबंधित करने की माग की जा रही है। 


न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है 

न्यायपालिका को धीरे-धीरे और व्यवस्थित तरीके से कमजोर किया जा रहा 
है। उच्च न्यायालयों में प्रोन्नति पाने के योग्य न्यायाधीशों को पदावनत किया जा रहा 
है क्योंकि सत्ताधारी दल उन्हें अपने पक्ष में नहीं कर पा रहा है। रिक्तियों को नहीं 
भरा जा रहा हे, क्योंकि उसकी बातों को माननेवाले उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। 
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प्रेस को दबाया जा रहा है 

प्रेस को दबाया जा रहा है। विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा समाचारों के 
प्रसारण को आंशिक तौर पर पुरस्कृत करके तथा आंशिक तौर पर धमकी देकर 
कम किया जा रहा है। स्वतंत्र प्रेस संवाददाताओं को निकाला जा रहा है। 


वैध तरीके से विरोध करनेवालों को दबाया जा रहा है 

वैध तरीके से विरोध करनेवालों को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र-विरोधी 
कानूनों का प्रयोग केंद्र और राज्य-दोनों में किया जा रहा है। निवारक निरोध 
संबंधी कानून, जिसमें कानून के शासन के अनुरूप विचार किए जाने का प्रावधान 
नहीँ है, का उपयोग वैध तरीके से विरोध प्रकट करनेवालों और सामान्य 
लोकतांत्रिक गतिविधि चलानेवालों को दबाने के लिए किया जा रहा है। 


सरकार परिणाम देने में विफल रही है 

श्रीमती गांधी के बारे में यह धारणा कि वह एक योग्य नेता हैं जो देश को 
समस्याओं का समाधान कर सकती है, अब पूरी तरह से खत्म. हो चुकी है। तेजी 
से बिगड़ती कानून ओर व्यवस्था की स्थिति, तेजी से बढ़ते आपराधिक ग्राफ, हर 
जगह व्याप्त असुरक्षा की भावना और उन सबसे बढ़कर महिलाओं तथा हरिजनों 
पर हो रहे स्तब्धकारी अत्याचारों के कारण हर कोई यह मानने लगा है कि यह 
शासन अच्छा परिणाम देने में सक्षम नहीं है। 


सरकारी मशीनरी का पतन 

वर्तमान प्रशासनिक अपंगता के मुख्य कारणों में से एक कारण यह है कि 
सरकारी मशीनरी हाल के महीनों में पूरी तरह पतनोन्मुख हो चुकी है। सेवाओं का, 
विशेषकर पुलिस और खुफिया सेवाओं का, राजनीतिकरण किया जा रहा है। केंद्र 
और राज्य सरकारों द्वारा हजारों सरकारी कर्मचारियों का, जो सत्ताधारी दल के 
राजनीतिक उपकरण बनने के इच्छुक नहीं हैं, स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से 
नहीँ, बल्कि उनको जानबूझकर परेशान करने की नीति के तहत किया जा रहा 
है। उन अधिकारियों को इसलिए दंडित किया जा रहा है कि उन्होंने जनता शासन 
के दौरान अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई थी। 

ऐतिहासिक रूप से भी कांग्रेस (आई) के पास सिर्फ निजी समस्याओं का 
राष्ट्रीयकरण करने का विचित्र रुझान है। 1975 में आपातकाल की घोषणा उसका 
एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण था। बस, यही आशा की जा सकती है कि अब यह दल 
अपनी समस्याओं का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की इच्छुक नहीं होगा। 
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सरकार ने असम को स्थिति को सही ढंग से नहीं निपटाया 

कुछ समय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार असम में 
विदेशी के मुद्दे के कारण उत्पन्न स्थिति को अभी भी निपटा नहीं पाई है । प्रारंभ 
में तो उन लोगों ने असम के नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मामलों को मान्यता 
देने से इनकार कर दिया था। बाद में उन लोगों ने असम में छात्र-नेताओं की 
निष्ठा को खरीदने के उद्देश्य से दूत भेजकर स्थिति को और बिगाड़ दिया। बाद 
में उन लोगों ने उस मुद्दे को सांप्रदायिक और विभेदकारी मुद्दे के रूप में 
उछालकर उसे और जटिल बना दिया, या फिर से असम और पश्चिम बंगाल के 
बीच की समस्या बताकर प्रस्तुत कर दिया। लोगों को बॉटने के लिए संकोर्ण 
तरीके अपनाए गए। महीनों तक स्थिति में गतिरोध रहा। भाजपा के एक 
शिष्टमंडल द्वारा, जिसका नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष श्री बाजपेयी कर रहे थे, असम की 
यात्रा ताजा हवा के एक झोंके के समान थी। गतिरोध को तोड़ने में और वार्ता 
के लिए एक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने में उस यात्रा से मदद मिली। तथापि 
सरकार अवसर का लाभ उठाने में विफल रही-एऐसा लगता है। भाजपा को अभी 


भी आशा है कि वार्ता के पटल पर आने के लिए आंदोलनकारी नेताओं को मना 
लिया जाएगा। 


कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी झगड़े 


हक लगभग सभी कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में सत्ताधारी दल के अंदर भयंकर 
संघर्ष छिड़ा हुआ है। इन आठ महीनों के दौरान कम-से-कम आधा दर्जन ऐसे 
मामले हुए हैं, जिनमें पार्टी की बैठकों में कांग्रेसियों के एक समूह द्वारा दूसरे समूह 
पर हमला किए जाने को रोकने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 
सत्ताधारी दल के आंतरिक संघर्षो और उसके नेताओं की उदासीनता के 
कारण आंध्र प्रदेश दो महीनों से बिना प्रशासन के ही चल रहा है। न तो राज्य 
में मुख्यमंत्री हैं, न ही उन्हें बाहर किया गया है। 


नैतिक पतन 


__ सत्ताधारी दल के अंदर बढ़ती चापलूसी ने मामले को और बिगाड़ दिया है। 
संसद्‌ के तीन सौ सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने पुत्र को राजनीति में लाने के 
लिए याचना करना केवल यही दर्शाता है कि पार्टी का नैतिक पतन हो चुका है। 

दो महीने पहले विमान-दुर्घटना में श्री संजय गांधी का निधन हो जाने पर 
सभी वर्गो ने उनकी भूमिका और शैली का मूल्यांकन किए बगैर श्रीमती गांधी के 
लिए सहानुभूति प्रकट कौ थो। लेकिन कांग्रेसी स्वयं को इस भ्रम में रखे हुए हैं 
कि किसी माँ का अपने पुत्र के त्रासदीपूर्ण बिछोह के प्रति स्वाभविक तौर पर 
सहानुभूति प्रकट किए जाने को वंशवाद के सिद्धांत का समर्थन मान लिया जाए। 
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संजय शैली का निर्माण, देवता की तरह उसका गुणगान किए जाने, उसे देश के 
युवाओं द्वारा एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में स्थापित किए जाने के जो प्रयास 
हाल में किए जा रहे थे, उसके बारे में लोकतंत्र प्रेमियों द्वारा चिंता ही व्यक्‍त की 


जा सकती है। 
किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में लोकतंत्र है, न कि राजतंत्र। 


अविश्वास में डूबी सरकार 

आज देश में राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं ने विभिन्न आयाम धर 
लिये हैं। स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है, जिसमें अनेक खतरनाक संभावनाएँ मौजूद 
हैं। यदि सरकार को राष्ट्रीय हितों के बारे में सचमुच चिंता होती तो बह महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय मुद्दों पर एक सर्वानुमति कायम करने का प्रयास करती। इसलिए भारतीय 
परिदृश्य के कुछेक वस्तुपरक विश्लेषक वर्तमान सरकार को आम सहमति बनाने 
की सलाह देते रहे, तथापि यह महसूस किया जाना चाहिए कि सहमति की राजनीति 
का आधार हमेशा 'विश्वास' होता है, जबकि यह सरकार 'अविश्वास' से जकड़ी 
हुई है जो न्यायपालिका, प्रेस, संसद्‌ और विरोधी दलों पर ही नहीं, बल्कि अपनी 
पार्टी के लोगों पर भी अविश्वास करती है। इसलिए आज विफलता का सामना 
करने के कारण यह सरकार एकाधिकारवादी समाधान ढूँढ़ने में लगी हुई है। 

सत्ताधारी दल के संकीर्ण रवैए को देखने के बावजूद भाजपा असम जैसी या 
राष्ट्रीय अखंडता के मामलों से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु बिना किसी 
पूर्वाग्रह के काम करती रहेगी और ऐसे मामलों में रचनात्मक भूमिका निभाने की 
इच्छा रखेगी। लेकिन पार्टी एकाधिकारवादी, वंशवादी और सरकार के ऐसे अन्य 
अलोकतांत्रिक विरोधी रुखों पर निगरानी रखती रहेगी तथा इन प्रवृत्तियों का 
प्रतिरोध करने के लिए लोगों को जुटाने के लिए कोई प्रयास बाकी नहीं रखेगी। 

[] 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


नई दिल्ली 4 सितंबर, 1980 


मुरादाबाद की घटनाएँ और उनके परिणाम 


अस्पष्ट आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हाल में मुरादाबाद, दिल्‍ली और 
अन्य अनेक स्थानों पर हुई सांप्रदायिक घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप जान और 
माल का काफी नुकसान हुआ, के प्रति गहरा दुःख और चिंता व्यक्त करती है। 
र मुरादाबाद को घटनाओं के तीन सप्ताह बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि इन 
के संबंध में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें विदेशी 
ताकतों का हाथ हो सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी की कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री के 
इस बयान की पुष्टि की और उसके बाद विरोधी दलों पर आरोप लगाया कि वे 
सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के झगड़े करा रहे हैं। 

सत्तारूढ़ पार्टी का यह रबैया न केवल उसकी अन्यमनस्कता एवं विचारों 
के छिछलेपन को प्रगट करता हे, बल्कि इस प्रकार की दुःखद घटना से 
दलगत लाभ उठाने के प्रलोभन से न बच पाने की उसकी कमजोरी को भी 
उजागर करता है। 

मुरादाबाद में विदेशी हथियार बरामद किए जाने के सबंध में समाचार 
प्रकाशित होने-जिनका खंडन बाद में सरकारी तौर पर किया गया था-के पश्चात्‌ 
समाचार-पत्रों में और आम लोगों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इन दंगों के 
पीछे किन्ही विदेशी शक्तियों का हाथ था? जानकारी प्राप्त करने के तमाम साधन 
सरकार के पास मौजूद हैं जिनकी सहायता से बह आसानी से यह पता लगा सकती 
है कि क्या इन दंगों के पीछे किन्ही विदेशी शक्तियों का हाथ था? और यदि था 
तो वे शक्तियाँ कौन थीं 2 समाचार-पत्र और विरोधी दल, जिन्हें इस प्रकार की 
सुविधा प्राप्त नहीं है, केवल शंका और संदेह ही प्रगट कर सकते हैं। लेकिन यह 
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बात समझ में नहीं आती कि देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के गोलमोल और 
अस्पष्ट आरोप क्यों लगाए? 

भारत महाशक्तियों, अरब देशों और पाकिस्तान तथा बॉग्लादेश आदि पड़ोसियों 
समेत सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहता है। लेकिन कोई भी 
राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर इस प्रकार की मित्रता नहीं खरीदना चाहेगा। अतः 
यदि इनमें से कोई भी देश वास्तव में हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है 
और हमारी राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उस देश 
का खुलेआम और निःसंकोच भंडाफोड़ किया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के 
अस्पष्ट आरोप लगाना न तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा और न ही ठोस 
विदेशी नीति का हितसाधन करेगा। 


अपनी विफलताओं पर सरकार द्वारा परदा डालना 

भारतीय जनता पार्टी महसूस करती है कि यद्यपि ऐसे सभी विदेशी स्वार्थो के 
बारे में, और विशेष रूप से देश में आनेवाले विदेशी धन पर रोक लगाने तथा 
उसपर नजर रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, फिर भी हाल के दंगों में 
सरकार द्वारा विदेशी ताकतों का हाथ होने का जो सिद्धांत पेश किया जा रहा है, 
उससे तो यही संदेह होगा कि सरकार प्रशासनिक तथा नीति-विषयक स्तर पर 
अपनी विफलताओं पर परदा डालने के लिए बहाना बना रही है। 


प्रशासनिक घोटाले 
मुरादाबाद और दिल्ली--दोनों स्थानों पर अनेक प्रकार के प्रशासनिक घोटाले 
हुए हैं, जिनके कारण इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं। दिल्ली में लगभग सभी लोगों 
का यह मत है कि यदि अधिकारियों ने स्वाधीनता-दिवस पर लगाए गए उत्तेजनात्मक 
इश्लहारों पर ध्यान दिया होता और पर्याप्त ऐहतियाती कदम उठाए होते तो 
राजधानी में इस प्रकार के झगड़ों को पूरी तरह से रोका जा सकता था। 
मुरादाबाद में ईदगाह कांड जिसके कारण इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का 
सिलसिला शुरू हुआ, का प्रारंभ में कोई सांप्रदायिक रूप नहीं था। यह कुछ 
नमाजियों और पुलिस के बीच एक झगड़ा था, जिसकी परिणति एक भयानक 
त्रासदी में हो गई। इस घटना में 100 से अधिक लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल 
थे, की जानें चली गईं। नगरपालिका का अधिकारी और पुलिस के अनेक लोग 
भी मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी इन सबके प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट 
करती है और चाहती है कि इस प्रकरण के हर पहलू की जाँच बारीकी से की 
जाए। यद्यपि मुरादाबाद-कांड पर न्यायिक जाँच बैठाई गई है, लेकिन इस घटना 
की व्यापकता को देखते हुए पार्टी की राय में यह जरूरी है कि जाँच उच्च 
न्यायालय के किसी जज द्वारा की जानी चाहिए। 
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इसके अलावा दिल्ली और अन्य स्थानों पर 15 अगस्त को जो घटनाएँ हुई, 
वे इस जाँच के अंतर्गत नहीं आतीं। भारतीय जनता पार्टी माँग करती है कि इन 
घटनाओं के बारे में भी न्यायिक जाँच के आदेश जारी किए जाने चाहिए। 


कांग्रेस अंग्रेजों की “फूट डालो, राज करो' नीति पर 
अंग्रेजों के आगमन से पहले भारतीय इतिहास में मजहबी दंगों का कोई स्थान 
नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए 'फूट डालो और 
राज करो' को नीति को अपनाया। ऐसे देश में, जहाँ अनंत काल से विभिन्न 
मत-मतांतर, कुछ घोर नास्तिक तो कुछ कट्टर आस्तिक, कुछ एकेश्वरवाद पर 
गर्व करनेवाले तो दूसरे उतने ही नैष्ठिक बहुदेववादी-बिना किसी बाधा के पुष्पित 
और पल्लवित होते हैं, वहाँ कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह देखकर दुःखी हुए 
बिना नहीं रह सकता कि निर्दोष स्त्री-पुरुषों और बच्चों को केवल पृथक्‌ 
मतावलंबी होने के कारण ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस प्रकार की हिंसा 
हमारी परंपरा और प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल है। लेकिन तिस पर भी अगर इस 
प्रकार की हिंसा होती है तो उसका उद्गम धर्मों की विभिन्नता नहीं है, बल्कि 
विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान एक ऐतिहासिक अविश्वास की भावना है। कांग्रेस 
के 30 वर्षों के शासन के दौरान सरकारी नीतियों के कारण इस प्रकार के 
अविश्वास में वृद्धि हुई है और अधिकतर राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल चुनाव 
को सामने रखकर इस प्रकार की स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं। इसी 


अविश्वास के कारण लोग बहुत आसानी से भड़क जाते हैं। बारूद के ढेर को 
आग देने के लिए एक चिंगारी भर काफी होती है। 


दोषी तत्त्वों को अलग-थलग कर दिया जाए 

कोई भी जिम्मेदार नेता या जनता का वर्ग ऐसे सांप्रदायिक नरसंहार को 
बढ़ावा देना तो दूर, मौन स्वीकृति भी प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन यह सही है 
कि देश में कुछ ऐसे तत्त्व हैं, जो इस प्रकार की जिम्मेदारी की भावना को नहीं 


समझते और हमेशा आग भड़काने के लिए तैयार रहते हैं। इन तत्त्वों का पता 
लगाना चाहिए। 


भाजपा और रा.स्व.सं. के खिलाफ द्वेषपूर्ण आरोप 

भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानती है कि सत्तारूढ़ 
पार्टी ने इस प्रकार के तत्त्वों को निंदा करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। 
इसको बजाय गृह राज्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के विरुद्ध बेतुके एवं द्वेषपूर्ण आरोप लगाए हैं। हमारे विचार में यह सत्तारूढ़ पार्टी 
दारा अपनाई गई नकली धर्मनिरपेक्षता का एक अनूठा उदाहरण है। 


नि णात दहाला बहावा, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कांग्रेस के झूठे आरोप 

पिछले वर्ष अक्तूबर-नवंबर में अलीगढ़ में भयंकर दंगे हुए थे। वहाँ की 
घटनाओं की जाँच करने, दोषियों का पता लगाने और सिफारिशें करने के लिए 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री शशिकांत वर्मा की 
अध्यक्षता में एक न्यायिक जाँच बिठाई गई थी। इस आयोग के सामने बहुत से 
गवाह पेश हुए। तब ये संकेत मिल रहे थे कि लोकसभा-चुनाव के अभियान में 
कांग्रेस. (इ) द्वारा अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप 
बिलकुल झूठे थे। इसके अलावा यह भी संभावना थी कि कांग्रेस (इ) के ही कुछ 
लोग अलीगढ़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए जाते। अतः अचानक ही एक 
महीना पहले सरकार ने इस आयोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस 
समस्या के प्रति सत्तारूढ़ पार्टी के कपटपूर्ण रवैये का इससे बड़ा और कोई सबूत 
नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी माँग करती है कि आयोग ने जो गवाहियाँ 
रिकॉर्ड की हैं, उन्हें सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाए। 


विकृत धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार्य 

सांप्रदायकता और जातिवाद की भावनाएँ, चाहे जो उन्हें फैलाए, घृणित हैं। 
किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था या राजनीतिक संबंध उसे इस दोष से संरक्षण 
नहीं प्रदान कर सकते। प्रमुख शिक्षाविद्‌ और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य 
प्रो. बी.बी. जॉन ने कुछ समय पूर्व कुछ राजनतिज्ञों द्वारा प्रतिपादित इस घातक 
सिद्धांत की ओर कि बहुसंख्यकों में सांप्रदायिकता की भावना होना बुरी बात है, 
लेकिन अल्पसंख्यकों में यह क्षम्य है, ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने इस प्रकार 
की मनपसंद धर्मनिरपेक्षता' को अस्वीकार कर देने का आग्रह किया। 


भाजपा वास्तविक धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर 

भारतीय जनता पार्टी वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की पक्षधर है 
जिसमें इस बात की आश्वस्ति है कि राज्य एक नागरिक और दूसरे नागरिक में 
पूजा-पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा; जिसके द्वारा धार्मिक, भाषाई और 
सामाजिक-सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा; जिसमें जातिवाद, 
दकियानूसी विचारों और हठधर्मिता के लिए कोई स्थान नहीं होगा; जिसमें 
समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक, युक्तिसंत और आधुनिक दृष्टिकोण को क्षुद्र 


दलगत स्वाथों से दूषित नहीं होने देगा। 
| 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हेदराबाद 25 अक्तूबर, 1980 


एक निंदनीय अध्यादेश 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश की वर्तमान स्थिति की 
समीक्षा करने के बाद दुःखपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि सभी मोर्चों पर 
अपनी भारी विफलताओं के प्रत्यक्ष प्रमाणों को देखकर और अपनी सरकार के 
भ्रष्टाचार तथा अक्षमता के जगजाहिर हो जाने से चिढ़कर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 
जून, 1975 की त्रासदी की पुनरावृत्ति करने का फैसला कर लिया है। हाल ही में 
निवारक नजरबंदी जैसे दमनात्मक कानूनों की आई बाढ़ का एकमात्र अर्थ इस 
दिशा में बढ़ते हुए अवश्यंभाबी कदमों के अलावा और क्या हो सकता है? 


क्या एक और आपातकाल 


` राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहती है कि साधारण 
दंड विधान संहिता और विभिन्न पुलिस अधिनियमों में अराजकता तथा सभी प्रकार 
की अपराधी गतिविधियों से निबटने के लिए व्यापक और समुचित शक्तियाँ 
विद्यमान हैं। इन अधिकारों के साथ ही कोफेपोसा कानून है, जिसमें संदिग्ध तस्करों 
र, विदेशी मुद्रा को हेराफेरी करनेवालों को नजरबंद करने का प्रावधान है। फिर 
अशांत क्षेत्रों पर संसद्‌ द्वारा पारित ताजा कानून तो है ही, जिसमें बिना मुकदमे 
नजरबंदी की व्यवस्था है। इन सबके ऊपर कांग्रेस (इ) सरकारोंवाले आठ राज्यों 


के हाथों में किसी न किसी रूप में निवारक नजरबंदी के अलोकतांत्रिक और 
दानवी कानून हैं। 


भय का वातावरण फैलाने का प्रयास 
ये सभी कानून औपनिवेशिक अतीत की विरासत हैं। वास्तव में यह सन्‌ 
1918 के बदनाम रॉलेट ऐक्ट के वंशज हैं। इनमें प्रदत्त शक्तियाँ और अधिकार 
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पुलिस तथा निचले नौकरशाहों द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। हकीकत तो यह 
है कि गुमनाम और भ्रष्ट मुखबिरों तथा सरकार के वैतनिक दलालों की गुप्त रपटों 
के आधार पर ही नागरिक आजादी छीन ली जाती है। भाजपा कार्यकर्ताओं की 
जिन्होंने बढ़ती कीमतों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की हिमायत मात्र की 
थी, इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी सरकार के असली इरादों को दर्शाती है। इन 
नजरबंदों को मुक्त करनेवाले गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय ने यह दिखला 
दिया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने से इन नजरबंदियों का कोई तर्कसंगत 
संबंध नहीं है। सभ्य अंतरराष्ट्रीय जनमत का फैसला है कि (युद्धकाल को छोड़कर 
निवारक नजरबंदी विधि द्वारा राज्य की भावना के विपरीत है।' हमारे देश की 
स्थिति ऐसी नहीं है कि इस दमनकारी कानून का प्रयोग न्यायोचित ठहराया जा 
सके। अपने लोकतंत्र-वरिरोधी उपायों का औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकार 
जान-बूझकर बनावटी ढंग से भय का वातावरण बना रही है। सत्ताधारी दल के 

अनियंत्रित झगड़े, गाली-गलौज और आपसी हिंसा के कारण सरकार स्वाभाविक 

रूप से स्वयं को अस्थिर महसूस करती है। जाहिरा तौर पर देश की सुरक्षा को 

तो कोई खतरा नहीं है, भले ही श्रीमती गांधी की सरकार द्वारा खुद को ही 

असुरक्षित समझने के कुछ कारण हो सकते हैं। 


पड़ोसियों के प्रति घृणा का भाव 

इस समय देश को किसी विदेशी ताकत से कोई खतरा नहीं है। हमारे 
पड़ोसियों में कोई भी हम पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी हमारे 
पड़ोसियों के प्रति घृणा और दुश्मनी का वातावरण प्रयत्नपूर्वक बनाया जा रहा है। 
सीमाओं पर शांति रखने और सैनिक-खर्च घटाने की जनता सरकार की नीति को 
जानबूझकर उलट दिया गया है। 

कोई भी सरकार, जिसकी नीयत साफ हो और जो राजनीतिक विरोध को 
दबाने तथा लोकतांत्रिक आलोचना का दम घोंटने का दुष्ट इरादा नहीं रखती हो, 
अधिक अधिकारों से लैस होने की इच्छा नहीं कर सकती। ताजा राष्ट्रीय सुरक्षा 
अध्यादेश एक गंभीर चेतावनी है कि देश में लोकतंत्र भारी खतरे में है और 
आपातूकाल की स्थितियाँ पुनः दस्तक दे रही हैं। 


तानाशाही की निंदा 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन सभी लोगों और समूहों की प्रशंसा करती है, जिन्होंने 


इस खतरे की ओर ध्यान दिलाया है तथा हमारे स्वातंत्र्य के प्रति आसन्न खतरे 
का सामना करने के लिए राष्ट्र को सतर्क बनाए रखने का प्रयास किया है। 
नागरिक स्वातंत्रय का अपहरण भारतीय प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है और पूरा देश 
एकजुट होकर उन अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्पष्ट शब्दों में सरकार की बढ़ती तानाशाही की निंदा 
करती है और स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों की अपनी अमूल्य निधि की 
रक्षा के लिए आवश्यक बलिदान देने की तैयारी करने के लिए राष्ट्र का आह्वान 
करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी विशेष रूप से इस देश के समाचार-पत्रों से 
अनुरोध करती है कि इस पुनीत कार्य में अपना सशक्त समर्थन दें, क्योंकि 
जिस प्रकार का शासन श्रीमती गांधी लाना चाहती हैं, उसमें पहला शिकार 
समाचार-पत्र ही होंगे। बंगलौर और उड़ीसा में विरिडी में हुई शर्मनाक घटनाओं 


की याद समाचार-पत्रों को दिलाने की जरूरत नहीं है। ये आनेवाले दिनों की 
काली छायाएँ हैं। 


[_] 
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गेला कश 


राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 25 अक्तूबर, 1980 


असम की स्थिति 


वार्ता-भंग होने के लिए सरकार दोषी 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को गहरा दुःख है कि विदेशी 
नागरिकों के प्रश्‍न का समाधान खोजने के लिए सरकार और असम-आंदोलन के 
नेताओं के बीच चल रही बातचीत टूट गई। कार्यकारिणी की राय है कि इस 
बातचीत के टूटने के लिए जिम्मेदार पूरी तरह सरकार है, जिसने संवैधानिक और 
वैधानिक दूष्टि से स्वतः प्रमाणित इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया 
कि असम 'के संदर्भ में विदेशी नागरिक तब तक विदेशी हैं, जब तक वह 
नागरिकता का अधिकार विधिवत्‌ प्राप्त न कर लें। यह तथ्य कि व्यक्ति सन्‌ 1971 
के पहले आया है या बाद में, उसकी स्थिति निश्चित करने के संदर्भ में अप्रासंगिक 
है, भले ही समस्या के मानवीय पहलुओं से संबंधित आवश्यक उपायों के संबंध 
में इसकी कुछ प्रासंगिकता हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जब तक वह 
औपचारिक रूप से नागरिक नहीं बन जाता, मतदाता-सूची में नहीं चढ़ाया जा 
सकता। केंद्रीय गृहमंत्री का यह दावा पूर्णतः निराधार है कि इस वार्त्तालाप में 
सरकार के दृष्टिकोण को सभी राष्ट्रीय दलों का समर्थन प्राप्त है। 


असम के लोगों में अविश्वास 
भारत सरकार द्वारा असम के लोगों में यह विश्‍वास उत्पन्न करने में विफल 
होना कि बह उनकी समस्याओं को ईमानदारी से हल करने के लिए तत्पर है, 
विदेशी नागरिकों की समस्या बने रहने का मूल कारण है। भारतीय जनता पार्टी 
को क्षोभ है कि हाल में हुई बातचीत के दौरान सरकारी तौर-तरीकों ने इस 
अविश्वास को और अधिक बढ़ाया ही है। पहले यह बताया गया था कि बातचीत 
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इसलिए विफल हुई कि सरकार की राय में कट-ऑफ वर्ष 1971 होना चाहिए था। 
फिर बाद में सरकार ने यह कहा कि उसका इस प्रकार का कोई आग्रह नहीं है। 
स्पष्ट है कि सरकार मामले के गुण-दोष के बारे में विचार करने के स्थान पर 
बातचीत करने के बहाने आंदोलन के दबाव को कम करने की चाल चलने में 
अधिक रुचि रखती है। यह दृष्टिकोण अदूरदर्शितापूर्ण और राष्ट्रीय हितों के लिए 
घातक है। आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का प्रयोग करने की 
धमकियों से तो अत्यधिक जटिल परिस्थिति और भी अधिक उलझ जाएगी। 


असम नेताओं के साथ पुनः वार्ता आरंभ हो 

भारतीय जनता पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि वह असंदिग्ध रूप 
से घोषित करे कि विदेशियों के संदर्भ में कट-ऑफ तिथि का कोई सवाल नहीं 
है और इस आधार पर असम नेताओं को बातचीत के लिए वह पुनः आमंत्रित 
करे। शांतिपूर्ण और अहिंसक साधनों द्वारा विदेशी नागरिक समस्या का समाधान 
प्राप्त करने के असमी जनता के संकल्प को अपना समर्थन दुहराते हुए भारतीय 
जनता पार्टी आंदोलन के नेताओं से अपील करती है कि वे उचित विचार-विमर्श 


एवं राष्ट्रीय जनमत को शिक्षित करने को सावधानी बरतते हुए अपना भावी 
कार्यक्रम निर्धारित करें। 


संविधान को खतरा 
लोकतांत्रिक संस्थाओं का हनन 


दस मास के घोर कुशासन ने देश को भयानक संकट में धकेल दिया है, 
लेकिन श्रीमती गांधी की सरकार परिस्थिति का निदान या उपचार करने में सर्वथा 
असमर्थ रही है। उलटे सरकार ने तीन साल पहले जनता द्वारा उन्हें सत्ताच्युत किए 
जाने के बाद रुके हुए दमनचक्र को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश की है। वह 
अब देश पर अपनी तानाशाही जकड़ को अंतिम और निर्बाध रूप से स्थापित 
करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के बंध्याकरण में व्यस्त है। 

भाजपा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा संविधान और 


इसकी प्रमुख रक्षक न्यायपालिका के विरुद्ध आरंभ किए गए कुटिल अभियान पर 
गंभीर चिंता प्रकट करती है। 


जनता सरकार की आदर्श नीतियों का परित्याग 


पूर्ववत जनता सरकार ने अपने शासनकाल में जिन नीतियों को अपनाया 
चा, उन्हे इस देश को जनता ने प्रत्यक्ष देखा है। तब एक भी मंत्री ने कभी 
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भी न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की माँग नहीं कौ। उस समय सर्वोच्च 
न्यायालय के सुझावों को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए विशेष न्यायालय 
विधेयक को काफी संशोधित कर दिया गया था। इसपर भी सी.एम. स्टीफन 
आदि कुछ कांग्रेस (इ) नेताओं ने विशेष न्यायालयों में नियुक्त किए जानेवाले 
न्यायाधीशों को धमकियाँ दी थीं। न्यायालयों के प्रति युवक कांग्रेस (इ) सदस्यों 
का लज्जास्पद व्यवहार अभी निकट का ताजा उदाहरण है जिसे आसानी से नहीं 
भुलाया जा सकता है। 

कांग्रेस (इ) के सत्तारूढ़ हो जाने पर ये खतरे बढ़ गए हैं। केंद्रीय विधि मंत्री 
ने यह प्रस्ताव करने में तनिक भी देर नहीं की कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों 
का स्थानांतरण उनकी सहमति की परवाह किए बिना एक से दूसरे उच्च न्यायालय 
में कर देना चाहिए। इस कदम से आपातकाल के दौरान उच्च न्यायालय के 16 
न्यायाधीशों के स्थानांतरण की याद ताजा हो उठती हे, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनका 
मनोबल गिराकर कार्यपालिका के समक्ष समर्पण करने के लिए विवश करना था। 

कई उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न करने से भारत 
सरकार ने एक शताब्दी पुरानी परंपरा को ठुकरा दिया है। लंबे समय तक कई 
उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों को ही चलते रहने देने का नजारा 
अनैतिक और हताश करनेवाला है। उस पर तुर्रा यह है कि इस बारे में सरकार 
कौ तरफ से किसी प्रकार का विश्‍वसनीय कारण भी नहीं बताया जा रहा है। 
निष्कर्ष स्पष्ट है-कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश फिलहाल परीक्षण पर हैं और 
सरकार के प्रति बफादारी सिद्ध होने पर ही नियुक्त किए जाएँगे। 


न्यायपालिका को गुलाम बनाने का निंदनीय प्रयास 

अपनी स्वतंत्रता और गरिमा का परिचय देते रहने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
न्यायपालिका की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है। तो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बात 
पर दुःख प्रकट किए बिना नहीं रह सकती कि कुछ न्यायाधीशों ने न्यायपालिका 
को गुलाम बनाने और चापलूसी करने की उल्लेखनीय 'कुशलता' भी दिखाई है। 
संसद्‌ और न्यायपालिका-दोनों अपने-अपने अधिकार संविधान से प्राप्त करते हैं 
और इनके बीच कोई वास्तविक संघर्ष नहीं है। संविधान की व्यवस्था के अनुसार 
ही न्यायालयों को संविधान में अभिकल्पित नियंत्रण एवं संतुलन की जटिल प्रक्रिया 
को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संसद्‌ की सर्वशक्तिमत्ता की मर्यादाएँ 
निर्धारित करना व्यक्ति कौ गरिमा को राज्य के अतिक्रमण से बचाने के साथ-साथ 
अल्पसंख्यकों को दी गई संवैधानिक गारंटियों को क्रियान्वित करने के लिए भी 
अनिवार्य है। संसद्‌ द्वारा दो-तिहाई मतदान भी न तो भारत को मजहबी राज्य बना 
सकता है और न ही भारतीय लोकतंत्र को राजशाही में बदल सकता है। जो लोग 
संसदू की चरम संप्रभुता को बात करते हैं, वे केवल आजादी और लोकतंत्र के ही 
नहीं, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
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यह आस्था हे कि संशोधन के अधिकार का अर्थ संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतंत्र 
के आधारभूत तत्त्वों को विनष्ट करना तो दूर, उन्हें निरस्त करना भी कदापि नहीं 
हो सकता। 


लोकतंत्र समाप्त करने की दुरभिसंधि 
राष्ट्रीय कार्यकारिणी केशवानंद भारती निर्णय को जिसके द्वारा भारतीय 
संविधान के आधारभूत तत्त्व अनुल्लंघनीय घोषित किए गए हैं, देश में स्वतंत्रता 
के दृढीकरण में महत्त्वपूर्ण सोपान मानती है। हाल के मिनर्वा मिल्स मुकदमे के 
निर्णय में इस सिद्धांत की पुनरावृत्ति का वह स्वागत करती है और इस हितकारी 
निर्णय को उलटवाने की सरकार की कोशिशों की निंदा करती है। इस निर्णय के 
सिद्धांतों के प्रति श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके मंत्रियों का दुर्भाव भारतीय 
लोकतंत्र को समाप्त करने और देश में कोई तानाशाही सरकार बैठाने की उनकी 
दुरभिसंधि का पर्याप्त प्रमाण है। यह कहना कि इस निर्णय से सामाजिक- आर्थिक 
कानूनों के रास्ते में बाधा पहुँचती है, सरासर धोखाधड़ी है। 25 अक्तूबर, 1980 
को दिल्ली में होनेवाला वकीलों का सम्मेलन इसी अपवित्र षड्यंत्र का अंग है। 
इसमें भाग लेनेवाले लोग देश के अधिवक्ता समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 
लोग केवल कांग्रेस (इ) विचारधारा, अगर ऐसी कोई चीज है (तो), के अनुगामी 
होने के कारण प्रतिनिधि बनाए गए हैं। देश की जनता की तो बात दूर, उन्हें 
अधिवक्ता समुदाय के नाम पर भी बोलने का अधिकार नहीं है। 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की राय में, 

1. न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण मूलतः सर्वोच्च न्यायपालिका 
का कार्य हे। कार्यपालिका की भूमिका केवल परामर्शदायी और औपचारिक 
होनी चाहिए। 

2. यह सिद्धांत कि योग्य और सच्चरित्र, विधि विशेषज्ञ तथा मानवीय 
स्वातंत्र्य और देश के लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील लोग ही 
न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, सर्वथा अनुल्लंघनीय है। 

3. भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षणों को नष्ट होने से बचाना 
न्यायपालिका का सर्वोच्च कर्तव्य है। 

4. अगर न्यायदान में जनविश्वास कायम रखना है तो सरकार को प्रतिबद्ध 
न्यायाधीश' नियुक्त करने या पदोन्नत करने अथवा सर्वोच्च न्यायालय 
और उच्च न्यायालय को दलीय विचारधारा से प्रतिबद्ध लोगों से भर देने 
के इरादे स्पष्ट शब्दों में त्याग देने चाहिए। 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी देश की जनता से अपील 
करती है कि बह न्यायपालिका के अधिकारों और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों 
सहित संविधान-निर्मित संस्थाओं की रक्षा के लिए अत्यधिक जागरूक रहे। कं 
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राष्ट्रीय कार्यकारिणी 


हैदराबाद 26 अक्तूबर, 1980 


केरल में हत्या की राजनीति 

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केरल में निरंतर जारी राजनीतिक 
हत्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्‍त करती है। जब से सी.पी.आई. (एम) के 
नेतृत्ववाला मंत्रिमंडल वहाँ सत्तासीन हुआ है, तब से राज्य में लगभग 30 
राजनीतिक हत्याएँ हो चुकी हैं और उनमें से एक को छोड़कर शेष सभी में 
मार्क्सवादी ही मुख्य पक्ष है, जबकि हताहत लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं। 
साथ ही साथ इस दौरान सैकड़ों राजनीतिक भिड़ंतें भी हुई हैं, जो अब एक तरह 
से दैनंदिन की घटनाएँ बन चुकी हैं। 

कुछ समय से अच्छी खासी संख्या में सी.पी.आई. (एम.) के कार्यकर्ता पार्टी 
छोड़ रहे हैं और खासकर हरिजन, मछुआरे और अन्य पिछड़ी जातियों के लोग 
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी छोड़ने के इच्छुक अन्य 
कार्यकर्ताओं में आतंक फैलाकर मार्क्सवादी इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हैं। 
केरल में मार्क्सवादियों द्वारा अपनाई जा रही राजनीतिक हिंसा का यही मूल कारण 


है। 


शासकीय तंत्र का दुरुपयोग 

श्री राम जेठमलानी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक अध्ययन दल 
ने सीधे साक्ष्य के आधार पर तैयार अपनी रिपोर्ट में राजनीतिक विरोधियों को 
कुचलने के लिए शासकीय तंत्र का पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग करने और इन हिंसक 
घटनाओं में सी.पी.आई. (एम.) कार्यकर्ताओं की भूमिका का ब्यौरा पहले ही दे 
दिया है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य में हिंसा समाप्त करने के लिए 
किए गए निष्पक्ष प्रयत्नों पर केरल के सी.पी.आई. (एम.) नेताओं ने अनुकूल 
प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। 
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हत्या की घटनाओं को भर्त्सना 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी केरल में मार्क्सबादियों द्वारा 
चलाई जा रही 'हत्या की राजनीति' और वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं को राजनीतिक 
द्वेष से प्रेरित होकर गिरफ्तार करने तथा परेशान करने की घटनाओं की तीव्र 
भर्त्सना करती है। इस हिंसा के लिए केरल सरकार ही उत्तरदायी है क्योंकि हिंसा 
का पनपना और अदंडित रहना सरकार की साँठ-गौठ के बिना संभव नहीं है। 
गंभीर उकसाबे और अभूतपूर्व हिंसा के सामने भी साहस, अनुशासन और संयम 


बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करती 
है। 


[1 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८८-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ep’ Ts 


i ॥1150 ६५॥॥ # 


९ 11 

NN 
MINIs 

IWiers | AN ; 
2% 


ate 


कः 


प्र १1 


eT 
3७ शं 19 


Jammu. Digitizéd 89310 


fd 


" CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP. 


